अचुर विद्वान्‌ और असिद्ध विद्या प्रेमी 
आचाय श्री नरेन्द्रदेव जी, 
. उपकुलपति, लखनऊ व्िवविद्यालय 
की न्‍ 
सादर सम्रपिंत / 


२-- विषय प्रवेश हढ २ 
राजशास्त्र का महत्य-राजशास्त्र क्या है?! राजन॑तिक दशन (?0६-७ 
(08) शर080079 )--रॉजकीग विज्ञान राजशास्त्र का अन्य शास्त्रों 
से सम्बन्ध- राजशास्त्र और इतिहास-राजशास्त्र और अ्रथशात्र-राजशी् 
ओर ' समाजशास्त्र- राजशाश्र ओर आचारशास्त्र-राजशाशस्त्र और मनोविज्ञान 
राजशासत्र ओर न्यायशात्र- राजशात्र ओर भूगोल-रौजशास्त्र ओर नागरिक 
शास््क्‍-राजशास्त्र की अध्यायन विधि-प्रयोगात्मक पद्धति: पद्धति-ऐतिहासिक पढ़ दिः- 

है! &«. कर 
दा पद्ध 

)शनिक पद्धति |, 


२--राज्य ओर उसकी प्रकृति १४ 
राज्य की परिमाषा-राज्य ओर शासनश्यद्धति-राज्य २ राष्ट्र- राज्य 
व्यापकता-राज्य के तत्व-१, राष्ट्र-२, दश्ड-३, राजा-४, कोष-४, दुर्ग- 
६. मंत्री-७, मित्र वा शत्र-यूरोपीय मेइ-१, जनसंख्या-२, स्थान- 

संगठन-४, शासक ओर शासितों में मेद-२, जीवन-६, सदाचार सिद्धांत- - 
७, नरगुण-प्रधान अन्य प्रकार से तत्व-जनसं झ्या; राज्यभूमि; प्रशता अथक 
प्रभुच शक्ति; शासन । 

३--राज्य की उत्पत्ति ५६३ 
१, शक्ति सिद्धान्त ( 7070७ ॥]6079 )--२., ईश्वरांश सिद्धान्त 
( ॥) एं7० 7९०४४ ) ३, सामाजिक अचुबन्ध (इकरार) सिद्धान्त- 
(80०9 0०70-४० 6079) सामाजिक अचुबन्ध सद्धान्त का 
ग्रालोचना-वेघानिक दृष्टिकोण से ४. (कक) तक सिद्धान्त-(ख) मातृक 
सिद्धान्त-५, विकास सिद्धान्त-(2ए०)ए७४०). 7००5 )-स.वयय 
सिद्धान्त (0729800 ॥॥6079)-राज्य को उत्कत्ति पर टिप्णी | * 


कक 


जी 


क्र 


हु ( £ ) 
४--राज्य का विकास प्र 
अति थाचीन काल के प्राच्य राज्य--यू दान के नगर राज्य--रोम का 
'सा्वमौम ताम्राज्य थ्यूटन लोगों के राजनैतिक विचार-सामानिक राज्य 
("७ए०७] 88809)--ईसाई धर्म तथा सामान्तिक राज्य “आधुनिक 
काल के राष्ट्रीय राज्य-- विश्वव्यापी राज्य -सार्वभीमिक राज्य | 


४-राज्य का ध्येय ओर आवश्यकता 5 हक 
..हिलू दाशीनकों के अबुसार राज्य का ध्येय- [के] सार्यजनिक सुख 


(ख] राज्य में शाज्ि-[ग] प्रगति--[ब्र] सामाजिक उन्नति 
- [3] न्याय-आचीन यूनानियों के मताबुसार राज्य का ध्येय-१ सार्मजनिक 
-खख-२, राज्य में शान्ति-३२, फ्राति-४, सामाडिक उदन्नति-५ , न्याय 
राज्य को आवश्यकता-?, धर्म के अनुसार राज्य की आ्रावश्यक्ना--२, 
“ शक्ति विद्धांत के अबुमार राज्य की आवश्यकता -३ 
. सामाजिक अनुब्ख के अनुतार राज्य की आवश्यकता- ४, उप- 
* योगितावाद के अनुसार राज्य के आवश्यकता--५, मनोवैज्ञानिकों के 
7 अपार राज्य की आवश्यकता--६, .आदर्शवाद के अनुसार राज्य की 
आवश्यकता--अराजकतावाद के अचुसार राज्य की आवश्यकता 
बराज्युक्ेरूप के 
> ,श्रर्ति प्राचीन काल में राज्य के रूप-प्राचीन काल में राज्य के रूप . 
राजतन्त्र ( ((0797०79 ) ; राजतंत्र के गुण; राजतंत्र के दोष; बंशागत 
, राजतेत्र को आलोचना--कुल्लीनतंत्र ( 378000780ए ) के गृग ; 
. _ इलीनतंत्र के दोष - जनतंत्र ( 42077007/809 ) थ्र्वाचीन काल में 
” राज्य के रूप--१, एकात्मक तथा द्विल्राज्य--२, सचिवतन्य तथा 
असचिवतंत्र राज्य--३, - अर्वांचीन राजतंत्र ( ॥[0व09४  )छ7॥0- 
078०9) --अत्यज्ञ और अप्रत्यज्ञ॒ जनतंत्र-१, पवावधारणात्मक 
युक्ति ( #78९७प0087"ए 7९8४०० ); २. मनौतेज्ञानिक युक्ति 
(787 ०008998)] ॥९६४०॥ 05 है, शिक्षा सम्मन्धी युक्ति 
(परितंप्र८078) 78७800 )5 ४. नेतिक युक्ति (0078 - 
76500) ; ५, व्यावहारिक युक्ति ( +0800 ९७] ;080॥ गन 
जनतन्त्र शासन के दोष | 
३$-रज्य का का्य-न्षेत्र ' फ श्र्ष्प 
' ६. व्यक्तिवाद ; [क] नेतिक दृष्टिकोश ; [खि] आर्थिक दृष्टिकोण ; 
(ग] वेज्ञानिक दृष्टिकोण--व्यक्तिवाद की आलोचना २, समाजब्राद 
-“अआलोचना- ३, #श्ादशवाइ- आलोचना ४. गांधीवादो आशिक 
सिद्धांत ५, सार्वजनिक हित-६., शासन के कार्यों का वर्गीकरण । 


( ४ , हे 


! 
| 
च् 


८--सामाजिक अनुवन्ध सिद्धान्त « 
द [ १ ] टामस हॉब्ज [ १५८८ से १६७६ |-- 
[२ ] जान लॉक [ १६३१२ से १७०४ |-- 
[ ३ ] जीन जोकस;रूसो [ १७१२ से १७७८ ]-- 
. १० प्राकृतिक दशा तथा नेसर्गिक विधान--२, अचुबन्ध के लक्षुण--३, सर्वोद् 
सत्ता-४, राज्य तथा शासन के रूप-५, व्यक्तात ब्वतन्त्रती तथा अधिकार 
सिद्धान्त-तीनों के सिद्धान्तों की आलोचना-रूसों की सामान्य इच्छा आलोचन!- 
सामान्य इच्छा के गुण । 


गए 


६-+अधिकार 

/. नेसमगिक अधिकार सिद्धान्त; आलोचना ; प्रत्यालोचना-- 

२, वेधानिक अ्रधिकार सिद्धान्त ; आलोचओ - प्रत्यालोचना-- ग 

३, ऐतिहासिक,अ्रधिकार सिद्धान्त ; आलोचना--४, लोक कल्याण 

अधिकार सिद्धान्त ; आलोचना--५, आदशंबादी अधिकार सिद्धान्त 

आलोचना-विशेष अधिकार--?, जीवन का अधिकार ; [कर जीवित * 

रहने का कत्त व्य ; [ख] किसी की हत्या न छना ; [ग] खरक्षा का 

अधिफार ; [व] संतान-उत्पत्ति तथा कोठम्िक जीवन का* अधिकार |, 

[हू] सम्पत्ति का अधिकार ; [चर] जीविकोपार्जव ऊे लिए, कार्य करने का 

आधिकार--खतन्त्रता का अधिकार--१, स्वाभाविक ख्तन्त्वता *: 

२, व्यक्तिगत खतन्त्रता-२, राष्ट्रीय _ स्वतन्त्रता--४, वैधारि 

स्वृतन्त्रता--५, नागरिक खतन्‍्तता--६., राजनंतिक स्वतन्त्रतान- 

७, आर्थिक स्वृतन्त्ररा--न॑तिक खतन्त्रता --खतन्त्रता आर समानता 

राज्य द्वारा खतन्त्रता का नियमन--राज्य तथा शासव की आलोचना 

करने का अधिवार--मुद्रणालय तथा समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता--- 

2, व्यक्तिगत खवरक्षा का अधिकार-२, विचार, भाषण तथा लेख 
की स्वतन्त्रता-३, व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की स्वतन्त्रता- 
४, सामूदिक रूप से काय करने की स्व॒तन्त्रता-॥, संगास बनाने का 
ग्रधिकार-६, धामिक खतन्त्रता-७9, राज्य का विरोध करने का अधिफार 
८, राज्य का दण्ड देने का अधिकार । 


५ रु रु ल्‍ 





अधदभाकिलिक की! 
५०--नागरिकता तथा प्रतिनिधित्व सिद्धांत २६४ 
१, नागरिक--२.- दास--३, अदेश)-प्रतिनिधि प्रणाली-शअ्रालो- 
चना-तागरिक और विधान निर्माण-प्रतिनिधि प्रणाली का आविष्कार- 


है ४ ४ ) 


६ प्रतिनिधि प्रणाली से सविधा--प्र्त्यज्ष तथा श्रग्नत्यज्ष निर्याचन---निर्या 
संब्-संघ्र का क्षत्र, साधारण निवाचक संघ" विशप निवालक संघ---संः 
निवानझ संत्रों की छावश्यकता--संयुक्त निवाचन से लाभम-मताधिकार 
सिद्वान्त-व्यायक मताधिदार-म्ताधिकार का महत्य-मतासिकार के अधिकार 
स्त्रियों का मताधिकार निवाचकों की योग्यता भ्रम ओर स्वावलंगन सार्म्पाः 
योग्यवा--वकक मताधिकार-निवाचकों का कत्त व्य-ग्रभथी के गुग-हप 
आदश-मतों का रुष्त रहना-एकमत प्रणाली-अ्नेकमत प्रणाली [क] 
अम्पर्थी, एफमत! प्रणाली; [ख] एकत्रीभूत मत पद्धति; [ग] एकल संक्रा: 
मत पद्धति निवांचन के परिणाम की व्याख्या | 

११--विधान ओर सर्वोच्चिसत्ता ३३ 
विधान का खोत- आधुनिक विधानों का आधार--१, व्यक्ति; २. वस्तु -- 
विधानों के विभाग-१, संविधान शास्त्र; २, प्रशासन सम्बन्धी विधान: ३. ९ 
सम्बन्धी विधान, ४, अन्तराष्ट्रीय विधान-१, स्वतन्त्रता के सम्बंध में: २ सभा. 
नता के सम्बन्ध में; ३, सम्पत्ति के सम्बन्ध में; ४ अपराध निर्गाय में 
सम्बन्ध में; ५, राजनीति के सम्बन्ध में; ६, युद्ध के विषय में अन्तर्मश्रीय 
विध्रान; ७, उदासीनता $ विषय में अन्तर्राष्ट्रीय ब्रिधान; ८, व्यापार सम्भम्धी 

* उदासीनता के विषय में-सर्वोच्चसत्ता की परिभाषा सर्वेश्बसत्ता-[क]) राज्य क 
अंतिरिक स्वरूप--[ख] राज्य का वाह्मसख्रूप-सर्वोच्चसत्ता तथा विधान 
सर्वोच्चसत्ता के निन्‍्ह तथा गुण---सर्वोच्चसत्ता सिद्धांत का उदय-सर्वो स्वसतता 
सिद्धांत की आलोचना सामग्रिक राज्यों में राज्य की सर्वोच्चसत्ता का स्थ न 


राजनतिक स्वाच्चसत्ता का सिद्धांत-आसिटिंन का सबबोच्चसत्ता सिद्धांत-महुलबार 
आर सवाच्चसत्ता | ड़ 


राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


हे अध्याय ९ 


विषय-प्रवेश 
सृष्टि के श्रादि में मानव-जाति की उत्पत्ति के,रम्भ से ही मानव- 
॥न की निरन्तर उन्नति होती चली झा रही है। बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, 
दाशंनिक तथा जन साधारण द्वारा जो मानव-ज्ञान की वृद्धि हुई है उसका 
ग्रनूमव आज हम भनरी भाँति कर सकते हैं। तत्त्ववेत्ताओं ने इस ज्ञान को 
दो भागों में विभक्‍त किया हु--एक प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक 
विज्ञान । प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्र के अन्तर्गत रसायनशास्त्र, भरेतिकशास्त्र 
गरित, भूमर्भ विद्या, इत्यादि हें । इतिहास, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र, मनोविज्ञान 
प्रादि, सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के अन्तर्गत हें । इस पुस्तक में हम अपने विषय 
को राजश्ञास्त्र तक ही सीमित रक्‍खेंगे । परन्तु जिस प्रकार एक मुद्रा के दो पार्शर्ब 
होते हैं उसी प्रकार विज्ञान के प्रत्येक विषय, के दो पार हें---एक सेद्धान्तिक, 
दूसरा व्यावहारिक । भ्रतः राजनैतिक विज्ञान के व्यावहारिक पाइवे का साधा- _ 


रण वरंन करते हुए हम उसके सैद्धान्तिक पादर्व की विशेष रूप से विस्तृत 
विवेचना करेंगे । 


संसार में मानव जाति के देनिक जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया है। मनुष्य 
समाज के साधारण जीवन में कोई इतना महत्वपूर्ण तथा आ्राकर्षक विषय प्रतीत 
नहीं होता जितना राजनीति। उदाहरणार्थ, ग्रपने ही देश को लीजिए। 
इस महासमर से पूर्व हमारे देशवासी” राजनेतिक विषय पर कभी इतना ध्याल 
नहीं देते थे । हमारे देश की €० प्रतिशत जनता ग्रामीण है। ये ग्राम निवासी 
धताब्दियों से एक सी दशा में रहते चले झा रहे थे। भारतवर्ष पर श्नेंकों 
श्राक्रमणा हुए, अ्रनेक बार राज्य परिवर्तन हुए तथौ क्रान्तियाँ हुईं, परन्तु यहाँ 
की साधारण ग्रामीण जनता के ऊपर इन घटनाओं का कोई विशेष प्रभाव न 
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पड़ा प्रौर ज्यों की त्यों अ्रपती सामाजिक तथा धामिक्र स्थिति में ग्रचल रही । 
परन्तु प्रथम महासमर (१९१४-१८) के अन्त से भारत की जनता की दशा में 
बड़ा भारी परिवरतंव हो गया है । प्रत्येक भारतवासी समाच्रारपत्रों को सुनना, 
देखना, पठन-पाठन करना तथा उनके राजनैतिक विपयों पर आलोचना करना 
ग्रपना कर्तव्य समझने लगा है। जो बात नगर के निकट के ग्रामों में दप्लि- 
गोचर होती हैँ वही बात नगर अथवा रेल के स्टेशनों से सेकड़ों मील दूरस्थ 
ग्रामों की जनता में भी दृष्टिगोचर होती है । मनृष्य अपने जीवन के दोनों 
पाश्वों (व्यक्तिगत तथा सामाजिक) को भली प्रकार, जान गया हैं। अपने 
व्यक्तिगत अ्रधिकार और कत्तंव्यों को समझता हुआ मनुष्य अपने को समाज 
का एक मुख्य अंग पमभता है, पश्रौर समाज का मुख्य अ्रंग समभते हुए वह 
समाज के प्रति अ्पने:अ्रधिकार तथा कत्तंव्यों को मली प्रकार समझता है । 
केवल समाज का अंग ही नहीं बल्कि वह अपने को एक विशेष प्रकार से 
व्यवस्थित समाज का अंग समभता है । सारांश यह है कि प्रब प्रस्येक व्यक्तित 
ग्रपने को राजनैतिक समुदाय का एक मुख्य अंग समझता हैं । 
प्रथम महासमर के परचात्‌ रूस में जो समाजवाद की लहर उठी 
उसके प्रभात्र से यूरोप श्नौर एशिया का कोई बिरला ही देश वंचित रहा होगा। 
संसार में शान्ति स्थापित रखने तथा राष्ट्रों में परस्पर मिन्र-भाव की वृद्धि 
करने के प्रयोजन से स्थापित की गई “लोग भ्राफ नेशन्स” केवल मृगतृष्णा के 
रूप में परिवर्तित हो गई, और जापान का चीन पर आक्रमगा तथा इटली का 
अद्वोसो निया. पर अत्याचार प्रारम्भ होते ही लीग का श्रन्त हों गया । 
ह द्वितीय महासमर (१६३९-१९४५) के श्रन्त में मनष्य के राजनैतिक 
विचारों में भर अधिक परिवतंन हुआ । राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लहर सारे 
संसार में बिजली की भाँति फैल गई। इसी लहर में संसार के प्राधीन देशों 
“को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और भ्रन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा मित्र-भाव की स्था- 
पना: तथा वृद्धि करने के लिये “संयुक्‍त राष्ट” की स्थापना की गईं जिसका 
उद्देश्य विहव में शान्ति रखना है । अब मनुष्यों में समान व्यवहार की भावना 
जागृत हो गई हू। प्रत्येक व्यक्ति भ्रब अपने आपको एक ग्राम भ्रथवा नगर का 
नागरिक ही नहीं समझता है बल्कि वह अपने को प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति 
समभता हैं। वह अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में उतनो ही ध्यान देता है जितना कुछ 
वर्ष पूर्व अपने नगर अथवा देश के विषयों में देता था। वह इस बात को 
जानने का अयत्त करता हैँ कि संयुक्‍त-राष्ट्र में प्राजजल क्‍या हो रहा है ? 
एक 'राष्ट्र के दूसरे के “प्रति कंसे भाव हें ? भ्रन्तर्साष्ट्रीय स्थिति को सुधारने 
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के. लिये संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है ? रूस के विचार श्रमरीका के प्रति 
कैसे हें ? अ्रमरीका की जापान में क्या नीति बर्ती जा रही है ? . इत्यांदि 
मनष्य के विचार में अब ऐसी बातें श्रधिक प्राती हैं । अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर 
उसका ध्यान अधिक दौड़ता है । इन बातों से प्रतीत होता है कि मनष्य का 
विचार क्षेत्र अब कितना विस्तत हो गया हैं। एक समय एसा झायगा जब 
प्रत्येक व्यक्ति अपने को सावेभौमिक-राष्ट्र का एक सदस्य समकेगा क्योंकि 
यातायात के साधन इतनी उन्नति कर चके हें और कर रहे हें कि संसार का 
कोई भी देश कुछ घंटों की यात्रा की दूरी का रह जायगा श्रौर रेडियो, कर- 
यन्त्र तथा द्रभाष द्वारा आज भी हम यहाँ बैठे हुए संसार के किसी भाग में 
स्थित व्यक्ति से क्षण भर में वार्तालाप कर सकते हूँ । 

राजज्ञास्त्रक्या है ?--राजशास्त्र, जेसा कि ऊपछुवर्णन किया जा चुका 
है, समाजश्ञास्त्र का एक अंग है । समाजशास्त्र में मनुष्यजीवन के प्रत्येक पाइर्व 
का वर्णात श्रा जाता है। भनृष्य जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक कार्य तथा 
दशा का संबन्ध समाजश्ञास्त्र से हैं। मनष्य के जन्म से मरण-पर्यन्ठ उसके 
जीवन से सम्बद्ध जितने कार्य हें ते सब समाजशास्त्र के अ्रन्तगत हूं। अत 
मनष्य की आर्थिक अवस्था, धाभिक श्रवस्था, राजनतिक अवस्था, . रहन-सहन 
यह सब विषय समाजश्ञास्त्र के भीतर आजाते हैं । मनष्य की राजनेतिक अ्रवस्था 
अर्थात्‌ मानव समाज का एक विशेष ढंग से शासक और शासित के रूप में संगठित 
होना राजशास्त्र से सम्बन्ध रखता हैं। राजशास्त्र का सम्बन्ध राज्य से है, राज्य का 
शासक और शासित से घनिष्ट सम्बन्ध हैं । शासक श्र शासित के पारस्परिक 
सम्बन्ध का वर्णांन राजश्ञास्त्र में किया गया है । शासक केशासित के प्रति सथा 
शासित के शासक के प्रति क्या-क्या अधिकार श्रीर कत्तंव्य हैं ? शासक कितने 
प्रकार के होते हैं? आदर्श शासक किसे कहते हैं? आदर्श शासक के क्या गुरा हैं ? 
कौन सी बातें राज्य के लिये आवश्यक हैं ? राज्य के कौन कौन से मलतत्व हें ? 
इन सब बातों का वर्शान राजश्ञास्त्र में किया गया हैं । राजशास्त्र वह शास्त्र 
ग्रथवा विज्ञान है जिसमें राज्य (50808) केशासन, गुण, कम, धर्म तथा उसके 
भिन्‍न-भिन्‍न रूपों की विवेचना की जाती है । 

प्राचीन यरोपीय राजशास्त्र वेताश्ं ने राजशास्त्र संवन्धी विषयों के 
लिये शब्द 'पौलिटिक्स/ (?०॥608) प्रयोग किया हूँ | यूनान के प्रसिद्ध 
राजशास्त्र वेता अरस्तू ने 'पौलिटिक्स' नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें 
उसने राज्य सम्बन्धी सब विषयों का वर्णान किया हैं। शब्द पौलिटिब्स' 
'पोलिस' (20]5) शब्द से निकला हे, जिसका भ्र्थ हूँ 'नगर-राज्य' ((व9- 


। 


हि 23८ 


४ राजशञास्त्र के मूल सिद्धान्त 


946) । जेलिनेक (3९)!॥76/९), हौन्जन्डौफ़ (#0॥2276077”, और 
सिजविंक (9029/70) झ्रादि लेखकों ने वर्तमान काल में प्रचलित शब्द 
“राजनैतिक विज्ञान (?जराएंट३ 392 80706) के स्थान पर केवल दब्द 
“राजनी ति” (20॥809) ही प्रयोग किया हैं। प्रसिद्ध जमंन राजशास्त्र बेतता 
ब्लंगल (छप[820॥) लिखता है कि “राजशास्त्र उस शास्त्र का नाम 
है, जिसमें राज्य के तत्त्वों का, उसकी मूल प्रकृति का, उसके गुगाधर्म का, 
उसके विविध रूपों और विकास का वर्णन रहता है।” गैरियस ((3428) 
ताम- का जम॑न राजशास्त्र वेत्ता लिखता हूँ कि 'राजशास्त्र राज्य की गक्ति 
की संस्था, राज्य की उत्पत्ति, उद्देश्य और श्रादर्श पर विचार करता है । 
फ्रान्स का प्रसिद्ध राजशास्त्र वेत्ता, पाल जैनेट (4 उद्याण) लिखता है 
कि “राजशास्त्र समाजास्त्र का वह भाग हूँ जो राज्य के मूल श्रौर शासन के 
तत्वों पर विचार करता है ।” प्रोफेसर सीली (52202५) लिखता हे कि 


जैव 


“राजशास्त्र शासन के सिद्धान्तों और कार्यों का उसी प्रकार विवेचन करता है 


जिस प्रकार भ्र्॑शास्त्र संपत्ति का, जीवनशास्त्र जीवन का और वीजगशित 


अ्द्धों है। ॥। हू प्रात 
अच्धी का।' ; 


इन सब मतों पर विचार कहके हम यह परिणाम निकालते हैं कि 
राजशास्त्र वह शास्त्र प्रथवा विज्ञान है जो राज्य ्रथवा शासक तथा शासित 
सम्बन्धी प्रत्येक विषय पर प्रकाश डालता हैँ और राज्य की उत्पत्ति मल 
प्रकृति, तत्त्व तथा उसके विविध रूपों तथा विकास की विवेचना करता है । 


* सर फ्रैडरिक पौलक (97 क्ग०त&पंण८ ?एणा०ट:) ने राजशास्त्र 
को दो भागों में विभाजित किया है-- 


(६) वैद्धान्तिक राजशास्त्र ([]607०४०४] 70|009) पौर 
४३) व्यावहारिक राजशास्त्र (300॥20 ?0॥0 25 )। 


सैद्धान्तिक राजशास्त्र केवल राज्य प्रथवा राज्यशासन के मूलतत्वाँ 
का, उसके सिद्धान्तों का तथा उसके श्रादर्शों का विवेचन करता है | व्यावहारिक 
राजशास्त्र उन साधनों तथा उपायों का विवेचन करता है जिनके प्राधार पर 
राजशास्त्र के तत्व तथा आदर्श व्यवहार में लाये जाते हैं । 


सर फ्रैडरिक पौलक «ने सैद्धान्तिक और व्यावहारिक राज-शास्त्र के 
उद्देश्यों को इस प्रकार प्रकट किया है-- द । 


नर 
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सेद्वान्तिक राजनीति ' व्यावहारिक राजनीति 
(१) राज्य के सिद्धान्तों का (१) राज्य के ध्यावहारिक तथा . 
ग्र्थात्‌ उनके मूलतत्व, गुणा, |... प्रत्यक्षरूप अथवा शासन की 
धर्म और प्रादर्शों की व्याख्या | 
० व्याख्या । (२) शासन के व्यावहारिक 
(२) शासन रिद्धान्त प्रर्थात्‌ प्रौर प्रत्यक्ष रूप की 
शासन-सम्बन्धी संस्थाश्रों, व्यरूया' जिसमें पृथक्‌- 
विभाग-व्यवस्था, *राज्यकर, पृथक शासन प्रखालियों' 
“विधि (कानून) आदि -के का वर्सान तथा विश्लेषण 
सिद्धांतों की व्याख्या । होगा । 
(३) विधि निर्माण सिद्धान्त ) विधि (छौनूव) का व्याव- 
अर्थात्‌ इसमें क़ानून की हारिक प्रयोग ॥ 
उत्पत्ति, उद्देश्य, विकास 
ग्रादि की ब्याख्या की ' 
जाती है । | है 


सेद्धान्तिक राजशास्त्र और व्यावहारिक राज्शास्त्र में यह श्रन्तर है 
कि संद्धान्तिक राजशास्त्र में राज्य के मलतत्त्वों, लक्षणों, उद्देश्य तथा श्रादर्शों 
श्योर गुणों का वर्णन किया जाता है और व्यावहारिक राजशास्त्र में यह 
बताया जाता हैँ कि इन मूलतत्वों, लक्षणों, उद्देश्यों तथा आद्क्ों और गुरोों. 
क्रो किस प्रकार एक राज्य में कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं, किस प्रकार 
इन बातों का प्रयोग किसी राज्य में सफलताथंवेंक किया जा सकता है । 
उदाहरणार्थ, जनतन्नवाद में उसके सिद्धान्तों की विवेचना का उल्लेख हे । 
उसमें यह बराुंन किया गया है कि जनतंत्रवाद के क्‍या क्‍या मूलतत्व हैं, उसके 
नया क्‍या उद्देश्य हें; जनतन्त्रवाद में शासन की क्‍या प्रणाली हैँ ? इन सब 
बातों की व्याख्या जनतन्त्रवाद में वर्णान की गई हैं । जब जनतन्त्रवाद के 
सिद्धांतों पर राज्य-शासन किया जाता है और उसके मूलतत्व, शासन-व्यवस्था, 
विधि तथा अन्य बातों को जब राज्य में कार्य रूप में परिणत किया जाता 
हैं तो वह व्यावहारिक राजशास्त्र कहलाता है। 

राजन तिक-दहोन (?20!0090  ?॥0507979)--ऊपर बताया 
जा चुका हू कि राजशास्त्र वेत्ताओं ने राजशास्त्र को दो भागों में विभकक्‍त किया--- 
एक सेद्धान्तिक, दूसरा व्यावह्ारिक। सेद्धान्तिक,भाग में राजशास्त्र के सब सिद्धांत, 


( 
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नियम, मूलतत्व, गुण, लक्षण आ्रादि सब बातें आरा जाती हैं | ऋग्वेद में राज्यशासन- 
धर्म का वर्णन है | प्राचीन हिन्दू काल में हमारे जीवन के सब कार्य घर्मों में 
ही विभाजित थे । जीवन का प्रत्येक भाग किसी न किसी धर्म से सम्बद्ध 
था--जसे, गृहस्थ-धर्म स्त्री-धमं, इत्यादि | श्रथवेत्रेद यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मगा, 
अग्नि-पुराण आदि में राज-धर्म के नियमों तथा तत्वों का वर्णाव है। महा- 
भारत के १८ पर हैं, जिनमें से एक “राजघर्मानुशासन-पर्व! में राजज्मास्त्र के 
सिद्धान्तों की विवेचना की गई हैं । भीष्म तथा युधिप्ठिर ने राजशास्त्र के 
मूलतत्व और सिद्धांतों का विश्लेषणात्मक व्युत्यादन किया है| बाल्मीकि ने 
प्रपती रामायण में राज-धर्म की व्याख्या की हैं। मनु ने मनुस्मृति में राज- 
शास्त्र के प्रत्येक भ्रंग की विस्तृत विवेचना की है । राज्य के मलतत्व, लक्षण, 
कूटनीति, राजदौत्य, दंड-विघान, विभिन्न प्रकार के कर, न्याय श्रादि की 
विस्तृत रूप से विवेचना की है । कौटिल्य का ग्रथ॑शास्त्र, कामन्दकीय नीनिसार, 
वेशम्पाय कृत नीतिप्रकाशिका, नीतिवाक्यामृत, शुक्रमीति झ्रादि झनेकों पुस्तकें 
हैं जो राजनैतिक दर्शन में सम्मिलित हे । इन पुस्तकों के रचयिता सब राज- 
नेतिक दाशंनिक थे । इनकी लिखी हुईं सब पुस्तकें राजनैतिक-दर्शन की सर्वे- 
श्रेष्ठ रचनायें समझी जाती हैं । 

: श्राचीन यूरोपीय दाक्षनिकों में प्लैंटे (2800) और प्ररस्तु 
(0790[06) दो सबसे प्रसिद्ध हें । प्लैटो की 'रिपब्लिक? 'स्टेट्समन' तथा 
लो राजनीति-दर्शन की प्रसिद्ध पुस्तक हैं । भ्ररस्तु की 'पौलिटिक्स” राजनीति- 
दर्शन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में श्ररस्त ने राजशझास्त्र के 
प्रत्येक विषय की विवेचना की है । राज्य के किसी पाइ्व को नहीं छाडा है । 
आधुनिक राजनीति, तथा राजशास्त्र का आधार यही पुस्तक समभी जाती हे । 

प्राचीन हिन्दू काल के दा निकों ने घमं, श्र, काम और मोक्ष की 
प्राप्ति ही मनृष्यमात्र का उद्देश्य बताया है । इनको राजशास्त्र से सम्बद्ध 
करके अच्छे राज्यों के लक्षणों में इनकी गराना की है। इसी प्रकार प्लैटो 
भौर ग्ररस्तू ने अच्छे शासन के गुर बतलाते हुए इस बात का वर्णन किया है 
कि राज्य ($04८) का कत्तंव्य में मनृष्यमात्र की उन्नति में सहायता देना । 
ग्रच्छा राज्य वही है जिसमें मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति होती है । 
मध्यकालीन राजनीतिक दाझ्गनिकों में सेप्ट आगस्टाइन (9(, 6 72- 
४४४६) और सेण्ट'टामस ऐक्वाइनस (3. ॥॥078$ 00095) 
सबसे प्रसिद्ध हें । इनः दोलों ने- राजनीति को धर्म (ईसाई धर) से संबद्ध 
| किया है । धामिक जीवन व्यतीत करना राज़-धर्म बताया है यहां तक कि केवल 
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। ईमाई धर्म का मानने वाला ही इनके मत के ग्रनुसार एक आदरशोें नागरिक है । 
सेण्ट आगस्टाइन ने अच्छे राज्य (95908) को 'ईइबर का नगर ((श्रॉए ०. 
(300) बताया है । राजज्ञास्त्र के मलतत्व और लक्षख धर्म के श्राधार पर 
निश्चित किये हैं। ऐक्वाइनस ने राज्य (908/8) के मूलतत्वों का वर्णन 
कस्ते हुए विधि (॥.39/) को सबसे अ्रधिक महत्व दिया है। उसके अनुसार 
राज्य का सबसे महत्वपूर्य आधार विधि है । विधि के चार विभाग किये हँ--- 
(१) अ्रनन्त विधि, ( (२) प्राकृतिक विक्षि,३) ईश्वरीय विधि, श्र (४) 
सानव विधि । मे है ष | 
- ग्राधनिक काल के प्रारम्भ में मैकियावेली (६/2४०7/9ए८[॥) सबसे 

प्रसिद्ध राजनीतिक दाशं निक हुआ है । उसने अपनी “प्रिंस! ([07702) नाम 
की पुस्तक में राज्य-श्ञास्त्र के सिद्धांतों का वर्सेन किया है। उसने शासक और 
शासित के सम्बन्ध को कुटिल-नीति पर अवलम्बित किया है श्रौर उसकी कुटिल 
नीति में श्रात्मिक श्रौर ग्राध्यात्मिक सिद्धांतों को कोई स्थाच नहीं है । 

झ्राधुनिक काल के अन्य सबसे प्रसिद्ध राजनीति के दार्क्षनिक ग्रीन 
और माकक्‍से ((7८९०॥ 270 '४॥५) हैं। ग्रीन ने आद्र्शवादी सिद्धांतों का 
समर्थन किया हैं श्रौर राज्य का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति ही बताया हे । 
साक्‍्से ने मनुष्य के आथिक जीवन को ही राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बताया 
हैं । राज्य का आधार मनुष्य का श्राथिक जीवन है । उसने आदर्शवाद भ्रौर' 
घर्मंको तिलांजलि दे दी हूँ । धर्मे को उसने “मनुष्यों की श्रफीम” ((2एापा। 
०0 06 720]06) बताया है। महात्मा गांधी राजनीति के दार्शनिक थे-। 
इनके मंत के अनुसार राज्य का आधार सत्य और अ्रहिसा हूँ । इन्होंने प्राचीन 
बैंदिक सिद्धांतों का अनुकरण किया है और “राम-राज्य' की श्राधारशिला, 
व्यक्ति की महत्ता, समता, आध्यात्मिक उन्नति को माना हैं । इनका कथन 
हैं कि इन्हीं सिद्धांतों को राज्य के आधार बनाने पर ही विश्व में शान्ति 
स्थापित रह सकेगी । 

राजनीति बिज्ञान (?0॥0 2 $2ं070०)--जब हम राज- 
शास्त्र के व्यावहारिक पाश्व॑ की विवेचना करते हैं, राज्य की रचना, राज्य के 
कत्तंव्य, राजनेतिक संस्थाओं की प्रकृति ग्रादि पर विचार करते हैं तथा राज- 
शास्त्र के सिद्धांतों को राज्य में व्यवहार में लाते हैं तो हम राजशास्त्र को 
राजनीति विज्ञान समभकर उसका विन्यास करते हैं। राजनीति-विज्ञान 
की परिभाषा पालजेनेट ने इस प्रकार की है “राजनीति-विज्ञान समाजझास्त्र 
का वह भाग हूं जो राज के मल और शासन के तत्वों अर विचार करता है ।* 


'वइ-कषकृ794 है ॥ रे सका रानवाद अभी, पा सदा हक पके 
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'शैटिल (0०/2) ने राजनीतिशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार कौ है “इस 
बात का ऐतिहासिक अन्वेषण कि राज्य की क्‍या स्थिति रही है, राज्य क्‍या 
है, इस बात का विशलेषणात्मक अ्रध्ययन तथा राज्य कसा होना चाहिये, इस 
“विषय पर आचारिक तथा राजनतिक दृष्टि से वाद-विवाद करना ही राज- 
निति-विज्ञाभ * |” जब हम राज्य के मुख्य मुख्य अंगों का नियमानसार 
ग्रध्ययन करते हैं, उन अंगों का विश्लेषण (/$7989$5। झ्रथवा समन्वय 
(5५7॥76»9$) करते हैँ तथा उनके कारण और परिणामों पर विवार 
: करते हें तब हम यह अ्रध्ययन राजशास्त्र-विज्ञान के अनुसार करते हें । 


राजशासत्र का अन्य शार्खों से संबंध 

समाजशास्त्रू में मानव जीवन के प्रत्येक भ्रंग का वर्शान थ्रा जाता है, मनष्य 
जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक दशा का संबंध समाजशास्त्र 
से है। समाजशास्त्र के अन्तगंत मनष्य संबंधी सब बातें झा जाती है | प्रत्येक 
विद्या कला, ज्ञान, विज्ञान का संबंध मनष्य से होने के कारण समाजणास्त्र के 
अ्रन्तमंत है । राजशास्त्र का संबंध सब ज्ञान-विज्ञान संबंधी विपयों से है । जिस 
प्रकार प्रथ॑ंशास्त्र, धर्मशास्त्र आ्रादि समाजशास्त्र के प्रंग हैं वैसे ही राजशास्त्र 
समाजशास्त्र का एक अंग विशेष है। समाजश्ञास्त्र के इन भिन्न-भिन्न श्रंगों में 
प्ररस्पर इतना संबंध है कि इन्हें एक दूसरे से पृथक्‌ करना बहुत कठिन हैं । 
राज्य पर विचार करना राजश्ास्त्र का कार्य हे पर राज्य ही से संबंध रखने 
वाले कितने ही ऐसे आशिक प्रश्न हैं, जिन पर विचार करना पश्र्थशास्त्र का 
कार्य है । इसी प्रकार राजश्ञासत्र का इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल श्रादि 
शास्त्रों से घनिष्ट संबंध हैं । जलिनेक (उ०व6८) नामक प्रसिद्ध राज- 
शास्त्रवेत्ता का मत हे कि राजशास्त्र का संबंध न केवल पर्थशास्त्र, विधि-विधान 
ओर इतिहास से हे वरन्‌ मनुष्यशास्त्र, मानसशास्त्र नीतिशास्त्र और भगोल से भी 
है। कुछ विशेष शास्त्रों से राजशास्त्र का कितना घनिष्ट संबंध हैँ इसका वर्णन 
हम यहाँ करते हें । 

राजशास्त्र ओर इतिहास--इतिहास मानव सभ्यता की उन्नति का 
कोष है। वह मानव समाज के जीवन में घटित घटनाझोों का यथार्थ वर्णान 
है । इतिहास-लेखक का कतंव्य है कि संसार को भिन्न-भिन्न जातियों की दशा 
का सच्चा चित्र बिना किसी द्वेषभाव के झ्राधनिक जातियों के सम्मस रखे । 
यह केवल एक मानसिक कार्य है जो मनष्य को पुस्तकों के पष्ठ उलट-पलट 
करा इस योग्य बना सकता है कि वह यह जान लें कि उसके पूर्वजों ने क्या-क्या 
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क्रिया है । हम सवका जीवन उन प्रभावों को कदापि नहीं भूल सकता- जो 
प्राचीन काल से हमारे स्वभाव और जीवन रीतियों पर स्पष्ट परन्तु भज्ञात 
रीति से पड़ता हैं। इतिहास और राजशास्व॒ का बड़ा घनिष्ट संबध है । 
इतिहास में हम प्राचीन काल के राजाओं का और महान्‌ पुरुषों का. वर्णन पढ़ते 
हें हम पढ़ते हैं कि श्रमुक राजा ने इस प्रकार राज्य किया, अमुः, शुधार किये, 
प्रजा के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, *धर्म की ओर उसके ये विचार थे, 
इत्यादि | ये सब बातें जो इतिहास में वर्णन की गई हैं राजशास्त्र से घनिष्ट 
संबंध रखती हैं । जब हम्न राजशास्त्र की विवेचना करते हैं तो मानवसमाज 
के इन्हीं श्रंगों पर ध्यान देते हैँ | श्रत: हम कह सकते हैं कि इतिहास का एक 
विशेष अ्रंग राजशास्त्र है । जेलिवेक (30[[06/) लिखता है, किसी भी प्रकार 
की संस्थाश्रों का श्रध्ययन, चाहे वे राजनीतिक हों, चाहे क्रानूनी या सामाजिक 
हों, बिना इतिहास की सहायता के नहीं हो सकता ।' राजशास्त्रवेत्ता के लिये 
राजनैतिक संस्थाओं के केवल गुण । धर्म का ही अध्ययन पर्याप्त नहीं होता, 
उसे इस बात का भी झग्रध्ययन करना पड़ता है कि संस्थाओं का विकास कैसे 
हुआ, उनमें समय समय पर किस किस प्रकार के परिवत्तंन होते गये और उन 
परिवतेतों से मानवसमाज की सभ्यता पर क्‍या क्‍या प्रभाव पड़े। राज- 
धास्त्रवेत्ता के लिये इब जातों का जानना श्रत्यन्त श्रावश्यक है, और ये बातें 
इतिहास से संबंध रखती हूँ । राजशास्त्र श्ौर इतिहास का इतना घनिष्झ 
संबंध देखकर राजशास्त्रवेत्ता सीली (5222५) कहता है “बिना इतिहास के 
राजशास्त्र व्यर्थ है ग्रौर विता राजशास्त्र के इतिहास व्यू है ।” एक प्रसिद्ध 
यूरोपीय राजशास्त्रवेत्ता फ्रीमेन (778८7)8॥) लिखता हे कि “इतिहास _ 
भूतकालीन राजनीति है या भूतकालीत राजनीति भ्राधुनिक इतिहास है ।” 
राजशास्त्र और भ्रर्थशास्त्र--ग्रथद्ञास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा इस 
प्रकार की जा सकती हैं कि यह एक सामाजिकशा सत्र है जो समाज का श्रध्ययन 
भौतिक संपत्ति की उपज, विभवित और व्यय की दृष्टि से करता है, भ्रनुमान 
की बातों को एकत्रित कर परिमाण निर्वाचित करता है, जिसकी सहायता से 
मनुष्य अपनी आय की रीति को इस भाँति बना सकता हूँ कि जिससे श्रधिक 
से अ्रधिक लाभ प्राप्त हो सके | समाज की प्रफुललता वास्तव में एक सीमा 
तक धन के उपाजन पर निर्मर है ।( निर्धतता मनुष्य को निन्‍दनीय जीवन 
व्यतीत करने और समस्त सद्विचारों को त्यागने पर बाध्य करती हैँ । 2 
भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ ७० प्रतिशत जन अपने * व्यवसाय के लिये केवल 
खेती पर निर्भर हें कृषकों की दशा की ओर ध्यान न देना श्रति निर्देयता हूँ । 
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कृषकों पर ऋण इतना बढ़ा हुआ है कि ग्राम्यजीवन से सांबन्धित आर्थिक 
बातों पर ध्यान देने के लिये एक शाखा प्रलग बनाई गई है । सतों की उमन्नति 
करने वाली रीतियों, ग्रामों की स्वच्छता, उपज का उपसुूबत बाजारों में ले जाने 
के ठीक उपाय, पानी लगाने का कार्य और समय पर प्राप्त होने बाली बस्लाएं, 
ये सब बातें अर्थशास्त्र के प्रन्तगंत झ्राती हें । घनवानों श्ौर श्षगजीवियों-का 
यह भझागड़ा कि वेतन अधिक मिले, भ्रवक्राश का समय ग्रधिक हों, जिगसे 
श्रमजीवियों की दशा ठीक होजाय, ये सब बातें राजथास्त्र से लेता 
है। जितना राजशास्त्र और अर्थशास्त्र का परस्पर, घनिष्ट संबंध इस युग 
में है उतना कदाचित्‌ ही किसी युग में रहा होगा। श्राधुतिक काल में राज्य 
को बहुत सी बातें आ्राथिक नीति पर अवल्म्बित हैं। पूँजीपलियों और श्रम- 
जीवियों में क्या संबद्ध है ? और क्या हाना चाहिये ? देश की सम्पत्ति की 
किस प्रकार वृद्धि की जाय ? किस किस वस्तु पर कंसे कैसे कर लगायें 
जायें ? देश के लिये संरक्षण लाभदायक है अथवा ग्रवाध्यावगाज्य नीति ? ये 
सब प्रइन ऐसे हूँ जिनका संबंध श्र्थशास्त्र और राजशास्त्र, दोनों से है । ग्रत: 
यह बात स्पष्ट है कि राजशास्त्र का श्र्थशास्त्र से घहिप्ट संबंध हैं, ॥ 
राजशास्त्र जौर समाजश्ञास्त्र-समाजजास्त्रा का क्षेत्र विस्तृत है और 
उसका संबंध समाज की भिन्न भिन्न बातों से है। समाजशास्त्र में मनप्य की 
प्तामाजिक संस्थाग्रों का अध्ययन होता है और यह बात राजश्ञास्त्र में भी पाई 
जाती हूँ परन्तु भ्रन्तर इतना हे कि राजशास्त्रमें राजनैतिक संस्थाश्रों के वर्समान 
स्वरूप का निरूपण होता है, लेकिन समाजश्ास्त्र उनकी उत्पत्ति और विकास 
को भी स्पष्ट करता है । इसके श्रतिरिक्त ममाजशास्त्र में समाज की बुरी-भलों 
सभी प्रवृत्तियों का समावेश होता है परन्तु राजशास्त्र केवल प्रच्छी प्रवलियों 
को अपनाता है जिससे समाज का मस्तक ऊँचा रहूं। जिस प्रकार इतिहास, 
अथंशास्त्र आदि समाजशास्त्र के अंग हें इसी प्रकार राजशास्त्र भी उसका एक 
विशेष अंग है। इन दोनों का परस्पर बड़ा घनिष्ट संबंध है । जैसा कि ऊपर 
बताया जा चुका है--राज्य पर विचार करता राजशास्त्र का कार्य है, परन्तु 
राज्य से संबंध रखने वाले कितने हौ ऐसे सामाजिक प्रश्न हैं जिन पर विचार 
करना राजशास्त्र का कतेव्य है। राज्य में ऐसे सामाजिक सगंठनों का स्थापित 
होना जिन से राज्यकाय के शान्तिपृर्वंक संचालन में बाधा हो, राज्य को ध्यान 
देना अत्यन्त आवश्यक है । समाज की उन्नति के उपयोगी सभाएँ तथा समितियाँ 
स्थापित करना राज्य का कीय है । समाज को शिक्षित बनाने के लिये शिक्षा- 
संस्थाएँ पुस्तकालय तथा वाचनालय खुलवाना भी राज्य के कार्य हैं। अच्छे 
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सामाजिक सगंठतों को स्थापित करना तथा कलुषित सामाजिक संगंठनों को, , 
जिन से समाज का पतन हो, नष्ट करना राज्य का कर्तंव्य हँ। इन बातों से 
पता चलता हैं कि राजशास्श का समाजशास्त्र से कितना घनिष्ठ संबंध हे । 
राजज्ञास्त्र और आचारशास्त्र (508 )--श्राचारश्षास्त्र में हम इस 
बात का ग्रध्ययन करत हूं कि बुराई क्या है? ओर भलाई क्या है ? मनुष्य 
को बुराइयों से बचना चाहिये; भले कार्य करने चाहिये । मनुष्य को ईश्वर 
से डरकर अनुचित कार्य नहीं करने चाहिये । ग्रात्मोन्नति के कार्य करने 
चाहिये । इन सब बातों पर विचार करते हुए हमको पता चलता है कि इनमें 
से कितनी बातों का सम्बत्ध राजशास्त्र से है। मनुष्य के जीवन में कार्य करने 
के दो पाइवे हें---एक व्यक्तिगत दूसरा सामाजिक | ऊपर लिखी बातों का 
जहाँ तक मनृष्य का व्यक्तिगत सम्बन्ध है वहाँ तक राजशास्त्र का इन बातों 
से कोई संबंध नहीं है, परन्तु जहाँ मनृष्य का समाज से संबंध है वहाँ ऊपर 
लिखी सब बातें राजशास्त्र से संबंध रखती हें। राज्य का यह कतंव्य है कि 
समाज को बुराई श्लौर भलाई का भेद बताये । बुरी बातों के लिये राज्य 
दंड देता हैं । यदि कोई मनुष्य अपने घर के भीतर जुआ्मा खेलता, शराब पीता 
तथा ग्रन्य इस प्रकार की बुराई करता है तो वह उसका व्यक्तिगत विषय 
हो जाता है । परन्तु जब मनुष्य अपने घर के बाहर किसी सावेजनिक स्थान 
अथवा मार्ग पर इस प्रकार के कार्प करता है तो वह राज्य की विधि (क्रानून) 
के अन्तर्गत दंड का भागी हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने घर; 
मंदिर मस्जिद, गिरजा श्रादि में किसी प्रकार की धामिक बातें कर सकता 
हैं श्लौर वह उसका व्यक्तिगत विषय समझा जायगा । परन्तु जब वही मनुष्य 
अपने धर्म के अनुसार किसी जन साधारण के स्थान, मार्ग भ्रथवा किसी दूसरे 
धर्म के पूजा अ्रथवा प्रार्थना-स्थान पर कोई ऐसा कार्य करता है जो दूसरों को 
घ॒रित प्रतीत हो तो वह राज्यविधि के अन्तर्गत दंड का भागी हो जाता है । 
राज्य का यह उद्देश्य होना चाहिये कि जिस प्रकार हो सके मनुष्यों के आचार 
की उनन्‍तति करे, जनता को सदाचारी बनाये । सब श्रेष्ठ राज्यों मं इन बातों 
की ओर ध्यान दिया जाता है। इन बातों से प्रकट' होता है कि राजशास्त्र 
का आचारशास्त्र से कितना घनिष्ट संबंध है। प्लैटो का मत हैं कि “राज्य 
को चाहिये कि मनुष्यों को सदाचार की शिक्षा दे” वह राजशास्त्र और 
प्राचारशास्त्र को पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं समझता था। उसके लिये यह दोनों 
दास्त्र एक ही थे | उसके शिष्य अरस्त ने राजशास्त्र और आचारशास्त्र 
को पृथक्‌ पृथक समझा । परन्तु वह इन दोनों का घनिष्ट संबंध 
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बतलाते हुए लिखता हैं कि मतप्य के उच्च सदानार का राजनीतिक प्रदनों 
: पर जड़ा प्रभाव पड़ता है । अरस्तू के मतानुयार राज्य का ऊद्धव्य है जनता 
की भलाई करना तथा मनष्यों के जीवन को आनन्दमंस बताना । मत बाबली, 
ने लिखा है 'धर्म और सदाचार राज्य के स्वामी प्रथवा अभव पल प्रदणक 
नहीं हैं प्रपितु राज्य के उपयोगी सेवक तथा घटका (प्ष्ठणा) है । लाई- 
ऐक्टन ([.,006 ७८07) कहता है कि 'महत्वपुर्गा प्रश्ण तो इस बाग के 
श्रन्वेषण करता है कि राज्य-शासन को क्या निर्धारित करता साहिये ? ने कि 
यह कि वह क्या निर्धारित करता है ?' | आइवर ब्राउन (ए07 370४७॥ ) 
कहता है कि राजनीति ग्राचारशास्त्र का केवल दो स्वरूप हैँ। राजनाीक 
सिद्धान्तों के बिता नैतिक (208) सिद्धान्त अ्रपूर्ण है, वर्योंकि मनष्य 
सामाजिक प्राणी है, वह भली प्रकार अक्रेला नहीं रह सकता । बिला सेलिक 
सिद्धान्त के राजनैतिक सिद्धान्त में अकर्मण्यता आजाती है । साजनलिक अध्ययन 
का फलित होना हमारी आचारिक योजना अर्थात्‌ हमार भले बरे विचारों पर 
ही निर्भर हैं। कैटलिन का मत है कि नैतिक शास्त्र (0(॥08) ने एक 
राजश्ास्त्रवेता यह शिक्षा ले सक्ता है कि कीनमा कार्य करता बा-द्र्न!म 
होगा और राजनंतिक-विज्ञान से यह शिक्षा ले ग़वता है कि कौससा कार्य 
करना संभव होगा । 


_ राजशास्त्र और मनोविज्ञान (?890०॥0029) -मतोविशञान हमको 
'यह बतलाता हैँ कि हमारा मन वाह्य उत्तेजनाओ्रों को पाकर वां प्रतिक्रिया 
करता है ? हमारी विचारशक्ति किस प्रकार कार्य करती है ? जिसे परिस्थिति 
भे हम रहते ह उसका हमारे चित्त पर क्या अभाव पड़ता है ? कौन कोने सी 
बातें हम आ्रान्तरिक प्रेरणा वत97॥00) से करते हैं ? कैसी बसी बातों का 
श्रज्ञात रीति से हम भ्रनुकरण करते हैं। वाह्य संकेतों ($0220५([0॥५) का 
हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ? मनोविज्ञान का अधिक घतिह संबंध 
मनुष्य के व्यक्तिगत अथवा सामाजिक जीवन से है परत राजशारत्र 
से भी इसका बड़ा घंनिष्ट संबंध हे । मनोविज्ञान बहत प्राचीन विज्ञान नहीं 
हैँ । आधुनिक काल में मानव समाज प्रत्येक विषय को मनोवैज्ञानिक दष्टि से 
देखने का प्रयत्न करता हे । 'ई, बारकर (7. छ8॥९7) का कथन है कि 

मानव जीवन के प्रत्येक कार्य को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखना आधनिक 
काल का रिवाज होगया है । समय समय पर राजनीतिज्ञों ने मनोविज्ञान की 
सहायता से राजनेंतिकक्षेत्र में बड़े बड़े लाभ उठाये हैं। मैकियावेली ने 


तत्कालीन इटली की दशा को सुधारने में इठली वालों की मनोवृत्ति से 


शी 
| 


विषय-प्रवेश १३ 
मनोविज्ञान द्वारा लाभ उठाकर देश की दशा कुछ से कुछ करदी, उसने इटली 
का उद्धार करदिया | गार्तर ((ध॥7॥67) का कथन है कि 'शासत को स्थिर 
श्रौर लोकप्रिय बनाने के लिये प्रजा की मवोवृत्ति और झ्राचारिक भावना पर 
विमर्श करना और उनको कार्य रूप में परिणत करना श्रावश्यक है ।' हिटलर 
ने अर्मनी वालों के मनोभाव को जाना और उनकी मलोवृत्ति से लाभ 
उठाकर द्वितीय महायुद्ध का बीजारोषण किया । महात्मा मानन्‍्धी को हम बड़ा 
योग्य मनोविज्ञ,नवेत्ता कह पकते हैं। उन्होंने अँग्रेजों की मनोबृत्ति को भली 
भाँति समझा था। वे जानते थे कि उनके आचार विचारों में कुछ ऐसी 
विशेषताएँ हैं जिसके कारण वे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकते थे । 
उन्होंने भारतवासियों के मनोविज्ञान को समभा । उन्होंने भली प्रकार इस 
बात को जान लिया कि सत्य और अहिसा के भाव भारत की ग्रामीण जनता 
में अधिक शीघ्र और सफलतापूर्वक उत्पन्न किये जा सकते हैं। श्रतः उन्होंने 
प्राम ग्राम में भ्रमण किया और ग्रामीणों के सम्पर्क में आकर अपने सिद्धान्तों 
के बीज उनके हृदय में बोये। इनसे पूर्व किसी ने मनोविज्ञान से इतना लाभ 
नहीं उठाया । किसी देश के लोग स्वभाव से प्रजातंत्र वादी होते हें, और किसी 
देश के लोग स्वभाव से समाजवादी होते है । किसी राष्ट्र की शासन पद्धति 
तथा रीति -रिवाज उस राष्ट्र के मनोविज्ञान से घनिष्ठ संबंध रखते हें । 
जैसी जनता की मनोभावना होती हैँ उसी प्रकार के परिवंतन राज्यशासन- 
प्रणाली में होते चले जाते हें। " 

ई बाकर ने मनोवैज्ञानिक प्रणाली में कुछ त्रुटियाँ बतलाई हें। वह 
कहता है कि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में किसी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो 
पाता । वह मनुष्य के मस्तिष्क को एक यंत्र के समान समभाता है। जैसे 
किसी यंत्र में एक बटन दबाने से एक विश्ञेष कार्य होने लगता है उपी प्रकार 
वाह्य उत्तजनाशत्रों (50॥7प॥) का प्रभाव पड़ने पर सनृष्य का मर्तिप्क एक 
विशेष प्रक्रार की प्रतिक्रिया करता है । श्रत: राजनेतिक क्षेत्र में मन॑।वैज्ञ।निक 
प्रणाली सफल नहीं हो सकती । बाकर का दूसरा तके मनोविज्ञान के विरुद्ध 
यह है कि मनोविज्ञान असभ्य आन्तरिक प्रे रसाश्रों के श्राधार पर सभ्य जीवन का 
स्पष्टीकरण करने का प्रयत्व करता है, यह विकासवादी प्रणाली के अनुसार 
ठीक नहीं है । तीसरे तक में बाकेर कहता हूँ कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
मैकडोगल (१/8० 20789/) ने समाज में गआ्रान्तरिक प्रे रणाश्रों की उत्पत्ति 
का पूर्ण विवरण दिया है परन्तु इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि ये 
आनन्‍्तरिक प्रेरणाएँ समाज में क्‍या प्रभाव उत्पन्न करती हैं? बाकर का यह 
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प्रयोजन है कि मनोविज्ञान का समाज पर कोई राजतलिक प्रभाव नहों पहला 
है | बाकर अन्तिम तक में कहता है कि कंटलिन (जात) के मतानसार 
मनोविज्ञान का सम्बन्ध मनुष्य के मानसिक कार्यों से है अर्थात व्यनिगत 
मस्तिष्क से है, और यह मानसिक कार्य वस्तु विरीक्षणत तक ही सीमित है । 
राजनीति का सम्बन्ध सामाजिक मनोवुति से हे । 

बारकर के इन तकों पर विचार करके हम यह कह सकते है कि सै 
बातें यक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती ष्ट्त मनाविज्ञान राजशभारव में बडा महवे 
रखता है । आधुनिक काल में शासन प्राताली जनसाधारग की मनाबत्ति के 
अनुसार निर्धारित की जाती है । 

राजशास्त्रपऔर न्यायशास्त्र (प्रा पतएाएए) च्यामभाग्त को 
विधिज्ञास्त्र श्रथवा विधान शास्त्र भी कह सकाते ही । संबयितालशान 
((णाशापरा0ण॥8। .89) राज्य के अंग और उपांगों की स्यास्या करता 
हैं तथा इत अंग और उपांगों का परस्पर सम्बन्ध रपाड करता है । शिश्न-भिष्न 
न्यायश्षास्त्रवेत्ताओों ने विधि ([.8008) की भिन्‍न प्रकार से परिसाधा की है । 
राज्य के अधिपति अथवा सर्वप्रधान की आजा 'विधि! है। राजकार्या का 
संचालन विधान द्वारा होता है । प्रत्येक राज्य के लिये उसका अपना निजी 
विधान होता है । चाहे वह विधान लिखित हो चाहे रीति स्थाज पर निर्भर 
हो । प्रत्येक राज्य का कार्य इन्हीं विधि विधान द्वारा किया जाता 
है। छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े तक विधान को कोई नहीं लोड 
सकता । उसके तोड़ने वाले की विधि के श्रनुसार दंड मिलता है । विधि विधान 
राज्य द्वारा बनाये जाने पर राज्य के संचालक उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं 
कर सकते । विधि भ्रथवा न्याग्रशास्त्र स्वयं एक पूर्ण शास्त्र है परन्तु उसका 
राजशास्त्र से अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है। राजशास्त्र और न्यायदास्त एक 
दूसरे पर निर्भर हें। एक सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकता है जब दूसरा 
पूर्णरूप से उसके साथ सहयोग करे। अ्रतः राजशास्त्र और स्याय्शाग्व्र का 
घनिष्ट सम्बन्ध है । 

राजशास्त्र और भूगोल--भूगोल पढ़ने से हमको यह पता चनता है 
कि जैसी भूमि और जलवायु में मनुष्य रहता है उस प्रकार का उसका २ हन- 
सहन तथा स्वभाव होजाता है | संसार के जलवायु के हिसाब से तीन विशेष 
भाग हँ--शौत, शीतोष्ण तथा उष्ण | शीत और उष्ण जलवायु में रहने वाले 
मनुष्यों के डे स्वभाव, रहन-सहत आदि में बड़ा अन्तर है । साधारणतया शीत 
“जलवायु कें लोग भ्रधिक स्वस्थ और क्रियाशील होते हैं । उष्श जलवायु के 
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लोग नित्रन श्रोर श्रालसी होते हैं । शीतोप्ण जलवायु वाले स्थानों के मनुष्यों 
की दशा इन दानों प्रकार के लोगो के मध्य की है। शोत जलवायु के लोगों 
का स्वभाव स्थिर श्रीर शान्त होता है, इसके विपरीत उषा जलवायु वाले 
लोगों का स्वभाव चंचल और उत्तजित होता है। इसी प्रकार लाॉगों के 
स्वभाव का प्रभाव उनकी थासन-प्रण्माली पर पड़ता है। श्ररस्तू ने सबसे 
पहले इस बात को रपप्ट किया कि मनष्य की राजनैत्तिक संस्थाओं और 
राष्ट्रीय श्राचारों पर भूगोल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बोर्ड (3009॥॥॥ 
ने सोलहवीं शताब्दी में इस बात का समर्थन किया श्रौर भिन्न भिन्‍त प्रकार 
को जलवायु के लोगों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की शासन-प्रसाली बतलाई । 
रूसो (ि0प5४८४४७) ने भी भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु को भिन्न भिन्न 
प्रकार की आायनप्रणालियों से संबद्ध किया है । रूसो ने उष्ण जलवायु वाले 
लोगों के लिये स्वेच्छाचारी-शासन ग्रत्यन्त स्वाभाविक बतलाया है।. शीत 
देशों के लिये बर्बरता (00।00॥97]) और साधारण जलवायु के लोगों के 
लिये जनतच्त्र-शासन ठीक बतलाया है | उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में थौमस 
बकल ([]7079$ ठ3प06|४) ने बतलाया कि किसी राष्ट्र के आचार 
विचारों पर वहाँ की भौगोलिक दक्षा का बड़ा महत्वपूर्णा प्रभाव पड़ता है । 
वह कहता है कि मनुष्य की राजनैतिक, सामाजिक तथा श्राथिक दशा पर और 
उनकी संस्थाओ्रों पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है । हमारा भी यही विश्वास 
हैं कि मनुष्य की राजनैतिक श्र सामाजिक संस्थाओं पर भूगोल का बड़ा 
प्रभाव पड़ता है । किसी देश के व्यवसाय तथा उद्योग धंधों पर भी भूगोल का 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। राज्य का मनुष्यों के व्यवसाय तथा उद्योग धंधों से बड़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध हे । राज्य को भिन्न भिन्न प्रकार के नियम इनके सम्बन्ध में 
बनाने पढ़ते हें। इससे स्पष्ट है कि राज्यशास्त्र का भूगोल से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । 

राजशास्त्र और नागरिकश्मास्त्र--नागरिकशास्त्र में यह बतलाया गया 
हैं कि एक मनुष्य के उसके कुटुम्बियों पड़ोसियों ग्राम तथा नगर निवासियों 
के प्रति क्‍या क्या करतंव्य और अ्रधिकार हैं ? मनुष्य किस प्रकार एक आदर्श 
नागरिक बन सक्रता है? आदर्श नागरिक बनने में कौन कौन सी बातें 
सहायक होती हैं ? और कौन कौन सी बाधक होती हैं ? एक नागरिक किस 
प्रकार भ्रपनी उन्नति करता हुआ समाज की उन्नति कर सकता है ? समाज 
की उन्नति और व्यक्तिगत उन्नति का कितना घनिष्ट सम्बन्ध है ? एक 
आदर्श नागरिक का अपने देश के प्रति क्‍या कतेंव्य हैँ ? देशभक्त किसे 
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कहते . हैं? सच्चे देशभक्त के क्या क्या कलेठय हैं ? उते सब शोर प्रस्थ 
ऐसी ही बातों की शिक्षा हमें तागरिकशारत से मिलतों है । ४० एम० फाइट 
(8, |, ४४४८) के शब्दों में तागारिकता स्थूनाथिक मानवज्ञान का काम 
में श्राने वाली वह शाखा है जिसका सम्बन्ध प्रत्येक उसे लरतु ( जले साझा: 
जिक, परोपकारिक धामिक, आर्थिक, राजनैतिक ) से होता है जो एक नाव- 
रिक के भूत वत्तमान और भविष्य में उसके स्वातीम, जातीते सम्बन्ध से 
सम्बन्धित हो । अतः नागरिकशास्त्र मनुष्य को सामाजिक ता राजन तक 
घटनाओ्रों से सम्बन्ध रखता है। नागरिकशास्त्र की जे सब्र बाल जा एक ताग- 
रिक को झ्रादर्श नागरिक बनाते, उसका राज्य के प्रति अधपिकार ता कर्ज 
बताने, देशभक्ति का पाठ सिखाने, राज्य के निममों पर ललान पीर नियम) 
को समझाने ग्रादि से सम्बन्ध रखती है, तागस्किशारज के फ्रतमेल ध्राली | ॥ 
ऊपर वर्गान की गईं सब बातें राज्ययास्त में पाई जाती है तथा इनमे प्रोर 
प्रधिक भी | इसलिये राज्यशास्त्र नावरिक्शास्त्र राउ्पातरत को शह। +प 
है, अथवा यों कह सकते हैं कि नागरिकशास्त्र राजशासत की छोटी बन 2 । 
जितनी समानता नागरिकशास्त्र और राजशास्त्र में है उसनो अच्य शाशती 
में बहुत कय प्रतीत होगी। झतः नागरिक-शास्त्र को राज्यरास्त्र से बड़ा 
घानिष्ट सम्बन्ध है । 
राजज्ञास्त्र को श्रध्ययनविधि--विज्ञान की किसी विशेष शाखा ॥ 
अध्ययन में पहिले हम उस शाखा के सिद्धांतों का अध्ययन करने | सत्पठनास 
हम उन सिद्धांतों को व्यावहारिक कार्यों में उपयोजन करते है। जब :#म तक 
विशेष नियम का विज्ञेष परिस्थिति में उपयोजन करते हैं तो सदैव एक हो 
परिणाम पर पहुंचते हैँ । रसायन-शास्त्र के अध्ययन में जब हम जलतत्व वायु 
(90ा080॥) के दोनों भाग और प्राणवायु श्र्थात्‌ श्रौकसी जन (()0%५- 
£०]) का एक भाग मिलाते हैं तब सदैव जल बन जाता है। इसी प्रकार एक 
में एक का योग करने से सदैव दो हो जाते हैं। इस कार बहुत से विद्वानों 
का यह मत है कि विज्ञान उसी को कहना चाहिये जिस में हस प्रकार के 
सदेव एक से ही परिणाम निकलें। परन्तु हमारा विचार तो यह है कि सत्र 
विज्ञानों के अध्ययन के इतने पूणणं और शुद्ध परिणाम नहीं निकलने है । 
भोतिक विज्ञान में हमको 'निकटतम' परिणाम निकालने पड़ते हैं । 
में भी, जहां विद्वानों का मत है कि दो और दो सदैव चार 
निकटतम मूलनिरूपण करना पड़ता हैं। इस बात से यह 
विज्ञान में भी सदैव तथा सभी स्थितियों में हम 


गशिन 
होते हैं, हमें 
सिद्ध हुआ कि 
पूर्ण निद्चिचत परिणाम पर 
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नहीं पहुँचते हैं, और साक्षेप सत्य के आधार पर पहुँचते हैं | कुछ विद्वानों का . 
भी मत है कि जैसे हम शद्ध॒ विज्ञान सम्बन्धी विपयों में प्रयोग करते हैँ ऐसे 
राजशास्त्र सम्बन्धी विषयों में नहीं कर सकते | शुद्ध विज्ञान सम्बन्धी विषयों 
में प्रयोगात्मक रीति पर कार्य करता पड़ता है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग 
क्रके एक विद्येप 'परिणाम पर पहुँचने का प्रयत्न किया जाता हैं। ऐसा 
राजंशास्त्र में नहीं हो सकता । हमारे त्रिचार में राजशास्त्र में ठीक उसी 
प्रकार प्रयोग किये जा सकते हैं जैसे विशुद्ध विज्ञान ( गरितत, भौतिक 
भौरः रसायत) । आधुनिक काल में हमारे भारतवर्ष में विदेशी शासकों 
ने थागव-प्रगाली सम्बन्धी कितने प्रयोग किये ? भारतीय राजनीतिज्ञों ने 
उनके पेरिग्यामों का ठीक उसी प्रकार पूर्वेनिझूपण क्रिया जैसे विज्ञान में किया 
जाता है । 

ग्रत: यह धारणा कि राजशास्त्र में विज्ञान की भांति प्रयोग नहीं किये 
जा सकते और विश्वेपणात्पुकद तथा संब्लेपणात्मक रीति का प्रयोग नहीं जा 
सकता, हमारी समझ से बाहर है| पर्यवेक्षण विशुद्ध वैज्ञानिक विषयों में हो 
सत्ता है उसी प्रकार राजशास्त्र में भी हो सकता है। सम्युअल बटलर 
(9घ8॥7 00) 30|0/) कहता हैं कि “भौतिकशास्त्र में पूवेनिरूपण बिल्कुल 
निश्चित शरीर टोक हो सकता है, राजशास्त्र में वह केवल सम्भाव्य होगा” यह मत 
टीक नहीं है । भौतिक श्र रसायनशास्त्रों में पूर्व निरूपणों की हम राजशास्त्र से 
तुलता नहीं कर सकते हैं हमकों यह बात ध्यान में रखती होगी कि भौतिक 
भर रसायन आदि शास्त्रों में हमारा सम्बन्ध जड़ वस्तुश्रों से होता है जो केवल 
बाह्य प्रभावों पर भ्रवलम्बित रहती हैं भर उनकी अपनी आन्तरिक उत्तेजना 
(॥007 5ततपरप$) का प्रइन नहीं उठता । इनमें प्रत्येक वस्तु का एक 
विद्येप गुगा होता है और प्रत्येक दशा अथवा परिस्थिति में वह गुण बसा ही 
प्रकट होता हे । परत्तु राजशास्त्र में हमको जीवित पदार्थों के साथ प्रयोग 
करने पड़ते है। बिध्यात्मगा तथा निगमात्मक पद्धति के अनुसार पयवेक्षण 
करने पड़ते है और यह देखने में श्राता है कि युवितरूपी श्रान्तरिक उत्तेजना 
(॥]07 87 005) के होने पर भी विशेष दशा और परिस्थितियों में 
मनुष्यों के कार्यों का परिणाम समान निकलता है श्रौर इतना सच्चा, शुद्ध 
भ्रोर ठीक बैठता है जैसा विज्ञान में निर्जीव वस्तुश्रों के साथ प्रयोगों का 
परिगाम । राजनीति सम्बन्धी चमत्कारों को एकत्रित करने तथा उनका 
वर्गीकरण करने के कुछ ढंग राजशास्त्रवेत्ताशं ने निश्चित किये हैं। श्रौगस्टस' 
कोस्टी (&प295005 ('0776) ने तीन पद्धतियों का वर्णान किया है। वे 
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'ये हें--पर्यवेक्षण, प्रयोग और तुलना । ब्वंगली (8]0॥50॥॥) % प्रतधार 
दाशंनिक और ऐतिहासिक पद्धति ही ठीक है । ग्राधनिक विद्वाला का मन है 
कि राजनीतिविज्ञान में ठीक ठीक परिशणापों पर पहुनन के लिये निमेभ/न्‍्वक 
रीति से व्याप्तिमूलक रीति भ्रधिक श्रेष्ठ हैं । आधुनिक रादयार वबलादी के 
मतानुसतार भिन्न भिन्न पद्धतियों का वर्गान यहाँ किया जाता है: «.. | 
प्रयोगात्मक पद्धति (लागत जल) |)“ अब हम 
उन वंज्ञानिक क्षेत्रों भें प्रयोगात्मक निरीक्षण करने "जहां हमें जड़ पदार्थों मे 
विन्यास करना पड़ता है तो हमको प्रनभव होता हैं कि जब उसे जड़ पदार्थों 
के ऊपर वाह्य वस्तुओ्रों का प्रभाव पड़ता है तो परिगाभ निश्िि ते मय से एक 
अथवा समान होता है । प्रत्येक जड़ पदार्थ एक विशेष बाह्य उत्तेजना ब्रथवा 
वस्तु के सम्पर्क में ग्राकर ग्रपने गुणानुसार एक विशेष सवीन प्रतवा परिवनित 
हंप धारण करता हूँ। भविष्य में जब ऐसा होगा, ठीक बढ़ी परिगाप् 
निकलेगा । इस प्रकार प्रयोग करके एक निददियत फररिगाम निकाल लिया जाता 
है भ्ौर वह नियम बन जाता हैं । फिटकिरी, नमक, खुता और सीलामोगा ऐै 
घोलों में पृथक पृथक्‌ एक एक छरी लोहे की श्रोर से डाल दी गई । कद पट्टा 
के पश्चात्‌ प्रत्येक को निकाल कर देखा तो नील थरीथा के घोल में जा 5 री 
डाली गई वह ऐसी “दिखाई पड़ी मानों ताँबे की हैं उसके ऊपर वगाँबे का पथ 
चढ़ गया। परिणाम निकला कि नीलाथोथा के घोल में जब लोहा शाला 
जायगा तो उस प्र ताँबा श्रा जायगा । यह परिणाम सदेव के लिये निश्चित हो 
गया। यह नियम बन गया । इसी प्रकार भ्रन्य भौतिक रसायनिक तथा प्रन्‍्य 
विषयों में भी होता है । जहां जहाँ प्रयोग किये ज येंगे कुछ ने कुछ परिणाम 
अवश्य निकलेगा ! उन परिणामों में समानता होगी । 
इसी प्रकार राजनंतिक क्षेत्रों में भी बड़ 
प्रयोगों के परिणाम सदैब एक से ही निकले 
((4765 |) की नीति से असन्तोष फेला, 
ने प्रजा पर अत्याचार किया, जनहितों को कुचला, श्रातंक से राज्य किया । 
परिणाम यह हुआ्ना कि प्रजा ने उसकी हत्या कर डाली। जाऊं प्र थम 
((0८०788 [) ने भ्रमरीका निवासियों के साथ उचित रीति से शावन नहीं 
किया, उनपर मनमानी कर लगाये और स्वेच्छा से शासन किया, ५ श्णगिमि 
यह हुआ कि अ्रमरीका निवासी स्वतत्त्र हो गये । भारतवर्ष में अंग्रेजों ने ग्पने 
पैन काल में वही भूलें ही जैसी भ्रन्य अ्रसफल शासकों ने भूतकाल में की 
थीं। उन्होंने भारतवष में बड़े बड़े प्रयोग किये। कभी आतंकवाद का प्रयोग 


श्र 


बड़े प्रयोग किये गये हैं । इन 
हैं। इंगलेड में घाह्स प्रथम 
कारण यह था कि चाह्स प्रथम 


श्र 


विषय-प्रवेश १६ 


किया, कभी सुधारों का लालच देकर फुसलाने का प्रयोग क्रिया। ज्यों ज्यों: 
भारतवर्ष में राजन तिक प्रयोग प्रंग्रेजों ने किये भारत के राजशास्तग्रेतागओं ने 
पूर्थतिझ्पण किया ओर उन्हीं परिणामों पर पहुँचे जिनका पू्वेनिरूपण किया 
गया था। भारतवर्ष में अंग्रेजों के सब्र राजनैतिक प्रयोग, जो उन्होंने भारत 
में राज्य: स्थापित रखने के लिये किये निष्फल रहे । पूर्वकालीन राजनैतिक 
प्रयोगी के निदवत परिणारों से अन्त में उन्होंने लाभ उठाया। परिणाम 

है हुआ कि भारत4र्ष में अ्रमरीका की सी स्थिति होते से पूर्व ही शान्तिपुर्वक 
प्रंग्रेज भारत से चले गये । यदि ऐसा न होता तो आ्राज श्रंग्रजों श्रीर भारत- 
वासियों का पारस्यरिक सम्बन्ध इतना मित्रवत ने होता । 

ऐतिहासिक पद्धति --एतिदासिक पद्ति भी एक प्रकार की प्रयोगात्मक 

पद्धति है | इतिहास पढ़ने से हमको प्राचीनक्राल से लेकर अ्रब तक के संसार 
के शाब सभा देशों के राजाम्रों के इतिहास का पता चलता है। हमको पता 
चलता है कि अ्मक देश के राजाओं ने श्रपनी प्रजा पर किस प्रक्रार शासन 
क्रिया ? किन किन स्थितियों में उन्होंने क्या क्‍या कार्य किये ? उन कार्यों में 
उन्हें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई ? उनके पश्चात्‌ जो राजा हुए उन्होंने वे 
कार्य नहीं दृहूरायें जिनमें उनके पू्वे होने वाले राजाशों को भ्रसफलता मिली 
थी | सर्देव इसी प्रकार राजाओं ने श्रपने से पूर्व होने वाले राजाग्रों के सफल 
कार्यों से लाभ उठाया और ऐसे कार्यो से सदा बचने का प्रयत्न किया जिनमें 
प्राचीन काल के राजाग्रों को असफलताएँ हुई थीं। आज हम इसी प्रकार 
राजनैतिक संस्थाओं के आरम्भ, विकास और उनकी उन्नति के विषय में 
इतिहास से ज्ञान प्राप्त करते हैं । उनके परिणामों पर मनन करते हैं। ये 

रिशाम हमको परथप्रदर्शत करते हें और अपनी परिस्थित्रि के अनुसार हम 
उन परिणामों पर कार्य करते हैं । ये ऐतिहासिक परिणाम हमको भविष्य की 
राजनैतिक बातों को निश्चित करने में हमारी सहायता करते हैं । 

इतिहास में विशेषकर व्याप्तिमलक पद्धति का प्रयोग होता है। 

उदाहरणार्थ भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास को लीजिये। श्रकबर ने 
धामिक सहिष्णुता से काम लिया, उसको अपने शासन में बड़ी सफलता मिली । 
उसकी प्रजा के सब सम्प्रदाय के लोग उसे बहुत प्रेम करते थे। उसके 
शासनकाल में देश की सामाजिक, आशिक, धाभिक तथा राजनंतिक सब प्रकार 
की उनन्‍नति हुई । जहाँगीर ने भी अपने पिता की नीति का अनकरणा किया 
और वही परिणाम हुआ्ना । व्याप्तिमूलक रीति के भ्रनूसार यह परिणाम निकला 
कि जो शासक धामिक सहिष्णुता का अ्रनुसरण करेगा उसका परिणाम श्रच्छा 


+ 
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निकलेगा । औरंगजेब ने इसके विपरीत कार्य किया। उसने (वीं के कपर 
श्रत्याचार किये, सिक्खों को संताया, दक्षिण के जिया राज्यों झा साथ 
किया । परिणाम वही निकला जो तिकलना चाहिये था। सगल साधा बे 
स्वयं नष्ट हो गया | ऐतिहासिक और प्रयागात्यठ पर्दान में हो; भें: हा 
है । इतिहास का अध्ययन करके व्यादित मल के पद लिद्ारा एव ७ ॥। 8, 
कुछ निश्चित परिणाम निकालता है। थे परिशाम सेजानिए नम पक रे 
परिणामों की भाँति बिल्कुल ठीक होते हें। बढ़ी राजधारत प्रसये समय वी 
राजनंतिक परिस्थिति में उन परिशामों का लिन आह कि] 
पद्धति द्वारा प्रयोग करता है और निश्िवत फल प्रात्व करक उतने पूणा ल!भ 
उठाता हूँ । श्ररस्तू ओर मैकियावेली ऐतिड्रासिक पद्मति वी समजक हे प्रो 
उन्होंने इस पद्धति का अ्रनुकरण किया है । प्रसत 7 पद पति क्नततार 
राजशास्त्र का भ्रध्ययन करने में इन बातों का विशेष ध्यात खाना बाडिय कि 
वाह्मय सादृश्य और वाह्य समता का प्रवलम्बन ने किया जाये, हंवल बतवााल 
के परिणामों पर ही अपने वतंमान और गरिष्य के राज नि प्रयोगों हो 
अवर्ंबित न किया जाय. बल्कि नवीन परिस्थितियों (जनता के मना भाव, 
नवीन आ्राविष्कार प्रादि) के आधार पर भूतकाल के परिामों को ब्यकार 
में लाया जाय । पूर्व धारणा की पुष्टि के लिये इतिहास को प्रकग हर [के 
प्रलोभन से बचाया जाय, सदैव यह नहीं निश्चित करता चाहिये कि क्योकि 
ऐसा पूर्वकाल में हो चुका है भ्रतः उसी स्थिति में पुन; बना ही होगा । क्योंकि 
सम्भव हैँ उस स्थिति का वाह्मयरूप वैसा ही प्रतीत हो परस्त आग्नव में वैसा ने 
हो। परिस्थिति में तनिक भी भेद ही जाने पर परिणाम में बड़ा भारों 
परिवत्तेन हो जायगा । ॥॒ 
तुलनात्मक पद्धति--तुलनात्मक पद्धति के अनुसार कार्य करने में हम 
राजशास्त्र में भिन्‍त भिन्‍त राजनैतिक घटनाओं को तृलना करते हें। तुलना 
करके सादृब्य स्थापित करते हें। सावृश्य स्थापित हो जाने पर हम उसने 
घंटनाओ्रों को प्रयोग में लाते है और इस प्रकार यदि हमारा निर्गाय ठीक होता 
है तो हमको राजनैतिक कार्यों में पफलता श्राप्त होती हुँ । इस प्रकार की 
तृलनात्मक पद्धति का टौकविल (700०0८९५॥[ ) ब्राइस (3/90९ ) शादि 
राजशांस्त्रवेत्ताओं ने अनुकरणु किया हैं। इस पद्धति का प्रनकरणा करने मे 
लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि राजनैतिक घटनाश्रों 
बातों की हो तुलना की जाय । तुलनात्मक 
वाले राजनीतिज्ञ के लिये यह अत्यन्त आवश्यक 


की समाव 
पद्धति द्वारा प्रयोग करने 
है कि घटनाओ्रों की समान 
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तथा विभिस्त, दोनों प्रकार की बालों की तलता की जाय। यह देखा जाय 
कि दस घडलाओं में किम किस वा में समानता है और किन किन में 
विभिल्‍्तवता । एस! करने से दस बाल का निर्माय हो जायगा फि दोनों 
घटनाग्री में बाहाँ लक समानता है. और सदि इसका प्रयोग किया 
जागगा तो कहाँ तक इस प्रयोगों में सफलता प्राप्त होगी। परन्तु लुलगात्मक 
पद्षतिद्वारा राजशास्त्र का प्रध्ययन करते में एक जल हो जाने की संभावना 
है । तुलनात्मक पहु। से उसका अहपपन करने में सादृश्य स्थापित करना 
पड़ता है । यदि सादश्थ (वााताछए9) स्वापित करते में भूल हो जाती हे 
तो एक छपक रगे ([त09) हो. जाता है, झत: सादश्य श्रीर एकडगता 
के भेद को ध्यान में रखते हाई सर्दव लुवनात्म पद्धति से राजशास्त्र का 
प्रध्यवत्त करता चाहिये | तुलनात्मक पद्धलि का एतिहासिक पद्धति से घनिष्ट 
सबस्य है कक्‍्वोकि इलिदास के अव्ययन में इसका बहुत प्रयोग होता है । 

पय्मेवेक्षण पद्धति ((00807५०४0॥ ४०(॥००)--ऐतिहासिक, 
तुलनात्मक और पर्यव्रक्ष) पद्दधतिरयाँ व्याप्तिमूलक हैं। इन पद्धतियों से 
राजशास्त्र का अध्ययन करने में व्याप्तिमूलक (000५०) सिद्धास्तों 
के अनुसार प्रयोग करता पड़ता है । पर्यवेक्षण पद्धति हारा राजशास्त्र का 
' प्रध्ययन करने में राज्य के प्रत्येक लक्षण, अश्रंगं, रूप आ्रादि का निरीक्षण 
करना पड़ता है और निरीक्षण करने के पश्चात्‌ परिणाम पर पहुंचना 
पड़ता है। फ्रांस का प्रसिद्ध राजजास्त्रवेत्ता मौन्टेस्क्यू (0॥/650फप|€७) 
इंगलैण्ड गया और वहाँ जाकर उसने बड़े ध्यान से अ्रंग्रेजी शासन-पद्धति का 
परववेक्षण किया । इंगलेण्ड की शासन-पद्धति में शक्ति-विभाजक सिद्धान्त को 
देखकर वह चकित रह गया। यूरोप लौटकर ' उसने वहाँ शक्ति-विभाजक 
सिद्धान्त (829|6 ०0 $6कक4707 0 ?079278) का संस्थापन 
किया । इससे ज्ञात होता है कि राजशास्त्र के अध्ययन में पर्यवेक्षण पद्धति 
बड़ा महत्व रखती है । इसके द्वारा राजशास्त्र का श्रध्ययत करने से राजनीतिज्ञ 
स्वयं राज्य के प्रत्येक भाग का तथा शासन-प्रणाली का निरीक्षण करके 
उचित परिणाम निकाल सकता है परन्तु इस प्रणाली का अनुकरण करने के 
लिये कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है । जब कोई व्यक्ति किसी 
राज्यशासन का पर्यवेक्षण द्वारा श्रध्यपन करने को जाय तो उसे राज्य-शासन 
के प्रत्येक पाइवें पर दृष्टि डालना आ्रावश्यक है। यदि वह किसी एकही 
पाइवे पर दृष्टिपात करेगा तो यह सम्भव हैँ वह ठीक परिणाम पर न पहुँच 
सके और उसे अपने कार्य में सफलता न प्राप्त हो । 


क्र 


दाशनिक पद्धति (2॥08079॥0 दा एिव00) -रावद। 
पद्धति द्वारा राजशास्त्र का अध्ययन करने में सबसे प्रथम वहा लिश्चित करते 
हैं कि राज्य की प्रकृति श्नौर उद्देश्य क्या हे ? अ्र्ति प्रोर उरध्य निर्धारित 


करने के पश्चात्‌ यह प्रयत्त किया जाता हैं कि इन परहश्यों की प्रा के 


लिये किस प्रकार की शासन-प्रगाली उनित होगी। गढ़ तक प्रकार का 
थ्रादर्शवादी सिद्धान्त हे जिसमें निगमात्मक (00९४७) साति का प्रयोग 
किया जाता हैं। यूरोप के प्रसिद्ध राजभाखयता स्लढों, काव्ड | ६३॥॥7।), 
हैगिल ([228), रूसो, ग्रीन ((30७॥) ग्रादि दावा दा दामनिक थे 
इन्होंने राजशास्त्र में दार्शनिक पद्धति का प्रतुकरणम किया है। इल दास विका 
ने पहले यह निश्चित किया कि राज्य का उ्दश्य मनष्यमाव की सब प्रकार 
की उन्नति करता हे--प्राचा रिक, श्राध्यात्मिक, मानसिक, मामाजिक एन्य।दि । 
इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर ये दार्शनिक राज्य को स्थाधविन करने बत 
प्रयत्न करते हैं। आ्रादर्शवादी सिद्धान्त होने के कारण यही प्रालइवक नठे | 
कि इन दाश निकों द्वारा स्थापित किये सभी सिद्धान्त कार्रूप में विन 
किये जा सके । कुछ ऐसी भी बातें इन सिद्धाल्तों में हो सकती | जी प्रत्यक्ष 
रूप से श्रेष्ठ प्रतीत होती हैं परन्तु प्रयोग में नहीं थ्रा साली जड़ा +। 
साम्यवाद किसी भी राज्य में कार्यकूप में परिशत नहीं किया जा सकता । 
प्रसिद्ध राजशास्त्रवेत्ता जमंत्र दाशनिकरों ने राज को देखनूत्य समझा हे । 
जिन पद्धतियों का ऊपर वर्णन किया गया है उन पद्चनियों को ये ही कोई 
स्थान नहीं हैं । ऐतिहासिक, तुलनात्मक, प्रयोग/त्मक तथा परयवद्धता पढ़े लिया 
में निरीक्षण प्रयोग और तुलना की जाती है | इन .सब पद्धतियों में ठप लि- 
मूलक पद्धति (लाए १४०॥॥०० ) का प्रयोग किया जाता ह जंसा 
कि हम ऊपर बतला चुके हें | परन्तु दानिक पद्धति में व्याध्ि मृतक पदनि 
को कोई स्थान नहीं है। दाशनिक पद्धति में निगमात्मक पद्धति ([20(॥0- 
096 (०४०00, का प्रयोग किया जाता है। सिद्धान्त निर्धारित करे 
उनके अनुसार राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। दाशमिक 
पद्धति आदर्शवादी होने के कारण पूर्णतया कार्य रूप में परिशान नहीं की 
जा सक्रती । 

अतः राजशास्त्र के अध्ययन के लिये न केवल व्याप्तिमनक पद्चति 
के अनुसार ही काये करना उचित है, श्रौर न केवल निगमात्मक 
पद्धति के अनुसार ही ।राजशास्त्र के अध्ययन के लिये ऐसी पद्चित का 
अनुसरण करना चाहिए जिसमें व्याप्तिमुलक और निगमात्मक पद्धतियों का 


>-डिलपयरनिवलननन- 
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आप मबरग हो। अतः ब्याप्तिमनक परतक्चित के अनसार राज्य के विभिन्न श्रगों- 
का प्रयोगों द्वारा अध्ययन करके सर्वाश्ेष्ठ पर्णिमों को स्थित्यानसार 
पिगमात्मक पद्चति द्वार प्रयोग में लाया जाय तभी राजशास्त्र का प्रध्ययन 
सफल हो सकता है । 


5 विशेष अध्ययन के निशित्त देखिये--- 


जे. डब्ल्य, गानर --पीलिटिकल साइन्स ऐन्ड गवरनमेंट | 

जी. ई. जी, कंटलित -साइनन्‍्स ऐन्ड मेथड आफ़ पीलिटिक्स | 

ऐच, ई. थास्स--सोश्योलीजी ऐन्ड पोलिटिकल ध्योरी । 

श्रार, जी. गैटिल- 5 स्ट्रीटफ्शन दे पीलिखिल साइन | और रीडिरिजड्न 
पीलिटिल साशन्स | 

डब्ल्य, डत्हयू, सिलोबी नेचर आफ़ दी स्टेट | 

ेच्न, निज ए्ल्ीम॑स्टस आफ़ पोलिटिक्स । 

पस, सीली--इन्टाक्डशन 2 पी लिटिकल साइन्स | 

जी, पौलक - इन्ट्राक्शन 2 दी हिस्ट्री आफ दी साइनस आफ़ पोलिटिक्त । 

ऐस, लीकाक--पेलीमन्ट्स आफ पीलिटिकन साइव्स | 

आ्रार, ऐन, गिल्करिस्ट - -प्रिंसपल्स आफ़ पीलिटिकल साहन्स । 

ब्लंइली--ध्योरी आफ़ दी स्टेट | 

जेक्त--हिस्टी आफ़ पोलिटिक्स । 

मुनरों स्मिब-डोगेंन आफ़ पोलिटिकल साइनस । 

ई, बार्बार- पोलिटिकल थोट इन इगलेणड क्राम स्पेन्सर टू टु डे । 

महाभारत - शान्तिषत | 

कोटिल्य- अर्थशास्त्र | 

शकाचार्य शुक्रनी ति| 


अध्याय २ 
राज्य और उसकी प्रक्रति 
राज्य की परिभाषा--पाइवात्य राजशाहजवेत्ताप्रीं ने प्रस्म का 
'राजशास्त्र का आचार्य” और 'राजनेनिक धविश्राव का विता का प्याज 
है। सर फ्रेडरिक पौलक ने तो यहाँ तक कहा है कि “हिस प्रकार (6६ भी। 
प्रत्येक शुभ कार्य करने से पूर्व मणेशर्जी की पूजा करते ८ उसी प्रकार थे पक 
राजशास्त्र तत्ववेत्ता को कोई भी राजतीति सम्बन्धी कार्य करने मे पूर्च परपरत 
का स्मरण करना चाहिये ।” राजनेतिक विज्ञान के गैस महान आना: 
ने राज्य की यह परिभाषा की है “प्रत्येक राज्य एक समदाप है, प्र पक 
समुदाय का उद्देश्य कोई तन कोई सदकार्य करना है अत; राच्य का ह!«त 
सर्वश्रेष्ठ कार्य करना है” * सम्पूर्ण मानवन्समदासां में राज्य बत्याव सा्जभों" 
मिक तथा स्वेशक्तिशाली समुदाय हे | प्रसिक्ष जच राजशाम्जवश! दाज्ज 
(७07026) का कथन हूँ कि राज्य की इतनी व्याखाएँ को सवा है 
उसकी गणना करना कठिन है। राजश्ास्त्रवेता होलेस्ड ([0|9॥0) ने 
राज्य की परिभाषा इस प्रकार की है “राज्य मनुष्य जाति का बढ़ विशाल 
समुदाय हुँ जो भूमि ([67770079) के किसी विशेष भाग में निवास करना 
है भौर जिसमें या तो भ्रधिकांश लोगों की सम्मति कार्य करती है, जला 
कुछ विशेष लोग बहुमत के बल पर शासन करने हैं और उसे लोगो बर अबनों 
इच्छा का आरोप करते हैं जो उनके विरोधी हैँ ।” हाल ([4]]] के अनार 
स्वतंत्र राज्य के लक्षण ये हैं “जिस समुदाय (('छााफ्रा५) से बहु 
संगठित हुआ है, उसके कुछ विशेष राजनैतिक ध्येय रहते हैं, रस अ्धि- 
कार में निश्चित भूमि रहती है भर वह किसी वाह्य शवित के दबाव से 
स्वतंत्र रहता है ।” जर्मन राजनीतिज्ञ सिडेल (80900 ) बहता हू 
कि “राज्य का अस्तित्व उसी समय से ग्ारस्भ हैं। जाता हैं जब कर्द 
हर 2 जिथा6 8 ६0 88800४॥0॥. ]]९ 000७6 0 
छाए 885004002 8 38076 (0000, [४6:९(०॥७ (0 0! 
० 06 80806 5 80097676 (3000.” 
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मनुष्य जिन्होंने भूमि के किसी विशेष भाग पर अधिकार कर लिया है, किसी 
उच्च शवित (।९॥07 ए|) के नीचे एकत्रित हो जाते हैं।” ग्रोशस 
((70008) राज्य की यह परिभाषा करता है “राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का 
है सांगोपांग समाज हैं, जो णुद्ध और सर्वश्राधारण उपयोगिता 
(00ञ707 प्रा(9) का प्रयोग करने के लिये एकत्रित हूँ ;?” ब्लंश्ली 
(3[0॥750॥) ने राज्य की व्याख्या इस प्रकार की है किसी भूमि 
विशेष के राजनेतिक सुसंगठित लोगों का ही नाम राज्य है।” बैटिल 
(४४(6[) के मतानुसार “राज्य मावव समाज का अथवा राजनीतिक-संस्था 
(000५ [00[00) का वह समच्चय हैं जो भ्रपनी शक्तियों के सम्मिश्रण 
((.07स्‍तापा0०॥ 06 700०8) में सर्व साधारण के हित और कल्याण 
की अभिलापा करता है ।” अ्रमरीका के संयुक्त राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने एक 
ब्रार राज्य की व्याख्या करते हुए यह लिखा था--“राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का 
बह रामुदाय है जो सर्वसामान्य लाभ के लिये सुसंगठित है तथा जो अपने ही 
पदार्थों पर अधिकार रखता हुआ दूसरे के अधिकारों को न्याय की दृष्टि से 
देखता है ।” भअनच्तर्राष्ट्रीय विधान के प्रसिद्ध लेखक फिलिमोर 
(2॥[!!7070) ने लिखा है कि “राज्य लोगों का वह सम॒दाय है जो 
स्थायी रूप से भूमि के किसी विशेष भाग पर निवास करता है, भ्ौर जो 
समान विधान तथा समान रीतिरिवाजों से बेंत्कर सुचारु रूप से सुसंगठित 
0, और जो नियमबद्ध शासन (0728॥॥720 80५9०707767॥) के माध्यम 
(7700[७॥) द्वारा उस विशेष भूमि पर निवास करने वाले लोगों पर तथा 
उन विशेष भूमि के सत्र पदार्थों पर अधिकार रखता हैं तथा जिसे पृथ्वी के 
किसी देश से युद्ध अथवा संधि करने का तथा अन्य किसी प्रकार के भ्रच्तर्राष्ट्रीय 
सम्बस्ध स्थापित करने का अ्रधिकार है ।” एक फ्रेंच विद्वान के मतातुसार 
“राज्य श्रोर कुछ नहीं, केवल मनुध्यजाति के आ्राध्यात्मिक समुदाय का दृश्यरूप 
है ।” जर्मन आदर्शवादी राजशास्त्रवेत्ता हेगिल (]626!) कहता है कि 
“राज्य लोगों की इच्छा का दृश्यहूपी बाहरी संघ है ।” श्रमरीका के भूतपूर्व 
प्रेजियन्ट डाइटर बिलसन (॥07'. ४४॥।४07) राज्य की परिभाषा इस प्रकार 
करते हैं “राज्य लोगों का वह समुदाय है, जिनका मूल एक हैँ श्र जिनका 
एक गर्म सामान्य श|सन (('0त07 (0एथपशा7॥७7) है ।” गानेर 
(3007) ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार की है--“राज्य शब्द से 
राजन क श्र विधि-विधान ((१0750फ00079 7.89) की भावना 
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की कल्पना आ्राती है | राज्य उन बहुसंख्यक श्रथवा ल्पसंख्यक लोगों का 
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समुदाय है, जो भूमि के किसी विश्षप भाग पर लिवास कहते हे जी आड़ 
आग से मकत हैं और जिनके पास ऐस। सुसंगठित झासस ० जिसको सा! 
प्रधिकांश लोग मानते हैं ।” हमारे प्राचीन हिल राजी शा ने जो राज्य का 
परिभाषा की है उसका सारांश यह हँ-+ किया देश विशेष अ्रवता भभाग॑ 
पर प्रभृत्व श्रौर उसके निवासियों का शासन राज्य है । 
राज्य श्रौर समाज--साबा रगतया मातव लिसानकत्व पा के अनसर 
मानव जाति को रंग के अनुसार चार समाजों में विभकत किया #/+-[ ६१ ) 
भारत तथा यूरोप की गौरवर्ण जाति, ( २) यूबोपिया की इाझबगां जाति 
' (३ ) चीन तथा जापान की पीतवरश।| जाति, और ( ४) अमराोका का क्‍ 
रकक्‍तवर्ण जाति । | ह 

(१) भारत तथा यूरोप की गौरवर्ण जाति-अ्गीरवर्गा जाति का दा 
शाखाएँ मुख्य हें--एक सेमिटिक; दूसरी झ्राय । संमिटिक लोगा से अपन 
धामिक जीवन पर अधिक ध्यात दिया और घर्म-प्रवार किया। मगलगांग, 
यहुदी झऔर ईसाई इन्हीं लोगों में से हैं | प्रा जाति न संसार की सब्ष जातियों 
से भ्रधिक उन्‍नति की । धर्मशास्त्र, दर्शनभारत्र, ज्योतिष, सयाकरशा श्रादि में 

भारत के भ्रार्यों ने संसार का बहुत उपकार किया है। जब इनकी ए॥ शाला 
यूरोप में पहुंची तो परिस्थिति के अनुसार इन्होंने राजशास्त्र, रााामानि+ धथा 
भोतिकविज्ञान की विशेष प्रकार से उन्नति की । 
(२) यूथोषिया की श्यामचर्ण जाति--प्र।चीन काल में ये लोग यराप 
: तथा एशिया के दक्षिणी भाग में निवास करते थे | जब ग्रस्य जातियों ने इसमे 
इधर उधर से धकेला तो ये लोग श्रफ्रीका में स्थायी रूप से बस गये । इस 
"जाति के लोगों ने प्रभी तक किसी प्रकार की उन्नति नहीं की हैं भौर अब भी । 
वेसे ही असभ्य हें जैसे सहस्त्रों वर्ष पूर्व थे । 

(३) चीन श्र जापान की पीतवर्ण जाति--पीतयर्गा के लं,गों 
को एक शाखा मलाया, औ्रौर दूसरी शाखा मंगोलिया की और मई । 
इस जाति के लोगों ने एशिया में भ्रपन्ा साम्राज्य स्थ पित किया | इस 
जाति के लोग़ बड़ वीर और बृद्धिमान हैं । हुए, शक, यूची, तु, 
चीनी, जापानी आदि इसी जाति के लोग थ जिन्होंने राजनीति तथा दर्शन 
शास्त्रों में बड़ी उच्चति की थी। क्रृषि, व्यापार , व्यवसाय, शिक्षा तथा प्रथ्षन्थ 

. आदि के लिये संसार के लोग इनके कृतज्ञ हैं । 

(४) श्रसरीका की रक्‍तवर्ण जाति---प्रमरीका 

अफ्रीका के व्यामवण के लोगों से प्रधिक सभ्य तथा 


चआिलान्य- + स्वेकीओ अननड व 


है! 
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के रकक्‍तवर्णा के लोग, 
उच्त द्रशा में रहे है । 
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परन्तु गौरबरणं और पीतवर्सा के लोगों के समान सभ्य कभी नहीं हो पाये । 
इन लोगों के रीतिरिबराज अ्रत्यत्चिक इश्षत दा में भारतीय ग्रामीणों के 
समान थे । यूरोप का गौरबर्ग जातियों के सम्पर्क में आने से इन्होंने यूरोपीय 
संस्कृति लथा सभ्यता को अपनाया श्रौर उसी प्रकार की राजनेतिक, सामा- 
जिक तथा ग्राधिक उन्नति करने में संलग्न हें । 

/» हमारे बिलार से रंग के श्राधार पर संसार की जातियों की स्थापना 
यूक्लिगंगत नहीं प्रतोत होती है । मनष्य के रूप रंग तथा शारीरिक बनावट 
पर किसी स्थान की जलवायु, भूमि तथा उपज का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 
सहस्रों बर्षों से विशेष श्रकार की भूमि तथा जलवायु के कारण मनुष्यों के 
रूप रंगे में इस प्रकार का परिवर्तन हो गया है। फ्रांस के राजनीतिज्ञों ने 
मनुष्यों के साधारण राम्मिलन या संघ का नाम समाज लिखा है; जंसे 
आर्यसमाज, व्रह्ासमाज इत्यादि । एक _राष्ट में राजनीति के प्राधार पर 
मंगटित मनुष्यों को श्राभुतिक विद्वानों ने 'जाति' कहा है । “जाति' शब्द में 
राजनं|तिक भाव सम्मिलित हे परन्तु समाज! शब्द में नहीं । समाज विधान 
निर्माण का कार्य नहीं करती परन्तु जाति करती हे । 

जाति तथा समाज में परस्पर भेद होते हुए भी दोनों में घनिष्ट 
सम्बन्ध है । राष्ट्र या जाति भिन्न समाजों के लिये भिन्न-भिन्न नियम बनाती 
है और उनकी रक्षा करती है । समाज राष्ट्‌ के लिये ऐसा नहीं कर सकता । 
कभी-कर्भी समाज अपने एक ऐसे स्वार्थ को पूरा करना चाहता है जो राष्ट्र 
प्रथवा राज्य के लिये श्रभीष्ट नहीं होता । 

समाज का जनता के साथ भी सम्बन्ध हे परन्तु वह सम्बन्ध इतना 
घनिष्ट नहीं है जितना राष्ट्र और जाति का है। जनता की भाषा तथा-शेली 
श्रपनी होती है श्रौर समाज जनता का एक श्रंग है। जनता भ्नेक राष्ट्रों में 
विभवत हो सकती हे परन्तु समाज में ऐसा नहीं हो सकता । 

राज्य और समाज एकात्मक (4067॥20व ) नहीं हें) परस्तु 
प्राचीन यतान के सर्वश्रेष्ठ राजशास्त्रवेत्ता प्रस्तु ने अपने प्रसिद्ध राजशास्त्र 
पौलिखििर' (20॥09) के प्रथम पुरतक के प्रथम श्रध्याय को इस प्रकार 
प्रारम्भ किया है--- प्रत्येक राज एक समुदाय है” समुदाय का तात्पय॑ यहाँ 
सम/ज से ही है। इसका कारण यह है प्राचीनकाल में यूनतान में छोटे-छोटे 
सगर-राज्य थे। प्रत्येक नागरिक ( हैलद्स और विदेशियों के अतिरिक्त ) 
नगर के शासन प्रबन्ध में भाग लेता था। न्याय करने के लिये सब मिलकर 
पंचायत के रूप में एकत्रित होते थे । वे नगर आजकल के बम्बई, कलकत्ता, 
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समुदाय है, जो भूमि के किसी विशप भाग पर लियास करते है जा आह 
शासन से मृक्‍त है श्रौर जिनके पास ऐसा सूर्संगठित शासन / जिरुका भा. 

ग्रधिकांग लोग मानते हैं । हमारे प्रान)न ह्त्दि रखाजबीज। थे जा गाज मे. 

परिभाषा की है उसका सारांश यह हँ--'कियों दल विशप अबथा भाग 
पर प्रभुत्व भर उसके निवासियों का शासन राज्य है ।' 

ह राज्य और समाज--सावास्शुतवा सानद जाम ताओं के प्रनसार 
मानव जाति को रंग के अनुसार चार समाजों में विभकत किया ++[ ६ ) 
भारत तथा यूरोप की गौरवर्ण जाति, ( २) यूबोपियां की दवामबर्ण जाने 

६ ३ ) चीन तथा जापान की पीतवर्स जाति, और ( ४) अमरीका की 
रक्‍तवर्ण जाति । 

(१) भारत तथा यूरोप की गौरवर्ण जाति--गौरबर्ग जाति को दो 
शाखाएँ मुख्य हें--एक सैमिटिक; दूसरी आय । मसंमिहिक लोगी ने अपने 
धामिक जीवन पर अधिक ध्यान दिया और घर्म-प्रचार किया । मगलभमान, 
यहूदी ओर ईसाई इन्हीं लोगों में से हें । आर्य जाति न संसार की सब जातियों 
से अधिक उन्नति की । धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, ज्योतिष, ब्याकररगा आदि में 
भारत के भ्रार्यों ने संसार का बहुत उपकार किया हैं। जब इनकी एक धारा! 
यूरोप में पहुँची तो परिस्थिति के अनुसार इन्होंने राजशास्त्र | रागायनिक तथा 
भोतिकविज्ञान की विशेष॑ प्रकार से उन्नति की । 

(२) यूथोषिया की इयामवर्ण जाति--प्राचीन काल में ये लोग यूरोप 

: पैथा एशिया के दक्षिणी भाग में निवास करते थे । जब प्रन्‍्य जा तियो ने हम 
इधर उधर से धकेला तो थे लोग भ्रफ्रीका में स्थायी रूप से बस गये । द्र्म 
'जाति के लोगों ने भ्रभी तक किसी प्रकार की उन्नति नहीं की ई भौर भव भी 
वेसे ही असभ्य हैं जैसे सहस्त्रों वर्ष पूर्व थे । 

(३) चीन श्रौर जापान की पीतवर्ण जाति--पीतवर्गा के लं,गी 
को एक शाखा मलाया, और दूसरी शाखा मंगोलिया की ओर गई । 
इस जाति के लोगों ने एशिया में अपना साम्राज्य स्थावित किया। दस 
जाते के लोग्र बड़े बीर और बुद्धिमान हैं । हुए, शक, यूची, तु्क॑, 
चीनी, जापानी आ्रादि इसी जाति के लोग थ जिन्होंने राजनीति तथा दर्शन 
शास्त्रों में बड़ी उच्चति की थी। कृषि, व्यापा र, व्यवसाय, शिक्षा तथा प्रबन्ध 

. आदि के लिये संसार के लोग इनके कृतज्ञ हें । 

(४) भ्रमरीका की रक्तवर्ण जाति-प्रमरीका 


। के रक्‍तवरण के लोग, 
अफ्रोका के स्यामवर्ण के लोगों से प्रधिक सभ्य तथा 


उन्नत द्रशा में रहे है । 


राज्य और उप्तकी प्रकृति २७ 


परन्तु मीरब्गों ग्रौर पीतवर्सा के लोगों के समान सभ्य कभी नहीं हो पागे । 
इन लोगों के रीति-रिबाज पक्र्यत्षिता हल दशा में भारतीय ग्रामीरगों के 
समान थे यूरोप का गौरवर्गों जातियों के सम्पर्क में श्राने से इन्होंने यूरोपोय 
संस्कृति तथा सभ्यता को अ्पत्ताया श्रीर उसी प्रकार की राजनेतिक, सासा- 
जिक तथा श्राथिक उन्नति करने में संलग्न हें । 

', हमारे विचार से रंग के आधार पर संसार की जातियों की स्थापना 
युवितयंगत नहीं प्रतीत होती है । मनृष्य के रूप रंग तथा शारीरिक बनावट 
पर किसी स्थान को जलवायु, भूमि तथा उपज का बड़ा प्रभाव पड़ता हैं। 
सहस्रों वर्षों से विशेष अकार की भूमि तथा जलवायू के कारगा मनुष्यों के 
रूप रंग में इस प्रकार का परिवर्तन हो गया है। फ्रांस के राजनीतिओों ने 
मनायों के साधारण राम्मिलन या स॑ंघ का नाम समाज लिखा हैं; जैसे, 


/3/8३6#/ अमेकलभ_ किक -लम कारन भव ३७७१४॥५7३३४१॥ क्र जाा/0१३१.१११एल 
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मंगटित मनुष्यों को झ्राधुतिक बिद्गवानों ने जाति! कहा है । 'जाति' शब्द में 
राजनं;तिक भाव सम्मिलित हे परन्तु 'समाज' दाब्द में नहीं । समाज विधान 
निर्माण का कार्य नहीं करती परन्तु जाति करती है । 
ति तथा समाज में परस्पर भेद होते हुए भी दोनों में घनिष्ट 

सम्बन्ध है । राष्ट्र या जाति भिन्न समाजों के लिये भिन्न-भिन्न नियम बनाती 
है श्रीर उनकी रक्षा करती है । समाज राष्ट्र के लिये ऐसा नहीं कर सकता । 
कभी-कभी समाज अपने एक ऐसे स्वार्थ को पुरा करना चाहता है जो राष्ट्र 
ग्रथवा राज्य के लिये प्रभीष्ठ नहीं होता । 

समाज का जनता के साथ भी सम्बन्ध है परन्तु वह सम्बन्ध इतना 
घनिष्ट नहीं है जितना राष्ट्र श्रौर जाति का है। जनता की भाषा तथा-शेली 
श्रपती होती है और समाज जनता का एक श्रंग हैँ। जनता श्रनेक राष्ट्रों में 
विभवत हो सकती है परन्तु समाज में ऐसा नहीं हो सकता 

राज्य और समाज एकात्मक (00॥0ट८रवां ) नहीं हेँ। परन्तु 
प्र।च्चीन यतान के सर्वश्रेष्ठ राजशास्त्रवेत्ता अरसस्‍्तु ने श्रपने प्रसिद्ध राजशास्त्र 
पंलिटिंग' (209|[08) के प्रथम पुरतक के प्रथम अ्रध्याय को इस प्रकार 
आ्रार्भ किया है--'प्रत्येक राज एक समुदाय है” समुदाय का तात्पये यहाँ 
गभज से ही है । इसका कारण यह है प्राचीनकाल में यूनान में छोटे-छोटे 
भगर-राज्य थे। प्रत्येक नागरिक [ हैलद्स और विदेशियों के श्रतिरिक्त ) 
नगर के शासन प्रबन्ध में भाग लेता था। न्याय करने के लिये सब मिलकर 
पंचायत के रूप में एकत्रित होते थे । वे नगर आजकल के बम्बई, कलकत्ता, 


हे 


श्८ राज शास्त्र के मल सिद्धान्त 


“कानपुर, दिल्‍ली जैसे नगर नहीं थे | उनके नगरों की जनगर था हनी मा हा 


न थी। भ्रत: उन नगरों के सब नागरिक शासन कार्य में भाग ७ सम पैध। 
प्ररस्तू ने समाज का सबसे लघुरूप एक कुटम्ब को बताया है जिनमें 
बालबच्चे, स्त्री-पुरुष तथा नौकर परम्पर एक तर की सत७वा कर] 2 
कुटुम्ब को उन्नति करते हैं। समाज का इससे बूटद रूप बाम का वाया 
है जिसमें अ्रपनी विभिन्न प्रकार की प्रावशयकताओं के! पूरी करते के भ्रधिध!य 
से लोग एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करते दे । अ्रत्लिम प्लोर गबस 
वहंद्‌ झूप नगर को माना है, जिसमे प्रत्येक नागरिक प्रबतेआज॑ज्यों का 
पालन करता हुआ और सदाचारी जीवन व्यतीत करता टुआ अपती «वविनग व 
सामाजिक उन्नति करता हुँ । एक यूनानी नागरिक के जीवन का फ्रयक कार्य 
राज्य से सम्बद्ध था भ्रथवा यों कह सकते हूँ कि एक सागरिक जीवन ,म 
सच्चा सामाजिक जीवन था । 
या यूनानी राजशॉस्त्रवैत्ताओं का र। ज्य और गासाज के सम्बन्ध में जो 
विचार है उससे हम सहमत नहीं हें। सम्भव है उनकी पर बलियों थे 
अनुसार उस समय उन्हें अपने थे विचार युवितपूर्ता और स्यायसंगन प्रस/ 
होते हों । परल्तु आधुनिक काल की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में यट्ध बियार 2५ प्स 
(0080]26) प्रतीत होते हं। .. जम एक राजन॑तिक संगदन 2 । समाज 
राजनैतिक संगठन नहीं है । एक ग्राम, नगर, देश अथवा संसार के सं मकतयो 
को किसी न किसी दृष्टिकोश से 'समाज' नामसे सम्बोधित कर सकते है वर है 
राज्य' नाम से ऐसा नहीं कर सकते । 2 समाज का एक प्रंग | परत कट 
_ माजका प्रतिरूप नहीं है। बिता किसी निय्रम तथा प्रयाजन के एक द. /ह सके आस 
को हम समाज कह संकते है परन्तु हम उसे राज्य कदापि नहीं कह गत | 
नतुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना 


पमाज के मनुष्य क्षणभर भी मं! 
"हू धकता हूं। समाज के सहयोग के कारण ही मनुष्यों ने श्राज़ उतनी प्रश्न 
की है । “| साधारण समाज 


3 रण समाज में कभी जीवन -अख-शान्तिमय कही २7 
भरता । मनुष्यों के भीतर लोभ की मनोवृत्ति, उसे दूसरों 
की प्रेरणा करती है । इसी कारण समाज में बहुत 
ब्राइयों को रोकने के लिये देय हुप से संगठित समा प्‌ से संगठित समाज की अवश्यकता ८ । 
उसी विशेष प्रकार से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। राज्य का फर्त ध्य्‌ 
है कि नमाज की सब प्रका की सब॒ प्रकार की उच्चति करे और जो लोग समा जे की उम्नलि 
मे बाधक हों उन्हें दण्ड दे । श्रतः दण्डविघान भी राज्य 

है। राज्य के भिन्न भिन्न श्रंगों का श्रागे वर्णन करेगे। 


कं 


के अधिकार हीगथ 
सी बूराइ्याँ होती है । इन 


काउक माप अंग 
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शाज्य और उसको प्रताति २६ 


राज्य और धासन-पद्धति -- जरा _कि छपर बांस किया जा चुका हूँ, 
राज्य मनुष्यों का एक समुदाय है जो एक सिश्चित भूमि पर निवास करता हैं, 
उस भूमि पर उस समुदाय का पूर्ण अ्रसिवार होता है । इस राज्य के कार्य को 
सफलता[ू्क चलाने के लिये निक्चितत लियगों की आवश्यकता होती है जिर 
ग्रनसार राज्य का प्रत्येक व्यक्षित अपना कासे करता है, और जो व्यतित उन 
नियमों की अवहेलना करता है उसे दण्ड मित्रता है। राज्य में एक सबब 


सत्ता होती है जिसकी भ्राज्ञा के श्रमुयार राज्य कार्य का संचालत होता हैं 


यह सर्वोच्च सत्ता एक है, अनेक अथवा राज्य के सब प्रक्षावान पुरुषा को 
प्राप्त होती है। प्राचीष काल में यूवात में राज्य के सब नागरिक शासस 
प्रबन्ध में भाग लेते थे परन्तु अरब राज्य इतना विस्तृत होता है श्रीर इतनी 
उन्नत दशा फो प्राप्त हो गया है कि अब राज्य के राब नागरिक शासन कार्य 
में भाग नहीं ले सकते । श्रतः राज्य की जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा राज्य 
का प्रबन्ध करती हैं । जिन व्यक्तियों के हाथ में शासन की बागडोर होती 
है वही शासक कहलाते हैं और शासक ४क, अनेक अथवा सम्पूर्ण जनता हा 
पकती है । जनता चाहे तो यह शत एक व्यक्ति को सौंप सकती है, यदि 
यह चाहे सो एक से अधिक व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके 
सौंप सकती है कुल जनता स्वयं शासन कर सकती है । भिन्न भिन्न प्रकार 
के गासनों का उल्लेख हम झागे करेंगे यहाँ इतना जान लेना श्रावश्यक है कि 
राज्य और झासन में भेद है। राज्य का प्रबन्ध करने वाले शासक कहलाते 
है। शंसाकों का अब्त हो जाता है परन्तु राज्य का श्रच्त नहीं होता। सन्‌ 
१६१७ 4 परे रूस में जार का एकसत्तात्मक शासन था। अरब रूप प्रजा- 
तंत्रात्सक राज्य हैं। राज्य में कोई परिवृत्तेन नहीं हुश्रा हैँ परन्तु 
शासन में परिवर्तव हो गया हैं| राज्य एक सत्ताधारी समुदाय (50ए&/289॥ 
007070 079५) है, जो सर्वेसामान्य छिंत के लिये राजनैतिक दृष्टि र 
ससंगठित हैं और शासन उसके एक संगठन का साभ हैँ । शासन राज्य का 
प्रावश्यक प्रंग है परन्तु राज्य ओर शासन समान नहीं हैँ । राज्य अपनी सत्ता 
श्रौर उच्च शवित से शासन को मण्डित करता हैँ । अथवा यों कह सकते हूं 
कि शासन राज्य का वह अश्रंग है जिसके द्वारा राज्य को सत्ता अथवा इच्छा 
प्रगट होती है श्रौर जिसके द्वारा उक्त इच्छा की पूर्ति होती हैं । शासक राज्य 
की शक्तियों का संचालन करता हैं। राज झास्त्रवेत्ा सीली (968]69 ) 

कथन है कि 'राज्य वह व्यवस्था है जिसके द्वारा शाज्य की शक्तियां प्रकट 
की जाती हैं । शासन स्वयं सत्ताधारी नहीं, उसके पास स्वयं, असोम श्रथि- 


समान, 


डा 


३० राज शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


'कार तथा शक्तियाँ नहीं हैं । उसके पास जो कुड है बढ़ राहत ले उ्तक 
संगठन द्वारा दिया हुआ है ।” अताब राज्य प्रोर शानत इस हालढ। 
का प्रयोग करते समय यह ध्याल रखना साहि! कि इन दलों में बसा 
ग्रन्तर है । के 

राज्य और राष्ट्‌ - जिस प्रकार राज्य और शागन समान नही ;: 
उप्ती प्रकार राज्य और राप्द भी गमान नहीं । राजगास्जमसाओं ने इच दावा 
शब्दों के भिन्न भिन्न अरे किये हें। राज्य कहने से हगारे मन में एस समाज 
का चित्र खिच जाता है जो राजनैतिक ढंग से गंगलित हो । राधा कान से 
इससे कुछ भिन्न कल्पना का आाविर्भाव होता #। यूरोपीय (विद्वानों का 
मत है कि राष्ट्र अ्रवने प्र में मनृप्य समाज का अंदर है, क्वती भीगोलिक 
परिस्थिति के कारण दोष संसार से पृथक है, और जिसमें लिवास करते 
वालों का जातीयपल एक होकर जितको भाषा सर्यला, साहित्य, राटि रिचाज 
तथा स्वभाव और प्रकृति एक सी है । राजशास्म बता बर्गंस [॥07७5५) 
के मतानुसार राष्ट्र उस लोक समृदाय का नाम है जियकोा भाषा, 
साहित्य, इतिहास और रीति रिवाज एक हें जो पूभ्वी # पर भाव 
में बसा हुआ्ना है जिसकी भौगोलिक परिस्थिति समान हैं। बर्गेस के अलधार 
एक राष्ट्र में बसने वाली जातियों की समानता की आवध्य+ता तक / | 
वह भोगोलिक परिस्थिति और भाषा की समानता हो अधिक मधण्य ५ ।ा 
है। फ्रांस के एक प्रसिद्ध विधानवेत्ता का मत है कि रा्ट एक ठी देश में 
बसनेवाले उन लोगों के समाजों का संघ है जो एक ही भाषा बोलते हें, एक 
ही विधान के आधीन हैं तथा जिनका जातीयमूल भी एक होकर जिनके 
रूप रंग में और जिनके स्वार्थ और भावनाप्रों में समानता पाई जाती 2 । 
एक स्थान पर उसने यह भी कहा है कि “जातीय सादध्य, मापा, सीनि- 
रिवाज प्रौर धर्म की एकता श्रादि तत्व ही राए ट्र को बनाते छञ। ब्लेध्ली 
लिखता है “ राष्ट्र भिन्न-भिन्न व्यवसाय करने वाले और भशिन्न-निन्ष सामा- 
जिक स्थिति के एंसे मनुष्यों का संघ है, जो समान भावदा तथा समान 
जाति से बद्ध हें, और जो भाषा, सभ्यता और रीतिरिवाज में भी मान 
हैं। कालवों ((.४४०) ने अपनी “अन्तर्राष्टीय विधान” नामक पस्तक में 
एक स्थान पर लिखा है कि “राष्ट्रीय कल्पता का जातीय समानता तथा 
भाषा सम्बन्धी समानता से घनिष्ठ सम्बन्ध है। जातीय समानता से मनप्यों 
का पारस्परिक सम्बध्ध प्रेमपूर्ण और अधिक दृढ़ होता है तथा भाषा की 
समानता से लोगों को एक ऐसा सर्व सामान्य माध्यम प्राप्त हो जाता है जिसके 
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कि 
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पारा एक रा के सब बोग पररपर शअ्पर्न विचार सरलता से एक दूसरे पर ह 
प्रकष बार सो | 

गानेर लिखता हूं कि भाषा की समानता ग्राध्यात्मिक बौद्धिक श्रीर 
सामाजिक ब्यक्ृद्वार का एक एसा प्रबल शस्त्र है जो जनता में जागति उत्पन्न 
बार उनकी राजनतिक भावनाओ्रों के विकास का मार्ग खोल देता है। यूरोपीय 
विधानवता गमपलाविज ( (प्या॥ए"0शंट्ट ) राष्ट्र की परीक्षा केंवल 
समभ्वता की समानता (छाए 0 टाशॉटव0॥) से करता हैं, 
उसका अ्रभिप्रार यह हैं कि जहाँ लोगों के किसी विशेष समुदाय में सभ्यता 
की समानता पाई जाती हैं वह समुदाय राष्ट्र में परिणत हो जाता है। उसका 
यह भी कहना ई कि सभ्यता की यह रामानता उस समूदाय के जातीय मूल 
फो प्रकट करने के साथ इतिहार की एकता को भी प्रकट करती है, श्रर्थात्‌ 
भाषा तथा सभ्यता की समानता भूतकालिक इतिहास की समानता का 
फलस्वरूप होती है 

एक समय में यूरोप के कुछ विद्वानों का यह विचार था कि धर्म की 
समानता राष्ट्र के भ्रस्तित्व का एक आवश्यक श्रंग है । परन्तु ज्यों-ज्यों यूरोप 
में धामिक स्वतन्त्रता के भाव बढ़ते गये त्थों त्यों इस कल्पना की अ्रधोगति 
डोती गई | वर्तमान काल में तो यह दशा है कि राष्ट्र संगठन में धामिक 
एकता की कुछ भी झावश्यफ्ता नहीं समझी जाती है ओर यह दृढ़ विश्वास 
है| गया है कि भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हुए भी मनृष्य एक राष्ट्रीय 
भाणदे के नीचे राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर बड़े प्रेम से इकटठे रह 
सकते हैं । एक राज्य में श्रनेक जातियाँ तथा राष्ट्र हो सकते हैं । तथा एक 
राष्ट्र में कितने ही राज्य भी हो सकते हैँ | भ्रत: यह बात स्पष्ट हुँ कि राज्य 
प्रौर राष्ट्र एक नहीं हूँ । 

राज्य की व्यापकता--यूनान के प्रसिद्ध राजशास्त्रवेत्ता श्ररस्तू का 
फथन हूँ, कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनंतिक प्राणी (900८ ध्षा।- 
74) है, मनृष्य की स्वाभाव्रिक प्रकृति ही ऐसी हे कि बिना राज्य के 
उसका कार्य नहीं चल. सकता । मनुष्य समाज के लिये राज्य का श्रत्तित्व 
श्रावश्यक है । ग्रस्त ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में एक स्थान पर लिखा 
हैं कि “गृहस्थ जीवन मानव जीवन की शारीरिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति 
करता है राज्य मानव जीवन की मानसिक और नैतिक आवश्यकताञशो की 
पति करता है” । इस राजशास्त्रवेत्ता के मतानुसार राज्य और कुटुम्ब अथवा 
एक व्यवित में वही भेद है जो एक पूर्ण वस्तु और उसके किसी भाग में है । 


३२ राज शास्त्र के मूल सिद्घास्त 


उदाहरणार्थ, राज्य शरीर की भाँति एक पूर्णो बस्ल है श्रौर एक कुशाब ग्रत | 
एक व्यक्ति शरीर के एक ब्ंग (हाथ, पैर सिर इयादि। के से हल औ 
जिस प्रकार बिना शरीर के अ्रंग स्वयं जीवित नहीं रहा संकला उसी प्रवतर 
बिता राज्य के एक कूटुम्ब अबबा व्यवित का जीवन हुयर्थ हैं माय ड़ 
सामाजिक प्राणी है। समाज से पृथक्‌ होकर मन॒स्य नहीं रह सकता । राश्य 
सब से श्रेष्ठ समाज है ग्रतः बिना राज्य के मानव जीवन को वभी कं के 
नहीं हो सकती है । समाज अथवा राज्य से पथक्‌ू हुआ मनस्य बारसब से 7 
, देवता अथवा पशु हैं । ४ 
जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया हैं राज्य एक एुग बरसे ८ पीर कैलाज 

श्रथवा व्यक्ति उसका एक भाग है। जिस प्रकार ताग का ताम लेते से पूर्ण 
वस्तु का बोध होता हैँ (जैसे हाथ कहने से पूर्ण गरीर का बच हवा है । 
बिता शरीर के हाथ स्वयं कोई वस्तु नहीं है ने कुछ काये कर सकता है) 
प्रथात्‌ शरीर पहली वस्तु है और उसका अंग का विचार उके पश्चात 
होता हैं उसी प्रकार पहले राज्य हैँ फिर मनष्प है। इसका व प्रयोजन 
नहीं है कि राज्य का उद्देश्य मनुष्य से पृथक्‌ है। दोनों के उहुजब एक ही 
उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। दोनों का उद्देश्य मानव व्यवतित्म की उन्नति 
करता है । मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ उन्नति राज्य में रह कर हो है सकती £ । 

राज्य एक व्यक्ति का मस्तिष्क है, राज्य ही उसके हाथ पैर है । राज्य 
नागरिकों फी चित्तवृत्ति का एक पूर्णां स्वरूप हैं। जिम प्रकार के किसी राज्य 
के मनुष्य होंगे, जैसा उनका स्वभाव होगा, उसी प्रकार का उनके राज्य का 
संगठन होगा। उसी प्रकार की श्ासन-प्रगाली का राज्य में प्रयोग 
किया जायगा। उस शाप्तनप्रणाली को कार्य रूप में पे शिएन करने के 
लिए शक्ति को आवश्यकता है । राज्य बल का प्रयोग करता है । जो व्यक्ति 
राज्य के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता है, राज्य उससे बलपु4क बढ़ 
कार्य कराता है । प्रत: हेगिल ने ठीक कहा हैं कि राज्य को 'अपराधी को 
दंड देने का अधिकार है 

राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि संगठन हे । वह किसी विशेष से मुदाय 
का पक्षपाती नहीं होता, वह संपूर्ण राष्ट्रका स्वरूप हैं। एक राज्य में प्रनेक 
धामिक, सामाजिक, आशिक, व राजनैतिक समुदाय हो सकते हैं। प्रत्येक 
पददाय में राज्य के सम्पूर्ण व्यक्ति भाग नहीं लेते हें ऐसा हो सकता है कि 
एक व्यक्ति एक से भ्रधिक समुदायों का सदस्य हो पर 


गे से सं ५ तु न तो ये समदाय सब 
भनृष्यों से संबंध रखते हैं और न प्ब मनुष्यों का इनमें से प्रत्येक समदाय से 


राज्य श्रौर उसकी प्रकृति ३३ 


विशेष संबंध हो राकता है । परन्तु इन सब समुदायों का तथा सब मनुष्यों का 
राज्य से घनिष्ट संबंध है | ये समुदाय ऐसे नियम नहीं बना सकते जिन से 
ग्रन्य व्यक्तियों को हानि पहुँचे । राज्य का यह श्रधिकार है कि वह इन समुदायों 
को राज्य के विधान का उल्लंघन करने पर दंड दे सकता हैं । वह इस समुदायों 
को तोड़ भी सकता हू । 
जैसा कि वर्णन किया गया है एवँ राज्य में भ्रनेक समुदाय होते हैं । 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के समुदायों में उचित संबंध स्थापित रखने के लिये तथा 
समुदायों श्लौर जनता में ठ्रीक ठीक संबंध स्थापित रखने के लिये राज्य को 
प्रयत्त करना पड़ता है । राज्य ऐसे विधान बनाता है जिनसे राज्य में शान्ति 
रहती है प्रौर भिन्‍त भिन्‍न समुदाय उन जिधानों पर चलते हुए अनुशासन में 
रहते हे । जब कभी इनमें से कोई समुदाय किसी श्रंश में भी विधान का 
उल्लंघन करता है श्रथवा ऐसे कार्य करता है जिनसे राज्य में श्रशान्ति फैलने 
की सम्भावना हो तो राज्य उनके श्रपराध के अनुसार दंड देता है और इस 
प्रकार राज्य के व्यक्तियों तथा समृदायों में ठीक ठीक संबंध स्थापित 
रहता है । 
राज्य कभी एक विशेष समुदाय श्रथवा व्यक्ति को विशेष सहायता नही 
दे सकता । यदि किसी राज्य में तीन या चार प्रकार के धर्मों के श्रनुयायी हैं 
तो राज्य किसी विशेष धर्म वालों के साथ कभी पक्षपात नहीं करेगा, राज्य की 
दृष्टि में सब धर्म तथा मनृष्य समान हैँ । राज्य में सबके साथ समानता का 
बर्ताव होता है । प्रत्येक समुदाय अपनी अभ्रपत्ती उन्नति के लिये प्रयत्न करता 
है । परन्तु राज्य का यह कतेव्य है कि जितने भी समुदाय श्रथवा समाज उच्त 
राज्य में हें उन्हें श्रपने श्रपने समुदाय अ्रथवा समाज के सदस्यों की उन्नति 
करने दे । परन्तु जब कभी ये समुदाय किसी दूसरे समुदाय के श्रधिकारों पर 
श्राक्रमण करें अथवा दूसरे व्यक्तियों के निजी कार्यों में बाधा डाले तो उन्हें 
ऐसा करने से रोका जाय। 
राज्य का मनुष्य के साथ, नैतिक संबंध भी है। मनुष्य के आचरण 
श्रच्छा बनाना राज्य का करतंव्य है। ग्रीन ((76627/) का कथन है कि 
राज्य को केवल ऐसे ही कार्य करने भ्रथवा न करने देना चाहिये जिनका 
करने देना भ्रथवा न करने देना समाज के नेतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
श्रावश्यक हो ।' इसका प्रभिप्राय यह है कि राज्य केवल ऐसे ही कार्यों को करने की 
श्राज्ञा दे जिन से जनता की भलाई हो । जिन कार्यों के करने से जनता में किसी 
प्रकार की बुराई फैले ऐसी बातें राज्य कभी नहीं होने दे । परन्तु राज्य केवल 


श्ट राजशास्त्र के मूल सिद्धाग्त 


उन्हीं विषयों में मनृष्य को बाध्य कर सकता है जो अन्य मनायों प्रथवा समा 
से सम्बन्ध रखते हैं। मनुष्य के किसी भी निजी कार्य का यदि समाज हा ६] 
ग्न्‍्य व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है तो राज्य उस कार्य में प्रवद्य बाधक होगा । 
यदि मनुष्य के किसी निजी कार्य से समाज अयवा प्रत्य मनुप्य पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता है तो राज्य उसमें किसी प्रकार से बाधक नहीं ही सकता धरर्स 
इसका यह प्रभिप्राय नहीं है कि एक मनुष्य आत्महत्या अबबा कोई बन्‍्य रसा 
निजी कार्य कर सकता है । ऐसा नहीं हो सकता । मनुय को प्रपन जीतने पर 
ऐसा अधिकार नहीं है। जब उसको अपने ही जीवन पर यह अधिकार प्राप्त 
नहीं है तो वह दूसरों के जीवन पर भी यहू अधिकार नहीं रखना है बा 
उसका पुत्र पुत्री अ्रथया स्त्री ही क्यों न हो । 

सारांश यह है कि राज्य का उद्देश्य मनुष्यमात्र की उन्नति करना 
ओर उनके जीवन को श्रानन्‍्दमय बनाना है। राज्य में ही मनुष्य शाह्लिपू्क 
रहता हुआ सब प्रकार की उन्नति कर सकता है। राज्य के सब संगठन ओर 
समुदाय भ्रथवा समाज तभी ठीक ठीक कार्य कर सकते हैं जब उसके ऊपर 
राज्य का भय हो अन्यथा कदापि शान्ति स्थापित नहीं रह सकती। राज्य 
स्यायपूर्वक श्रपने बल का प्रयोग करता हुआ जनता को सुखी और संतुप्द 
रखता है। अच्छे राज्य में व्यक्तित्व को दबाया नहीं जाता। प्रत्येक व्यवित 
को स्वतस्त्रतापृवंक राज्य के नियमों पर चलते हुए पूर्ण उन्नति करने का 
श्रधिकार हूँ । | 

राज्य के तत्व--राज्य का मल क्रम वां विक्रम है। किसी वंश में 
पुरुषानुक्रम से राज्य का चला श्राना श्रौर उत्तराधिकार रूप से राज्य का 
मिलना क्रम है । विक्रम का अर्थ श्ञौयं है । जो राज्य किसी की वीरता के 
कारण आक्रमण द्वारा अथवा भ्रन्य किसी प्रकार से प्राप्त किया जाता है वह 
विक्रम मूलक राज्य कहलाता है । इंगलैण्ड में राज्य का मूल क्रम है। ईरान के 
रजाशाह के राज्य का मूल विक्रम है । 

प्राचीन हिन्दू राजनीति के श्राचार्यों ने राज़्य से धर्मे, श्र्थ श्रौर काम 
को प्राप्ति बतलाई है। इसीलिये शुक्राचार्य ने अपनी दण्ड नीति के प्रारम्भ 
में ही राज्य रूपी उस वक्ष को नमस्कार किया है, जिसकी शाखाएं पाइगृण्य 
( संधि, विग्रह, यान, श्रासन, संश्रय और द्वधीभाव ) है और जिसके फूल 
( साम, दाम, भेद और दण्ड ) तथा फल त्रिवर्ग॑-.. धर्म, भ्र्थ श्रौर काम हैं । 

हमारे प्राचीन हिन्दू राजशास्त्रवेताओं ( मनु, वृहस्पति, भीष्म, 
कोटिल्य श्रादि ) ने राज्य के सात श्रज्ध वा प्रकृतियाँ मानी हें।वे ये। --- 


झ् 
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१-स्वामी अथवा राजा। २-अ्रमात्य अथवा मंत्री । ३-पुर या राजधानी। 
४-राष्ट्र | ५-कोष । ६-दण्ड भ्रथवा बल | ७-सुहृत्‌ अथवा मित्र * | ये 
सात प्रक्ृतियां राज्य रूपी शरीर के श्रज्भ हैँ । यद्यपि सप्तांग राज्य के सभी 
वर्णानों में स्वामी वा राजा का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है तथापि वास्तव में 
राज्य का सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धभ राष्ट्र है, वर्योंकि राजा के-बिना तो राज्य 
हो सकता है, परन्तु राष्ट्र के बिना वह श्रसम्भव है । 

सप्तांग राज्य के विषय में शुक्रनीतिसार का रूपक बड़ा ही श्रदभुत 
है । वह यह हें--राज्याजज्ञों में मन्त्री तो नेत्र हैं, मित्र कान हैं, कोष मुख, 
बल मन, दुर्ग हाथ श्रौर पैर राष्ट्र हेंती । राष्ट्र इस लिये पैर कहा गया 
है कि वह राज्य का मूलाधार है। उसी के सहारे राज्य रूपी शरीर खड़ा 
होता है । इसी लिए राज्याज़ों में राष्ट्र का मुख्य स्थान हे । 

दूसरा स्थान बल का है, क्योंकि बल मन के समान बताया गया है । 
शरीर में इन्द्रियों का राजा भन है क्योंकि उन्हें किसी कार्य में प्रवत्त श्रथवा 
उससे नित्रत्त यही करता हैं। राज्य में भी यदि बल वा सेना न हुई, तो वह 
कुछ नहीं कर सकता । कोष की उपमा मुख से दी गई है और इसलिये इसका 
तीसरा स्थान है | जैसे मुख खाता है भर सारा शरीर उससे पुष्ट होता है, वंसे 
ही राज्य-कोष में धन संचित होने से सभी कार्यों की पृष्ठ होती है | कौटिल्य 
ने कहा हैं कि कोष श्र बल ही राजा की शक्ति है |॥ महाभारत में कहा 
गया है कि राजा का मूल कोष बल हे और कोष का मूल बल हैं। वही सब 
धर्मों का मूल है श्नौर धर्म का मूल प्रजा है। मंत्री को श्रांख इस लिये बताया 
हैँ कि राज्य का प्रायः समस्त व्यवहार मंत्रियों के परामर्श से होता है । जैसे 
अपने ऊपर आक्रमण होने से हाथ ही सबसे प्रथम ऊपर को प्रहार रोकने के 
लिये उठता है उसी प्रकार राज्य पर जब आक्रमण होता है तो दुर्ग को ही 
सहना पड़ता है । इसलिये दुर्ग की हाथ से उपमा दी गई है। 


हा 








डिकिललकसन, 


+ स्वास्थमात्यो पूरं राष्द कोशदण्डो सुहृत्तथा । 
सप्त प्रकृतयों ह्मताः सप्तांग राज्यमुच्यते ॥ २६४; मनु० श्र० ६ । 





+ दगभमात्या सुहृच्छोंत्र सुख कोशो बल सनः । 
६स्‍्तपादों दुर्ग राष्द राज्यागानि स्मृतानिह ॥ 
( ६२, श्र० १ शुक्रनीति सार ) 
+ कोश दंड बल॑ हि प्रभु शक्ति: ॥। ० 
( भ्रथेशास्त्र, श्रधि० ६, श्र० २) 


३६ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


(१) राष्ट्र--राष्ट्र राज्य,का मूल आ्राधार है, क्योंकि राज्य की सब 


प्रकृतियों में सबसे पहले राष्ट्र ही उत्पन्न हुआ था ( जिस भूभाग पर पशु, 
प्रन्न, सोना आदि सम्पदा शोभायमान हो, उसका नाम राष्टू है )। इसके 
पदचात्‌ बल की उत्पत्ति हुई। अथर्ववेद में बताया गया है कि कल्याण की 
कामना करते हुए ऋषियों “ने दीक्षा स्वीकार की श्रौर तप किया, जिससे राष्ट 

बल और श्रोज उत्पन्न हुए । राष्ट्र श्रनेक प्रकार के होते हैं, छोई छोटे, कोई 
बड़े और कोई बहुत बड़े । छोटे राष्ट्र एक नगर के होते हैं, जैसे प्राच्रीत काल 
में यूनान में थे। प्राचीन भारत में बहुत से छोटे बड़े राज्य थे। बहुत बढ़े राज्य 
का उदाहरण उन्नीसवीं शताब्दी का ब्रिटिश साम्राज्य #। छीट राट्रा को सी मा 
किसी नदी, पर्वत, वक्ष से निर्धारित होती थी व बड़े राष्छों की काह्मतिक होनी 
थी भ्रथवा समभोते द्वारा निश्चित्‌ की जाती थी। वर्तमान काल में वह देश थे 

भूभाग एक राष्ट्र समझा जाता हैं जिसमें एकसी राज्य व्यवस्था प्रवलित 
हो । एक धर्म जाति भ्रौर भाषा राष्ट्र की एकता के लक्षरा माने जाते है ।धरच्तु 
इनके श्रभाव से राष्ट्रीयता की हानि नहीं होती है । प्मरोका के संगनन राज्यों 
में श्रनेक जातियों और धर्म सम्प्रदायों के लोग मिवास करते ह और किए भी 
संयुक्त राज्य एक राष्ट्र हे । स्विटज् रलेंड में तीन भाषाएँ बोली जाती £ और 
उनमें राज-काज होता हैँ परन्तु वह एक राष्ट्र है | उन्नीसवी शनाब्दी में जर्मनी 
श्ौर आ्रास्ट्रिया दोनों ट्यूटन जाति के होने पर भी दो स्वतस्त रा्य थे । एसी 
प्रकार भारत और नेपाल के धर्म, संस्कृति श्रौर जाति एक हैं परखु राष्ट्र 
दो हें। 

(२) दंड---जिस उपाय से मनष्य अ्रसदाचार से निवल और संदाचार 
में प्रवृत्त किया जाता है, उसे, दंड कहते हैं और जिससे जन्तु का दमन किया 
जाता हूँ इस उपाय को भी दंड ही कहते हैं । दंड दो प्रकार का है । एक किसी 
पूव-कत अपराध के लिये शान्ति देता है, दूसरा भविष्य में कोई प्रपराध होने 
की रोक करता है । महाभारत में दंड के दो रूप बताये हैं एक भीतरी शरीर 
हूसरा बाहरी । भीतरी रूप यह है कि दण्ड परमेश्वर है श्ौर अ्रग्नि के समान 
उसका रूप हे अर्थात्‌ दुष्ट को सन्‍्तप्त करने के लिये क्रता में प्रश्न के सद 
है। बाहरी रूप यह है कि नील कमल के समान वह व्याम है। उसकी चार 
हई, चार भुजाएं, आठ पेर, प्रतेक नेत्र, सशंक कान श्रौर खड़े रोम हैं, वह 
जटाधारी ओर दो जीभों वाला है; उसका चेहरा तांबे का सा है भर व 
वीवस्जर पहने हैं। नीलकंठ ने इस बाहरी रूप का प्र्थ इस प्रकार समझाया 
है कि चार दाढ़ों का ब्र्थ चार प्रकार का दंड अपमान जुर्माना, शारीरिक 


ही 
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दंड और प्राण-दंड हूँ । चार भूजाओं का शभ्र्थ चार प्रकार से धन 
ग्रहग है, यथा ज्जा और सामस्तों से कर लगा, श्रर्थी की भाषा (जबान); 
दिव्य से दूना अर्थ दान, जमानत, प्रत्यर्भी से भाषा के द्रव्य के बराबर 
दिव्य दान ओर सम्पत्तिहरुण। प्राठ पैरों से मामले की शआठ सीढ़ियों 
से प्रयोजन है; जैसे, श्र्थी वा बादी का आवेदन (अर्भदावा); भाषा 
(प्रट्यर्थी के सामने श्र्थी का (बयान), समभ्रतिगक्ि (अत्यर्थी का ऋण लेना 
स्वीकार करना); मिधथ्योत्तर (जवाब दावा कि दावा झूठा है), कारशोचर 
(जवाब दावा कि ऋणगा लिया था पर चुका दिया), प्रस्यायोलर (जवाब दावा 
कि यही मामला खारिज हो चुका है), प्रतिभू: क्रिया (प्र्थी या प्रत्यर्थी के 
जामिनों का यह कहकर रुपया देना कि इस मामले में हम हार गये) भोर 
फल सिद्धि वा निर्णय । अनेक नयनों का श्र्थ राजा, मंत्री, पुरोहित, परार्येद 
प्रादि है | शंकुकर्ण का भ्र्भ ती4ण कान हैं, भ्र्थात्‌ उसे अवध्य ही सुनाई 
देगा । खड़े रोम का अभिष्राय सर्वदा उत्साहपर्णं रहना है। जठाधारी का 
ग्रथं मामले के पेच हैं । दो जीभों का कारणा श्र्थी-प्रत्यर्थी के बजनों का बंपम्य 
है तथा ताम्रास्य का अर्थ है श्रश्ति के समान चेहरा तथा वाघम्बर पहले हुए 
है श्रर्थात्‌ बाध की भांति भयप्रद हैँ । इस वर्णन के परचात्‌ भीष्म से बताया 
है कि दंड ही भगवान्‌ विष्णु तथा दण्ड ही नारायण शरीर प्रभु है और नियत 
महत्रूप धरने के कारण वह महापुरुषः कहाता है | शुक्रनी तिसार के अनुसार 
निर्मत्सेन ( भिड़कना) , द्रव्य हरण, नाशन, बन्धव, ताड़न, निर्बापन, उल्टी 
हजामत बनवा देना, श्रसत॒यान (गधे पर सवार कर घुमाना), शभ्रज्भ काटना, 
बध करना, भ्ंकन (दागना) और युद्ध <दण्ड के भेद हैं । 

मनृस्मति के श्रनुसार राजा की सहाग्रता के लिये परमेश्वर ने पहिले 
ही अर्थात्‌ राजा के जन्म के पहिले ही अपनी आत्मा से ब्रह्मतेजोमय धर्म या 
दण्ड को उत्पन्न किया, जिस पर सब कुछ अ्रवलम्षबित हैं। इसी दण्ड के भय 
से चराचर प्राणिमात्र अपने धर्म से नहीं डिगते । कौटिल्य का कट्ठना है कि 
पुत्र ओर क्षात्रु को उनके अपराध के अनुसार जो राजा ठीक दण्ड देता है बढ़ी 
इस लोक और परलोक की रक्षा करता हूँ * । दण्ड के द्वारा राजा चारों 
वर्गों और चारों आाश्रमों के लोगों को अपने अपने धर्म कर्म से ठीक रख कर 


आरमकलतमाशक्‍»-ा ककोकाक ०७ रन के ही. आह के. शा है... सिपपकका तक अनापक नह. अकसर 


* दण्डो हि केवलो लोक॑ परं चेमं च्‌ रक्षति । 
राज्ञा पुत्रे च शत्नरो च॒ यथा दोष सम्न॑ धृतः ॥ 
प्रथूं० अधि० ३ शझ्भ० १ 


दे 


इ्द | राजशास्त्र के मल सिद्धान्त 


उचित मार्ग से चलाता हैं * । कौहित्य ने दंद के तीन भेद मे पक पने 
फल भी बताये हैँ। एक, नीति शास्त्र के ज्ञाना का दिया कक जिलका 
फल प्रजा को धर्म, श्र्थ श्रौर काम में लगाता है । दसरा काग, कॉल 2 
प्रज्ञान से दिया हुआ दण्ड है जिससे बानप्रस्थ और संन्यागी भी पूपि। हराने 
हैं, गृहस्थों की तो बात ही क्या है | तीचरा जहां दब देना वात जी 
देना है। इसका फल मात्ययस्यथाय है; दण्डघर के प्रभाव में सयज विर्व॑थ क 
खाते हैं। जब दण्ड द्वारा सबल से निर्बंल की रक्षा की जानी / नो यह भी 
सबल हो जाता हूँ । 

श्रब तक जो बताया गया है उससे दण्ड के तीन रूप *£ ञ्ड्टीट। 
एक केवल दंड, दूसरा बल, भ्रौर तीसरा व्यवहार । बल का प्रयोग काम-दक 
ने दण्ड अर्थ में किया है । महाभारत के झनुसार दण्ड का ही. नाम घर्म श्रोर 
व्यवहार है। ग्रत: दण्ड के तीन प्रर्थ हुए--१-बल व सेना, सव्यवड्रार वे धर्म 
व्यवस्था प्रौर ३-दुष्टों का नियंत्रशा, निग्रह वा दमद । 

बल दो प्रकार का होता हैं--एक स्‍्राष्ट में प्रजा की श्रटियों था 
श्रपराधों के लिये दण्ड देने की शक्तित और हरा परराड से गद् करने का 

“अल वा सेना। सैन्यबल के दो रूप हैं-.एक चतुरंग बल और दुगरा आझाटांग 

बल | गज, रथ, प्रदव और पैदल चतुरंग बन है और इसके गान ना पे, विशिट, 
देशिक भ्रौर चर मिलकर भ्रष्टांग बल होते हैं। नाव का प्र्थ नाव के बे का 
है जिसे श्राजकल नौबल कहते है । देशिक योद्धाओं के शीय॑ को 5लेजन श्रीर 
उन्हें कतेव्य पालन का उपदेश देते हैँ । विष्टि माल ढोने वाले होते हैं । चर 
भेदिये होते हैं । 

(३) राजा--'राजा' शब्व का ग्रे है प्रजा का र॑जन करने बाला, राज्य 
व्यवस्था को भल्ती प्रकार चलाने के लिये प्रजा जिसको श्रपना नेता निर्वाचित 
करती है वही राजा है । पहिले राजा न था। पीछे लोगों ने श्रपनी किन छ्यां 
हर करने के लिये अपने ही में से इक आदमी को अपनी शक्ति देकर राजा 
बना दिया। भ्रथर्ववेद में लिखा हैं कि प्रारम्भ में यह राष्ट्र विराट (राजा से 
रहित) था। उसे देकर लोग भयभीत हुए कि क्‍या ऐसा ही रहेगा। + 


2 आम मर #7079/000,; अं. #७&40%१९५७॥७७॥+ # च् 


* चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन पालितः। 
स्वधर्मकर्माभिरतो बतते स्वेष वर्त्मसु ॥ अ्रथे« / अधि० १श्रा० ४. 
 विराड व इृदमग्र श्यसीत । क्‍ 
तथा जाताया: सर्वेभविभेदेयमेबेद भविष्यति ॥ 


क्र 


५ | 


९ सू० १० कांड ८ ॥। 
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शेतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि जब असुरों श्रौर देवताश्रों के युद्ध में 
रबता हार गये, तब इन्होंने सोचा कि हमारा कोई राजा न होने से हम हार 
जाते हैं, श्राग्मो हम संत मिलकर एक राजा निर्बाज्रित करें। सबने इस बात 
का स्वीकार किया श्रौर सोम को राजा बनाया । मनस्मति में अराजक श्रवस्था 
का वगन इप प्रकार किया गया हैं कि इस अराजक देक्ष में सब लोग भय से 
चारों श्रोर भागने लगे, तब इसकी रक्षा के लिये परभेदवर ने इन्द्र, बाय, 
यम सूर्य, भ्ररित वरुण, चंद्र और कुबेर के श्रंथ लेकर राजा की स॒पष्टटि की । 
महाभारत में जब युधिण्टिर ने भीष्म से पूछा कि सब मनष्यों के हाथ, पे 
नाक, कान, गर्दन, भुजाएं ओर बुद्धि होती हे और सभी समान भाव से 
सुख दुःख भोगते हैं, तब उस एक मनुष्य में ऐसी क्‍या विशेषता होती है जो 
धोौरों पर हसन करता है ? भीष्म ने उत्तर दिया कि है नरशादूल ! सुनो, 
जिस प्रकार सत्युग में राज्य उत्पन्न' हुआ । पहले न राज्य था न राजा था, न 
दंड था न दंड देने वाला, धर्म से ही सब प्रजा एक दूसरे की रक्षा 
करती थी । 

महाभारत के ग्ान्तिपव के ५६ वें अध्याय में लिखा है कि धर्म से परस्पर 
की रक्षा करते जब लोग थक गय॑ और मोह में फंस गये तो पहले ज्ञान फिर धर्म” 
जे उनका साथ छोड़ दिया | मोह के कारण वे लोसी, पिषयाभिलाषी और ९) 
कामी हो गये । विषयान्‌ रक्त होने के कारण उन्हे कर्वव्याकत्तंव्य का ज्ञान व 
रहा । अगम्यागमन और भक्ष्याभक्ष्य का ज्ञान न रहने से यज्ञ और वेद लप्त 
हो गये। देवताओं को यज्ञ का भाग न मिलने से उन्हों ने ब्रह्मा से पुकार मचाई | ब्रह्मा ने 
उन्हें ग्राइवासन बेकर एक लाख अध्याय का नीतिशास्त्र बता दिया जिसमें धर्में, 
प्रथं, काम, और मोक्ष का वर्णाव किया । इसके नपश्चात्‌ देवता प्रजापति विष्णु 
के पास गथे और बोले कि मनुष्यों में कौन एक मनुष्य श्रेष्ठ होगा यह 
बतलाये | विष्यु ने बिरजा नामक मानस पुत्र उत्पन्न किया। राजा के 
निर्वाचत के विषय में एक और आख्यायिका शान्तिपव के ६७ वें श्रध्याय में 
है । इसमें भी युधिष्ठिर के प्रदव के उत्तर में भीष्म ने सुना हुआ इतिहास 
बताया । वे कहते हैँ कि भ्रराजक राज्य की प्रजा वेंसे ही नष्ठ हुई थी. जैसे 
जल में बड़ी मछली छोटो मछली को खा जाती है। इस प्रकार लोगों का 
नाश होने लगा तब सबने मिलकर निश्चय किया हम लोगों में जो कटुभाषी, 
उदंड, परस्त्रीगामी श्र परबनहारी होगा, वह त्याज्य या बहिष्कृत समझा 
जायगा । इस प्रकार सब वर्णों में विश्वास स्थापर्न करने के लिये ऐसी प्रतिज्ञा 
करके वे ब्रह्मा के पास जाकर बोले कि हम लोगों में राजा न रहने से हमारा 


वकज्क 


४० राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


दु:ख बढ़ रहा है, इसलिये श्राप हमें राजा दीजिये, जिसकी हम पूजा करें 
श्रोर जो हमारा प्रतिपालत करें। इस पर उन्होंने मन्‌ को श्राज्ञा दी ओर सत्र 
लोगों ने मनु का अभ्रभिनन्दन किया । मन्‌ ने कहा कि में पाप से हरदा ( प्रौर 
राज्य-कार्य बड़ा कठिन है, विशेषकर मनुष्यों में जो नित्य गििलानार करने 
हैं। भीष्म बोले, प्रनन्तर प्रजा ने उनसे कहा कि आप ने डरिये | पापावरसए 
करने वाला ही उसका फल भोगेगा । हम लोग श्रापकी कोश वृद्धि के लिए 
आपको अपने पश्ुओ्नों भौर सुबर्ण का पचासवाँ भाग श्रौर घास्य का दासव!) 
भाग देंगे। जिस कन्या का सकक्‍से श्रधिक कौतुक निर्दिष्ट होगा, उस सुद्दरी के 
साथ झापका विवाह कर दिया जायगा। ज॑से इच्ध के पीछ सब देवता सलन्‍ 
है, वंसे ही उत्तम बाहनों पर चढ़े हुए शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुरुष आपके 
पीछे चलेंगे। जैसे कुवेर यज्ञों की रक्षा करते हे वैसे ही बलों, प्रतावी श्रौर 
दुराधर्ष आप हमारी रक्षा करें। राजा से रक्षित होकर प्रजा जो घर्मा ब्रा 
करेगी, उसका चतुर्थाश फल आपको मिलेगा । उसी धर्म से बगबात होकर 
श्राप सूर्य की भांति शत्रु को तपाते हुए विजय के निमित्त यात्रा कीजिये श्रौर 
शत्रुओं का भ्रभिसान नष्ट कीजिये, प्रापकी सदा जय हो । 

: पृथु और वंवस्वत मनु को प्रजा ने ही राजा बनाया था। ब्रशवेगेद् 
में भी राजा बनाने वालों का उल्लेख है। एक मंत्र में कहा गया है कि 'है 
पर्ण, राजाश्रों, राजकर्ताश्रों, सृतों प्र ग्रामीशियों वा आम के मुलियों तथा 
सब लोगों को तू मेरे भ्रनुकूल कर ।” रामायण में भी 'राजकर्तार:' पद आया 
है, जिसका ग्र्थ है 'राजा बनाने वाले” । अथवंबेद के समय से लेकर रामायरा 
की रचना के समय तक लोगों के मन पर यह अ्रंकित था कि राजा बनाये 
जाते हैं भ्रौर उनके बनाने वाल मनुष्य ही होते हूँ । 

दक्षिण भारत में केरल देश | की उत्पत्ति के विषय में क्रेरलोत्यत्ति' 
गान का एक ग्रन्थ मिला है जो मलायलम भाषा में है । दूसरा ग्रन्थ है 'केरल 
महात््य यह एक प्रकार की संस्कृत भाषा में है । केरलोत्पत्ति के पनुततार 
परशुरामजी ने यह देश उत्पन्न करके ६४ ग्रामों के ब्राह्मणों को भरण पोपणा 
के लिये दान कर दिया था | इनमें चार ग्रामों के ब्राह्मणों को उन्होंने ६४ 
भ्ामों का प्रतिनिधित्व दिया । ये ब्राह्मण शस्त्रधारी थे श्रौर क्षत्रियों और ब्राह्मणों 

म प्राचोन केरल से वत्तेमान मलावार के भ्रतिरिक्त कोचोन शोर टावन- 


कोर राज्य के भाग भी थे । ये श्रब॒ भी अपने को केरल का शअ्रंश 
समभते हूँ । 


हि 


डे 
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राज्य और उसकी प्रकृति ४१ 


दोनों के कर्म करते थे । केरल की कर्म भूमि"पर इस प्रकार के प्रतिनिधित्व 
से राजकाज चलने में जब कलह मची श्रौर ग्रन्याय हुआ्ला तब सब ग्रामों के 
ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह निश्चय किया कि प्रति चार ग्राम मिलकर एक 
संरक्षक अधिकारी चुने श्रौर उस अधिकारी तथा उसके नीचे काम करने वाले 
अधिकारियों के खर्च के लिये उन चार ग्रामों की उपज का छठा भाग दिया 
जाय। परन्तु कालान्तर में ये अधिकारी जब अत्याचार करने लगे तब 
ब्राह्मणों ने फिर सभा को ग्रीर उन चार ग्रामों के लोगों को राजा चुनने के लिये 
कहा । इसके श्रनुसार उन्होंने केयपेरमाल नामक एक पहाड़ी राजा चुना । 
इन बातों से प्रकट होता है कि प्राचीव काल में राजा चुना जाता था । 

(४) कोष--शुक्र का कथन हैँ कि आपत्ति काल में और विशेष कर 
संकट काल में जो राजा की सेना बढ़ाता है उसे कोष कहते हैं । कोष की 
उत्पत्ति राजा के साथ हुई है, क्‍योंकि प्रजा ने पशुझ्रों और सुवर्णो का पत्रासवां, 
पुण्य का दसवां श्रौर धान्य का षष्ठांश वैवस्वत मन्‌ को देने की प्रतिज्ञा की 
थी | धनधान्य सुवर्ण रत्नादि के भण्डार को कोष कहते हें। प्रजा के कृषि गोरक्षा 
ओर वारिज्य में तो राजा का भाग था ही, परन्तु राजा भ्रन्य राजाओं पर चढ़ाई 
करके उन्हें करद बना लेता था और इस प्रकार श्राय का एक और मार्ग निकल 
ग्राता था। राजा आजकल को भांति नक़द रुपया नहीं लेता था। धान्‍्य का भाग 
धान्य में, पशुझों का पशुग्रों में, हिरण्य का हिरण्य में और रत्नादि का रत्तादि में 
लिया करता था । कोष की बड़ी महिमा है । कोष राजाग्रों का जीवन है । 
कोष है तो राजा को सेना सेवक श्रादि सब कुछ सुलभ हैं । कोष वही भ्रच्छा 
हैं जो विपत्ति के आने पर व्यय किया जा सके और जो हिरण्यादि संयुक्त हो । 
सोमदेव सूरि ने कोष की व्याख्या इस प्रकार की हुं--जिसमें सोना चांदी 
बहुत हो और व्यवहारिक नाणकों वा प्रचलित सिक्‍कों की बहुतायत हो और 
जो आपत्काल में बहुत व्यय करने में समर्थ हो, वह कोष उत्तम होता है । 
वहिष्ठ का कथन है कि सब आय को व्यय नहीं कर देना चाहिए । कोष में 
कुछ ग्रवर्य डालना चाहिए क्योंकि आपत्काल में वह राज्यरक्षक होता है। 
राजा की क्षीशकोष कभी न रहना चाहिए। उसे सदेव भरने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 

(५) दुर्गें--दुर्ग वह स्थान है जो कछात्रु के लिये दुर्गग हो। शुक्राचार्य 
का कहना है कि जिसको प्राप्त करने में शत्रुओं को दुःख उठाना पड़े और जो 
आपत्काल में राजा की रक्षा करे, वही दुर्ग है । प्रत्येक राष्ट्र में एक मुख्य 
स्थान होता है जहाँ राजा और राज्य की व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले 
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ग्रधिकारी रहते हैं। कहीं इस स्थान की रचना दुर्ग के समान होती 2 सौर 
कहीं नगर के समान । कहीं नगर में दुर्ग होता हैं, वड़ी दुर्ग में सगर ह!॥/ 
है । ऋग्वेद में आयषीपुर: अर्थात्‌ लोहनिभितपुर की चर्चा है। शफानाथ 3 
दुर्ग को बड़ा महत्व दिया है । वे कहते हैं कि राजा उनके बिता बसे टी श। 
के लिये गम्य हो जाता हूँ, जैसे विष की दाढ़ के बिना सा और मंद के जिला 
हाथी । दुर्ग हीन राजा सहज में ही शत्रु के बश में हो जाता ठै। मंहानार। 
के शान्तिपर्व में युधिष्ठिर को दुर्ग संपन्न पुर के विपय में यह हदेश दिया है कि 
उसके दृढ़ श्राकार और खाई हों, उममें धान्य प्रौर भश्रायध हों तथा हाथी, 
घोडे श्रौर रथ बहुत हों । दुर्ग के छः भेद बताये गये #>«मन्‍्बदर्ग, मंटीदर्म, 
मिरिदुर्ग मनृष्यदुर्ग, मुदुर्ग भौर वनदुर्ग | कौटिल्य ने चार प्रकार के दुर्ग मान 
हैं--भौवदक, पर्वत, धान्वन और वनदुर्ग । चारों ओर नदियाँ और झीलों मे 
घिरा हुप्रा अथवा टापू औदकदुर्ग है| बड़े बड़े पढ़ाड़ी हीलोीं से धिरा / प्रा 
प्रथवा प्राकृतिक गुफाशों के रूप में पार्वतदर्ग होता है । कवर या मस्गसि में 
जो दुर्ग होता है उसे घान्वनदुर्ग कहते हैं श्रौर चारों ओर दलदल या कटियार 
भाड़ियों से घिरा हु्रा बनदुर्ग होता है। मानमार के मतानसार प्रा प्रकार 
के दुर्ग होते हें शिक्रि, वाहिनीमुख, स्थानीय, द्रीगाक, संसिद्ध, कोौलक, निगग 
भ्रोर स्कन्धावार । शिविर पड़ाव हैं जहाँ पर कुछ समय के लिये राज! भना 
सहित जाकर रहता है। वाहिनीमुख उग सेन्यसमूह को हह़त हे जिसमें ५६१ 
हाथी, ५१ रथ; २४३ घोड़े श्रौर ४०६ पैदल होते हैं। स्थानोय जनपद का 
मुख्य स्थान व नगर है। द्रोड़क ग्राम का गढ़ होता है । संसिद्धि, कोल क प्रोर 
निगम सैन्यदल के ही भेद हैँ। स्कन्धावार उसे कहते हू जहां सना रकबी जाती 
हैं। ये छावनी है । 
(६) मन्‍्त्रो--प्रभात्य राज्य-व्यवस्था ठीक रखने में राजा की महायना 

देता है । मनुस्मृति में लिखा है कि राज्य-कार्य का निर्वाह व्रिसा मस्चरियों के 
नहीं हो सकता । कौटिल्य ने कहा हैं कि जैसे एक पहिये का रथ निकागा 
रहता है वेसे ही राजत्व भी सहाय साध्य है। प्रत: राजा सचिव निशकत करे 
और उनका मत सुने । मनु के श्रनुयायी कहते है कि मस्त्रिसस्पिद में १२ 
मन्त्री होने चाहिये। बृहस्पति के अनुय यी १६ और श्क्र के२० बनलातने 7 | 
कोटिल्य का मत है कि जितने मन्त्रियों की ग्रावश्यकता हो उतने रखने चाटिए। 
मन्‍्त्री राज्य की प्रकृति है। शुक्रनीति सार में उस्ते राजा की प्रकृति भी कह 

गया है। झत; म्त्री के दो रूप हैं--एक तो राज्यांग होने के कारगा राज्य 

के कार्यों को चलाता है इसलिये राज्य की प्रकृति कहा गया है, श्र दूसरे 


हि 


3 


राज्य और उसको प्रकृति हे 


राजा के उत्तरदायित्व को हल्का करने श्रौर उसे परामर्श देने के कारण राजा 
की प्रकृति बताया गया है । 

(७) मित्र वा वात्रु --सुहत वा मित्र वह राजा या राष्ट्र कहलाता हैं 
जो दूसरे राजा या राष्ट्र के सुख दुःतन में सहायता करें। जैमिनि का मत है 
कि जो सुख-दुःख में स्नेह करे वह मिन्न शोर इसके विपरीत आचरण करने 
वाला शत्रु हैं । महाभारत में भीप्म ने चार प्रकार के मित्र बताये हें--सहार्थ , 
भजमान, सहज और कृत्रिम । जब किसी का राज्य ग्रापस में बाँटने के लिये 
दो राजा मित्र बन जाते हैँ तो सहार्थ अथात्‌ समान स्वार्थ वाले मित्र कहाते 
हैं । पीढी दर-पीढी के मित्र भजमान, नातेंदार सहज मित्र और धनादि के 
लोभ से बने हुए मित्र क्ृश्रिम होते हैं। महाभारत में जो चार प्रकार के मिन्न 
बताये गये हे उनमें भजमान और सहज श्रेष्ठ हैं । भीष्म ने कहा है कि मित्रों 
की रक्षा के काम में राजा कभी असावधानी न करे, क्‍योंकि प्रमादी राजा 
का लोग पराभव करते हैं | मनृष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है । 
कभी अच्छा बुरा और कभी बुरा श्रच्छा हो जाता हैँ, श्रतः किसी का पूर्ण 
विश्वास न करे और आवश्यक कार्य स्वयं करे । 

शुक्र नीति के अनुसार झात्रु वह है जो अपने इष्ट की हानि करे। 
कामन्दक का मत है कि जिस पदार्थ को लेने की अपनी इच्छा हो और वही 
पदार्थ दूसरा लेना चाहे, तो वह पुरुष शत्रु कहाता हे श्लौर जिस शबात्र में 
विजयाकांक्षी के गुण हों उसे दारुण शत्रु समभना चाहिए । जिसकी सहायता 
से स्वार्थ सिद्ध होता है वह मित्र और जिससे उसमें बाधा पड़ती हूँ वह 
शत्रु है । 

यूरोप के प्रसिद्ध राजशास्त्रवेत्ता ब्लंइ्ली ने राज्य के निम्नलिखित 
सात तत्त्व म'ने हें“--(१) जनसंख्या; (२) स्थान; (३) संगठन ; (४) 
शासक शासित में भेद; (५) जीवन; (६) सदाचार के सिद्धान्त; (७) नर- 
गुण प्रधानता । 

(१) जन-संख्या--वत्तंमान काल में राज्य की जन-संख्या बहुत बड़ी 
होती है। प्राचीन काल में यूनान में छोटे-छोटे नगर होते थे। जन-संख्या अ्रधिक 
नहीं होती थी। राज्य के सब नागरिक शासन-कार्य में भाग लेते थे। रूसो 

([२०४55०80) ने राज्य की अल्प से अःप जनसंख्या दसहज़ार प्रकट की 
है। प्रसिद्ध व्यष्टि-वादी वड ज़बर्थ डानिस्थ्रोप (४४०7065एछ0777] ॥2073- 
(770]7०) कहता है कि “में साहस के साथ कहता हूँ कि प्राथमिक राज्य में 
एकमात्र माता तथा उसके बाल ही सम्मिलित थे ।” प्राचीनकाल की दशा और 
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वर्तमानकाल की दश्षा में बड़ा अन्तर है। ब्राधुनिक काल के श्राशथि ॥ रों, 
शीघ्र यातायात के साधन, रेडियो, टेलीग्राफ़, टेलीफोन तथा उद्योग रूप वर्ताय 
के धन्धों की उन्नति के कारण बहुत बड़े-बड़े नगरों को स्थागना हो गई < 
श्रौर जनसंख्या बहुत बढ़ गई है । बिना मनुष्यों के राज्य संभव नहीं है, प्रत: 
राज्य के लिये जनसंख्या ग्रावश्यक समझी गई हैं । 

(२) स्थान--मनुष्यों के, रहने के लिग्रे एक निश्चित स्थान का 
होता आवश्यक है। भ्रमणशील जातियाँ उस समय तक राज्य के रूण में 
नहीं आ सकतीं जब तक वे एक स्थान पर स्थायी रूप से स्थापित 
न हो जाये। प्राचीन काल में राज्य के लिये निश्चित भूमि ग्राजइयक भी । 
श्राधुनिक काल में जल और श्राकाश दोनों राज्य की सीमा में प्राते है । 
वायुयानों के आविष्कार ने श्राकाश को भी राज्य की सीमा के प्रन्द्र कर 
दिया हैं । 

(३) संगठन--संगठन का राज्य में बड़ा महत्वपूर्णा स्थान है । एक 
राज्य में भिन्न-भिन्न जाति और भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयाभी रह सहने है । 
भिन्न-भिन्न भाषाओं और भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के लोग भी एक राज्य में रह 
: सकते हैं। इतने प्रकार की विभिन्नता होने पर भी वे एक राजनैतिक सूत्र में 
संगठित हो सकते हें भ्रत: राज्य के लिये संगठन भी एक आ्रावश्यक अंग 
समझा गया है । 

(४) शासक और श्ञासितों में भेद--प्रत्येक राज्य में शासक और 
शासितों का भेद भी भ्रावश्यक है । राज्य के सब मनृष्य एक साथ शासन नहीं 
कर सकते। वे ्रपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं। राज्य के प्रत्येक 
व्यक्ति का यह कतेंव्य है कि जिनके हाथ में शासन की बागडोर हैं उनकी 
श्राज्ञा का पालन करे। यदि ऐसा न होगा तो ग्रराजकता फैल जायगी और 
राज्य में शान्ति स्थापित न रह सकेगी । जिस राज्य में यह भेद-भाव लुप्त 
हो जाय और प्रत्येक मनुष्य उच्छ छुल विचरने लगे तो राज्य की प्रतिभा 
: छिन्न-भिन्न हो जायगी । समष्टिवादियों में कम्यूनिस्ट लोग राज्य के इस 
स्वरूप के विरुद्ध हें। सामाजिक बच्चनों द्वारा ही वे सम्पूर्ण कार्य चलाना 
चाहते हें उनके विचारों की श्रसत्यता इसी से स्पष्ट हें कि वे अपने विचारों 
के अ्रनुसार अभी तक किसी समाज के निर्माण में समर्थ नहीं हो सके हे । 


बिना शासक-शासितों के भेद के कोई राज्य स्थिर नहीं रहु सकता और न 
कोई कार्य सफलतापूबेक हो सकता हे । 


हे, >नको 2० के: मे. 


शाज्य और उसकी प्रकृति है; &. 4 


झलता हू । राज्य एक जीवित वस्तु है। जिंस प्रकार मनुष्य के शरीर के भिन्न- 
भिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के भी भिन्न भिन्न प्रंग होते हैं । राज्य: 
संगठन, नियम, स्यायालय, सेना, उपसेना तथा अश्रन्य संस्थाएँ सब राज्य 
के श्रंग हैं। राज्य का भी शैशव काल, योवनावस्था तथा बद्ध काल होता 
हैं । जिस प्रकार राज्य का जन्म होता है उसी प्रकार राज्य की मत्य (श्रन्त) 

ग्रीती हैं । जिस प्रकार जीवन को दीर्घता तथा न्‍्यनता उसके शरीर की 
स्वस्थता तथा अंगों के ठीक-ठोक कार्ये करने पर निभर है उसी प्रकार राज्य 
की भी दज्षा है। यदि राज्य का प्रत्येक भ्रंग (विभाग) ठीक-टीक कार्य करता 
रहेगा तो राज्य दोध॑काल तक चलेगा अन्यथा नष्ट हो जायगा । 

( ६ ) सदाचार सिद्धान्त--ऊपर घत्ताया गया है कि राज्य एक 
जीवित वस्तु है। राज्य पशु-पक्षी के समान जीवित वस्तु नहीं है। राज्य 
सनुष्य के समान एक जीवित वस्तु है। राज्य मनृष्यों का संगठन हूं । राज्य 
में सदाचार के वही मिद्धान्त काये करते हें जो एक मनष्य के जीवन में करते 
है । राज्य समाज के अनभवों तथा विचारों को नियम द्वारा काये में लाता 
हैं। शासन का उद्देश्य यह है कि राज्य अपनी इच्छाश्रों को सफलतापूर्वक 
क्राम में ला सके। वेयक्रितिक इच्छाओं की अपेक्षा राज्य की इच्छाएँ उच्च 
समभी जाती हूँ । राज्य एक उत्कृष्ट शरीर है ॥ यदि राज्य के अंग अपने 
उचित श्राचरणों से गिर जायेंगे तो प्रवस्यमेव राज्य नष्ट हो जायगा । 

( ७ ) नर-गुण प्रधान--मानव समाज में नर-नारी का भेद है। 
राज्य का स्वरूप नरगुण प्रधान माना गया है। धामिक संस्थाओ्रों के हाथ 
में शासन आ जानें से राज्य में कोमलता झा जाती है। दयाभाव श्रधिक हो 
जाता है। परिणाम यह होता हूँ कि अ्रनर्य औरै शअ्रत्याचार बढ़ने पर कठोर 
दंड नहीं दिये जाते और इस प्रकार राज्य नाश को प्राप्त होता है। श्रत 
ब्लंइली के अनुसार राज्य में नरग्रा की प्रधानता की आ्रवश्यकत्ता है। उसमें 
कठोरता, धेय॑ श्रौर सहिष्ण ता का होना आवश्यक है ॥ ब्लंइ्ली के मतानुसार 
राज्य के ये तत्व उचित प्रतीत होते हें परन्तु आधुनिक राजशास्त्रवेत्ताश्रों ने 
राज्य के तत्त्व केवल चार ही माने हें। इनके मतानुसार अन्य सब तत्त्व इस्हीं 
चार तत्वों के अन्तर्गेत हें। ये चार तत्व हं--(१) जनसंख्या; (२) राज्य 
भूमि; (३) प्रभता अथवा सर्वोच्च सत्ता; और (४) शासन । 

आ्राधुनिक काल के राजश्ास्त्रवेत्ताओं में से गानेर ((>707) ऐसे 
हैँ जिनकी *राज्य' की परिभाषा अत्यन्त संतोषजनक प्रतीत होती है । गानेर 
के मतानुसार “पर्याप्त संख्या में एक सानव समुदाय, स्थायी रूप से किसी 


४६ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


निदिचत मू-माग पर निवास करता हो, जो बाहरी शवित के दबापर न के 
हो, उत्त (मानव समुदाय) में सुसंगठित शासन हो झीर (उस शाभ्य के) 
निवासियों की बहुत बड़ी संख्या स्वभावतमा उस श सिने के प्र जा का 
करती हो” + यह राज्य की परिभाषा है। इस परिभाषा विश्लेषण करने 
पर ऊपर वशुन किये गये चार तत्व स्पष्ट हैँ जितका उत्लेध एक-एक करके 
नीचे किया जाता हैं-- 


( १ ) जन संख्या--राज्य एके मानव समदाय (सं ल) हा 

अतः राज्य में जनसंख्या का होना आवश्यक है । प्लैटो, प्रसश्तू, रूस श्रा| ५ 
राजशास्त्रवेत्ताओ्रों ने राज्य के लिये जनसख्याएं निश्चित की ह। प्खैडों ले 
अपनी पुस्तक 'लाज' (,89$) में एक श्रादर्श राज्य के लिये ५०४० शत 
संख्या निश्चित की है। भ्ररस्तू के मतानुप्ार १००००० जनसंख्या अन्यधिक 
हैं। भ्रस्तू ने लिखा है कि किसी राज्य के सुर्सगठन के लिये यह प्रावश्यक; 
है कि उसमें लोकसंख्या भ्रौर भूविस्तार की कुछ गीमा होनी चाहिए । #। श 
संख्या न तो ग्रत्यधिक होनी चाहिये न श्रति न्यून । बह इतनी होनी चाहिये 
कि जिससे वह स्त्रतः परिपूर्ण होकर अ्रच्छी तरह झामित हो सके । रूसी ने 
एक स्थान पर लिखा हूँ कि राज्य के प्ररितत्व के लिये जनसंख्या की कोई 
सीमा निर्धारित न होकर भूमि विस्तार और जनसंख्या में एक प्र नुपात होना 
चाहिये। श्ररस्तू का कथन है कि राज्य की माव दो बातों से की जा से केनी 
है। एक भूमिविस्तार से, दूसरी उसकी जनसंख्या से | इन दो मापों के बीच 
जो संबंध है उसी से किसी राज्य का वास्तविक विस्तार (2॥70॥80॥) ) 
समभना चाहिये । भूमिविस्तार ऐसा हो कि उप्तके निवासियों को भोजन व्स्न्र 
का कष्ट न हो। वे अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिये साधन 
पेदा कर सके । भरस्तू ने यह भी कहा है कि जनसंख्या जितनी श्रधिक होगी 
उतनी ही वेयक्तिक स्वाधीनता कम होगी। उसने उदाहरण देकर बताया ९, 
कि यदि किसी राज्य में १०००० नागरिक हैं तो प्रत्येक नागरिक का राज्य 
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शज्य श्रौर उसकी प्रकृति है 


सता में ५५0 :४ वा भाग रहेगा और इस प्रकार अंतर बढ़ता जायगा। 
ग्रत: राज्य में जनसंख्या इतनी होनी चाहिये जिससे शासलकार्य में बाधा 
नेपद़े । 
ऊपर बतलाया जा चुका है कि प्राच्चीत काल में यूनान में नगर-राज्य 
थे जिनमें प्रत्येक नागरिक शासन कार्य में भाग लेता था। यूवराव के लगर- 
राज्यों'में दो प्रदार के लोग थे--ाक नागरिक, दूमरे प्रजाजन । नागरिक 
थे लोग थे जो शासन कार्यों में भाग लेते थे । सब नागरिक मिलकर राज्य 
लिये विधान बनाते थे, स्थाय के लिये एकत्रित होने थे, तथा राज्य- 
फर्मंचारियों के श्रपराधों पर उनके विरुद्ध पंचायत करके उन्हें उचित दंड 
देते थे। दगरे वे प्रजाजन थे जिनको राज्य में सब अ्रधिकार प्राप्त थे, 
ग्र्थात्‌ राज्य के न्यायालयों में अ्रपने मुकदमे ले जा सकते थे, राज्य में व्यापार 
तथा अन्य व्यवसाय कर सकते थे, परन्तु वे राज्य के झासन-प्रबन्ध में कोई 
ग नहीं ले सकते थे । ऐसे लोग अधिकतर विदेशी व्यापारी होते थे। 
धतान में दासों को किसी प्रकार के राजनंत्िक नागरिकता के अधिकार 
प्राप्त न थे । 
वर्तमान समय में भी राज्यों में दो प्रकार के लोग होते हें---नाग- . 
रिक और प्रजाजन । नागरिक वे हैं जिन्हें वोट देने का और निर्वाचित होने 
का अधिकार प्राप्त है । प्रजाजन वे हें जिन्हें निर्वाचित होने अथवा निर्वाचित 
करने का भ्रधिकार प्राप्त नहीं है; इनमें वे विदेशी सम्मिलित हें जिन्होंने 
राज्य की नागरिकता प्राप्त न की हो श्रथवा केवल व्यापार भ्रादि के लिये 
राज्य में निवास करते हों तथा वे लोग जो किसी दण्ड न्यायालय से किसी 
श्रपराध पर दंड पा चुके हों भ्रथवा विक्षिप्त हों | 
(२ ) राज्यभूसि---भूमि राज्य का एक आवश्यक अंग है । ब्लंश्ली 
का कथन हैं कि जिस प्रकार राज्य का वैयक्तिक आधार उसमें बसनेवाले 
लोगों पर है उसी प्रकार उसका नेसगरिक प्राधार उस भूमि पर है जिसमें 
वे लोग निवास करते है, जो उस राज्य के प्रजागण हें। जब तक मनुष्यों 
का समुदाय किसी निश्चित्‌ भूमि को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह राज्य 
की स्थापना नहीं कर सकता । जिन मनुष्यों का एक स्थान पर निवास नहीं 
है, जो लोग घूमने फिरने वाले हैं, उनका कोई निश्चित राज्य नहीं हो 
सकता । राज्य के लिये निश्चित जनसंख्या की भाँति निश्चित भूमि भी 
झ्रावर्यक है । इन दो चींजों के बिना राज्य का श्रद्धतत्व असम्भव है। 
राज्य-भूमि में केवल भूमि ही नहीं होती। उस भूमि की सरिताएँ, 
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डद राज शास्त्र के मल सिद्धान्त 


तालाब, नहरें, भीलें श्रादि सब बस्तुएँ उस राज्य-भूमि के भाग है । कई, 
की सीमा के भीतर भूमि, भूमि के ऊपर का वायुमंडल भी सम्मिलिय ४ + 
भदि इस भूमि से मिला हुआ कोई समृद्र है तो उस समद्र का भूमि से १२ 
मील की दूरी तक का भाग भी उस राज्य में सम्मिलित है [ पा 4 जल 
तीन मील की दूरी का समद्र ही सम्मिलित था। तीन मील की दूरी इर्सा "ये 
रबखी गई थी कि पहले तोप और वन्दूक की मार केवल तीन मील तक की 
होती थी। अरब इनकी मार बहुत लाखबी हो गई हैं श्रनः यह दूरी ग्रक 
अन्तर्राष्ट्रीय नियम के भ्रनुसार १२ मील तक मान ली गई हैँ ! ) 

प्रोफ़ेर ईलियट ( 000 ) के सतानुसार “वर्तमान राज्य- 
जीवन का मूल-सिद्धान्त प्रदेश प्रभुता श्रथवा राज्य सीमा के भीवर राज्य 
का सब पर प्रभृुत्व तथा बाह्य दबाव से बचाव हैं ।”* संघ राज्य में गक 
ही राज्य पर दो विधानों का अधिकार होता हैं। ऐसा नहीं समझना चा। ह््ए 
कि संघ राज्य कोई दूसरा राज्य हैं। वास्तव में सदस्य-राज्य संत्र का एक 
भाग हैं। विधान के श्रतुसार केवल उन्हीं विषयों में संघराज्य के विधान 
सदस्य राज्य पर लागू हो सकते हूँ जहाँ सदस्य राज्य का सम्बन्ध संघ राज्य 
'से लिखित विधान द्वारा स्पष्ट कर दिया गया हूँ । 

प्राचीन हिन्दू राज्यशास्त्रवेत्ताग्रों ने स्पष्ट रूप से कहा हैं कि राज्य 
का भूमि पर वैयक्तिक सम्पत्ति जैसा अधिकार नहीं है, केवल साधारर। 
अधिकार हैं। महाभारत से हमको पता चलता है कि उस समय राज्य 
को भूमि-कर धान्‍्य के रूप में दिया जाता था। परन्तु भूमि पर 
ग्राम वालों का ही स्वामित्व रहता था। ग्रामों की सीमायें निश्चित 
रहती थीं । ग्रामों की सम्पूर्ण उपजाऊ भूमि पर ग्रामीणों का अधिकार 
रहता था। लोग अपने भाग की भूमि का स्वतन्त्रतापर्वंक क्रय-विक्रम कर 
सकते थे। भूमि का उस समय भी मूल्य था। भूमिदान करने में बड़ा पुण्य 
समझा जाता था। 

प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता टाड ने अपने ग्रन्थ “राजस्थान” में मेवाड़ का वग॒न 

करते हुए एक स्थान पर लिखा है कि वहाँ कृषक भूमि का स्वामी 
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समझा जाता था। मनु के दस सिद्धान्त के अनुसार कि “स्थागाच्छेदस्थ 
केदारम्‌ (अर्थात्‌ भूमि का स्वामी वहीं हे, जो बन काट कर तेयार करता हैं) 
कृपक को वहां भूमि का स्वामी माना जाता था। राजपुताने में अब भी यह 
कहावत प्रसिद्ध है कि “भोमरा धनी राज हो; भोमरा धनी म्हां छा” ( श्र्थात्‌ 
राजा कर का अधिकारी हैं; हम भृमि के स्वामी हैं )। 

मुम्लिम धर्म के अनुसार भी भूमि की स्वामिनी प्रजा है। कर्नल 
बन्सकेनेडी का कथन है कि प्रायः सभी मुस्लिम कानून-विशारदों का भी यही 
मत हैं। सन्‌ १६६८ ई० में औरंगजेब ने एक घोषणापत्र द्वारा भूमि पर 
प्रजा का स्वामित्व स्वीकार किया था। सन्‌ १७७४५ ई० में ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी ने कलकत्ते की कोठी के पास ३८ गआमों की ताललुकेदारी मोल 
लेने के लिये तत्कालीन बादशाह के पास एक प्रार्थनापत्र भेजा था । इस पर 
बादशाह ने उत्तर दिया था कि लोगों से मोल लेलो, मेरा भूमि पर वेयक्तिक 
अधिकार नहीं है । मध्यकालीन यूरोप में भूमि का स्वामी राजा समभा जाता 
था परन्तु वर्तमान काल में ऐसा नहीं हें । आधुनिक राज्य अपने अधिकार की 
भूमि पर प्रजा का स्वामित्व मानते हैं । यदि किसी देश पर दूसरे राज्य का 
अधिकार हो जाय तो भूमि का स्वामी वही व्यक्ति रहेगा जो पहिले था। 

श्राधुनिक राजनीति॥ केवल भूमि के विस्तार को ही महत्वपूर्ण नहीं 
समभते । वे भूमि विस्तार के साथ-साथ संगठन, जातीय एकता, भौगोलिक 
परिस्थिति की श्रेष्ठता और अन्य कितने ही साधनों को राज्य की महत्ता के 
लिये आवश्यक समभते हैं | राज्य के लिये किसी विशेष विस्तार की आवश्य- 
कता नहीं हैं | परन्तु भूमि की भौगोलिक एकता का ध्यान रखते हुए राज्यों 
का संगठन होना चाहिए | जलवायु और नेसगिक पॉरेस्थिति की समानता का 
भी विचार करना चाहिये । संस्कृति, सभ्यता तथा भाषा का विचार करते 
हुए ही राज्यों का संगठन करना गश्रावश्यक हूँ । 

( ३ ) प्रभुता श्रथवा प्रभुत्व-शक्ति ( 50५८८९7५ )-- 
प्रभुत्व ग्रथवा सर्वोच्च सत्ता राज्य का एक महत्वपूर्ण लक्षण है । एक राज्य 
में बहुत सी संस्थाएँ और समाज हो सकते हें। श्रम समिति, व्यवसाय 
समिति, ब्रह्मससमाज, देवसमाज, आ्यंसमाज इत्यादि अनेक प्रकार के 
संगठनों के अपने-अपने पृथक्‌ू-पृुथक्‌ नियम भी होते हें । इनके पास कुछ 
थोड़ी सी निश्चित्‌ भूमि भी हो सकती हैँ । इन सद्भठनों के प्रबन्ध के लिये, 
प्रधान, मंत्री, कोषाध्यक्ष इत्यादि अनेक पदाधिकारी हो सकते हैं, परन्तु इस 
में से प्रत्येक संस्था पृथक-पृथक्‌ अथवा सब मिलकर सामूहिक रूप में राज्य 
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का रूप धारण नहीं कर सकती । राज्य का सह्ुठन सावधिरि है. सौर सनातन 
है। राज्य का इन सब के ऊपर पूर्ण अधिकार है | राज्य के फ्रये। लिंग वे! 
वालन करता इनमें से प्रत्येक संस्धा का कर्तव्य है। राज्य के प्रयक या" 
को राज्य के नियमों का पालन करना अत्यन्त श्राकश्यक्त &। जिस प्रतार 
जनसंख्या और भूमि राज्य के आवश्यक अंग है उसी प्रकार प्रभाव ग्रव दा 
सत्ता भी राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं ) 


सर्वोच्च सत्ता ( प्रभुत्व) नब्य राजआस्त का धारा हैं। देसी पर 
राज्य-नियमों तथा अन्तर्जातीय सम्बस्धों का प्रबलित रहता सिर्भर रहना है । 
ऊपर बताया जा चुका हुँ कि 'स्थान-विशेष के राजनीतिक ढंग से संगठित समाज 
का नाम राज्य हैं । इसका यह भी प्रग्योजन है कि राज्य की उत्सलि तभी हो 
सकती है जबकि समाज में इतना गंगठन हो कि बह राज्य रवाविल कर सके, 
विधि-विधान बना सके, उन्हें चला सके और अपने संगठस का रबासी झूष से 
स्थिर रख सक्रे । समाज में ऐसे व्यवित अथवा ठ्य विलयों का होता आवक 
है जो राज्य के प्रजाजनों को अपनी आ्राज्ञाओं पर बलानू चला सो । बढ़ी लोग 
राज्य के प्रभु ग्रथवा शासक ( सर्वोच्च शक्ति ) हैं और इनको आभा ॥£। 
राज्य-विधि ( ,89 ) है । इतकी शक्ति अपरिमित होती है । कोई पान्तारि। 
श्रथवा वाह्य शक्ति इनके कार्य में वाधक नहीं हो सकती है । 


प्रान्तरिक विषयों में राज्य की सवा हुच शत सम्पूर्श साग- 

रिक्रों के सब संगठनों पर अ्रपरिमित और निर्बाध होती है । अधिकार 
का स्रोत राज्य है। प्राणों का भी स्रोत राज्य है। राज्य के विर्य 
व्यक्तिगत भ्रधिकारों तथा प्राणीं की कुछ भी सत्ता नहीं है । 'राज्य का 
नियम उचित है या अनुचित” यह विचार राज्य के नियमों के पालन करन 
में बाधक नहीं हो सकता राज्य की इच्छा पर चलन में प्रत्येक नागरिक बाधित 
हैं। भ्रनन्‍्त शक्ति होते हुए भी राज्य अपनी सम्पूर्ण शक्ति का प्रयाग नह 
करता हूँ | वह भ्रपनी बहुत सी शक्ति दूसरों को भी देता 2 । राज्य द्वारा 

दी हुई शक्ति पर कोई अपना अधिकार प्रकट नहीं कर सकता # । जब राज्य 

अपनी शक्तियाँ देता हैँ तो राज्य के नियमों के अनुसार वह शक्तियां लीदानी 

भी पड़ती हैं। राज्य शासकों के ऊपर है। शासक 'वही करेगा जो राज्य 

चाहता हैँ। राष्ट्र द्वारा दिये गये वैशक्तिक अधिकारों में जब किसी प्रकार के 

परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो शासक लोग राज्य को ही प्रेरित करने 
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है इस प्रकार रद दे कि प्रस्त रीय विषयों में राज्य की शगित अवरि- 
मित है | 

धाम विधयों में राय की सर्बोर्च शावित पुर्शाझेण से रवनस्ध है । 
कोई दूगर रान्य उसमें किसी कार ही बआाबक नहीं हो सकता । संर्वच्चि 
भत्ता को थूर प्रधिकार है कक जिसे प्रकार चाह बह ग्रन्‍्य देशीय राज्यों से 
सम्बन्ध स्थापित करें। यद्ध, संधि, व्यादा रिस सभकझीता श्रादि करने की उसे 
एर्ग स्वतन्त्रता है। हर हय संधियों के अनसार प्रत्येक राज्य को दूसरे 
हाज्य से व्यवद्धार रखना पड़ता हैं परवत वह ऐसा करते को बाध्य नहीं है । 

राखय को संबलिधि सत्ता विभकल नहीं की जा सकती है | इस शवित 
के काम में लासे के अधिकार को मिश्न-भिश्न राजकीय विभागों में विभाजित 
करते हुए भी राज्य की शवित एक है। राज्य की सत्ता वहाँ ही है जहाँ सर्वोच्च 
सत्ता पूर्गाझष से विद्यमान है ।शाश्य के नियमों के अनुसार राज्य की सर्वोच्च 
सत्ता पुर्णा, अपरिमित तथा अ्रभथ् है ।[ 

(४) शासन ((0५लगाएा।)-+राज्य ($[प०)श्रौर शासन 
((30/एपगह।) का भेद हम पहले वर्णन कर चुके हैं। राज्य श्रौर 
धासन में बड़ा भेद है । राज्य एक सत्ताधारी समुदाय है जो जन साधारण के 
द्वित के लिये राजनैतिक दृष्टि से यूगंगठित है श्रीर शासन राज्य के उस 
क्रामवाह़क का नाम ४ जिसके द्वारा राज्य अ्रपनी इच्छा को प्रदर्शित करता 
हें श्र अपनी इच्छा की पूति कराता है । शासन राज्य का एक विशेष अंग 
है | शासन में परिवर्तन होते रहते हैं परस्तु इससे राज्य में परिवर्तेत्र नहीं 
होता | राज्य का अम्तित्व बैपा ही रहता हैं । रूस मेँ ज़ारदशाही का भ्रन्त हो 
गया परस्तु रूस राज्य का श्रन्‍्त नहीं हुआ । राज्य अपनी सवो ज्च सत्ता शौर 
दबित से शासन को मंडित करता है। शासन राज्य की शक्तियों का संचालन 
करता है | सीली का कथन हे कि शासन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा राज्य की 
गक्तियाँ प्रदाट की जाती हैं | शासन स्वयं सर्वोच्च-सत्ताधारी नहीं, उसके 
पास अपने निजी अधिकार तथा शक्तियां नहीं हें, उसके पास जो कुछ 
है वह राज्य से उसके संगठन द्वारा दिया हुआ है । बिना शासन के राज्य 
का विचार ध्यान में नहीं आ सकता | किसी राज्य का शासन वहाँ के लोगों 
की प्रकृति, स्वभाव और राजनैतिक उन्नति पर निर्भर है । शासन कंसा ही हो 
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राज्य में शान्ति रखने के लिग्रे शासन गत्यन्त प्रावश्यक हैं । शासते सुरंगद्धिल 
होना चाहिये और उसके पास पर्याप्त शासन का काये देश के भीतर शारि 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता, ग्न्तर्राष्ट्रीय विषयों में योग देना उसमें 
सफलता ग्रथवा असफलता प्राप्त करता, शासन का 2 कारये है । 


अध्याय ३ 
राज्य की उत्पत्ति 

राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? इस बात को जानने के लिये 
हमें दो सिद्धान्तों का ग्राश्रय लेना पड़ता है--एक ऐतिहासिक दूसरा काल्‍्प- 
निक । राज्य की उत्पत्ति के विषय में हमें इतिहास से कुछ ठीक पता नहीं 
चलता है ।यूरोपीय राजशास्त्रवेता गिलक्रिस्ट ( (जल ) का कथन 
है कि 'राजनैतिक-चेतनानके उदय के समय क्‍या परिस्थिति थी, इस बात 
का हमें इतिहास से कुछ पता नहीं चलता है ।![ इतिहास का आरम्भ उस 
समय से होता है जब समाज सभ्य हो गया था और राजनैतिक ढंग से 
सुसंगठित हो चुका था । इतिहास से हमें सभ्य समाज की राजनेतिक उन्नति 
का पता चलता है और यह कि आरम्भ में किस प्रकार का राजर्नतिक संगठन 
था। ज्यों-ज्यों समाज में सभ्यता की उन्नति हुई और समय बीतता गया 
त्यों-त्यों विविध प्रकार के राजनेतिक संगठन परिस्थिति के अनुसार बनते 
चले गये । संसार में सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद समभे जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण 
श्रौर शुक्ल यज़ुवंद के अनुसार राज्यों के थे नाम वैदिक काल में प्रयोग 
हुए हैं। राज्य, साम्राज्य, भौज्य, स्वराज्य, ज़राज्य, महाराज्य, पारमेष्ठ्य, 
आधिपत्य और सार्वभौम | इसी प्रकार राजाश्रों के लिये विराद, सम्राट, 
स्वराटू, अधिपति, सर्वराद आदि छाब्द प्रयोग हुए हैं। इससे विदित होता 
है कि वैदिक काल से बहुत पहिलें राज्य की उत्पत्ति हो चुकी थी । इतिहास 
से हमें इससे पूर्वकाल के राजनतिक संगठन का कुछ पता नहीं चलता है । 
प्रत, स्पष्ट है कि एक काल इतिहास में ऐसा भी है जिसे “इतिहास से पूर्व” 
या प्रागैतिहासिक ( [0/6-7580770 ) काल कहते हैं । राज्य की उस्पत्ति 
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७६ «ता (फट लालपरा#क्षाए2३ उचा0प्रातताह पार ता रण एगांपदव 
007800 0०5३5 0 कईीड0ण9/ एड वातज़ वी।[8 ०7 ग०्फरांगर,? 
(7[९ध४(. 


पड राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


इसी काल में हुई विदित होती हैं। इस काल की बातों को जानने के लिए 
हमें कल्पना का आ्राश्रय लेना पड़ता है। कल्पना द्वारा बिद्ानों ने राज्य का 
उत्पत्ति के भिन्न-भिन्न कारण बताये है। राज्य को उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में विविध सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 
... (१) शक्ति-सिद्धान ( 7006 ॥]609 ) 
(२) ईश्वरांश-सिद्धान्त ( /2[शा6 ()पश॥ [॥0079 ) 
(३) सामाजिक ग्रनुबन्ध ( इकरार )-सिद्धास्त (8008](")॥- 
(80 ]6079 ) है 
(४ ) पेतृक तथा मातृक-सिद्धान्त ( रिक्षातव्ाएाता क्षाएं ॥(- 
4०08] (९009 ) 

( ५) विकास-सिद्धान्त ( 2५०ंप्राणातप्षा५ ]॥0079 ) 

(६) सावयव- सिद्धान्त ( 0807॥0 ॥॥6079 ) 

प्राधुनिक राजशास्त्रवेत्ता इन सब भिन्न भिन्न सिद्धान्नों में विश्वास 
नहीं रखते हूँ, परत्तु प्रत्येक मिद्धान्त में कोई न कोई ऐसी विशेष बात 
जिससे हम सब आक्षित होते हैं । इतिहास से पूर्व तथा इतिहास काल में 
मानव समाज का ऐसा राजनैतिक संगठन रहा है कि जिसमें ऊपर लिस्े 
रिद्धान्तों का अनुसरण किया गया है। अतः प्रत्येक सिद्धान्त का विस्तृत 
बर्णात दिया जाता हैं। 

( १) शक्ति सिद्धान्त ( 7006 [९079 )--कूछ राजआस्त्र- 
वेत्ताओों का मत हैँ कि राज्य की उत्पत्ति ढब्ित के कारगा हुई है । प्राचीन 
काल में एक शक्तिशाली व्यक्ति ग्रपनी भौतिक शक्ति के बल के सहारे उन 
लोगों पर अपना अज्कार जमी लेता था जो राजनैतिक रूप से संगठित नहीं 
होते थे। वह उन पर शासन करने लगता था और अपना राज्य स्थापित 
कर लेता था। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। प्रमिद्ध यूरोपीय राज- 

“ शास्त्रवेत्ता हू म (नित्ा6) ने अपने “0शात 0! में लिखा 
हैँ कि “राज्य की उत्पत्ति उसी समय हुई होगी जब किसी मानव दल के 
नेता ने शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर श्रधिकार 
जमा कर उन पर अपनी हुकूमत लादी होगी ।” शक्ति सिद्धान्त के मानमे 
वालों के मतानुसार राज्य की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई । इनका मत हूँ कि 
बड़े-बड़े साज्राज्य, जिनका प्रताप आज संसार में छाया हुआ है, शक्ति द्वारा 
ही स्थापित हुए हैं श्रौर शक्ति के आधार प्र ही उनका संगठन है । ब्लंइली 


रा सता ज्य » जय शव नल 
के अनुसार >> गठन में शक्ति अत्यन्त श्रावश्यक म॑ शक्ति ग्रत्यन्त ग्रावश्यक तत्त्व है। शक्ति- 


स्का 


शज्य की उर्ल्पात्त हर 


गिद्धास्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति श्रत्याचार, स्वार्थ _तथा युद्ध 
रा हुई । शक्तिशाली लोगों ने दर्बल लोगों को और दाज्ितशाली जातियों ने 
पबल जातियों को दबाकर प्रभत्व स्थापित किया । बड़े राष्ट्रों का छाट राष्ट्रों 
पर अभृत्व और कृपकों पर जमींदारों का अत्याचार इसी सिद्धान्त के आधार 
पर हो रहा है। दो जातियों में परस्पर युद्ध हुआ, युद्ध में जिस जाति के 
नेता की विजय हुई उसने दूसरी जाति के लोगों को दास बचा लिया और 
इनकी भूमि पर श्रश्चिकार कर लिया। इस भूमि को अपने छोटे सेनानायकों 
को सौंप दिया। ये छोटे सेनानावक कूछ समय पश्चात्‌ जञमींदार बन गये | 
इनकी तरह विजयी जाति का नेता राजा बन बैठा । आरम्भ में विजयी जाति 
के लोगों ने पराजित जाति पर अत्याचार और कठोर शासन किया फिर उन्हें 
सान्त्वता देकर उन्हें अपने साथ मिलाकर घस्वजाति के लोगों पर भी कठोर 
८ #नुशासन स्थापित कर दिया। इसी प्रकार राजा, नवाब और सम्राट बन 
गये । मध्यकाल में यरोप"में पादरियों ने जनता को राजाओं के विरुद्ध 
भड़काने के लिये इसी सिद्धान्त का श्राश्रय लिया । सन्‌ १०५० में ग्रेगरी सप्तम 
ते लिखा था कि “यहू बात किस से छिपी है कि राजा तथा ताल्लुकदारों की 
उत्पत्ति उन लोगों से सम्बद्ध है जिन्हींने ईश्वर को भूलकर श्रभ्िमान, विश्वास« 
घात और हत्या द्वारा अपने ही लोगों पर शासन करने का प्रयत्न किया । 
... आधृनिक काल में भी कुछ राजसीतिज्न इस सिद्धान्त को सत्य समभते 
तथा अ्रधर्म का परिणाम है। अ्रब तक उन पर उनके पापसय उद्धव की 
छाया बनी हुई है । अराजकमादी लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विशेष भक्‍त 
हैं। उन्होंने शक्ति सिद्धान्त के आधार पर राज्यों को खब कलंक लगाया है । 
साम्यवादियों ने पूंजीपतियों तथा राज्यों को पापी सिद्ध करने के लिये इसी 
सिद्धान्त का आश्षय लिया हूँ। कार्ल माक्स (॥६87] 5॥५ ), ऐन्जल्ज 
(77225) , तथा अन्य जमंन साम्यवादियों का कथन है कि राज्य (886) 
दुबलों की दुर्बलता से लाभ उठाने के उद्देश्य से स्थापित्त हुए पूजीर्पाति 
राज्य की कृपा से हो अमिकों के श्रम का मुफ्त में लाभ उठा रहे हें। पूँजी- 
पतियों के लाभ के लिये युद्ध किये जाते हुँ और उनमें श्रमिकों को कटवाया 
जाता है । ऐसा कोई अत्याचार नहीं है जो पंजीपतियों के निमित्त राज्य न 
करता हो । वास्तव में बात तो यह है कि आधुनिक काल में शक्ति ही राज्य 
का आवार है । 
हमारे विचार से शक्ति सिद्धान्त ठीक नहीं है । जिस वस्तु का आधार 


८" 


५६ राजशञास्त्र के मल सिद्धान्त 


शक्ति होती है, शक्ति का ह्वास होने पर उस वस्तु का नाश हैं जाता है । 
इसी प्रकार जिस राज्य का आधार शक्‍ित है, शवित का हास हा जान पर 
वह राज्य नाश को प्राप्त होगा । श्रत: राज्य का प्राधार, जँसा कि गाधी जी 
ने कहा है, सत्य और भ्रहिसा पर होना स्व श्रेष्ठ है। इस आझ्राव्वार पर राज्य 
करने से विश्व में शान्ति स्थापित रह सकती हू भ्रन्यथा नहीं । 

( २ )ईइवरांश-सिद्धान्त ([)ए॥8 []॥6079)--मानवजाति की 
अपने बाल्यकाल में ईइ्वरीय सत्ता और प्रकृति की रहर्यमंग्री शक्तियों पर 
निर्भर रहने की अत्यधिक प्रवृत्ति थी। लोगों का विश्वास यहाँ तक था कि 
ईदवर मनुष्यों द्वारा श्रपना सन्देश भेजता हैँ । प्राचीन काल के लोग राज्यसत्ता 
को ईश्वरीय मानते थे और राजा को ईइवर का अंश या प्रतिनिधि समकत 
थे ।भनुस्मति आदि ग्रन्थों में राज़ा को देवताग्रों के अंथ् से उन्पन्न होना 
माना गया,है। यह इसी सिद्धान्त का दूपरा रूप हैं। अन्य हिन्दू शास्त्रों क्‍ में 
राजा को विष्णु का अश्रवतार भी कहा है। भ्रस्तु यह सिद्धान्त बहत प्राचीन 
है। बहुत से राजनीतिज्ञों का तो यह विचार है कि राज्य के जन्म 
के साथ ही इस सिद्धान्त का जन्म हुआ है। जिस यग में धर्म तथा 
राज्य नियमों में कोई भेद नहीं समझा जाता था, उस य॒ग में ईश्वरांश 
सिद्धान्त का विशेष प्रचार था। “राज्य तथा राजा ईश्वर के पुत्र हैं” यह 
विचार ईइ्वरांश सिद्धान्त का प्राधार हैं । यहुद्रियों का तो यह विश्वास था 
कि ईव्वर राज्य कार्य में विशेष भाग लेता है। यनान और रोम में भी लोग 
इस सिद्धान्त के प्रनुयायी थे । वे भी राज्य का उद्भव ईव्वरीय समभते थे । 
मध्य काल में जब चर्च की प्रधानता यरोप में हुई तो ईश्वरांण विद्धास्त में 
श्रधिक उन्नति की। प्राचीन काल से लोगों का यह विश्वास था कि ईइवर 
ही शाप्तनशक्ति देता है । पोप की शक्ति की वृद्धि होने पर ईइवरांण सिद्धान्त 
ने यह विवाद खड़ा किया कि ईदवर प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति पोष 
को देता है भ्रथवा राजा को ? धर्म-परिवर्तन के यग में जनता तथा राजा के 
बीच यह विवाद खड़ा हुग्ना । राजाश्रों ने अपने स्वेच्छाचारी शासन की पृष्टि 
करने के लिये इस सिद्धान्त का आश्रय लिया और जनता के राजनतिक 
विचारों के दबाने का प्रयत्न किया । सर राबट फिल्मर तथा जेम्स प्रथम ने 
ग्रपने लेखों द्वारा ईइवरांश सिद्धान्त को पुष्ट किया और राजा तथा राज्य 
शक्ति को ईइवरीय ठहराया । उनका यह विचार था कि ईइबर ने प्रारम्भ 


में आदम को शासन की शक्ति दी थी, उसी से यूरोप के राजाग्रों ने इस 
शक्ति को प्राप्त किया | 


राज्य की उत्पत्ति प्छ 


सारांश यह है कि इस सिद्धान्त के अनुयायी कहते हें कि ईश्वर ने 
राज्य की स्थापना की है । ईश्वर स्वयं ग्रथवा किसी महान्‌ शक्ति द्वारा शासन 
करता है। राज्य ईश्वर-सत्तात्मक है जिस पर ईइवर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से 
अ्रथवा किसी अन्य राजा द्वारा (जो ईदवर का प्रतिनिधि होता है )प्रप्रत्यक्ष रूप 
से राज्य करता है। भिस्र में राजा को सूर्य-पुत्र समझा जाता था। 
जापान में आज भी जापानी लोग अपने राजा मिकाडो को 'ूये देव का पुत्र' 
समभते हैं । सन्‌ १५३० ई० में आाग्सवर्ग स्वीकरण (8 प2४9पा९- 
(.0॥5807) में यह घोषित किया गया था कि “संसार का शासन, विधान 
ओर व्यवस्था सम्बन्धी सर्वसत्ता ईश्वर द्वारा उत्पन्न तथा स्थापित हुई।” 
ईश्वरांश सिद्धांत के चार विशेष लक्षण थे-- ह 
“" (१) राजसत्ता ईदवर द्वारा प्रदान की गई है । 
(२) राजसत्ता वंशागृत और पैत्रिक है । 
। (३) राजा प्रेक्षा ([8850॥)) का महान्‌ स्वरूप हैं और केवल 
दृश्वर के प्रति उत्तरदायी है। 
क्‍ (४) वेधानिक [ न्‍्यायसंगत ) राजा का विरोध करना पाप है । 
आ्राजकल के जनतत्रबादी ईश्वरांश सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते । 
इस सिद्धान्त को सबसे बड़ा आ्राघात ग्रोशस ((770003), हाब्स (00088) 
और लोक ( ,006 ) ने पहुँचाया। आधुनिक राजशास्त्रवेत्ताश्नों का मत 
है कि राज्य मनुष्यक्ृत तथा मनुष्यों के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता है। 
ईश्वर का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

गिलक्रिस्ट ((707750 ) ने ईश्वराशसिद्धान्त के श्रसफल होने के तीन 

कारण बताये हँ---( १) सामाजिक ग्रनुबन्ध ( इकरार) सिद्धान्त की स्थापना । 
(२) ईसाई धर्म और राज्य का वियोजन, और (३) जनतनन्‍्त्रवाद द्वारा 
स्वेच्छाचारी शासन का विरोध तथा खण्डन । 

वर्तमान राजशास्त्रवेत्ता इस सिद्धान्त को मिथ्या तथा अनगंल समभते 
हें, परन्तु मध्यकालीन यूरोप में यह सिद्धान्त बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 
इस सिद्धान्त ने उस समय यूरोप के समाज को नष्ट होते से बचाया और 
शान्ति स्थापित रखने का प्रयत्त किया | उस समय यूरोग की जातियाँ पूर्ण- 
रूप से सभ्य नहीं हो पाई थीं । लोग शासन शक्ति को कुछ नहीं समभते थे 
ऐसे समय में ईश्वर के नाम से लोगों के हृदय में भय«उत्पन्न करके राजाशओों 
ने वहां शान्ति स्थापित रवखी और जन साधारण- की सम्पत्ति तथा उनके 
प्राणों की रक्षा की । इस सिद्धान्त के श्राधार पर लोगों मूं अनुशासन के भाव 





प्र्दध राजशास्त्र के मल सिद्धान्त 


जागत रहे और किसी प्रकार की अराजकता न फैल सकी । स्वच्छाचारी 
बासक ईश्वर से भयभीत होता हा प्रजा को सुख प८चान का पवन करता 
था क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार बढ़ ईश्वर प्रात उत्तरदाया था। शासन 
प्रबन्ध नैतिक प्राधार पर अवलम्बित रहा । 

(३) सामाजिक-अनुबन्ध ( इकरार ) मिद्मान्त ( 500॑वा (ताप 
प्‌॥8०7५) -- सामाजिक पअनुवन्ध सिद्धालतल के मानतेबालों का यहे मल है कि 
एक समय ऐसा था जब कि राज्य नाम की कोई संस्था विद्यमान न थी ग्रौर 
लोग राजनैतिक जीवन को जानते ही न थे । प्रक्ृक माता की गोद में पलते 
हुए वे प्राकृतिक नियमों के श्रनुसार चलते थे। चिर्काल तक मसुष्य प्राकृतिक 
दशा में त रह सके | इसका कारगा या तो यह हो सकता है कि बह जीवन इतसा 
सुखमय था कि उसका देर तक रहना अ्रसम्भव था या यहें कि बढ़े जीवन 
स्वार्थ तथा मात्स्य न्यायरूपी भयंकर तुफ़ानों से इतना दृःखमय होगया कि भगे 
राज्यरूपी छत्र की गरण लेनी पड़ी | प्राकृतिक तथा नैतिक लिंसम राज्य का 
विधानों प्रौर जन समाज के भिन्न भिन्न राजनतिक सपदायों में परिवा तिल ही गये । 
राज्य की उत्पत्ति इन्द्रीं राजनैतिक समदायों से संबद्ध है । राजतैतिक समदावा 
के साथ साथ शासक प्रकट हुए । लागों ने अपनी स्वतस्त्रता को सिबमब् 
किया और बहुत से अधिकार शासकों को दे दिये । शासकों का समुदाय ले 
जाने पर उनके कार्यक्षेत्र का निश्चय किया गया। यही रुूमाजिक-अत वर्द 
ग्रथवा इक़रार सिद्धान्त हें । 

इस सिद्धान्त का ग्राविष्कार सत्र से प्रथम भारतवासियों ने किया 

था। महर्षि व्यास ने शान्तिपवे में लिखा है कि पथ महाराज को इसी सिद्ञाति 
के भ्रनुसार राज्य प्राप्त हुआ था। उसी के नाम पर भूमि का नाम धृश्ची 
पड़ा । शान्तिपव के ६७ वें अ्रध्याय में यह वर्शान है कि पहले राजा केने 
रहने से बली निबंल को जल की मछलियों के समान खाने लगें, तब सब लोगों 
ने मिल कर नियम किया कि / जो कोई किसी से कट्मापशा करेगा, उसे 
मारेगा या किसी की स्त्री अथवा द्रव्य का हर॒ण करेगा, उसे हम त्याग दंगे ।/ 
ह नियम सब लोगों के लिये एक सा था पुरसु जब इसका पालन न हुआ 
तब सारी प्रजा ब्रह्मा के पास गई और कहा कि हमारा प्रतिपालन करने बाला 
कोई अधिपति हमें दीजिये, तब ब्रह्मा ने मनु को ग्राज्ञा दी । उस समय मनु ने 
कहा “में पाप कर्म से हरता हूं। अ्सन्मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों पर राज्य 
करना . पाप है ।” तब लोगों ने कहा राष्ट्र में जो पाप होगा वह कर्ता को 
लगेगा । तू मत डर; तुझे हम पशुमों का पचासवां भाग और भअ्रन्न का दशमांश 


राज्य की उत्पत्ति प्ह 


देंगे। ग्रम्त्र दास्त्र और वाहन लेकर हमारे मखिया लोग तेरे साथ रहेंगे । त॑ 
सुख और आनन्द से राज्य कर, हम अपने धर्माचरण का चतुर्थ भाग भी तुझे 
देंगे ।” इसको स्वीकार कर मनु राज्य करने लगे । अधर्मी और शत्र को दंड 
देकर धर्म के समान उसने राज्य किया | इस कथा में सामाजिक अ्रतृबन्ध 
सम्बन्धी यहु कल्पता की गई है कि राजा धर्म के अ्रनुसार प्रजा पर राज्य 
करे तथा पापियों को दण्ड दे और प्रजा उसे कर दे मुख्यतः भूमि की उपज 
का दशमांश और पशु तथा व्यापार आदि का पचासवां भाग दे । 

यरोप में इस सिद्धान्त का उदय यनानियों से ही माना जाता हैं । 
ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व यनान में सोफ़िस्टस (50]77965) नाम के 
दर्शनिक हुए हैं । इनका मत हूँ कि स्वभाव से मनुष्य स्वार्थी और शक्ति पर 
निर्भर था। राज्य की स्थापना या तो इस प्रकार हुई कि बली लोगों ने श्रापस 
में यह समझौता कर लिया कि निबंलों पर अत्याचार करना चाहिये अ्रथवा 
इस प्रकार हुई कि निर्बलों ने'“बली लोगों से अपने आपको सुरक्षित रखने के 
लिये ग्रापस मे समझभौता कर लिया । सोफ़िस्टस का विश्वास था कि मनुष्य... - 
स्वभावतया सामाजिक प्राणी तहीं है और राज्य कृत्रिम है, व्यक्तित्व के श्राधार . 
पर इस की रचना हुई है श्रोर राजनैतिक अधिकार का उहंश्य वास्तव में 
ऑ” स्वार्थपूर्ण है। इनका विश्वास था कि राज्य की स्थापना ग्रनुबन्ध 
के प्रनसार हुई है।प्लेटो और अरस्तू ने भी इस सिद्धान्त का उल्लेख 
किया है, परन्तु उन्होंने इमें कोई विशेष महत्व नहों दिया। इसका मुख्य 
कारण यह था कि वे सामाजिक तथा राजनैतिक बन्धन को नैसगिक समझते 
थे । एपीक्यूरियन सम्प्रदाय के लोगों ( #20|0प्रां8 ) का विचार हे कि 
प्रत्येक व्यक्ति राज्य के नियमों पर इसलिये चलता हैं कि इसी में उसका 
विशेष हित है । रोम वालों ने राज्य के नियपों की उच्चति की । बसी समय 
में ईसाइयों ने स्वर-युग की कल्पना लोगों के सन्‍्मुख रवखी ध्रोर राज्य को 
एक “बुराई” बताया । यूरोप में जब विद्या का प्रसार हुआ तब ईश्वरीय और 
सानूषी नियमों को सर्वथा पृथक्‌ करने का प्रयत्न किया गया । नैसगिक नियमों 
के ग्राधार पर सामाजिक अतबन्ध सिद्धान्त की उन्‍नति की गईं । 

आ्राधुनिक काल के झ्रारम्भ में कुछ यूरोपीय राजशास्त्रवेत्ताओं ने भी 
सामाजिक शअ्रनवन्ध मिद्धान्त के विषय में कुछ लिखा है । इंगलंड के पादरी 
रिचार्ड हुकर (रिक्त ति00[027) ने सन्‌ १५६४ में 70065980९4 
790॥0५” नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने पोषों के धामिक अ्रधिकारों 
की रक्षा करते हुए सामाजिक अनुबन्ध सिद्धान्त का समर्थन किया। उसने 


६० राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


लिखा है कि राजा के ग्रधिकार प्रजा की सम्मत पर निर्भर हैं तथा राज्य का 
उत्पत्ति प्रजा द्वारा हुई है। लोगों ने इस सिद्धान्त को सहप स्वीकार किया | 
इसके पश्चात प्रन्य यरोगीय विद्वानों ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया 
ग्रोशस ( (007 प8 ) ने 'लॉँ झ्राफ़ वार ऐन्ड पीस ( 09 0 था 
ात॑ ९68०6 ) में मिल्टन ने 'दैल्यौर आफ़ किप्स एन्द्र मजिस्देंट 
( एश्षाप्रा6 ० दिता?ह8 0 णिवव६09९ ) में, एयकेतडाफ्‌ ने ला 
प्राफ नेचर ऐन्ड: नेशन्‍्ज ( [49 ० िधाताए दाएं िवाठा5 ) में 
स्पाइन्शा ने टैक्टैटस पालिटिक्म'! ( ििकटाध्ॉपई 0॥॥28 ) में, इस 
सिद्धान्त की पृष्टि की है। इंगलेंड में लाक ([.0८/(८) तथा हाब्ज ([॥ 000९5) 
प्रौर फ्रान्स में रूसो ( २०00556व४7 7 ने इस सिद्धास्त को अत्यधिक बैज्ञा- 
तिक और महत्वपूर्ण बना दिया। सत्रहवीं शौर अग्रारहवी शताब्दी के राज- 
नैतिक तथा सामाजिक पश्व्तनों ने यूरोप में हलचल मचादी श्रौर यह सिद्धान्त 
वहां बहुत लोकप्रिय हो गया । यूरोप में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में 
तीन राजशास्ववेत्ताओं का हाथ हैं। इनके नाम हँे--हाब्ज, लाक, रूसा । 
प्रत्येक का संक्षिप्त वर्गान निम्नलिखित है-- 
ह (१) टामस हाब्ज (07838 0000७) १४5८से १६७६ तक 
““हाव्ज, चाल्स द्वितीय ((ा85$ 7) का शिक्षक रह चुका था । उससे 
अनेक नेतिक तथा राजनतिक ग्रंथ लिखे हैं । उसने अपने लेबियाबन 
([,2ए०(/ ६) नामक ग्रंथ में सामाजिक श्नृवन्ध सिद्धान्त का बर्गान किया 
है। उसका विचार था स्वार्थ ही मनुष्य का नेमगिक धर्म है। इच्द्रियों को 
संतुष्ट करना ही. उसका मुख्य उद्देश्य है । यदि मनष्य दया दिखाता है तो इस 
लिग्रे दिखाता हुँ कि मनुष्य उम्की प्रशंसा करें। प्रशंसारूपी स्वार्थ ही उसकी 
दया का मूल है। कभी कभी उसमें दया इस भय से भी उत्पन्त होती है कि 
“कदाचित इसी वेग का कष्ट मुझको भी कभी आरा घेरे ।” मनुष्य एक प्रका 
का सामाजिक प्राणी हूँ जो स्वार्थ ही के कारण सत्र कार्य करता है | मात्म्य 
न्याय ही नेसगिक या प्राकृतिक नियम है। मात्स्य स्थाय से भयभीत होक 
गों ते राजा की शरण ली और राज्य स्थापित किया। जिस अनबन्ध से 
मनुष्य अपने ऊपर राजा का अंकुश रखने को तत्पर हये उस सामाजिक 
अनुबन्ध का राजा अंग नहीं है । लोगों ते राजा की शरणा में अपने आपका 
गे दुसरे के स्त्रा्थ के घातक प्रभावों से बचावे का निर्गाय किया । यदि राजा 
कुछ भ्रधिक अ्रधिकार काम में लाना चाहे तो ला सकता हैँ। जनता के साथ 
_ उसकी कोई प्रतिज्ञा नहीं है न कोई उमका जनता के प्रति उत्तरदायित्व 
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राज्य को उत्पत्ति ४8, 


क।बज के इस सिद्धान्त ने स्टआटट राजाशों के स्वेच्छाचारी जासन का समर्थन 
_कया । 

(२) जान लाक (30॥7 7.02८78) १६३२ से १७०४ तक+--“लौक 
के बिचार हाब्ज से भिन्न थे । लोक मात्स्य न्याय को नैसगिक नियम नहीं 
समझता था। उसका कथन है कि नैत्तगिक नियमों को जानना बड़ा कठिन 
हैं। राज्य की स्थापना से पूर्व मनुष्यों का जीवन सामाजिक था। मनुष्य 
प्राकृतिक नियमों का पालन करते थे । हाब्ज का विचार था कि राज्य की 
स्थापना से पूष मनष्णों का जीवन सामाजिक न था। प्रत्येक मनष्य असभ्य 
ओर भयंकर था। जौक का मत है कि उस दक्षा में मनुष्य शान्तिपृर्वक रहता 
था । किसी प्रकार का अ्नुबन्ध ( इकरार ) न था । मनुष्यों को राजा बनाने 
ओर राज्य स्थापित करने की ग्रावश्यकता इस लिये हुई कि मनुष्य अपने 
नेतिक स्वभाव को छोड़ कर स्वार्थ ब अन्यायपूर्ण व्यवहार करने लगा यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि यदि कोई राजा होगा तो वह पारस्परिक झगड़ों का 
न्‍्याय्‌ पूर्ण निर्णय करेगा और विधान का ठीक अर्थ बताथेगा। मनुष्यों ने 
राजा बनाया और उसे नेसगिक नियम पालन करने के लिये भ्री बाधित 
किया । राजा सामाजिक अनुबन्ध का अंग था। यदि राजा उस अनुबन्ध के - 
विरुद्ध काम करे तो वह दण्ड का भागी हैँ । हाब्ज का राजा सब कुछ कर 
सकता हैं । वह दंड से परे हें । लॉक के इस सिद्धान्त ने परिभित एक तल्त्र _ 
राज्य का समर्थत किया । सन्‌ १६८७८ की राज्यकान्ति थे लॉक के सिद्धान्त 
ने बड़ा काम किया । या रस 

(३) जीन जैकस झूसो (.९४॥ >9०८००७९८$ २ 0755८809) १७१२ से 
१७७८ त्क--सन्‌ १७६२ में रूसो ने सामाजिक अनुत्जन्ध (900ंघ] (06790) 
नामक एक पुस्तक लिखी । इस पुस्तक में उसने राज्य की स्थापन्षा का वशान 
इस प्रकार किया हे । प्राकृतिक दशा में लोग सुखी थें, शान्‍्त थे और अ्रोतृभाव 
से रहते थे । बड़ा आनन्दमय जीवन था। पदार्थों की अ्रधिकता से मनृष्यों को 
सब प्रकार का सुख था। ज्यों-ज्यों जन संख्या बंढ़ी पदार्थों की कमी के 
प्रइन ने विकट रूप धारण करना आरम्भ किया। मेरे, तिरे' का भाव उत्पन्न 
हुआ । चालाकी, मक्‍कारी और चोरी के भाव उत्पन्न हुए। लाचार होकर 
लोगों ने अपने अपने अधिकारों को एक समिति को सोंप दिया। अच्तिम 
निर्शाय लोगों ने 


दी पी न 


ने अपने हाथ में रक्खा | ब्लोक सम्रिति के हाथ में ही सर्वोच्च 
सत्ता थी। प्रतिनिधि को भी ब्रा समझा जाता था। शपभठारहवीं शताब्दी 
में इस सिद्धान्त ने लोगों को राज्यक्रान्ति करने के लिये उत्तेजित किया । 


श न 
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राष्ट्र तथा राज्य में भेद स्थापित किया। अमरीका ने राज्यकारिति कश्स में 
सी सिद्धान्त का ब्राश्य. लिया । जेफर्सन (उीश$07) ओर मे डिसन 
(/४8050॥) ) रूसो के श्रन॒यायी थे । ु 

अठारहवीं शताब्दी में सबसे प्रथम डविंदर हा मे ([00 ७0 ७॥॥९) 
ते इंगलेण्ड में इस सिद्धान्त का खंडन किया । उन्नीसवीं गताददों में ;्रभा५जालो 
राजशास्त्रवेत्ताशं ने इस सिद्धान्त का विरोध किया । ल्यूडविग ([.009/ (7) 
जरमी बन्धम (3679 फशातध्वा)) , सर हैनरीमेन (8 | 0॥7 ५८ 
0४॥॥6), टी. ऐच, ग्रीन (॥' (7027), एब्मन्ड बके ( २([770॥0' 
3078) , ब्लंडली (8]07[0] ), सर फ्रडरिक पालक (5 4९0७९ 
?000/) आ्रादि राजशास्त्रवेत्ताओ्ों ने इस सिद्धान्त क्री निश्मास्ता प्रकट 
करने का प्रयत्न किया | जेरमी बैन्थम ने तो यहां तक कह दिया कि * मे 
सामाजिक अनुबन्ध को सदा के लिये प्रणाम करता ह, प्रच्छा # कि ब्द्री 
लोग इसमें अपना समय व्यतीत करें जिन्हें इसकी ग्रावश्यकता हैं। ।/ ब्लंग्ली 
इस सिद्धान्त को बड़ा दूषित समभते हैं वर्योंकि इसके प्रनगार राज्य व्यवितिगन 
स्वार्थ का परिणाम सिद्ध होता है । 

सामाजिक अनुबन्ध सिद्धान्त की श्रालोचना--पामाजिक अ्नवन्‍्ध 
सिद्धान्त की आलोचना विद्वानों ने तीन दृष्टिकोशों से की है---निहासिक, 
वेधानिक श्रौर दार्शनिक-... 

(क) ऐतिहासिक दृष्टिकोण से--..(१ ) इतिहास हमको यह बनलाता 
हैं कि सबसे सहले मनुष्य अ्रसभ्य थे । कटुम्व के कुटुम्ब साथ-राथ रहने थे । 
एक अनुबन्ध के अ्रनुसार राज्य स्थापित कर लेना ऐतिहासिक दृष्टि मे सत्य 
नहीं प्रकट होता है। एक श्रनबन्ध द्वारा राज्य की बल्पना प्रसामाजिक श्ौर 
असंगठित जीवन व्यतीत करने वाले लोगों में नहीं उत्वन्न हो सकती | झगश्यों 
के जं|वन की छान-बीन करने पर भी ऐसा कहीं नहीं प्रकट हुआ कि उनके 
जीवन में कोई ऐसा समय आया हो जब उन्होंने सामाजिक श्रनुबन्ध किया 
हो ऐसा तो हो सकता है कि राजनैतिक जीवन में पले हुए लोग जब राज्य 
से पृथक्‌ होकर कहीं 'डुपनिवेशों में निवास करें जाते है तो इस प्रकार के 
अनुबन्ध द्वारा राजनेतिक संगठन बनाक र राज्य का निर्माण कर सकते हे 
उन १६२० में ११ नवम्बर को 'मेफ्लावर' जहाज में बैठे हुए प्यूरिटन लोगों 
ने आपस में प्रश करके एक अनुबस्ध स्थापित किया था कि 'हम लोग शान्ति 
भ्रौर सुख से जीवन व्यतीत करने के भ्रभ्िप्राय से आगे चलकर राजनैतिक 
जीवन व्यतीत करेंगे ।' सन्‌ १६३६ नें न्यूहैवन में ज़मींदार समिति और 
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१६३६ में ग्रमरीकन गंगठन (शि0एंत७॥0९० ७8 ००ए४श८7), इस 
प्रकार के सामाजिक अनुबन्ध के जीवित उदाहरण हें। परन्तु यें प्रनुबन्ध 
सभ्य दशा में स्थापित किये गये थे न कि उस अवस्था में जब कि लोगों को राज- 
नेतिक चेतता ही नथी।ये लोग राज्य में रहें थे और इन्होंने नवीन राज्य 
स्थापित करने के लिये अनुबन्ध स्थापित किया था । 

(२) इस प्रकार के अनुवन्ध जैसे हौब्ज, लॉक और रूसो ने स्थापित 
किये एक अमभ्य समाज में जिल्‍्हें राजनेतिक चेतना नहीं है कभी आरम्भ 
नहीं हो सकते । इन ग्रतृबस्धों से राज्य का प्रारम्भ ऐतिहासिक दृष्टि से 
निमूल प्रतीत होता हे | इत अनुवस्तरों में राजा और प्रजा का सम्बन्ध स्थापित 
करके उनके परस्पर श्रत्षिकारों और कतेव्यों का वर्गान क्षिया है । राज्य स्था- 
पित होने के पदचात् अ्रथवा राजनैतिक अ्रत्रस्था में इस प्रकार के अनतृबन्ध 
स्थापित हो सते हें प्रन्यथा तहीं । अतः साम।जिक अनुवन्ध केवल कल्पता- 
पात्र हू । 

(३) इतिहास हमको बताता है कि आरम्भ में मनुष्य सामाजिक 
जीवन व्यतीत करता था। यह बात युक्तिसंगत भी है, क्योंक्रि हम देखते 
हे कि संसार में प्राणीमात्र का जीवन सामाजिक हैं। पशुझ्रों में देखो तो हिरन 
कत्ते, भेड़िये, हाथी श्रादि सत्र बन में समृदायों में दिखाई पड़ते हें। इसी 
प्रकार पक्षियों को देंखो तो वे भी भुण्ड के भुण्ड दिखाई पड़ते हैँ । कौए गिद्ध 
सारस, बगले, तोते श्रदि सब पक्षी भुण्ड में ही दिखाई पड़ते हें । कीड़े- 
मकोड़ों को देखो तो गिजाई, टिड॒डो, चोंटी आदि के गुच्छे के गृच्छे दिखाई 
देते हैँ | भुण्ड अथवा गिरोह (सम॒दाय) में रहना प्राणीमात्र की प्रकृति का 
एक नियम है । मनृष्य भी एक प्राणी हे भला यह कैसे इस नियम से बच 
सकता है । जब यह बात सिद्ध हो चुकी हैं कि मनष्य सामाजिक प्राणी है तो 
समाज में रहते हुए मनृष्प को समाज स्थापित करने के लिये सामाजिक 
अनुबन्ध का आश्रय किस प्रकार लेना पड़ा होगा ? सामाजिक सिद्धान्त के 
अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक अ्रवस्था में श्रसामाजिक बताया गया है । यह बात 
बिल्कुल सिथ्या हे, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में अश्रसामाजिक दक्षा में रहता 
हुआ मनुष्य एक साथ किसी अनुबन्ध द्वारा व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक 
जीवन में एक साथ परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः इस सिद्धान्त में ऐतिहासिक 
सत्य नहीं है । 5 

वैधानिक दृष्टिकोण से--(१) किसी भ्रनुबन्ध को: निभाने के लिये 
राज्य के विधान की सहायता की झ्रावश्यक्रता होती है । जिस अनुबन्ध को 
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मानने प्रथवा मनवाने के लिये जब किसी विधान का भय नहीं हैं तो लोग उसे 
क्यों मानेंगे ? सामाजिक अनुबन्ध को मानते था मनवाने के लिये कोई एऐसी 
शक्ति नहीं है जिसका आश्रय लिया जा सके, अत: विधान के विचार से यह 
सिद्धान्त बिल्कुल मिथ्या है। राज्य का अनुवन्ध से पूर्व स्थापित होना तो 
सम्भव प्रतीत होता हूँ परन्तु यह कल्पना कि अनुक्स्थ द्वारा अथवा अनुबस्ध के 
पश्चात्‌ राज्य स्थापित हुआ्रा नितान्त कल्पना है । दठी० एऐच० ग्रीन (7, 4. 
(77220) का कथन हैँ कि 'ऐसा अनुबन्ध जिसके द्वारा कोई राजनैतिक शबित 
स्थापित की जाय कभी न्यायोचित तथा सप्रमाण नहीं हो सकता । रेसी दा 
में लोगों को अनुबन्ध स्थापित करने का अ्रधिकार ही नहीं है 

(२) जब यह सिद्ध हो गया कि प्राकृतिक दशा में प्र्थात्‌ अ्गामा- 
जिक तथा अराजनैतिक दशा में लोगों को श्रतुबन्ध स्थापित करने का अधि- 
कार ही नहीं है तो जो अनुबन्ध भी ऐसी दशा में स्थापित किया जायगा 
वह विधान के विरुद्ध होगा। उसके उल्लंघन करनेवाले को कोई दण्ड भी 
नहीं दिया जा सकता | न कोई भनुष्य उसे मानने के लिये बाध्य किया जा 
सकता हैँ । ऐसे अनुबन्ध द्वारा स्थापित किये गये सब अधिकार भी मिथ्या 
हैं और उनके प्राप्त करने के लिये किसी विधि तथा विधान ग्रथ्वा न्‍्याया- 
लय का भप्राश्नय नहीं लिया जा सकता हूं । 

(३) साधारणतया अ्रनुबन्ध जिन लोगों के बीच में स्थापित किया 
जाता है उन्हीं लोगों पर बाध्य होता है । सामाजिक प्र नुबन्ध में यहु विशेषता 
है कि यह जिनके बीच में हुआ उन पर बाध्य था, उतकी सन्तानों पर बाध्य 
रहा और उनकी सन्‍्तान की सन्‍्तानों पर भी बाध्य र हेंगा। लॉक ने इस बन्धन 
को इस प्रकार समभाने "का प्रयत्न किया है कि जो लोग राज्य में रहते हैं 
उन्होंने निविकल्प रूप से ((8009) उस अनुबन्ध को स्वीकार कर लिया हे । 
नियम तो यह है कि जब अनुबन्ध के लोगों की मृत्यु हो जाती हूँ ग्रथवा थे 
कहीं चले जाते हैं तो श्रनुबन्ध टूट जाता हैं परन्तु सामाजिक ग्रनुबन्ध 
भटूट, स्थायी और अमर है, यह बात हमारी समफ में नहीं आती हे । 

दाशनिक दृष्टिकोण से--(१)सामाजिक प्रनुबन्ध के अनुसार राज्य 
ओर मनृष्य का व्यक्तिगत सम्बन्ध ऐच्छिक है। किसी वाह्मय शक्ति ने 
मनुष्यों को यह अनुबन्ध स्थापित करने के लिये बाध्य नहीं किया । मनुष्यों ने 
देखा कि प्राकृतिक, भ्रतामाजिक अवस्था में उनको प्रसुविधा होती है, अतः: 
शान्तिपूर्वक रहने के लिये उन्होंने एक श्रनबन्ध द्वारा राज्य की स्थापना की । 
व्यक्तित श्रौर राज्य के बीच ऐसे एक ऐच्छिक प्रनुबन्ध की स्थापना दार्शनिक 
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लग जाने से सब दरीर में कष्ट होता है । इसी प्रकार द्वरीर के किसी भी 
एक अवयव में कष्ट होने से सम्पूर्ण शरीर कष्ट पाता है। इससे प्रकट होता 
है कि शरीर के सब अ्रवयवों में एकता है और एक दूसरे का श्रापस में घनिष्ट 
सम्बन्ध है। एक अवयव के सुख दुःख का प्रभाव दूसरे अभ्रवयवों पर अ्रवश्य 
पड़ता है । शरीर के अवयवों की धनिष्ठ एकता का नाम सावयव-एकता 
(0729॥70 प्रा॥9) है | बहुत से राजश्ञास्त्रवेताशों ने शरीर के अ्रवयवों 
की एकता की तुलना समाज तथा राज्यरूपी शरीर के अवयवों की एकता से 
की हु । उन्होंने एक सिद्धान्त स्थापित किया है जिसका नाम राज्य की साव- 
यव-एकता' (0729770 ॥706079 ०6 (8 88966) है । इस सिद्धान्त के 
अ्रनूयायियों के मतानसार उन लोगों का समुदाय जो परस्पर एकता के सूत्र 
में बंधे हुए नहीं हें और जिनमें घापस में सम्बन्ध नहीं है, समाज अथवा राज्य 
कहलाने योग्य नहीं हैं | इस प्र क्र असंगठित समुदाय से समाज का शारीरिक 
संगठन नहीं होता । इन लोगों का कथन हे कि जिप्त प्रकार अमम्बद्ध अ्रवयवों 
से शरीर का संगठन नहीं हो सकता उसी प्रकार मनुष्य रूपी उन श्रवयवों से 
समाज अथवा राज्य का संगठन नहीं हो सकता जो किसी न किसी प्रकार की . 
एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं हैं। शरीर के संगठन के लिये जिस प्रकार 
उसके भिन्न भिन्न अभ्रवयवों की एकता की आवश्यकता है उसी प्रकार राज्य 
रूपी शरीर के संगठन के लिये उसके सदस्यों की एकता की आवश्यकता हूँ । 
इस विषय पर राजशास्त्रवेत्ताग्रों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ राजशास्त्रवेत्ता 
इस सम्बन्ध में अ्रह्देतवाद (/07570 4]6079) का प्रमाण देते हैं भौर 
कहते हैं कि सुसंगठित समाज एक ऐसा समुदाय है कि जिसमें उन लोगों का 
कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है जो उत्त समुदाय के सदस्य हैं । इन लोगों का 
यह मत है कि जैसे किसी पदार्थ के परिमाणुओ्रों का श्रस्तित्व उस पदार्थ में 
लीन हो जाता है और उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता उसी प्रकार समाज 
की भी दा है । समाज के व्यक्तियों ( मनुष्यों ) का कोई स्वतनत्र श्रस्तित्व 
नहीं है। उनका अस्तित्व समाज में विलीन है। एक और प्रकार के 
राजशास्त्रवेत्ता हैं जिनका सिद्धान्त है 'वैयवित-स्वातन्त्य-सिद्धान्त' (0॥8097 
570 7|८०079) यह सिद्धान्त उपरोक्त सिद्धान्त से बिल्कुल भिन्‍न है । 
इस सिद्धान्त के अ्रनुयायियों का मत है कि समाज मनुष्यों श्रथवा मनुष्यों के 
समुदाय का एक स्पष्टीकरण (88282762200॥) - है जिसमें वास्तव में 
कोई एकता नहीं है । प्रत्येक मनुष्ष एक दूसरे से स्वतन्त्र है। समाज का 
उस पर कोई ऋण चहीं है। किसी आकस्मिक समीपूता (8००660768॥ 
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प5900आ70॥) को छोड़ कर वह अपने झ्रास पास के संता से 
स्वतन्त्र रहता है । इन दोनों सिद्धान्तों के बीच में एक सिद्धान्त शरीर है। 
जिसे ढैध कल्पना (604570 ९०07००४07) कहते हैं। इस सिद्धान्त के 
प्रससार व्यक्ति क्रा समाज के साथ थोड़ा सा सम्बन्ध है । इसका अ्भिषाय 
यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बातों में समाज के ग्राश्चित रहना पड़ता 
है श्रौर कुछ बातों में वह बिल्कुल स्वतन्त्र है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार 
नतो व्यक्ति का श्रस्तित्व समाज में विलीन है और ते बह समाज से अथवा 
प्रपने श्रापसत के सामाजिक वातावरण से बिल्कुल पृथक्‌ पश्रथवा स्वतस्त्र हे | 
सावयव सिद्धान्त के अनुयायियों ने राज्य की तुलना मनुण्य के बरोर के 
साथ की है,भौर यह दिखाने का प्रयत्व किया है, कि शरीर के रक्त कणों (0९५) 
का जो सम्बन्ध शरीर के साथ है ठीक वही सम्बन्ध मनुण्य का राज्य के साथ 
है । जेलिनेक (॥०[72[7) का कथन है कि 'राज्य से सम्बन्ध रखने बाला यह 
सावयव सिद्धान्त वहुत ही पुराना और लोकप्रिय है। प्लटो ने डी रस्पिव्लका' 
(706 7२०9प0!08) नामक ग्रन्थ में गणराज्य (रिशपओंए) को 
तुलना एक विराट मनुष्य से की है और बड़े जोर से यह प्रतिपादन किया है 
कि सर्वोपरि सुव्यवस्थित 'समानतन्त्रा (20रशाणाफ्रक्त॥) बही हे 
जिसकी बनावट तत्वतः मनुष्य दरीर की बतावट से समानता रखती हैं । 
प्लैटो का कथन है कि जिस प्रकार शरीर के सदस्य रूपी किसी अवमव को 
चोट लग जाने से सारे शरीर को कष्ट होता है और वह उस दुखित अ्रवयत्र 
के साथ सहानुभूति दिखाता है, ठीक उसी प्रकार राजनतिक समाज जिन 
व्यक्तियों से बना है, उनमें से किसी को चोट पहुँचने से सारे समाज को 
धक्का लगता है । यूनाती राजशास्त्रवेत्ता सिसरो ((7८०70) ने राज्य श्रीर 
व्यक्ति की तुलना की हैं । उसने राज्य के प्रधाव की उस अभात्मा से 
तुलना की है जो मानव शरीर को संचालित करती हैं । श्रठारहवीं 
दताब्दी के यूरोपीय लेखकों ने इस तुलना को बड़ा महत्व दिया है । 
फ्रांस की राज्य-क्रांति के पश्चात्‌ इस सिद्धान्त का महत्व घटने लगा और 
इस विचार की पृष्टि होने लगी कि राज्य केवल एक कृत्रिम चीज़ हें। इस 
विचार से सावयव-सिद्धान्त को बड़ा आघात पहुँचा । परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी 
के मध्य में फ्रांस के दाशनिकों के इस विचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
हुई और इस विचार के पुनः विशेष प्रोत्साहन मिला कि राज्य एक दारीर 
(0829789) है। जर्मनी के राजश्ञास्त्र वेत्ता ब्लंडली (छ]परा०7॥॥) 
ने अपने ग्रंथ 'थियोरी श्राफ़ दी स्टेटा. (ए॥००ाए 0 ॥8 ६/#७) में 
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सावयव-सिद्धान्त की पुष्टि की है। उसने -बद्याया है कि राज्य मानव शरीर 
((0॥]9॥ ०729॥/7977) का प्रतिबिम्ब है । इन दोनों में सादृष्य है। 
जिस प्रकार शरीर के अवयव कार्य और जीवन क्रिया करते हैं वैसी ही' 
क्रियायें राज्य में भी होती हैं । उसने राज्य की बनावट और जीवन क्रिया 
की मानव शरीर से बड़ी मनोरंजक तुलना की है। वह कहता है कि राज्य 
केवल निर्जीव कृत्रिम यंत्र नहीं है। वह एक सजीव, बौद्धिक सेन्द्रिय पदार्थ 
है । जिस प्रकार तेल चित्र तेल के बिन्दुओं के समुदाय से कुछ अधिक है, जिस 
प्रकार मनुष्य रक्तबिन्दु या अस्थियों के सम्मिश्रण से कुछ श्रधिक है वसे ही 
राज्य राष्ट्रीय लोगों के केवेल समुदाय से तथा वाह्य विधि विधान के संग्रह 
से कुछ अधिक है । 

जिस प्रकार प्राणी का शरीर अपने सजीव अ्रवयवों तथा रक्‍त करों 
((.€5) से बना है प्रौर जिस प्रकार ये अवयव एक दूसरे पर परस्पर निर्भर 
रहते हुये श्रपता अपना व्यक्तिगत कार्य करते हें ठीक उसी प्रकार राज्य-रूपी 
९रीर में भी होता है। यह राज्य-रूपी शरीर व्यक्ति रूपी प्रवयवों से बना 
है । इन अवयवों की दशा शरीर के अ्रवयवों की सी हें । शरीर के श्रवयवों के 
समान ये व्यक्ति भी, (जो राज्य-रूपी शरीर के अवयव हें) श्रपता अपना व्यक्ति- 
गत पृथुक्‌ पृथक कार्य करते हुये भी एकदूसरे पर श्रथवा समाज पर निर्भर हैं । 
इनका आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध हे । दोनों का अस्तित्व कृत्रिम साधनों के 
अतिरिक्त नेसगिक साधनों से आरम्भ होता है। रूप्तो ने मानव दरीर के [ 
साथ राज्य की बड़ी मनोरंजक तुलना की हुँ। मनुष्य के सिर की तुलना 
राज्य की सर्वोच्च सत्ता से, मानव मस्तिष्क की राज्य के विधान श्रौर रीति 
रिवाजों से, इच्छाओं की न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों से, व्यापार, खेती और 
उद्योग धन्धों की मुख श्रौर पेट से, तथा सार्वजनिक श्रर्थंकोष की रक्त से 
की है। इंगलेंड के दाशंनिक हर्बट स्पेन्सर (नि€70०॥ 579०7067) ने 
अपनी पुस्तक 'प्रिसिपिल्स आफ सोश्यालजी' (एलाटा0]68 0 $000- 
[029) में सुसंगठित समाज और प्राशी-शरीर की बड़ी सुन्दर तुलना की 
है । उसने दिखलाया हूँ कि प्राणी-शरीर और समाज दरीर दोनों का आरम्भ 
पहले पहल कीटाणुशओ्रों ( 80775 ) के रूप में होता है । इन दोतों में 
समान रूप से निरन्तर वृद्धि क्रिया होती है । ज्यों-ज्यों इनके अंगों का विकास 
होता जाता है त्यों-त्यों उनका असादृश्य बढ़ता जाता हैं श्रौर उनकी बनावट 
में विशेष जटिलता श्राती जाती है। सबसे क्षुद्र प्राणी के शरीर की बनावट 
ब्रिल्कुल साधारण होती हूँ । उसमें पेट शवास-तली भ्रथवा पसली के अतिरिक्त 
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और कछ नहीं होता । इसी प्रकार समाज अपनी अन-उनन्‍्मल दशा में केबल 
बहादुरों, शिकारियों और भद्दे औद्धार बनाने वालों का एक समदाय था । 
ज्यों ज्यों समय बीतता गया समाज का विक्रास होता गया और उाप्भ जटथि- 
लता बढ़ती गई। ज्यों-ज्यों जटिलता बढ़ती गई उसमें श्रम-विभाग /ने 
लगा । प्राचीन काल में भारतवासियों का जाति-भेद इसी श्रग-विभाग ॥ 
श्राधार पर था। जिन तत्वों से प्राणियों के शरीर का विकास होना ह उन्ही 
तत्वों के आधार पर समाज-शरीर का भी विकास होता है । इस प्र कार 
की समानता दिखाते हुए स्पेन्सर ने प्राशी-शरीर झौर समाज-शररीर 
में एक तुलनात्मक भेद प्रकट किया है। वह यह हैं कि प्राणी शरीर की बना- 
वट सुसंगठित है, प्राणी-शरीर का प्रत्येक अंग परस्पर बड़े धनिष्ठ सम्बर है 
साथ एक दूसरे से संबद्ध हैं । इसके विपरीत समाज-बरीर अ्रमम्मिश्चित है। 
उसके अ्रवयव अ्रधिक स्वतन्त्र होने के कारण अ्रधिक पृथकू तथा बिखर टरये 
हैं। स्पेन्तर इस भेद को तात्विक भेद मानता है । बह कहता है. कि इस भद 
के रहते हुये भी दोनों की समानता की जा सकती है, क्योंकि समाज-शरर 
प्रसम्मिश्चित होने पर भी सम्पूर्ण चैतन्य है । स्पेस्सर का कथन है कि समाज 
शरीर भोर प्राणी-शरीर के उद्देश्यों में विभिन्नता हैं। समाज का अस्तिस्व 
उसके सदस्यों के लाभ के लिये है, सदस्यों (मनुष्यों) का श्रस्तित्व से समाज के 
लाभ के लिये नहीं है। इसके विपरीत मनुष्य शरीर में पृथ फू पृथक अवयनों 
का उद्देश्य अपना श्रपना कार्ये करते हुये सम्पूर्ण शरीर की स्ेबा करना , 
उनका कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं हें शरीर के भ्रवयवों का लाभ शरीर के 
लाभ पर हो निर्भर है। स्पेन्सर के व्यक्तिवाद का आधार यही भेद 
श्रास्ट्रिया के प्रसिद्ध न्यायशास्त्रवेत्ता ऐलबर्ट शेफ्ले (0027 8॥0॥]0) ने 
प्राशी-शरीर भौर समाज-शरीर की तुलना अ्रपने ग्रंथ “दी स्टक्बर एल्ड्र 
जाइफ झ्राफ्‌ दी सोशल बोौडी' (पृशर6 शाप्रतपा० &80 [॥8 ० (९ 
०००४ 8009) में की है। उसने प्रागी-श्रीर श्रोर समाज शरीर की 
शरीर शास्त्र, जीव-विज्ञान और मामव-शास्त्र की दृष्टि से तुलना करके 
दोनों में श्राइच्य- जनक सादृश्य दिखलाया हैं। उसने यह बतलाया है। 
कि समाज एक शरीर है जिसका जीवन-तत्व श्रथवा श्रंग मनुष्य है। झूगा के 
प्रसिद्ध समाजशास्त्र वेत्ता पाल लीलिन फेल्ड ने भी दोनों की तुलना करके 
समानता दिखाने का प्रयत्त किया है। उसने अपनी पुरतक 'थाट्रा कनसर्मिंग 
दो सोशल साइंस आफ दी फ्यूचर' ( []0प्ष्ठ5 (०7०छजांधए ॥॥20 
>००९। इलं०806 0० (06 एप ) में सावयव सिद्धान्त का 
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पूर्णो रूप से समर्थन किया हे । उसने समाज- के मनोविज्ञान और समाज 
शरीर को भली प्रकार से समझा कर उसकी प्राशी-शरीर के साथ तुलना की 
है और दोनों की समानता का स्पष्डीकरण किया है। आगस्ट कामदढे 
(0 पघ2प5 (070७), टार्ड (॥०798), लिटानों (॥.6(0परा768४७ ) , 
डिग्रेट (॥)082 (7789), फौली (#70968) श्औौर रनवम्से |॥२९॥६- 
0/0478) ग्रादि फ्रेंच दाशनिकों तथा जन राज-शझास्त्र वेत्ताओ्ों ने भी सावयव- 
सिद्धान्त का समर्यन किया हैं । 

! जो लोग इस सिद्धान्त के विरोधी हे उनका यह कहना है कि प्राणी 
के शरीर के तत्वों की और सुसंगठित राजनैतिक समाज-शरीर के तत्वहूप 
' मानव-प्राणियों की तुलना करना, कदापि ठीक नहीं है। प्राणी-शरीर के 
रवतकरण केवल द्रव्य (/०(८7) के टुकड़े हैं जिनका कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
नहीं है, न इनमें कोई स्वतन्त्र इच्छा शक्ति ही है। ये जीवन की सहायता 
करते हैं | यदि इन्हें शरीर से बथक्ू कर दिया जाय तो ये जीवित नहीं रह 
सकते । राजनेतिक समाज के तत्वों की दशा इसके बिल्कूल विपरीत है । 
इसके तत्वों (व्यक्तियों) को यदि संगठन से पृथक कर दिया जाय तो ये 
जीवित रह सकते है। इनमें इच्छा शक्ति है, दूरदृष्टि है, आत्मसंयम की 
शक्ति है; इनमें स्व॒तन्त्र जीवन और गति है। इनमें उस शरीरसे जिसके यह अज्भू 
हें स्वतन्त्र आधिभौतिक्‌ जीवन हैं । प्रत्येक व्यवित्त अपनी इच्छानुसार अपना 
जीवन व्यतीत करने की शक्ति रखता है। उसके श्रपमे निजी कार्य समाज के 
केन्द्रीय श्रवयवों से संचालित नहीं होते | प्राणी शरीर के रक्‍तकरायं में इस 
प्रकार की शक्तियां नहीं हैं । इनमें व्यक्ति के समान गुण, बढद्धि, प्रतिभा, 
स्वतन्त्रगति आदि नहीं हैं । एक व्यक्ति समाज से प््थक्‌ होकर भी व्यक्ति ही 
रहता है परन्तु यह बात प्राणी शरीर के तत्वों के लिये नहीं कही जा सकती । 
शरीर से पथक होने पर शरीर के तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। 
वृद्धि, विकास, विनाश और मृत्यु के जो नियम प्राणी शरीर में कार्य करते 
हें वे राजनतिक समाज-शरीर में कार्य नहीं करते । इसी प्रकार की बहुत सी 
बातें हे जिनक्रे कारण प्राणी-शरीर और सपराज-शरीर की तुलना करना 
कठिन हो जाता है और इन सब बातों पर विचार करते हुए सावयव सिद्धान्त 
निराधार प्रतीत होता है । ह 

“राज्य की उत्पत्ति पर टिप्प्णी--राज्य की उधत्ति के विषय में भिन्न भिन्न 
सिद्धान्तों का वर्णात किया गया है । कुछ राजशास्त्र वेत्ताओों ने शक्ति सिद्धान्त 
के अनुसार राज्य का विकास बतलाया हैं | जैन्क्स का विचार है कि राज्य 


लक 
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के विकास का यद्ध कौशल से खनिष्ठ सम्बन्ध है। आधुनिक काल $ प्रत्येक 
राज्य का विकास युद्ध द्वारा ही हुआ है। निरसनरेह आपनसिक राज्या का 
आमरक्षस के लिये युद्ध करना पड़ता है। परन्त उनको यज्ञ का परिशशास 
समभना भूल है । का 

कुछ राजशास्त्रवेत्ताशों का विचार है कि राज्य का विकास ईंववरांश-- 
सिद्धान्त के अनुसार हुआ्रा.। इतिहास में ऐसा भी समय झा चुका हं जब राजा 
देवताओं के सदृश माना जाता था । उसे ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता 
था और देवताग्रों की भांति पूजा जाता था। ऐसी स्थिति में राजाग्रों से 
ईइवरीय प्रतिनिधि बनकर प्रजा पर भ्रांति भांति के अत्यानार किये और 
परलोक के भय के कारण प्रजा ने इस लोक में अनेकों काट सह । यदि कोई 
श्रेष्ठ राजा सिंहासन पर बैठता था तो समभते थे कि ईश्थर प्रजा से प्रसन्न हे 
इसलिये श्रच्छा राजा भेजा गया है | यदि राजा अ्त्यानारी होता था तो प्रजा 
सोचती थी कि उनके पापों के कारण ऐसा आत्याचारी शासक सजा गया हे 
प्रोर शास्ति पूर्वक उसके आत्याचारों को सहन करते थे। यह शिश्वास्स भी 
निर्मल प्रतीत होता है । 

सामाजिक अनुबन्ध सिद्धान्त के प्रतूयायियों का यह मत है कि प्राकु- 
तिक दशा में मनृष्य प्राकृतिक नियमों के भ्रनसार जीवन व्यतीत करते थे । 
एक दूसरे पर मात्स्य-ल्याय के अनुसार गत्याचार करते थे, अथवा जाजपुर 
श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते थे । हाब्ज के अ्रनुसार मात्स्य नया नुसार जावन 
व्यतीत होता था | लॉक के ग्रनुसार मनुष्य सामाजिक दशा में तो थे परन्तु 
आपसी झागड़ों का निर्शय करने के लिये और प्राकृतिक विधानों का ठोक ठाक 
अर्थ समझाने वाली कोई-शक्ति न थी, अश्रत: राज्य की झ्रावद्यकता प्रतीत हुई । 
रूसो के अनुसार मनुष्य में उस समय तक बद्धि (720807) का बिकास 
नहीं हुआ था। बड़ा झ्रानन्दमय जीवन था। अ्रातृभाव से जीवन व्यतीत 
करते थे। 'मेरे! तेरे! के भाव लोगों में न थे। जब से मनुष्यों में यूक्ति 
(76880॥) ने प्रवेश किया, लोगों में चालाकी गश्राई झौर राज्य स्थापित 
करने की श्रावश्यकता प्रतीत हुईं। एक अनुबन्ध में बंध कर राज्य स्थापित 
किया गया। यह सिद्धान्त भी हमारी सम में नहीं श्राता यद्यपि इस सिद्धांत 
ने योरप में महत्वपूर्ण कार्य किये है । 

कुछ लोगों का यह मत कि पैतृक तथा मातृक सिद्धान्त के प्रनुसार 
राज्य का विकास हुम्रा है बड़ा ही विलक्षण प्रतीत होता हे । प्राचीन काल 
के पंतृक तथा मातृ-बंश-प्रधान राज्यों से ग्राधुनिक काल के राज्य बिल्कुल भिन्न 
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हैं । ग्राधुनिक राष्ट्रों का संगठन बहुत हो पेचीदा है। उनकी शक्ति भी 
श्रधिक विस्तृत है । परन्तु इस विकास को किसी एक नियम के अनुपार 
क्रमबद्ध दिखाना असम्भव है । बहुत से राज्यों वे जिस बात को बड़े प्रयत्न से 

हखों वर्षों में प्राप्त किया, दसरे राज्यों ने उसकी नक़ल कुछ ही दिलों में 
करके बसे ही बन गये । श्रतः इस प्रकार राज्य का विकास होने का केक्‍्ल 
एक यही कारण नहीं माना जा सकता । 

“ जैसा कि विकास सिद्धान्त के अ्नयायियों का मत है कि शनने: शनेः 
पारिवारिक जीवन की उन्नक्ति होती गई और अच्त में वह राज्य के रूप में 
परिवर्तित हो गया । यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो किसी गअ्रंश तक स्वीकार 
किया जा सकता है क्‍योंकि इस सिद्धान्त का इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत 
होता हे। वास्तव में मनुष्यों का प्राचीन काल का जीवन बहुत साधारण 
था । ज्यों-ज्यों मनुष्य के जीवन में जटिलता आती गई मनृष्य की सब बातें 
, जटिल होती गईं । मनुष्य का राजनेनिक जीवन भी जटिल होता गया और 
होते होते वर्तमान दशा को प्राप्त हुआ्ना है।यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो 
सम्भव सा प्रतीत होता है। 

सावयव सिद्धान्त के अनुयायियों ने राजनेतिक समाज की मनुष्य के 
शरीर से तुलना करके यह सिद्ध करने का प्रयत्त क्रिया है कि जिस प्रकार 
मनृष्य का शरीर एक पूर्ण वस्तु है श्ौर शरीर के अवयव उसके अभिन्‍त अंश 
हैं इसी प्रकार राजनेतिक समाज भी एक पूर्ण वस्तु है और उस समाज का 
अवयव अर्थात्‌ मनुष्य उस समाज का अभिन्न अंश है । इन दोनों की तुलना 
करने में जो समानता दिखाई गई हैँ वह भी अ्रतिशयोक्त प्रतीत होती है। 
दोनों में इतनी अधिक समानता तो नहीं है परन्तु हाँ थोड़ी बहुत सामानता 
अवश्य मानी जा सकती हैं। यह सिद्धान्त भी किसी अंश तक युक्ति-संगत 
प्रतीत होता है । 

इन सब सिद्धान्तों पर दृष्टि डालने से प्रकट होता है कि किसी एक 
सिद्धान्त द्वारा राज्य के विकास को दिखाना उचित नहीं है। इसमें सन्देह 
भी नहीं हे कि आ्राज्ञापालन का भाव लोगों में उत्पन्न होते के पश्चात्‌ राज्य 
का विकास हुआ हो । राज्य का विकास भी सामाजिक परिवर्तेनों का एक 
अंग हैं। एकस्वार्थ, भौगोलिक एकता, सहनिवास, समानत-जाति समान-भय 
आदि अनेक कारण मिलकर मनुष्यों को संगठित करते हूँ। ये ही राज्य के 
उद्धव के मोटे मोटे कारण हैं । 

आधुनिक कालके कुछ राजशास्त्रवेत्ताओं का मत इन,सिद्धातों से भिन्न 
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है। कालं॑माक्स (५ &॥7] ४वाए) ने राज्य को आविक कारणों ता पज्धवाप्र 
कहा है। उसका कथन हैं कि सामाजिक संस्वाझों के सदृश राज्य का निद्मस 
आ्राथिक श्राधार पर हुआ है । वर्तमान राज्य उस प्रकार के संग ने को विशे- 
पता दे रहे हैं जिरके द्वारा पू जीपति अमिकों के श्रम का फल स्थरय भोग रे 
हैं । सारांश यह है छि राज्य का उदय इतना जटिल $ कि केबल एक ही 
कारण उसके रहस्य को सुलफाने में अरामर्थ है । इसमें सर्द! सी कि राज्य 
के उदय होने के पश्चात्‌ कभी श्राथिक कारण और कभी यह शा राज्य की 
उत्पति करने में मुख्य कारण रहे हों । परन्तु राज्य की उत्वलि के विपय में 
जानकारी प्राप्त करने के लिये हमें इतिहास की ही शरगा लेती साहिय प्रीर 
ऐतिहासिक दृष्टि से ही उसकी उत्पत्ति का कारण विर्धारित करने का प्रन्‍न्‍म 
करना चाहिये क्योंकि यही एक ऐपा आवार है जो स्याय संभव तथा गूवति- 
संगत प्रतीत होता है । ग 

राज्य की उत्पत्ति का ग्राधार निश्चित करने के लिय॑ /भें [५ ४ ०५ ! 
इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आ्रावग्शकता है --[(१) | रू-पन्‍्बन्य, 
(२) धर्म और (३) राजनैतिक चेतना । 

(१) रुधिर-सम्बन्ध--इतिहास ये हमकों पता बछया ह कि अति 
प्राचीन काल में मनृष्य किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे | सामाजिक प्रारी 
होने के कारण मनृष्य समुदायों में रहते थे श्लौर अपनी आवजक-ाग्रों # 
अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते रहते थे । मना कुटम्त्र में 
रहते थे । जो कुटुम्ब आ्रपस में तिकट सम्बन्ध रखने थे मे साथ-शाथ ग्ट्ने | 
इस प्रकार मनुष्य समाज का श्रति प्राचीन काल का जीवन एक ।रि.। :, 
जीवन था जो रुधिर सम्बन्ध पर निर्भर था। मकईबर (७ [ए०7) ने 
ठीक कहा कि “रुविर सम्बन्ध से समाज की स्थापना है और शमाश जे 
राज्य को ।” द 

(२) धर्म--जिस प्रकार रुपरिर-सम्बन्ध का राज्य की स्थापना से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है उसी प्रकार धर्म का भी राज्य की उत्पत्ति में लिशेष हाथ 
रहा हैं। गेटिल ((5&/6।]) का कथन हैं कि रधिर-सम्बम्ध और धर्म एक 
ही वस्तु के दो रूप हें। एक साथ मिलकर देवता की पूजा करने से मनृष्य में 
अनुशासत और ऐक्य की भावना का उद्धव होता रुधिर-सम्बन्ध से अधिक 
“हस्त रखता हैं। जो लोग इस घामिक संगठत से पृथक थे उनको शत्रुओं के 
न उसका जाता था। जेन्स्स का कथन है कि पारिवारिक संगठन में 
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प्रकार मिलकर सब धार्मिक कार्यों को करते थे । पारिवारिक सिद्धान्त (पतृक 
तथा मातृक) के झ्रनुसार रुधिर-सम्बन्ध श्रौर धर्म को राज्य की उत्पत्ति का 
महत्व पूर्ण कारण बताया जाता है । 

(३) राजनेतिक चेतना--राज्य की उत्पत्ति का तीसरा आझ्राधार 
राजनेतिक चेतना समभी जाती है । मानव जीवन की दैनिक आवश्यकताशों 
तथा रक्षा और शान्तिमय जीवन व्यतीत करने की इच्छाओं ने मनुष्य को 
शभ्रवश्य राजनैतिक संगठन स्थापित करने के लिये प्रेरित किया होगा। श्रति 
प्राचीन काल में लोगों का जीवन भ्रति साधारण था । जब इन लोगों में एक 
स्थान पर स्थायी रूप से निवास करके जीवन व्यतीत करने की भावना हुई 
होगी तब वास्तविक राजनैतिक चेतना का उद्धव हुआ होगा । इसी के साथ 

साथ उनके राजन तिक संगठन में जटिलता श्राती चली गई होगी । एक स्थान 
. पर मकान बनाकर स्थायी रूप से निवास करता, भोजन प्राप्त करने के 
साधन निश्चित तथा स्थापित करना, अपनी रक्षा के लिये एक पृथक्‌ संगठन 
स्थापित करना, इत्यादि ऐसी बातें है जो शरनेः शरने: मनुष्य को अनुभव हुई 
होंगी और इसी प्रकार की राजनैतिक चेतना बढ़ती गई जो झ्राज हमें इतनी 
जटिल दिखाई देती है । 

रुधिर-सम्बन्ध, धर्म तथा राजनेतिक चेतना के अतिरिक्त श्र भी 
अ्रनेक कारण हें जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति में सहायता की है । उपरोक्त छः 
सिद्धान्तों ने (शक्ति, ईश्वरांश, सामाजिक अनुबन्ध, पैतृक मातृक विकास 
शोर सावयव) पृथक पृथक राज्य की उत्पत्ति और रूप को समभाने में सहा- 
यता की है। परन्तु यह जानने के लिये कि इस उत्पत्ति में कौनसा सिद्धान्त 
कितना सत्य है हमें ऐतिहासिक दृष्टि कोण से प्रत्येक का अ्रध्ययत्त करना 
चाहिये । ध्यान पूववेक प्रत्येक के पढने से हमको ज्ञात होगा कि राज्य की 
उत्पत्ति के वास्तविक कारण क्या है श्र किस-किस कारण का इस काये में 
कितना हाथ है । 


अध्याय ४ 
राज्य का विकास 

पिछले श्रध्याय में राज्य की उत्पत्ति के भिन्न-भिन्न गसिद्धान्तों पर प्रकाश 
डाला जा चुका है । शक्ति-सिद्धान्त के श्रनुयायियों ने राज्य का झ्राधार शनित 
को ही सिद्ध करने का प्रयत्त किया | ईइ्वरांश सिद्धान्त के समर्थकों ने राज्य 
की स्थापना ईश्वर के प्रतिनिधि द्वारा बतलाई। सामाजिक अन जन्‍्ध भिद्ठान्त 
के अनुयायियों ने विशेषकर हाब्ज, लॉक पौर्‌ रूसो ने १७ वीं और १८ थीं 
शाताब्दी में यूरोप में हतचल मचादी । कुछ राज-स्वव्तायं ने पैलशा तथा 
मातृक भिद्धान्तों के श्रनुसार राज्य की उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रसत्त किया । 
इन आधारों से सन्तुष्ट न होकर कुछ राजनीतित्रों ने झाविन (9.07॥) 
के विकास-सिद्धान्त (॥7607ए 0०/ 8ए४0णए्राणा।) से प्रवावित होकर उस 
सिद्धान्त को राज्य की उत्पत्ति समझाने में प्रयोग किया और कुछ अंश तक ये 
लोग इसमें सफल भी हुये। मानवश्ञास्त्रवेत्ताशों के सावयब मिद्धास्त को कुछ 
राजशास्त्रवेत्ताग्नों ने राजनतिक संगठन के समझाने में प्रयोग करफे राज्य का 
रूप सावयव सिद्धान्त पर स्थिर करने का प्रयत्त किया | इन सब सिद्धान्गों 
पर हम विचार कर ही चुके हैं। भ्रब हम ऐतिहाप्रिक दृष्टिकोगा से राज्य के 
विकास का वर्णन करेंगे। राज्य के विकास का ऐतिहासिक वर्णात क्रमश: 

निम्नलिखित है--- 
१--भ्रति प्राचीन काल के प्राच्य साम्राज्य-गंगार में अति प्राचीन 
काल में भारतवर्ष सबसे प्रमुख देश था | सबसे प्रथम राजन॑तिक विचारों का 
उदय भारतवर्ष में हुआ । मह॒षि व्यास ने महाभारत में राजनीति के चार 
पाँच सम्प्रदायों का उल्लेख किया है | उनके विचार में भारतवर्ष में राज्य स्ामा- 
जिक श्रनुबन्ध का परिणाम हैं। महाभारत काल को व्यतीत हुए लगभग ५००० 
वर्ष हो चुके हें। महाभारत में संसार के बहुत से राज्यों का वर्सन श्राया है । 
परन्तु उस समय में ग्रोप के किसी देश का वर्शात नहीं किया गया है इससे 
ज्ञात होता है कि उस समय यूरोप में राजनैतिक चेतना न थी । हाँ, महाभारत 
में महाराजा युधिष्ठिर का चक्रवर्ती राजा होना वर्शोन किया गया है। महा- 
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भारत के युद्ध में उस समय के राजाओं को निमन्चरण दिया गया था। महा- 
राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा थे, अ्रतः उन्होंने अपने श्रधीन राजाश्रों को युद्ध 
में लड़ने के लिये बुलाया था | उस युद्ध में बहुत से राजाओं ने भाग लिया 
था | चीन, जापान, रूस तथा अ्रमरीका तक के राजाओं ने युद्ध में भाग 
लिया था। अमरीका के राजा बबुबाहुन ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया 
था | उस समय भारतवषे में भ्रनेक छोटे-छोटे राज्य थे जिनपर कौरव तथा 
पाण्डवों का अधिकार था । वाधिक कर देने के अतिरिक्‍त वे राज्य पूर्ण स्व- 
तन्‍्त्र थे। उनका शासन प्रबन्ध अच्छा था। राज्य-प्रबन्ध धर्म के श्राधार 
पर था | उसी समय में मक्सिको और पेरू आदि अमरीकी राज्य उन्नत दशा 
- सें थे और वहां के लोग सुख से श्रपना जीवन व्यतीत करते थे । व्यास के 
परच।त्‌ हमको शुक्राचायं तथा चाणक्य के समय की राजनंतिक दशा का पता 
चलता है । उम समय एकतन्‍्त्र | राज्य-पद्धति के भ्रनुसार शासन प्रबन्ध होता 
था, प्रजा सुखी थी चाणक्य ने शासन-विज्ञान की बड़ी उन्नति की। उसका 
अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध है । महाभारत काल के पश्चात्‌ बौद्ध काल की राज- 
नेतिक दशा का हमको इतिहास से विस्तृत हाल मालम होता है । बौद्ध- 
ग्रन्थों से पता चलता है कि एशिया में भारतवर्ष और चीन आदि श्रन्य देशों 
में राजनेतिक स्थिति अ्रच्छी थी । इसके पश्चात्‌ असीरिया, फ़ारिस और मिस्र 
देशों में राज्य स्थापित हुये और उन सब पर भारतवर्ष की सभ्यता का प्रभाव 
था। उन देशों ने भारत से ही दर्शन, गणित, ज्योतिष, वेदान्त झ्रादि की 
शिक्षा ग्रहण की थी-। 

२--यूनान के नगर राज्य--पीकॉक लिखितू “इण्डिया इन ग्रीस” 
पुस्तक के पढ़ने से पता चलता है कि जन तथा बौद्ध काल में भारत के 
भिक्षुप्रों ने धर्म-प्रसार के विचार से विदेशों का देशाटव किया। विदेशों को 
प्रस्थान करने के पदचात्‌ उन लोगों ने विदेशों में ही उपनिवेश स्थापित किये 
और वहीं बस गये । 'पीकाक' महाशय ने उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है 
कि यूतान में भारतवासी गये और वहाँ बस गये | यूनान के प्राचीन दाशनिक 
विचार भारतवासियों के विचारों से बहुत कुछ मिलते जुलते हें । प्राचीन यूनाव 
निवासियों का देवताओं में विश्वास उसी प्रकार था जेसा भारतवासियों का । 
प्राचीन काल के यूनानियों का भारतवासियों के समाव 'जीव के श्रावागमन' 
में विश्वास था। उस समय यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे। 

यूरोप में सबसे प्रथम यूनान में राज्य सम्बन्धी विचार प्रकट हुये । 
यूनानियों का उद्देश्य उच्च और आ्राचरण स्पृहणीय था। इसका उनके राष्ट्रीय 


रे राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
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विचारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। प्लैटो का कथन है कि अतिशय उततते राष्ट्र ' 
वही है जो मनृष्य के बहुत पास तक पहुँचे । एक श्राज्ञ में काठ होने से जिस 
प्रकार सारे शरीर को कष्ट पहुँचता है उसी प्रकार उन्नत राज्य में, राज्य रुपी 
शरीर पर उसके मनृष्य रूपी श्रद्धों पर सुख दुःख का प्रभाव पढ़ता है । प्लेट 
राज्य को चेतन शरीर मानता था। उसने सावयब रिद्धार्त की पुष्टि की । उस 
मतानुसार राज्य की उन्नति श्रौर पूर्णता ही नागरिकों का प्रस्तिम ध्येय होना 
चाहिये । इसी उद्देश्य की पूर्ति में वागरिकों को अपनी सब झवित लगा देनी 
चाहिये । बुद्धिमान, दूरदर्शी, राजनीति में निपुण व्यक्तियों का बालेब्य राज्य 
में शासन करना है। वीर. क्षत्रियों का धर्म राज्य का संरक्षण करना हैं। 
धनोपाजंन में लगे हुये व्यक्तियों का कार्य ऊपर लिखी दोनों श्रेणियों के 
पुरुषों की सेवा करना श्रौर उनके झ्रधीन रहना हैं। सारांश यह हैं कि राज्य 
रूपी शरीर के प्रत्येक भ्रद्भ को श्रपनी भ्पनी योग्यता तथा शक्ित के अनुसार 
राज्य की सेवा करनी चाहिये । 

श्ररस्तू ने भी अपने गुरु प्लेटो के समान नागरिकों का अन्तिम उरेट्य 
“राज्य की उन्नति ही समझा था। उसका विचार था कि मनृष्य एक राज- 
नेतिक प्राणी है । राज्य मनुष्यों द्वारा ही बना है। राज्य एक स्वतन्त्र शरीर 
है। राज्य मनष्यों के स्वार्थ का साधन नहीं है। उत्कृष्ट जीवन व्यतीत 
करना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य है। इन बातों का परिणाम यहे हुप्रा कि 
यूनानी राज्यों में राज्य की शक्ति श्रपरिमित सीमा तक पहुँच गई। नागरिकों 
का अस्तित्व राज्य के सम्मुख कुछ भी न था। यूनान के सम्पुर्णा नागरिक 
श्रपने श्रापको राज्य का एक अंग समभते थे और राज्य के लिये अपने जीवन 
को न्योछावर करने के लिये सर्वदा उद्यत रहते थे। यूनान में रपार्टा और 
एथन्स राज्यों ने बड़ी उन्नति की थी। स्पार्टा में नागरिकों के स्वास्थ्य पर 
प्रधिक ध्यान दिया जाता था। सैनिक शिक्षा सबके लिये अनिवार्य थी । 
जीवन कठोर था। पेदा होते ही बच्चे को एक रात के लिये बाहर रख 
दिया जाता था श्रगर वह जीवित रह जाता था तो उसको पाल लिया जाता 
था और ऐसा विचार था कि इस प्रकार का बालक भविष्य में स्वस्थ रहेगा 
श्रौर जीवन की कठिनाइयों का सफलता पूर्वक सामना कर सकेगा । बालकों 
को बारकों में रहना पड़ता था । सब साथ साथ सामान्य श्रावास में रहते थे 
श्रोर सामान्य (८०॥707) रसोई में भोजन करते थे। गारीरिक उन्नति 
की भोर विशेष ध्यान दिया जाता था। मानसिक उन्नति की और अधिक 
ध्यान नहीं दिया जाता था | इसके विपरीत ऐथस्स में मानसिक उन्नति की 


शोर ग्रधिक ध्यान दिया जाता था। परन्तु इसका यह अभिपष्राय नहीं है कि 
नागरिकों की शारीरिक उन्नति को ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। 
जागरिकों के स्वास्थ्य की उन्नति करते हुये उनकी मानसिक तथा आत्मिक 
उन्‍तति की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। यूनान में उस समय छोटे 
छोटे नगर राज्य थे । प्रत्येक नागरिक राज्य के शासन-कार्य में भाग लेता 
था । नगर का विधान बनाने तथा अन्य विशेष कार्य करने के लिये नगर के 
सब नागरिक एकत्रित होकर सभा में बैठते थे और विधान बनाते तथा 
शासकों का निर्वाचत करते थे । यतानियों का शासम प्रबन्ध बड़ी उन्नत दशा 
में था। यूनान के नगर-राज्य एक दूसरे से पृथक तथा स्वतन्त्र थे। उनमें 
आपस में किसी प्रकार का संगठन त था। वे झ्रापस में युद्ध भी करते थे 
उनमें परस्पर मित्रता न थी और एक-दूसरे से वे ठेष मानते थे । परिसाम यह 
हुआ कि जब विदेशियों का आराक्रमण हुआझा तो वे मिल कर न लड़ सके ओर 
अन्त में एक एक करके पराजित हुये। यूवान में इन नगर राज्यों में एक 
विशेष दोष यह था कि वहां सब नागरिकों को नागरिकता के अधिकार 
प्राप्त न थे। यूनान की प्रजा साधारणतया तीन भागों में विभाजित थी 
हेलन्त, हेलट्स और ऐल्यन अर्थात्‌ यूनानी, दास और अदेशी । इनमें 
यूनानियों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे। ये लोग कोई विशेष 
व्यवसाय नहीं करते थे । इनकी शिक्षा केवल राज्य-काय्य अ्रथवा राज्य-रक्षा 
के लिये होती थी । इनका कार्य केवल राज्य-प्रबन्ध करना अथवा युद्ध में लड़ना 
था। राज्य की ओर से इतकी जीविका का प्रत्नन्त होता था। दूसरी श्रेणी के 
लोग दास कहलाते थे, इनका कार्य धन उपार्जन करना तथा अ्रन्‍्य दस्तकारी 
फ्रादि कार्य करना था । तीसरी श्रेणों के लोग विदेशी थे जो व्यापार के लिये 
यूनान में रहते थे। ये राज्य-प्रबन्ध में भाग नहीं ले सकते थे, न शासकों को 
निर्वाचित कर सकते थे। परन्तु न्यायालयों में नामरिकों की भाँति अपने 
मुकहमें लड़ सकते थे। ये दास नहीं समभे जाते थे । सरांश यह है कि यूना- 
नियों के छोटे छोटे नगरराज्यों के आपस के ढ्वेष तथा आन्तरिक प्रजा-विभाग 
के कारण विदेशियों के श्राक्तमण के समय झीकघ् संगठन न होने से ये परतन्त्रता 
के बन्धन में जकड़ गये | मेसिडन तथा रोम वालों ने इन पर आक्रमण करके 
इनकी स्वतन्त्रता का श्रन्त कर दिया, और अच्त में रोम साम्राज्य के प्रान्तों 
सें इन छोटे राज्यों का परिवर्तत हो गया । हु 
३--रोस का सार्वभोप्त साम्राज्य--रोम साम्राज्य का विकास यूनान 
के छोट छोटे नगर राज्यों के समान हुआ । आरणम्भ में इंटली की ठाइबर नदी 
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के किनारे पर छोटे छोटे राज्य थे। यूनान के समान दलकी भूमि शी पढाड्टी 
थी । इन छोटे छोटे राज्यों के शाप्क तथा प्रजा मिलकर एक देवता की पूजा 
किया करते थे । यहां राजतन्त्रीयः शासन की प्रथा थी। राज्य में एक न 
होता था जो युद्ध में सेता का नतृत्व करता था, घामिक त्योहारों पर पूजारी 
का कार्य करता था और शान्ति के समय न्याय तथा राज्य-प्रवस्ध करता था । 
रोम में भी प्रजा दो भागों में विभाजित थी-पैटीलियनर्न झौर प्लेब्रियस्ण । 
पैदी शियनज उच्च जाति के धनी लोग थे जो शासन प्रबन्ध में भाग लेते थे 
श्रौर नागरिक थे । प्लैबियन्ज़ को नागरिता के अधिकार प्राप्त न थे श्रौर न से 
झामनकार्य में भाग ले सकते थे । बहुत काल तक पंट्रोशिय्ज और प्लवियर्या 
का इस विषय पर भागड़ा होता रहा भ्न्त में प्लेब्रियन्ज पर से सब प्रकार 
का राजनेतिक प्रतिबन्ध उठा लिया गया और किसी प्रकार का भेद-भाव ने 
रहा । ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व राजतन्त्रीय शासन का वहां परत होगा 
ओर गणराज्य (२०७ए्0॥0) की स्थापना होगई । दो पुरुणाराका (५ ॉ- 
8828) नियुक्त किये गये जो बाद में कौन्सल्ज (("ठापए[४) के साम से 
प्रसिद्ध हुये । ईसा से लगभग ३०० वर्ष पूर्व पैट्रीशियस्ज झीर प्लैयिगरज के 
भगड़े का भ्रन्त हो गया और दोनों एक होगये। अरब दोनों श्रेशियों के लोगों 
में से शासक निर्वाचित होने लगे। 

ग्रान्तरिक शान्ति होने पर रोम वालों ने अगने शासन-प्रदस्न में 
उच्चति की । इटली के छोटे छोटे. राज्यों को मिलाकर एक गुसंगठित साम्राज्य 
स्थापित किया। भ्रच्छी भ्रच्छी सड़कें बनवाई और सुहूर राज्यों से घतिष्ठ 
सम्पर्क स्थापित किया । इस संगठन के स्थापित करने में कुछ राज्यों ने विद्रोह 
भी किया परल्तु अन्त में विद्रोह दवा दिया गया झौर सस्पूर्णा इटली में राम 
साम्राज्य की स्थापना हो गई। साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक को नागरिकता 
के भ्रधिकार दे दिये गये । किसी बात का भेद भाव प्रजा में ने रहा । बहुत 
काल से रोम निवासी अ्रफ्रीका यूनान ग्रादि देशों में व्यापार करने के लिये 
जाया करते थे और व्यापार के लिये श्रन्य देशों में निवास भी करते थे । 
ऊपर बताया जा चुका है कि यूनान में अदेशी (०|०7$) थे जिन्हें नागरि- 
कता के भ्रधिकार प्राप्त न थे। इन अदेश्ियों में ग्रधिकतर रोम निवासी थे | 
जिस प्रकार भध्यकाल में अंग्रेज़ लोग नाविक जाति ($0079) के नाम से 
प्रसिद्ध थे उसी प्रकार प्राचीन काल में रोम वाले प्रसिद्ध 'नाविक' थे । 
नौशक्ति बहुत बढ़ी हुई थी. । भूमध्य सागर के किनारे के सब देशों से 
वाले व्यापार करते थे और वहाँ उन्होंने श्रपने व्यापार-केन्द्र भी 


उनकी 
रोम 
स्थापित कर 
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श्कखे थे। सम्पूर्ण इटली में साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात्‌ रोम बालों 
ने अपनी सेना का संगठन किया | समृद्रतट तक बहुत्त अच्छी अच्छी सड़कें 
बनवाई और विश्व विजय करने के लिये निकल पड़े । सबसे प्रथम उन्होंने 
अ्रफ्रीका के कार्थेज राज्य को विजय किया । इस विजय में सिकन्दर के साम्रा- 
ज्य का बहुत बड़ा भाग उनके अधिकार में आगया और उबकी नो झकित 
बहुत बढ़गई । शनेः शनेः उन्होंने यूतान श्रादि सब यूरोपीय सभ्य देशों पर 
प्रपना अधिकार कर लिया। इन देझों पर अधिकार करते के पश्चात्‌ उन्होंने 
विदेशों पर अपने श्राक्रमण - बन्द कर दिये और विजय किये हुय देशों को 
संगठित करना आरम्भ कर दिया । ईसा से लगभग १०० वर्ष पूर्व रोम वालों 
ने ग्रपने साम्राज्य को पूर्णा रूप से सुस्ंगंठित कर लिया। सम्पूर्ण साम्राज्य 
न्द्रीय शासन द्वारा ज्ञासित होता था। साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक सम्राट 
कहलाता था। सम्राट स्वयं अन्य प्रान्तों के शासक नियुक्त करता था तथा 
उनका परिवर्तन (87४07) करता था। जब साम्राज्य. की स्थापना 
हुई तो शासन-प्रबन्ध में भी परिवर्तन हुआ। गण-राज्य के स्थान पर 
सैनिक्र स्वेछाचारी शासन स्थापित हुआ ! सम्राट (£77]0270॥) ही सव्वे- 
सर्वा था। लोक सभायें तो थीं परब्तु उतको कोई विशेष अधिकार नथे। 
राष्ट्रीय सभा ([9878/8) के हाथ में बहुत अधिकार थे परन्तु उप्तकी रचना 
का अधिकार सम्राट को था। अतः सम्राट के विरुद्ध सीनेट भी शक्ति हीन 
थी। सम्राट की आज्ञा ही विधान थी । 
दूसरी शताब्दी के श्रन्त में साम्राज्य पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो गया 
था। सम्राट की शक्ति बहुत बढ़ गई थी | सैनिक दाक्ति भी बहुत बढ़ गई 
थी । साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार प्राप्त था । इस 
समय रोम में ईर्वरांध सिद्धांत का उद्धव हुम्ना सम्राट ईश्वरीय प्रतिनिधि 
समभा जाने लगा । यहाँ तक कि वह देवता के समान पूजा जाने लगा । जब 
ईसाई धर्म राज्य-धर्म घोषित कर दिया गया तब लोगों का यह विश्वास हो 
गया कि सम्राट पृथ्वी पर ईश्वर का दूत है। इस प्रकार प्राचीन काल का 
जनतन्त्र नगर-राज्य सार्वभौम-साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। यूना- 
नियों का स्वाधीनता, जनतन्त्र तथा स्थानीय स्वतन्त्रता का आदर्श रोम वालों 
के ऐक्य, व्यवस्था, सार्वभौम-विधान तथा विश्वबन्धुता के आदर्श में परिणत 
हो गया । रोम वालों ने संसार के सामने एक बड़ा सुन्दर राजनेतिक-संगठन 
रखा । उनकी शञासन-प्रणाली बड़ी उच्च कोटि की थी। उन्होंने अपने 
साम्राज्य का शासन: सुचारु रूप से सुसंगठित किया था। उस समय में रोम 


दंदे राजशास्त्र के मल सिद्धान्त 


वालों की शासन प्रणाली सभ्य संसार में सबसे अच्छी समझी ज तीधथी। रोए 
वालों ने लगभग ४०० वर्ष पाश्चात्य प्रदेशों में तथा १५०० वर्ष प्राज्य दर्शां में 
राज्य किया । नियम तथा राजनीति में रोम वाले तत्कालीन सम्पूर्ण जातियों 
से श्रागें बढ़ गये। राजनीति को कार्य रूप में प्रयोग करने में वेही सबसे 
प्रथम ,समर्थ हुये । यही कारण है कि रोम के लोगों का संसार पर यतानियां 
से अ्रधिक प्रभाव पड़ा । म्रारम्भ में रोम वालों ने राष्ट्रीय विचारों में वूनानियों 
का अ्नुकरण किया। सिसरो ने राजभास्त्र लिखते समर यूनातियाँ 
को अपना ग्रादर्श बनाया था। रोम के न्यायाधीश तथा विधान-भनिर्माता 
यूनानी दा्शनिकों के अनुगामी थे। मिसरों की साम्मतति में राज्य ही एक 
ऐसा सात्मिक चेतन शरीर है जिसके बनाने में मनुष्य समाज ईश्वर के कुछ 
समीप तक पहुँच गया हैं । 

सिसरो ने राज्य की सात्मिकता का समर्थन किया हें | रोम ताले 
राष्ट्रीय विचारों में यूनानियों से बहुत श्रागे बढ़ गये। राम वालों ने नैतिक 
तियमों को राजनंतिक नियमों से पृथक किया । देश-प्रथा, सदाचार तथा धर्म 
से राजनैतिक नियमों को फृथक करके रोग बालों ने वैयवितक लेखा पारियारिक 
स्वतन्त्रता के भाव मनुष्यों में उत्पन्त किये। परन्तु नागरिकों का अन्तिम 
ध्येय राज्य की उन्नति ही स्थिर किया। राज्य की इच्छा श्रीर शक्ति का 
विरोध कोई नागरिक नहीं कर सकता था। रोम बालों ने जनामाज श्रौर 
राज्य का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने बतलाया कि जब-गमाज 
ही राज्य है और उसकी इच्छा ही राज्य-विधान का स्रोत है। इस प्रकार 
नागरिक राज्य के स्थान पर जातीय राज्य की स्थापना की । रोम बालों ने 
सबसे प्रथम नागरिक नियमों के साथ साथ अन्तराष्ट्रीय नियमों का निर्माण 
किया। रोम को राजधानी बताकर एक सार्वभोम राज्य की स्थापना की । 
यूनानियों के राज्य नगर ही से सम्बद्ध थे। इनको सा्ंभौम राज्य-विमागट 
का ज्ञान न था। ऐसा प्रतीत होता है कि सा्वभौम राज्य-निर्माण की योजना 
रोम वालों को भारतवासियों से प्राप्त हुई होगी क्योंकि भारतवर्ष में बहुत 
प्राचीन काल में सावंभोम राज्य की प्रथा प्रचलित थी सार्वमौम राज्य रथा- 
पित करने के उद्देश्य से भारतीय सम्राट भ्रश्वमेध किया करते थे । 

रोम वालों ते सभ्य संसार को विधान दिया और लगमग १४०० 
वर्ष तक संसार के बहुत बड़े भाग पर राज्य किया। उनकी राजनैतिक 
संस्थाओं का प्रभाव श्राज तक संसार में व्याप्त है। घासम-प्रबन्ध में रोम 
वालों ने बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। परन्तु फिर भी रोम वालों का राज्य 
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स्थायी रूप से स्थिर न रह सका । इसके पतर्न के अनेक कारण थे। पहला 
कारण तो यह था कि ऐक्य स्थापित करने के ध्यान में वे लोग व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता को भूल गये । ऐक्य के लिये व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बलिदान किया 
गया । दूसरा कारण यह था कि उनके शासन प्रवन्ध का विशेष लक्षण राज्य- 
शासन की सुव्यवस्था था । इस सुव्यवस्था में नंतिक सिद्धान्तों को ठुकराया 
गया । परिणाम यह हुआ कि उच्चश्रेणी के लोगों में दुराचार बढ़ गया, 
दुराचार और दुष्चरित्रता के कारण शाप्तन प्रबन्ध कलुषित हो गया और 
रोम साम्राज्य का पतन हो गया । तीसरा कारण यह था कि उनके शासन 
काल के अन्त में यूरोप में भयंकर प्लेग फैला जिनमें सहस्नों मनुष्यों की मृत्यु 
हो गई । शासक शौर शासित दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए चौथा कारण यह 
था कि साम्राज्य की श्राथिक दशा सुश्॑गठित तथा दृढ़ न रही | आ्थिक दशा के 
बिगड़ने से शासन प्रबन्ध दूषित हो गया और साम्राज्य का अ्रन्त हुआ । पाँचवा 
कारण यह था कि सम्राटों के उत्तराधिकार के विषय में कोई विशेष 
विधान न था। परिणाम यह हुआ कि शव्ति-सिद्धान्त के अनुसार ही 
अन्त के शासकों ने राज्य किया । जब शासक की क्षक्ति में कमी हुईं प्रजा ने 
विद्रोह किया और एक एक करके अ्रधीन राज्य स्वतन्त्र हो गये । छठा कारण 
यह था कि ईसाई धर्म में विकिरण हुआ । धार्मिक विभाजन होने के कारण 
फूट पड़ गई और जब उत्तर की ग्रोर से बबेर टठ्यूटन जाति के आक्रमण हुए 
तो ये लोग उन्हें व रोक सके और अन्त में पराजित हुए | यूनान और रोम | 
के दोषों और गूणों की तुलना करते हुए गेठिल ने कहा है कि “यूनानियों ने 
बिना ऐक्य के लोकतन्त्र की उन्नति की, रोम वालों ने बिना लोकतन्त्र के ऐक्य 
स्थापित किया ।” 

ट्यूटन लोगों के राजनेतिक विचार--ट्यूटन लोगों ने रोम के भिन्न 
भिन्न प्रान्तों को एक एक करके विजय किया । कहीं कहीं रोम के सम्नाटों ने 
विपत्ति के समय ट्यूटन राजाड्रों से सहायता ली । मध्यकाल में यरोप में 
ट्यूटन लोगों का बोलबाला हो गया, ट्यूटन लोगों का स्वभाव रोम वालों से 
भिन्न था। उन्होंने रोम साम्राज्य की शक्ति को नष्ट करके यूरोप में वेयक्तिक 
स्वतन्त्रता तथा प्रतिनिधि शासन की नींव डाली । टाइटिस ने लिखा हैँ कि 
जर्मन राजा जन-सभा तथा जन-समिति के परामर्श से सब कार्य करते थे। 
ट्यूटन लोग वैयक्तिक स्वतन्त्रता के प्रेमी थे । श्रतः बेयक्ितिक स्वतन्त्रता की 
रक्षा करने के लिये वे सर्देव युद्ध करने के लिये उद्यत रहते थे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि मध्यकाल में व्यक्ति, परिवार, व सभासमित्तियों को 
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प्वापिक्षा श्रधिक स्वतन्त्रता मिल गई । टयूटन लोग जानी या कार्यों में भी बा 
की शक्ति को निरंकुश न. मानते थे | साम्राट का ईश्वर ये रूप उनको रबी डर 
मःथा । सम्राट की भ्राज्ञा पर चलने से पूर्व. वे अपनी इच्छा प्रकट कर देना 
आ्रवश्यक समभते थे । सावयब सिद्धान्त को ने नहीं मानते थे | उनका सह 
बित्लर. था कि बिना जनता की सम्मति लिये राजा कोई बिधान नहीं बना 
सकता ॥, राज्य की सत्ता का स्रोत वे व्यवितियों को ही समझने थे। इसीलिये 
राज्य की शक्ति को उन्होंने भिन्न भिन्न नागरिक तथानागरिक संघ्रों में विभा- 
जित कर दिया था। प्रत्येक नागरिक तथा नागरिक संघ एक दुसरे की शतित 
को'निरंकुश होते से रोकता था। ' ेु 
». -४-सामन्तिक राज्य (लाततों 0९) --आवितगत स्वनस्थता के 
भावों कीः उन्नति होने से व्यक्तियों के राजनेतिक अधिकार भी बढ़ गये । प्रांतों 
पर व्यक्तियों: का वंशागत स्वत्व स्थापित ही गया। राज्य कार्या का करना 
भार समझा जाने लगा। सामन्ती राजुलों (#टएत0)॥] ],07058) के समृस्थान 
से यूरोप में रोमन काल के समान राजनैतिक एकता ने रही । भिन्न भिश्न 
ग्ूरोपीय राज्यों का रोम के साभ एक प्रकार का गत रीय सम्बन्ध स्थायितल 
हो गया । प्लोप की स्थिति के कारण यूरोप की धामिक एकता नण्ट न /8। राम 
यूरोप की राजनेतिक राजधानी न रहने पर भी चिरकाल तक घामिक राजधानी 
बता रहा.) ु ] 8 आओ ह 
''.. - जब रोमन साम्राज्य का अन्त हुआ तो भिन्न भिन्न प्रास्तों के शासकों 
ते अपने अपने स्वतन्त्र, राज्य,स्थापित'कर लिये | यही राज्य सामन्तिक राज्यों 
में प्रेरिवर्तित हो, गये.। प्रान्तीय-शासक सामस्तो राजन बन बेठे | अपनी गकित 
को स्थिर बनाने के लिये उन्होंने श्रपने राज्य के छोटे छोटे भाग करके उस्ें अपन 
ख़िववासंपात्र सेनिक भर सरदारों को'सौंप विया | उन्हें भूमि पर पूर्ता अधिकार 
दे दिया, केवल. यही झात॑ थी.कि विपत्ति के समय वे अपने शासक (सामन्ती 
राजूल) को धन-जन से सहायता करेंगे । इस' सरदारों ने अय्नों श्रपतती भमि 
की, छोट छोटे .भागों में! विभाजित करके श्रपने से छोटे सरदार 
ओर! जमींदारों को दे दिय्वा। इन ज़मीदारों ते किसानों को दिया ग्रौर 
किसानों ने दायों'से भूमि जोतने अ्रथवा बोने का कार्य लिया । हस प्रकार 
'सामन्ती राजुलों सेःलेकर 'दासों तक राज्य: भिन्न भिन्न भागों में विभाजित हैं 
गया। इस प्रकार'झसक और शासितों की ऋमवद्ध श्रेणियाँ बन गईं | जममें 
सबसे उच्चश्रेणी में सामन्ती राजुलों और सबसे छोटी श्रेणी में दासों की गगामा 
होती थी । दासों की भलाई बुराई बड़े बड़े कृषकों के हाथ में थी। यादिये कृपक 
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दासों के साथ भला व्यवहार करते थे. तो दास इनके लिये श्रापत्ति के समय॑ 
जीवन तंक न्‍्यौछावर कर सकते थे वरना ऐसा भी ग्रवसार भरा जाता था कि 
वे बुरा बर्ताव करने पर दासों द्वारा मार डाले जाते-थे। भ्रच्छाई इसी. में थी 
कि अपने अधीन दासों के साथ सद्व्यवहार किया जाये और ऐसा ही होता 
था । इस प्रकार कृषकों का जीवन सुखी रहता था। ये कृषक इसी प्रकार 
अपने जमींदारों के अ्रधीन थे। आ्रापत्ति के समय उनकी धन जन से खस्लहायता 
करते थे । जमींदार इसी प्रकार अपने से बड़े ताल्‍लुकदारों के श्रधीत थे! और 
जिस प्रकार य॑ जमींदारों से सेवा लेते थे: वैसे ही अपने स्वामी सामनन्‍ती राजुलों 
की आवश्यकता पड़ने पर सेवा -तथा सहायता करते थे । मध्यकाल में यूरोप 
में यह सामन्त-प्रणाली बड़ी प्रबल तथा दशक्तिशाली' थी ।|जिस सम्मय यूरोप 
में कोई सर्वमान्य सत्ता (20077707 909८7) यूरोपीय राज्यों 'कोसंग- 
ठित तथा सुरक्षित रखने वाली न थी उस समय इस सामस्ती प्रणाली मे 
यरोप में शान्ति स्थापित रक्खौ श्रौर जनता की सब प्रकार से रक्षा की । 
सामन्‍्ती शासन-प्रणाली का श्राधार व्यक्तिगत भक्ति था। व्यक्ति अश्रथवा 
जाति अपने स्वामी के ग्राधीन रहते थे और''इस प्रकार समाज  पूर्णार्तफ से 
राजनैतिक बन्धत में बंधा हुआ था । यह एक प्रकार का सेनिक संगठन था 
जिसमें सेनिक अनुशासत के अनुसार सब काये होते थे। इस प्रकार की 
शासन-प्रणाली में किसी प्रकार का परिवतंतव श्रौर उन्‍तति करता सम्भव ने 
हो सकता था । क्योंकि तत्कालीन विद्यमान व्यवस्था से सब का हित बँधा 
हुप्रा था यदि किसो प्रकार की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विचार फैलाया जाता 
तो इसका यही प्रयोजन हो सकता था कि सामन्त शासन-प्रणाली की- जड़ 
पर कृठाराघात किया जाय। सामनन्‍्त-प्रणाली कहीं: कहीं :(उदाहरणार्थ 
इंगलेण्ड) राजतन्त्र में परिवत्तित हो गई। पहले स्वेच्छाचारी राजतन्त्र और 
फिर वेंधानिक राजतन्त्र की स्थापना हुई । ०. डक 

ईसाई धर्म तथा सामसन्तिक राज्य--तीसरी शताब्दी के अन्त तथा 

चोथी शताब्दी के आरम्भ में यूरोप में ईसाई धर्मका प्रचार हुआ +-ज़िस प्रकार 

ईसाई भर्म-प्रचार के आरम्भ काल में भारतवर्ष में नीची .श्रेणी"के लोगों ने 

ईसाई धर्म स्वीकार किया'था वेसा ही उप्त 'समय * यूरोप में हुआ । आरम्भ 

में नीची श्रेणी केप्लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया । परन्तु सन्‌ ३३७ में 

रोमन सम्राट कॉम्स्टेल्टाइन ((१008(8706) . ने ईस[ई धर्म स्वीकार कर 

लिया । उसने ईसाई धर्म को राज-धर्म घोषित कर दिया । परिणाम यह हुआा 

कि ईसाई धर्म का प्रचार बड़ी शीघ्रता से हुआ । सम्पूर्ण रोमन साम्राज्य में 


श्र राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


ईसाई धर्म फेल गया । मध्यकाल 'में ईसाई धर्म ने यूरोप में बड़ी उन्नति की । 
ईसाई पोष और पादरियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया । यूरोप की भूमि का 
बहुत कुछ भाग धामिक कार्यों के लिये उनको सौंप दिया गया। पोप ईसाई 
संगठन का सबसे बड़ा अधिकारी, नेता तथा शासक था। सम्धूर्शा यूरोप में 
ईसाइयों के धार्मिक संसार का पोष सम्राट बत गया। लौकिका और राज- 
नेतिक शासक तो केवल अपने श्रपने देश तथा राज्यों के ही शासक थे परस्नु 
पोप तो संसार भर के सब ईसाइयों तथा धघर्मारथ प्रदान की हुई यूरोप की 
सम्पूर्ण भूमि का स्वामी था । इस प्रकार पोष बहुत गक्तिशाली हो गया था । 
रोमन साम्राज्य के पतन तथा सामंत प्रथा स्थापित होने के पश्चात्‌ यरोप में 
पोप से बढ़ कर कोई सर्वोच्च सत्ता राजनैतिक तथा धार्मिक विषयों में नहीं थी। 
सामच्तिक राज्यों की स्थिति ने पोप की शक्ति बढ़ाने में बड़ी सहायता की। पोप ने 
सामन्तिक शासन-प्रणाली से लाभ उठाया | एक सामन्‍्त को दूमरे सामन्‍्त के 
विरुद्ध भड़का कर उनमें कभी ऐक्य स्थापित ने होने दिया श्रौर इस्र प्रकार 
उनमें विच्छेद करके पोप अपने स्वार्थों की पूर्ति करता रहा । ग्यारहवीं श्रौर 
बारहवीं शताब्दी में कुछ यूरोपीय राजाओं ने पोप का विरोध करने का 
प्रयत्त किया । पोप ने उन्हें विधर्मी घोषित करके प्रजा को उनके विरुद्ध 
भड़काया और इस काये में सफल हुप्ना । चौदहवी शताब्दी के अर रम्भ में फ्रान्स 
के राजा ने पोप का घोर विरोध किया । यहाँ तक कि पोप को रोम से हटाकर 
फ्ान्स ले गया । उसे श्राविग्गान (&एं९॥0॥ ) में बन्दी की भांति रकखा 
और पोप के स्थान पर अ्रपना भभृत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया । 
सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में प्रौटस्टैन्ट ([70[684॥!) धर्म का प्रचार 
हुआ । इसी बीच में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई भर पोष “का प्रभुत्व 
संदा के उिये उठ गया । धामिक भावों के स्थान पर मनुष्यों में राष्ट्रीय भाव 
जाग्रत हुए। राष्ट्रोन्नति को धर्म से अ्रधिक प्रिय समझा जाने लगा। समय 
के साथ विचारों में परिवततन हुआ । 

४--प्राधुनिक काल के राष्ट्रीय राज्य-- यूरोप में प्रौटेस्टैन्ट घर्म 
फंला । इसके साथ साथ यूरोप में जागृति श्रारम्भ हुई । प्राचीन 
शिल्पकला, चित्रकला, विद्या तथा विज्ञान का पुनरुद्धार हुआ। जब विद्या 
का श्रचार हुआ तो जनता को बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ । मध्यकाल 
में जो अराजकता यूरोप में फैली उसे रोकने के लिये देश के शासकों को 
बल प्रयोग करना पड़ा। साधारण जनता तथा व्यापार करने वाले अपने 
जीवन रौर धन की रक्षा के लिये शान्ति चाहते थे । इन लोगों ने शान्ति 
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स्थापित करने में झ्पने अपने देश के राजाञओं -को पूर्णरूप से सहायता दो । 
परिणाम यह हुआ्ना कि राष्ट्रीयदा के भाव जागृत हुए | राजाग्रों की शक्ति 
प्रबल हो गई | कुछ राजाओं ने रोम के सम्राटों की नकल करके बड़े साम्राज्य 
स्थापित करने चाहे । इसके विरुद्ध भिन्न भिन्न देशों के राजाओं ने अपनी 
स्वतन्त्रता स्थायी रूप से स्थिर रखनी चाही । लोगों में एक जाति, एक देश, 
एक भाषा तथा एक सभ्यता के आधार पर राष्द्रीय एकता के भाव उत्पन्न 
किये गये । भोगोलिक, जातीय तथा सांस्कृतिक एकता के आधार पर राष्ट्रीय 
राज्य स्थापित करने का प्रयत्त किया गया। इसी समय में मैकिआवेली 
(॥३८४४ए८), बौदां (8000॥), ग्रोशस (07005) श्रादि 
राजनीतिज्ञ उत्पन्न हुए जिन्होंने श्रपते अपने देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता 
के भाव कट कूटकर भरे | इनके लेखों और ग्रन्थों ने मनष्यों को राष्ट्रीयता 
का पाठ पढ़ाया और अपने देश और राष्टू के लिये न्‍्योजावर होना सिखाया ॥ 
इन बातों का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। 
फ्रान्स, इटली, जमंनी आदि देशों के शासकों ने अपने राज्यों को संगठित 
किया और प्रजा की सब प्रकार की उद्नति की। लोगों की आशथिक तथा 
सामाजिक दशा में सुधार किया । रूस में पीटर महान्‌, प्रास्ट्रिया में विलियम 
प्रादि राजाप्रों ने बड़े बड़े सुबार किये। इसमें से अधिकतर स्वेच्छाचारी 
राजा थे जिन्होंने स्वेच्छापृवंक शासन किया । कुछ स्वेछाचारी शासकों ने 
प्रजा को सताया और लोगों पर अत्याचार किये । परिणाम यह हुआ कि 
लोगों में वेयक्तिक स्वतन्त्रता के भाव जागृत हुए । यदि स्वेच्छाचारी राजाओं 
ने लोगों की वेयक्तिक स्वतन्त्रता पर श्राघात न किया होता तो कभी जनता 
उनका विरोध न करती और राजनैतिक क्रान्तियाँ न हंसी । ज्यो-ज्यों शासकों 
ने जनता के वेयक्तिक श्रधिकारों में हस्तक्षेप किया त्यों-त्यों जनता उसके 
विरुद्ध होती गई । अन्त में परिणाम यह हुआ कि यूरोप के भिन्न भिन्न देशों 
में क्रांस्तियाँ हुई । कुछ शासकों को गद्दी से उत्तार कर भोर कुछ का वध कर 
प्रजातन्‍त्र राज्य स्थापित किये गये । कहीं कहीं प्रजातन्त्र राज्य पुनः साम्नाज्यों 
में परिवर्तित हो गये किन्तु इस बार राष्ट्रीयता के आधार पर साम्राज्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । 

६--विश्वव्यापी राज्य--मानव प्रक्ृृति का पअ्न्वेषण तथा पय्य॑वेक्षण 
करने से विदित होता है कि उसकी स्वाभाविक प्रकृति एकता की ओर रहती 
है । सुष्टि की विभिन्नताश्रों और विविधताओं में भी स्वभाव से ही वह एकता 
को दशेन करने के लिये प्रवुत्त होती है । संसार में अनेक विभिन्नताओं तथा 
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विविधताओं से घिरी रहने पर भी वह आदर्श एकता! रखती 8 । संसार 
में अनेक मत- मतास्तर हैं परन्तु उन सबका लक्ष्य एक ही है । विनिन्नताग्रों 
से निकल कर संसार एकता की ओर दोड़ रहा हैं । विज्ञान भी इसी बात का 
' अन्वेषण कर रहा है कि प्रकृति के भिन्न भिन्न नियमों में एकला का तत्व 
निर्कल श्रावे । सब दार्शनिक, तथा उच्चक्रोटि के कि “एकता ही की झोर 
दौड़ रहे हैं । यह प्रवृत्ति सृष्टि के आरम्भ काल से चली आ रही हैं । 
वैज्ञामिकों ने बड़े परिश्रम के पश्चात्‌ शअ्लेकट्रन श्रौर ऐटस रूपी नत्वों का 
श्रन्वेषण क्रिया है । संसार के सब धर्म एफ संर्वसामास्य रर्यव्याथी लम्ब की 
खोज कर रहे हें । मनष्य को तब तक गान्ति ने मिलेगी जब तह बह एकता 
के दर्शन नहीं कर लेगा | राजनंतिक संसार में भी सहलों वर्षा के इस एकता 
को स्थापित करने का पूर्ण प्रयत्न क्रिया जा रहा है । प्रावीतकाल के रा अशार ब- 
वेत्ताप्रों ने एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया था और झाज भी अनेकों 
इस एकता को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हें। बह बान अच्यक् 
श्रावश्यक समझी जा रही है कि मानव समाज को भंकर यर्थों और नाश से 
बचाने के लिये किसी प्रकार की राजनेंतिक एकता स्थापिल को जाय | 
आ्राधुनिक काल में जो मानसिक क्रान्ति हो रही है बह एसी हैसू हो रहो 
हैं । संसार के बड़े बड़े दाशनिक तथा राजशास्त्रवेत्ता एकता स्थापित करने के 
प्रयत्न में एक बार असफल हो चुके हूँ । लीग श्राफ़ नेभन्य की रथापना 
इस लिये की गई थी परन्तु लीग एकता स्थापित न कर सकी । संयुकत राष्ट्र 
((०॥॥86 )२४॥४०॥$) की स्थापना भी इसी हेतु हुई है श्रीर अग देखना 
यह है कि एकता स्थापित करने में इसे कहाँ तक सफलता प्राप्त 
होती है । “० 

७-सा्वभोषिक राज्य-- यूतान के प्रसिद्ध राजशास्त्रवेत्ता प्ररसत 
(७780॥8) का कथन है कि मनृष्य स्वभाव से ही राजनैतिक प्रागी £ 
मनुष्य की किसी विशेषता के कारण राज्य की आवश्यकता नहीं है बल्कि 
उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि बिना राज्य के वह रह नहीं शकता । मानव 
समाज को राज्य की श्रत्यन्त ग्रावश्यकता है। अनेक राजननिक दाथमिकों के 
सम्मुख प्रइन हैँ कि क्या भूमण्डल के विभिन्न देश एक राजसंघटन में श्रपने 
भ्रापको नहीं बाँध सकते ? मनृष्य-जाति उसके समष्टि रूप में एकतागय है । बह 
किसी न किसी प्रकार की सर्वेसामान्य भावना से प्रेरित होती है। ऐसी द 
में क्या संसार की सम्पूर्ण मनुष्य जाति के लिये एक सर्वमान्य राज्य का आदर्श 
भ्रसंगत हे ? यह सत्य है कि संसार में अनेक ऐसे राज्य हें जो राष्ट्रीय हैँ । बे 
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अपने राष्ट्र में एकता रखने का प्रयत्न कर रहे छेँ। परन्तु राजनीति के उदार 
दादंनिकों को इसमें सन्‍्तोष नहीं होता । उनका विचार है कि राज्य की 
सर्वोत्तम और सर्वोच्च कल्पना की सिद्धि इन *राज्यों “से नहीं होती । उनके 
विचार में सावंभौमिक राज्य ऐसा होना चाहिये जिसमें सम्पूर्ण मानव जाति 
के विचार, भावनायें. व इच्छायें मूर्त हो उठें । उनके कथानानुसार सा्वभौमिक 
राज्य ही मानवी प्रगति का ग्रादर्श है । इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि 
प्राचीन तथा मध्यकाल में भी सा्वभौमिक राज्य स्थापित करने के असफल 
: प्रयत्न किये गये थे । परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वर्तमान तथा 
भविष्य में भी इस प्रकार के प्रयत्न असफल होंगे। संसार विकासमय हें 
मनष्य के दिव्य गणों का ज्यों-ज्यों विकास होता जायगा त्यों त्यों इस राज- 
नेतिक आदशे में सफलता मिलती जायगी। इस उहेश्य की असफलता का 
कारण यह रहा है कि बाहरी क्त्रिम साधनों द्वारा एकता स्थापित करने का 
प्रयत्त किया गया। इसकी सफलता के लिये मनुष्य जाति के श्रन्त;।करण 
की एकता की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य को आरात्मैक्य का दिव्य- 
अनुभव नहीं होगा और वह स॒ष्टि में ऐक्य का अनुभव न करेगा तब तक 
राजनैतिक विश्वव्यापी एकता का--सावे-भौमिक राज्य का-सफलता के साथ 
स्थापित होना अ्रसम्भव है । यदि कोई प्रबल राष्ट्र अ्पती स्वार्थ सिद्ध के लिये 
कोई सार्वभोमिक सत्ता या राष्ट्रीय संघ स्थापित करके संसार में शान्ति 
स्थापित करने का प्रयत्न करेगा तो! कदापि सफल न होगा। बाहरी शक्ति के 
बल पर स्थापित क्रिया हुग्रा सावभौमिक राज्य कभी स्थायी नहीं रह 
सकता । ' 
सार्वभौमिक-राष्ट्र-निर्माण का सबसे प्रथम प्रयत्ञ यूरोप में सिकंदर 
ने किया था| इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने सूसा पर विवाह के द्वारा 
यूरोप तथा एशिया को संगठित करन का प्रयत्न किया था.। प्राचीच काल की 
राष्ट्रीय शासन-पद्धति प्रजा-सत्तात्मक थी, परन्तु छोटे छोटे नागरिक राष्ट्रों 
को 'राष्ट्‌ संगठन का ध्याव न था। राष्ट्र-संगठन के श्रतिरिक्त श्रन्‍न्य कोई 
विधि सार्वभौमिक राष्ट्रनिर्माण' में सहायक नहीं हो सकती ॥। राष्ट्र-संगठन 
विधि की शभज्ञानता से ही यूनानियों को सिकन्दर के एक सत्तात्मक राज्य में 
संगठित होना पड़ा था । भारतवर्ष .में भी यूनान के ही सदृश आरयों को समुद्र- 
गुप्त तथा चन्द्रग॒ुप्त के एकमात्र आधिपत्य में संगठित होना पड़ा ॥ एक 
सत्तात्मक राज्य दूरस्थ राष्ट्रों को संगठित कर सकता है, परन्तु बह संगठन 
चिरकाल तक स्थायी नहीं रह सकता । रोमन लोगों ने प्राचीन काल में प्रन्य 


६६ राजश्ास्त्र के मूल सिद्धान्त 


जातियों की अपेक्षा राष्ट्रीय संबठन स्थापित करने में किसी अंश तक सफलता 
प्राप्त की। परन्तु वे साम्राज्य की सब जातियों का 'रोमन! बनाना चाहते 
थे | यह बात उन्हें स्वीकार न थी | श्रतः पु रूप से चिरकाल तक साबभौ- 
मिक राज्य स्थापित करने में रोमत लोग असफल रहे । प्रमेरिका ने राष्ट्र 
संगठन की नवीन विधि ब्र्थात्‌ संघ शासन अपना कर संसार के सम्मल एक 
नवीन राजनीतिक आदर्श रक्खा हैं और उससे श्रन्य देशों का उपकार भी 7ग्रा 
है । इसी विधि के अनुसार फ्रांस, जमनी तथा स्विट्ज़ रलेंड ने संगठन किया 
हैं और भारतवर्ष ने भी अ्रपना नवीन विधान बनाने में बहुत कुछ सहायता 
अभरिका के विधान से ली हैं। 

बहुत से राजशास्त्रवेत्ताओ्ों का मत है सार्वभोमिक राष्ट्रका विचार 
अस्वाभाविक हूँ। वे निम्त कारणों से इसे श्रस्वाभाविक सममभते हें--- 

(१) सावंभोमिकः राष्ट्र-संगठन की दासन पद्धति को के राजात्मक 
समभते हैं । ऐसी शासन पद्धति प्रभत्व शक्ति के विपरीत हूँ । 

(२) व्यक्तियों तथा राष्ट्रों में भेद होता हैँ । मनुष्य राजनैतिक प्रागी 
हैं क्योंकि दुर्बल तथा शक्तिहीत हे । एक देशीय राष्ट्र सशक्त होगे के कारगा 
राजनेतिक जीव नहीं है । ऐसी स्थिति में मनृष्यों को संगठन की ग्रावश्यकता 
होते हुये भी *एकदंशीय राष्ट्र को सार्वेभौमिक राष्ट्र का सदस्य होने की 
श्रावश्यकता नहीं । 

(३२) मनुष्य शक्तिहीन होने के कारण राज्य की प्रभत्व दाजित को 
स्वीकार करने के लिये बाध्य है। राष्ट्र सशक्त होने क कारण सार्यमोमिक 
राष्ट्रीय प्रभुत्व शक्ति को स्वीकार करने को बाध्य नहीं हैं । 

(४) यदि स्टवेभीमिक राष्ट्र किसी राष्ट्र का अपना प्रभत्व स्वीकार 
करने के लिये बाध्य करता है तो यह ग्रन्याय है और उस राष्ट की स्वतस्त्रता 
पर कुठाराघात है । 

(५) मनुष्यों की व्यक्तिगत उन्नति के लिये राष्ट पर्याप्त हैं । सावें- 
भोमिक राष्ट्र की कोई ग्रावश्यकता नहीं है । 

सार्वभीमिक राष्ट्र के समर्थक निम्नलिखित यक्तियों द्वारा उसकी पृष्ट्ि 
करते हँ--- 

(१) सावंभौमिक राष्ट्र की शासन-पद्धति राजात्मक होने के स्थान 
पर श्रधान सत्तात्मक हो सकती हुँ । इससे राष्ट्रीय प्रभत्व शक्षित संरक्षण हू 


सकती है वर्तमान काल के श्रन्तर्राष्ट्रीय नियम सावेभौमिक राष्ट्र संगठन के 
नियमों के श्राधार कहे जा सकते 
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(२) व्यक्तियों के समान जातियाँ भी दोषपूर्ण और दुर्बल हैं । जिस 
प्रकार व्यक्तियों को राष्ट्र की श्रावश्यकता है, उसी प्रकार ऐसी जातियों को 
भी सार्वभौमिक राष्ट्र की आवश्यकता है। 

(३) जिस प्रकार व्यक्तियों पर राष्ट्र प्रबल है उसी प्रकार साबंभौ- 
मिक्र राष्ट्र, राष्ट्र पर प्रबल होता है । जिस प्रकार एक व्यक्ति राष्ट्र की 
प्रभुत्व शक्ति को स्वीकार करने को बाध्य है उसी प्रकार एक राष्ट्र भी 
सार्वभोमिक राष्ट्‌ की प्रभुत्व शक्ति को स्वीकार करने के लिये बाध्य है । 

(४) सम्पूर्ण राष्ट्रों के सावंभौमिक-राष्ट्र संगठन में संगठित हो जाने 
पर भी सदस्य राष्ट्रों की स्वतन्त्रता प्वेवत्‌ बनी रहेगी। 

(५; संसार में रेडियो, वायुयान, वायरलेस इत्यादि के आविष्कारों न' 
राष्ट्रों का सम्पर्क इतना घनिष्ठ कर दिया है कि अब राष्ट्रों का एक दूसरे से 
पृथक रहना असम्भव है । अत: सा्वभौमिक राष्ट्र की स्थापना अनिवार्य हे । 


विशेष अध्ययन के लिये देखिये-- 


विलोबी, डब्ल्यू० डब्ल्यू०--नेचर आफ़ दी स्टेट | 

गेंटिल, आर० जी०--रीडिग्ज़ इन पोलीटिकल साइन्स | 
गेटिल, आर० जी०--ह ट्रोडक्शन टु पोलीटिकल साइन्स | 
ब्रैनक्स, ई०--शिप आफ़ दी स्टेट । 

लोवो, शार० ऐच०--ओरीजिन आफ़ दी स्टेट । 

रूसो, जे० जे०--सोशल कॉर्टक्ट।. - 
ब्लंइली--थ्योरी आफ़ दी स्टेट | 


न) 


अध्याय २ 

राज्य का ध्येय और आवश्यकता 
प्राचीन हिन्दू शास्त्रों में राजनीति को 'राजधर्म' के नाम से सम्बोधित 
किया गया है। श्रति प्राचीन काल में हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य धर्म के 
अनुसार किया जाता था श्रौर उसका करना धर्म समझा जाता था। मनाय्यों 
को वर्णों के अनुसार प्रपने अपने कतैव्यों का पालन करता पड़ता था। मनष्य 
के कार्यों का नाम मनुष्य धर्म! स्त्री के कार्यों का नाम स्व्रीधर्म, गहरथ पृरुषों 
के कार्यों का नाम गृहस्थ धर्म! कहलाता था। , राजकार्य अथवा शामनकार्य 
'राजधर्म! कहलाता था। वेदों और शास्त्रों में भी राजबर्म का क्रांस 
थ्राया है। महाभारत में शान्तिपवं के अन्तर्गत एक पर्व का नाम [स शनि- 
पर्व) है। इस पं में राजाओं के कतंव्यों तथा अन्य राजसलिक विधसों का 
वर्णन है । उसमें बताया गया है कि राजा कैमा होना चाहिये ? उसे प्रजा फ 
साथ कसा व्यवहार करना चाहिये ? अच्छे राजा का क्या धर्म हैं / राज्य के 
सम्पूर्ण कार्यों को राजधर्म कहा गया है । यदि राजा अच्छा दीता है तो प्रजा 
सुखी रहती है प्रौर राज्य में सब प्रकार की उन्नति होती है| बदि राजा 
बुरा होता है तो प्रजा को कष्ट मिलता है श्रौर राज्म में सब प्रकार फ्री 
पराई्याँ फैलती है। यह कहावत प्रप्तिद्ध है "यथा राजा तथा प्रजा” अर्थात्‌ 
जैसा राजा होगा, जैसी उसकी वृत्ति और भावना होगी, प्रजा भी वैसी ही हूं 
जायगी। अतः राजा प्रादर्श पुरुष होना चाहिये जिससे राज्य प्रबन्ध भी ग्रादण 


श् 


हो । उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिये तभी प्रजा का जीवन 
सुखी हो सकता है भ्रन्यथा नहीं । हिन्दू धर्मशास्त्रों में 
ही व्यापक तथा विस्तृत रूप से वर्णन किये गय हैे। उनमें स्पष्ट स्म्प 
से लिखा है कि राज्य केवल भ्रंजा की इहलौकिक उन्नति के लिये ही 
नहीं हे, वह तो पारलौकिक उन्नति के लिये भी उत्तरदायी है। इन 

त्रों * लक्ष्य बताये गये हूँ। प्राचीन यूनानी 
उन्‍्ध में यही विचार था। वे राज्य को 


राज्य के उह्दंश्य बढ़त 


रैज्य का व्यय वार खावश्यकता ९९ 


आदर्श पर पहुँचने का केवल साधन ही नहीं वरन्‌ स्वतः राज्य ही 
को अन्तिम आ्रादर्श मावते थे। मनुष्यों को वह राज्य का अंशमात्र ही समभते 
थे। व्यक्तियों के स्व॒तन्त्र ्रस्तित्व को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। 
वें सावयव सिद्धान्ते के श्रनुसार राज्य को एक शरीर की भाँति समभते थे । 
उनका विचार था कि जिस प्रकार शरीर के श्रवयवों का कार्य शरीर की 
सेवा करना है उसी प्रकार व्यक्तियों का कार्य राज्य रूपी शरीर की सेवा 
करना है । व्यक्तियों को अपना अस्तित्व राज्य के अ्रस्तित्व में विलीन कर देना 
चाहिये । अ्रति प्राचीन काल से श्रब तक भिन्न-भिन्न कालों में राजशास्त्रवेत्ताश्रों 
ने अपनी-प्रपनी बुद्धि के अ्रनुसार राज्य के भिन्न-भिन्न ध्येय बतलाये हैं। इस 
विषय पर अति प्राचीन काल में हिन्दुओं के विचारों का, प्राचीन काल के 
यूनानी और रोमन लोगों के विचारों का, सध्यकालीन ईसाई धर्मेनियायी 
राजशास्त्रवेत्ताश्ों के विचारों का तथा झ्राधुनिक काल के राजनीतिज्ञों के 
विचारों का हम पृथकू-पृथक वर्त करेंगे । । 

हिन्दू दाद निकों के अनुसार राज्य का ध्येय--प्राचीन काल में हिन्दू 
समाज में धर्म की वड़ी महिमा थी । उसके प्रत्येक कार्य का धर्म से प्रत्यक्ष 
ग्रथवा श्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध था। जब कभी धर्मपर आघात होता था और 
समाज उसकी रक्षा नहीं कर सकता था तब जो महापुरुष अपने बाहुबल से 
धर्म पर श्राधात करनेवालों का दमन करके समाज को पृवंवबत्‌ व्यवस्थित 
करता था वह मनुष्य अत्यन्त श्रेष्ठ समझा जाता था। ऐसे मनृष्य को ईदवर 
की विभूति समझा जाता था | यहाँ तक कि लोग उसे साक्षात्‌ परमेश्वर 
ही समभने लगते थे और उसे श्रवतार मानने लगते थे। अ्रतः श्रेष्ठ राजा 
के राज्य में राज्य की व्यवस्था श्रच्छी होती थी और सूब प्रकार से प्रजा की 
भलाई तथा उन्नति की ओर ध्यान दिया जाता था। महाभारत में शान्ति 
पववे के अन्तर्गत राज-धर्मानृशासन पं में राज्य के ध्येय तथा उद्देश्यों का 
वर्णान किया गया हैं । महाभारत काल से लेकर चब्द्रगुप्त मौय तथा अशोक 
काल तक राज्य के ध्येय एक ही थे । वे ये हें--- 

(क) सार्वजनिक सुख--हिन्दू राजशास्त्र दाशनिकों के शअ्रनुसार प्रजा 
को सब प्रकार से सुखी रखना राज्य का सर्वप्रथम उद्देश्य था। इसके अ्रति- 
रिक्त प्रजा के सब व्यक्तियों को धर्मानुसार श्राचरण करते का भी राज्य 
श्रादेश करता था। राज्य की ओर से प्रजा की भलाई के लिये बहुत से कायें 
किये जाते थे । धनहीन और दरिद्री लोगों को राज्य द्वारा धन की सहायता 
दी जाती थी। मनुष्य के आचरणों की श्रोर विशेष ध्यान दिया जाता था। 


है. 
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राजा स्वयं प्रजा के लिये एक ग्रादर्श होता था | राजा इस बात को समझता 
था कि में प्रजा का श्रादर्श हूँ, जेसा में कहूँगा प्रजा भी बसा ही करेंगी 
इस बात को ध्यान में रखते हुये राजा प्रत्येक कार्य करता था। राजा का 
निजी अथवा सामाजिक जीवन प्रजा से छिपा नहीं रहता था। राजा 
हरिश्चन्द्र, मोरध्वज, रामचन्द्र, कृष्ण, यूधिष्ठिर, भ्रशोक ग्रादि सब ने प्रजा के 
हित के लिये जो कार्य किये वे किसी से छिपे नहीं हें । 

(ख) राज्य में शान्ति---राजा का कर्तव्य राज्य में गान्ति स्थापित रखना 
था । प्राचीन हिन्दू राजाशों का साधारणतया यह ध्येय रहता था कि राज्य की 
वाद्य आक्रमणों से रक्षा की जाय। वाह्य श्राक्रमगों से भी प्रजा का संहार 
होता था, खेती नष्ट होती थी तथा ग्रराजकता फंलती थी । राज्य का उद्देश्य 
वाह्य श्राक्रमणों से रक्षा करना तथा आरान्तरिक अ्राजकता तथा अनीति को 
रोकता था । मनुस्मृति के अनुसार राज्य में दण्ड की व्यवस्था थी। भिन्‍त 
भिन्‍त अपराधों के लिये भिन्‍न भिन्‍न दण्ड दिये जाते थे। आाह्रागों के साथ 
दया का बर्ताव दण्ड देने में भी किया जाता था । कुछ प्रानों के ग्रर्थ-दण्ड 
(अुर्माने) से लेकर प्राण॒दण्ड तक दिया जाता था। महाभारत में दण्ड का 
अलंकारिक भाषा में वर्णन किया गया है । मनुस्मुति के श्रनुसार राजा की 
सहायता के लिये ईइवर ने राजा के जन्म से पहिले ही दण्ड का उत्पन्न किया। 
इसी दण्ड के भय से चराचर प्राणी-मात्र श्रपने धर्म से नहीं डिगते | देश, 
काल, शक्ति और विद्या का विचार करके राजा दण्ड को अन्यागियों पर 
चलाता था। दण्ड ही वस्तुतः राजा है, वही पुरुष हे श्रौर बड़ी मनुष्यों के 
चारों आश्रमों का ठीक रखनेवाला प्रति-भू समझा जाता था। दण्ड ही 
समस्त प्रजा को श्राज्ञा देता तथा रक्षा करता था। जब सब्र सोते हैं, तब 
दण्ड जागता है । दण्ड को ही बद्धिमान्‌ लोग धर्म कहते थे । जब्र समझ बस 
कर अ्रच्छी तरह दण्ड ग्रहण किया जाता है, तब प्रजा में प्रसन्नता होती है । 
परन्तु जब बिना विचारे ही दण्ड ग्रहण किया जाता है तब राज्य का नाश होता है 
जहां इयामवर्ण, रकतनेत्र, पापवाशक दण्ड विचरता है, वहाँ प्रजा व्याकूल 
नहीं होती । दण्ड ढी महत्तेज है, जिसका प्रयोग करना नीतिशास्त्रानभिज्ञ 
मनुष्य के लिये कठिन है, क्योंकि धर्म से विचलित राजा को भी वह बाच्धरवों 
सहित मार डालता हे ।* 


कोटित्य का भी कहना है कि पुत्र श्रौर वात्रु को उनके अपराध के 
देखो मनुस्मृति भ्रध्याय ६; इलोक ९४, १५, १६, १७, १८, १९६, २५,२६। 


क््ज 
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श्रनुसार जो राजा ठीक दण्ड देता है, वही इस लोक और परलोक की रक्षा 
करता है । * दंड के द्वारा राजा चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोगों को 
अपने अपन धर्म कर्म में ठीक रखकर उचित मार्ग से चलाता है । कौटिल्य ने 
दण्ड के तीन भेद करके उनके फल भी बताये हैं। एक सुविज्ञात प्रणीत 
श्र्थात्‌ नीतिशास्त्र के ज्ञाता का दिया हुआ्लना दण्ड है जिसका फल प्रजा को 
धर्मअर्थ और काम में लगाता है। दूसरा दुष्प्रणीत श्रर्थात्‌ काम, क्रोध और 
अज्ञान से दिया हुश्रा दण्ड हे जिससे वानप्रस्थ और संन्यासी भी क्‌पित होते 
हें, गृहस्थों की तो बात ही कया है ? तीसरा श्रप्र॒णीत भ्रर्थात्‌ जहां दण्ड देना 
चाहिये वहां न देना है । इसका फल मत्स्यन्याय है। दण्डधर के ग्रभाव में 
सबल निर्बल को खाते हूँ ।॥ परन्तु जब दण्ड द्वारा सबल से निर्बल की रक्षा 
की जाती है, तो यह भी सबल हो जाता है। दण्ड के तीन रूप ह्रें--एक 
दण्ड, दसरा बल और तीसरा व्यवहार । बल का प्रयोग कामन्दक न दण्ड श्र 
में किया । महाभारत के भ्रनुसार दण्ड का नाम ही धर्म और व्यवहार 
है| ग्रत: दण्ड के तीन श्रर्थ हुए (१) बल वा सेना, (२) व्यवहार वा धर्म 
व्यवस्था और (३) दुष्टों का नियन्त्रण वा दमन । बल के बिता मनृष्य कुछ 
नहीं कर सकता इसीलिये महाभारत में इन्द्र मान्धाता से कहते हें कि दुर्बल 
की रक्षा के लिये ब्रह्मा ने बल की सृष्टि की है। क्योंकि बलहोन की रक्षा 
करना बड़ा पुण्य है। + श॒क्रनीतिसार की यह बात श्रक्षरशः सत्य है क्रि 
बलियों के वश में सभी रहते हे और दूर्बल के सभी शत्रु होते हैं । छोटे लोगों 
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* दण्डोहि केवलो लोक परं चेम॑ च रक्षति । बे 
राज्ञा पुत्रे घ शत्रो च यथा दोष सम॑ धृतः || श्रर्थ० श्रधि० ३, श्र० १॥ 
' सुविज्ञात प्रणीतों हि दण्ड: प्रजां धर्मार्थकार्मर्थोजयति ॥ १४ ॥ दुष्प्रणीतः 
काम क्रोधाभ्याम ज्ञाना वानप्रस्थपरिवाजकानति कोपयति किमड्भ पुन- 
गृहस्थानू ॥ १५॥ अश्रप्रणीतों हि सात्स्यन्यायभ्भावयति ॥ १६॥ 
बलीयानबलंहि प्रसते दण्डध राभावे ॥ १७ ॥ तेन गुप्त: प्रभवतीत ।। १८।। 
भ्र्थ० झ्रधि० १ अध्याय ४॥। 


| स्वाम्ममात्यइुंच राष्ट्र च दुर्गें कोशो बल॑ सुहत्‌। 

परस्परोपकारादि सप्ताड़ राज्यमुच्यते ॥ १॥ नीतिसार सम ४ ग्र० ७ ॥ 
+ वुबेलार्थ बल॑ सुष्ठं धात्र सान्धातरुच्यते । 

अबलन्‍न्तु मह॒द्भुते यस्मिन्‌ सर्वे प्रतिष्ठितम ॥| १२ ॥ झाँं० प० श्र० ६ १॥ 


१०२ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


की जब यह बात है, तव राजाओं का तो कहना ही क्या हैँ। * शकानार्य 
का वचन है कि धन और प्रिय बचनों से पहले का अपनाया टुठ्चा श्रपतिकाल 
में जो राजा की रक्षा करता है, वह बल कहाता है। | ये विचार हिल्दू काल 
में राज्य तथा राज्य-दण्ड के विषय में थ॑ । 

(ग) प्रगति-- (?08/255)-हिन्दू राज्य का अस्लिम ध्यथ् सर्व 
प्रकार की उन्नति करता था। राज्य का यह ध्येय था कि मनष्य-यमाज की 
धार्मिक, ग्राथिक. तथा गआ्राध्यात्मिक उन्नति हो । मनृप्य को संदाचारी बनाना 
और कलपषित प्रभावों से बचाना राज्य का कतंव्य समझा जाता था । धर्म की 
उन्नति के लिये राजा की नियक्ति होती है। धर्मान्नति को सर्मसायथारंण की 
उन्नति कह सकते हूँ । गर्भिणी स्त्री जैसे अपने मन के अनुकूल कार्य ने करके 
सदा गर्भ के हित का ध्यान रखती हे बसे ही राजा अपन मनमाने कार्य ने 
करके, वे ही कार्य करता है जिसमें प्रजा की सब प्रकार की उन्नति तथा हिल 
हो । | ऐसा वर्णात अनेक स्थानों पर हमारे प्राचीन धर्म-शास्त्रों में राज्य के 
विषय में प्राया है । 

(घ) सामाजिक उन्नति--हिन्दू शास्त्रों के श्रनुनार राज्य का ध्यय 
समाज की उन्नति करना श्रौर उसकी सब प्रकार की बराएयों की दूर करना 
था । महाभारत के शान्ति पर्व में स्वेतकेतु ने बताया हे कि राजा का सना- 
तनधरम प्रजा का रंजन, सत्य रक्षण और व्यवहार की सत्यता (नीरक्षीर स्थाय) 
है। धर्म-संकरता से प्रजा की रक्षा करता राना का सनातन धर्म है। प्रजा 
में अच्छी भावनाओं को उत्पन्न करना राज्य का उद्देश्य तथा ध्येय था । हिन्दू 
काल म॑ राज्य का सदेव यही ध्येय रहा कि समाज की उन्नति हो। मनप्यों 
के सदाचार की उन्नति के लिये राज्य की ओर से शिक्षा का विशेष प्रबन्ध 
था। प्राचीन काल की शिक्षा और आ्राधुनिक शिक्षा में बड़ा श्रन्तर है । प्राचीन- 
काल में धर्म के आधार पर शिक्षा दी जातो थी। घिद्याथियों को नगर से 
दूर गुरुकुलों में रक्खा जाता था जहाँ धर्मशास्त्रों में निपुण वृद्ध-पुर॒ष ब्रह्म 


उमाशाहा०«8नमाहक>>>कनभन। काकलक 44. रा बनामत पके 


की 
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* बलिनों वशगास्सवें दुर्बलस्य च शत्रवः । 

भवन्त्यल्प जनस्थापि नृपस्थ तु न कि पुत: ॥ ८६७॥ श्र७ ४ 
| ध्ेन प्रिय सस्भाषेयंतरचेब प्राजितम । 

आपद्ष्यः स्वासिन रक्षे ततो बलमिति स्मृतम्‌ ॥ शा० श्र० ५६ ॥ 
+ यथाहि गर्भिणी हित्वा स्वं श्रियं सनपतो5नगस । 

गभस्य हितमार्थें तथा राज्ञाप्य संशयम ॥ ४४ ॥ शा० भ्र० ६७ |॥ 


न्ध्ड 


राज्य का ध्येय और आवदयकता १०३ 


चारियों को सब प्रकार की शिक्षा देते थे । समाज में स्त्रियों का बड़ा सत्कार 
होता था । इसका कारण यह था स्त्रियों को राज्य द्वारा सब प्रकार की 
शिक्षा दी जाती थी | बालक और बालिकाओं की शिक्षा में कोई भेद न था।. 
हाँ यह बात अवश्य थी कि उस समय बालिकागम्रों की शिक्षा नहीं होती थी । 
बालिकाओं के लिये पृथक्‌ कंत्या गुरुकूल थ। गार्गी लीलावती आदि बहुत- 
सी विदृषी और विद्वान्‌ स्त्रियाँ हुई हैं। राज्य विशेष प्रकार से सामाजिक 
संस्थाओं को आथिक सहायता देता था और समाज के उपकार के लिये राज्य 
द्वारा मार्ग, चिकित्सालय, धर्मशाला, पौशाला, पाठशाला आरादि का प्रबन्ध होता 
था। उस समय समाज की उन्नति करना ही राज्य का परमधर्म समझा जाता था। 

(8) न्‍्याय--वैदिक काल में राजा राष्ट्र सभा में बेठकर व्यवहारों 
और विवादों का निर्णय किया करता था । संघ राज्यों में भी संघ-मुख्य व 
राष्ट्रपति यही कार्य किया करते थे । कालान्तर में धर्म सभा वा धर्माधि- 
करण * इन्हीं राष्ट्र सभाश्रों का कार्य प्रायः वैसे ही चलाने लगे, जेसे आज- 
कल प्रिवी कौन्सिल की जुडीशल कमेटी अथवा संघ न्यायालय चलाता है । 
इन धर्मंतरभाश्रों में कितने और किस योग्यता के मनुष्य बैठने चाहिय इस 
विषय में धर्म शास्त्र वा स्मृति ग्रंथों में विस्तृत वर्णन किया गया है। ये 
धर्माधिकरण व्यवहार श्रर्थात्‌ लेव देव, भूमि, सम्पत्ति आदि के विशेष रूप 
से और साधारण रूप से चोरी, गाली-गलौज झ्ौर मारपीट के विषयों पर 
विचार करते थे । मौय साम्राज्य में ग्राम पंचायतें ग्राम के विवादों पर 
विचार करती थीं, जिनमें गोप वा ग्रामाधिकारी न्यायाधीश का आसन ग्रहण 
करता था । ग्राम-पंचायत चोर को ग्राम से वहिष्कृत रूर देती थी। प्रत्येक 
नगर वा संग्रहण में न्यायालय होते थे, जिनमें श्रास पास के दस ग्रामों के 
विवादों पर विचार होता था । इन्हें परगना अदालत कह सकते हैं । इनके 
ऊपर ४०० ग्राम वाले नगरों वा द्रौणमुखों के न्यायालय थे, जो तहसील वा 
सत्र-डिवीज़न की अदालत कहे जा सकते हैं। इनके ऊपर स्थानीय व जिले 
का न्यायालय था। इनके ऊपर साम्राज्य के दो प्रदेशों के मध्य भाग के 
न्यायालय तथा इनके ऊपर पाटलिपुत्र के व्यायालय थे तथा सबसे ऊपर सम्राट 
का न्यायालय था जिसमें न्‍्यायकर्ताश्रों के साथ बेठकर सम्राट व्यवहार पर 
विचार करता था । न्यायकर्ता को कौटिल्य ने .धर्मस्थ कहा हैं और बताया 
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+ जिस स्थान में धर्मशाध्त्रानुसार व्यवहार के विवेचन का प्रस्ताव 
होता है, वह धर्माधिकरण ( न्यायालय ) कहाता है । ० 
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है-- कि देव, ब्राह्मण, तपस्वी, स्त्री, बालक, बूढ़े, रोगी तथा अ्रपने दुःखों को 
कहने में असमर्थ अ्रनाथों के कार्यों को घमस्थ स्वयं कर दे । देश के न का 
बहाना करके न तो उतके धन का अपहरण करें और ने उरहें तंग करे तथा 
जो पुरुष विद्या, बुद्धि, पौरुष, कुल श्रादि के कारण बढ़े हय हा, उनका सदा 
प्रतिष्ठा करें । इस प्रकार का धर्मस्थ छल कपट रहित होकर अपने सन्न काय 
करें और सबका बराबर निरीक्षण करते हुये जनता का लिश्वासपान तथा 
लोकप्रिय बने । * राजधानी व पुर में जो धर्म सभा होती थी उसका 
सभापति राजा और उसकी अनुपस्थिति में प्राइविवाक होता था। शूद्रक के 
'मच्छुकृटिक' नाटक में जो लगभग ईस्वी ५ वीं शताब्दी में रचा गया था। 
तथा पीछे बने हुये धर्म शास्त्रों में कहां गया हे कि स्यावाधीश की गरद्ठी पर 
प्राइविवाक बैठे व धर्म सभा में न्याय करे। शक्स्तला नाटक से पता चलता 
है कि जब राजा दुष्यन्त धर्मसभा में नहीं गये तब ब्राह्मण मंत्री पिपुगा को 
धर्मासन पर बैठने का प्रादेश दिया । वादी और विवादी से प्रश्न करने के 
कारण 'प्राट' और सत्यासत्य का विवेचन करने के कारग “विदा होता 
है, इसलिये उसका नास 'प्राइविवाक' लिखा गया है। प्रथवा सभ्यों के 
साथ बैठकर जो धर्माधर्म का विचार करता है वह प्राहविवाक है। ॥ प्राइ- 
विवाक के सिवा धर्मसभा में और भी सभासद होते थं। मन्‌ का मत है कि 
प्राइविवाक के भ्रतिरिक्त तीन सभ्य सभा नें होने चाहिये। कौटित्य का 
कथन हैँ कि जनपदसन्धि (सीमाप्रान्त), संग्रह, द्रोग मुख और स्थानीय में 
अमात्यवत्‌ धर्मस्थ (जज) होने चाहिये। + शुक्रनीति के अ्रनुसार धर्मस्थों 
* देव ब्राह्मण तपस्वि रत्नी बालक वद्ध व्याधितानामनाथानाभिसरतां 
धर्मस्था: कार्याणि कुयु: ॥ २८ ॥ न च देशकाल भोगच्छलेनातिहरेयु: ॥ २६ ॥ 
पूज्या विद्या वृद्ध पोरुषाभिजन कर्मातिशयत$च पुरुषा; ॥ ३० ॥ 
| बादिनो प्रच्छति प्राड वा विवाको विविनकत्यतः । 
विचारयति सम्येर्वा धर्माधर्मों विवक्ति वा ॥| ४५८४ ॥ श्र० ४ शक्रनी तिसार 
$ यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम । 
तदा नियुज्यादिद्वांस ब्राह्मणं कार्यदशने।। 8 ॥ 
सो5स्व कार्याणि संपश्येत्सभ्येरेव त्रिभिव तः 
सभासंव प्रविश्याग्र्‌ यामासोन:ः स्थित एवं वा ॥॥ १० ॥ श्र० ८ 
+ धर्मास्थस्त्रयस्त्रयोईमात्या जनपदसन्धि-संग्रहें-द्रोहमख-स्थानीष व्यावहा- 
रिकानर्थान्‌ कुर्यू : ॥ ३८ ॥ श्रधि० ३ श्रा० १ 
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को संख्या ऊन (0006 हपा॥9०-"3) रहनी चाहिये, चाहे सात हो या पांच 
या तीन । जिस सभा में ब्राह्मण बैठे हों, वह सभा यज्ञ समान होती है भ्रौर 
राजा उस सभा में कायों के सुननेवाले, श्रच्छे पंडित वैश्यों को नियुक्त करे। 
राजा द्वारा नियुक्त हो वा अ्रतियुक्त हो, धर्मज्ञाता सभा में बोल सकता हैं, 
क्योंकि जो धर्मशास्त्र जानता है, वह दैवी वाणी बोलता है ।* शुक्रतीतिसार में 
बताया गया है कि यज्ञ के समान सभा के कुछ उपकरण भी हैं और यह 
बताया गया है कि सभा में किसका क्‍या कर्तव्य श्रौर क्‍या अ्रधिकार है । 
राजा, अधिकारी (प्राइविवाक) , सभासद, धर्मशास्त्र, गणाक, लेखक, सुवर्णो, 
अग्नि, जल और चपरासी ये दस कार्य सिद्धि के अ्रंग बताये गये हैं । इनके 
सहित राजा जिस सभा में बैठकर न्याय का विचार करता है, वह सभा यज्ञ 
के तुल्य है। ग्रध्यक्ष वा प्राइविवाक तो श्रर्थी वा वादी का लिखित श्रर्थ वा 
दावा पढ़कर सुनाये, सभासद व्यवहार की छानबीन करें, स्मृति निर्णय 
श्र्थात्‌ जयदान और दण्ड बतावे श्र राजा दण्ड दे। शपथ के लिये सोना 
और अग्नि, प्यासे और क्रोधी के लिये जल, द्रव्यादि गिनने के लिये गणछाक 
और निर्णांय लिखने के लिये लेखक होना चाहिये । | बृहस्पति का मत है कि 
सभासद विवाद का विचार करें, प्राइविवाक निर्णय करे और राजा दण्ड दे । 
शक्रनीतिसार में इस बात पर बड़ा जोर दिया गया हैँ कि व्यवहार 
भौर विवाद का विचार एकान्त में न किया जाय और न राजा श्रकेला ही 
यह काम करें; वरंचर मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मरा और प्राइविवाक के साथ 
* व्यवहार धुरं वोढु ये सकता पुद्धवा इब । 
लोक वेदन्न घर्मज्ना: सप्त पत्चत्रयोषपिवा ॥| श४डेंछ)॥ «» 
यत्रोपविष्टा बिग्राः स्थः सा यज्ञसदशी सभा। 
शोतारो वणित्रस्तन्न कत्तेब्या: सचिवक्षणा: ॥॥ ५४६ ॥। 
अ्रनियुक्तों नियक्तों वा धर्मज्गो बकतु महति॥। 
देवीं वायं स बदति यः शास्त्रमुपजीबति ॥ ५५० ॥ झआ० ४ 
प वृषोष्चिक्ृत सभ्याइच स्मृतिगेणक लेखकों ॥ ५५६॥ 
हेमाग्त्यम्बु स्व५ुरुषा: साधनाज़ूनि वे दश । 
एतहशाख्करणं यसय सध्यस्थ पार्थिव :॥ ५६० ॥। 
वक्‍ताध्यक्षों नुप: शास्त्रा सभ्याः कार्यपरीक्षकाः । 
स्मृतिविनिर्णय ब्रू ते जब॑ं दान द्ं तथा ॥ ५४६९१ ॥ 
दपथार्थे हिरण्याग्नी अम्बुतृषितक्षुब्धयो: । 
गणको गणयेदर्थ लिखेस्स्याय व लेखक: ॥ ४६२ ॥ श्र० ४ छुऋतीति 


१०६ राजशास्त्र के मल सिद्धान्त 


विचार करे। इसका कारण पक्षपात की सम्भावना हैं | पक्षयात की पाँच 
कारण बताये गये हैं, प्रीति, भय, बर, लोभ और एकासत में बादी बिवादी की 
बातें सुतना । * जब राजा धर्माधिकरणगा में न बंठ, तब बहा बठन क लिये ऐसे 
ब्राह्मणों को नियत करे जो वेदों के ज्ञाता,जितेस््िय, ली न, निरपेक्ष, अलफ्गकारी 
स्थिर बुद्धि, परलोक से डरनेवाले, उद्युतत और क्रोध रहित हों। सदे ब्राह्मण न 
मिलें, तो क्षत्रिय और क्षत्रिय न मिलें तो घर्मणासत्रज बंश्यों को नियुक्त करें। 
इनके साथ ही व्यवहार के ज्ञाता, आ्राचारबान, गगी, शन-मित्र में समान भाव 
रखनेवाले,धर्मज्,सत्यवादी,निरालस,क्रोध,काम श्र लोभ को जीते टय प्रियवादी 
सभासद सब जातियों से नियुक्त करें। इससे यह बात प्रत्यक्ष है ना संभासद 
तो वर्तमान काल की जरी का कार्य करते, वेद के ज्ञाता ब्राह्मश और उसके 
प्रभाव में धर्मशास्त्र के ज्ञाता क्षत्रिय आदि धर्मशारत्र का मत बताते भर । 
. % धसंज्ञास्त्रानसारेण क्रोध लोभ विवर्जितः । 
सप्राइविवाक: सामात्य: सब्राह्मण पुरोहित: ॥ ४२८ || 
समाहितमतिः पश्येद्‌ व्यवहाराननुक्रमात । 
नेकः पदयेच्च कार्याणि बादिनों: श्रुणयाद्रचः: ।। ६२६ ॥। 
रहसि च नपः प्राज्ञः सभ्याद्चेव कदाचन । 
पक्षपाताधिरोपस्व कारणानि च पञठ्च वे ॥ ५३० ॥। 
.._ रोगलोभ भयह्ेषावादिनोबचरहः श्रुति: | शुक्रनीति० ्र० ४ 
| यदा न क्‌र्यान्तृपतिः स्वयं कार्ये विनिर्णयम्‌ । 
तदातत्र नियुञ्जीत ब्राह्मण वेद पारगम्‌ ॥ ५३५ ॥ 
दान्तं कुलीन सुध्यस्थनुदंगकरं स्थिरम्‌ । 
परत्रभीरु धर्मिष्ठमयुक्‍तं क्रोध वर्जितम्‌ ॥ ५३६ ॥। 
यदा विप्रो न विद्वान्स्थात्‌ क्षत्रियं तप्नियोजयेत्‌ । 
वेश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञं श्र यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ ५३७ ॥ 
व्यवहार बिदः प्राज्ञा वृत्तिशीला गुणन्विता: । 
रिपो मित्रे समा ये च धर्मज्ञा: सत्यवादिन: ॥ ५१८ ४ 
निरालसा जितक रष कामलोभा: प्रियम्बदा:। 
राज्षा निर्योजितधास्ते सभ्या: सर्वासु जातिषु ॥ ५३९ 0 
कीनाशाःका रुका: शिल्पिक्सीद श्रेणिनत्तकाः । 
लिज्भनस्तस्केरा: क॒र्यु: स्वेन धर्मेण निर्णयम ॥। ५४० ॥ 
भत्‌ प्रत्यय उत्पन्नो व्ववहारस्तथाउपर: । 
तस्माद्‌ यः सहितो दृष्टो भर्त प्रत्यय लक्षण: ॥ ५० ॥ 


राज्य का ध्येघ और ग्रावदयकता १०७ 


क्र 


धर्मशास्त्र का ज्ञाता सभापति होता था। सभासदों के विषय में बताया गया 
है कि जिन लोगों का विवाद हो, उन्हीं के समव्यवसायी ही सभासद बनाये 
जायें । जैसे किसानों के विवाद में किसान, कारुशिल्पों के विवाद में कार- 
शिल्पी, ब्याज लेने वालों के झगड़े, में कुसीद जीवी, नाचने वालों के विवाद 
में नाचने वाले, संन्यासियों के झगड़े में संन्‍्यासी और चोरों के फागड़े में चोर 
सभासद नियक्‍त किये जायें। क्योंकि सम्प्रदाय वाले अपने सम्प्रदाय के 
नियमों के विषय में विचार कर सकते हें । महाभारत में दण्ड के स्वरूप के 
वर्णात में व्यवहार की चर्चा की गईं है । कहा गया हे कि वादी प्रतिवादी से 
व्यवहार उत्पन्न होता हैं। वह दो प्रकार का है, एक कुल्न के आचरण का 
हलंघन और दूसरा ज्ञास्त्र की अवहेलना । 

व्यवहार में चार बातें होती थीं पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष, क्रिया, और 
निर्णाय । अ्रत्तः इसकी संज्ञा चतुरविध न्‍याय थी। जिनको श्राजकल वादी 
प्रतिवादी कहते हें, उनके प्राचीन नाम थे श्र्थी, प्रत्यर्थी | श्र्जीदावे को आवे- 
दन कहते थे । धर्माधिकरणगा में अपने पक्ष की पुष्टि में श्र्थी जो वक्‍तव्य 
सुनाता था वह भाषा कहाता था। भाषा को पूर्वपक्ष और प्रत्यर्थी के जवाबदावे 
को उत्तरपक्ष कहते थे। विचार का नाम क्रिया और निष्कर्ष का नाम निर्णय 
था| अर्थी प्रत्यर्थी से भिन्न कार्य का ज्ञाता साक्षी कहाता था। व्यवहार के निर्णय 
में दपथ और साक्षी का भी प्रयोजन होता था । उस समय वकील न थे वकील 
का कार्य प्राइविवाक करता था। उसे श्रर्थी वा प्रार्थी कुछ नहीं देता था। 
व्यवहार की उत्पत्ति सत्य और भिश्या दोनों से होती हूँ क्योंकि एक मनुष्य 
सत्य बोलता है श्रौर दूसरा श्रसत्य। सत्यवादी को अपनी ऋत्यता सिद्ध करने के 
लिये धर्माधिकरण की शरण में जाना पड़ता है। कभी श्रर्थी सत्य बोलता हैं और 
कभी प्रत्यर्थी | श्रतः व्यवहार के लिये साक्षी की झ्राववर्यकता होती है। मनु 
के अनुसार साक्षी को गृहस्थ, पुत्रवान्‌ अ्रथवा पड़ोसी, क्षत्रिय, वेश्य वा शूद्र 
होना चाहिये । जो पहले भूठा माना जा चुका हो, व्याधि पीड़ित हो, पाप से 
दूषित हो जिसका लेन देत का सम्बन्ध हो, जो मित्र, नातेदार, सहायक ब 
शत्रु हो वह साक्षी नहीं हो सकता । राजा, कारीगर, नट, ब्रह्मचारी, संन्‍्यासी 
श्रोत्रिय, संघ से निकाला हुआ, दस्यू, निषिद्ध कर्मों से आजीविका करनेवाला, 
बूढ़ा, बच्चा, श्रति शुद्र, अत्यन्त दु:खित वा मत्त, क्षुबा, पिपासा से पीड़ित, 
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व्यवहारस्तु वेदात्मा वेद प्रत्यय उच्यते । 
मौनइच नर शादू ले शास्त्रोक्तशइव तथाउपरः ॥ ५१ ॥ शां० घ० श्र० १२१ 





(०्द राजशास्त्र के मल सिद्धान्त 


थका हुआ, कामातुर, पागल, क्रोधी और चोर मनस्मुलि के अनसार साझ्नी 
नहीं हो सकते । * एक साक्षी की बात की प्रृष्ठि बद्धि कोए दूसरा ने करता 
तो उसी पर निर्णय नहीं होता था। फूठ बोलते बाले साक्षी पर ६०० से 
१००० पण तक दण्ड होता था। मनु के अनुसार आदागा आगनी सत्यता, 
क्षत्रिय अपने यात वा सवारी श्रोर दस्त्र की, वेंश्य अप अल प्र।र गाते 
की और शुद्र महा पापों को अपने सिर लेन की, झप्ष लेता था लग्म सादय 
का उपयोग किया जाता था। विष्ण स्मृति में तीन प्रकार के लग्प बसास 
गये हैं, राजकर्म चारियों द्वारा माने हुए, साक्षियों द्वारा माने हये ओर ने माने 
हुए । जिस लेख्य पर साक्षियों के हस्ताक्षर होते थे वह प्रमागिक्र माना जा 
था। अ्रभियकत का दोष अ्रथवा निर्दोषिता सिद्ध करते के लिये जन, अग्नि, 
तुला, और विष का प्रयोग किया जाता था। चीनी यात्री दा वजांग ने बताया 
हैं कि अभियुक्‍त को एक बोरे में पत्थर और घड़े के साथ गहर पानी में छ| ड़ 
दिया जाता था । यदि पत्थर डूब जाता था ओर बह तरता रहता था तो निर्दाष 
और डब जाता था तो दोषी समझा जाता था थहू थी जल की परीक्षा। अग्नि 
की परीक्षा में श्रभियकत लोहे के तपे बतंन में बंठाया जाया था । र उस 
पैर और हथेलियाँ रखवाई जाती थीं और वह बर्तन उसे चदाया जावा था । 
यदि जीभ में छाले पड़ जाते थे, तो दोषी बरता निर्दाप समझा जाता था । जा 
ऐसी परीक्षा से डरते थे, उन्हें फूल की एक कली आ्राग में फेंकी पड़ती थी। 
यदि फूल खिल जाता तो निर्दोष प्रौर जन जाता था तो दोषी समर्भे जाते 
थे। तुला की परीक्षा में एक पलड़े पर अभियतत बेठाया जाता भा और 
दूसरे पलड़े पर पत्थर रखा जाता था। भार दोनों का रामाद होता था। सादि 
+ शूहिणः पुत्रिणों मौला क्षत्रविद्‌ शूद्रयोनयः । 

श्र्युक्ता: साक्ष्यमहेन्ति न ये केनचिदनापदि ॥ ६२ ॥। 

नार्थसम्बन्धितों नाप्ता न सहाया न वैरिण: । 

न दष्टदोषाः कत्तेव्या न व्याध्यात्ता न दूबिता: ॥ ६४ ॥ 

न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुक कशीलवों । 

श्र श्रेश्रिय न लिड्रम्यो न सद्धेश्यो विनिर्गतः ॥ ६५ ॥ 

ताध्यधीनों न कत्तेव्यों न दस्थुर्न विकर्मक्ृत । 

न वृद्धो न शिशुवेकों नान्‍्त्यो न विकलेन्द्रिय: ॥॥ ६६॥। 

नातों न भत्तो नोन्मतो न क्षतृषापीडित: । क्‍ 

न भ्रसात्तों न कामात्ों न कुद्धों नापि तस्कर : ॥ ६७ ॥ श्र० ८ 


राज्य का ध्यंप श्र आवश्यकता १० 


श्रश्मियुक्त निर्दोष होता था, तो पत्थर वाला पलड़ा गिर जाता था और श्र 
युक्‍त वाला उठ जाता था। विषप्रयोग की विधि यह थी कि एक सेढ़े के अ 
में घाव करके विष भर दिया जाता था। यदि मेह्ा मर जाता था ;: 
अभियुक्त दोषी और जीता रहता था तो निर्दोष समझा जाता था । 

प्राचोत काल के राजशास्त्र के प्रस्थों में वकील का वर्णान कहीं न, 
झ्ाया है परन्तु शुक्रतीतिसार में मुख्तार या वकील का वर्शाव है । उसमें लिर 
है कि जो ग्रर्थी वा प्रत्यर्थी व्यवहार न जानता हो वा प्रन्य कार्य के कारः 
व्याकुल हो तो उसे व्यवहार के ज्ञाता प्रतिनिधि को सदा नियुक्त करः 
चाहिये । अ्रप्रगल्भा (जो अपनी बात ठीक ठीक न समझा सके ), जड़, उन्म' 
बुद्ध, स्त्री, बालक, और रोगी के पूर्वपक्ष वा उत्तरपक्ष को प्रतिनिधि अ्थब 
पिता वा माता, मित्र, आता अथवा सम्बन्धी कहें | * प्रतिनिधि का क्िय 
हुआ कार्य श्र्थी व प्रत्यर्थी का ही समका जाता था। ऐसे प्रतिनिधि को ए' 
ग्राता रुपया पारिश्रमिक वा वेशबत मिलते की व्यवस्था की गई थी। धर्माशि 
करणा में प्रजा के मकदमे ही आते थे, चाहे वे दीवानी हों या फोजदाः 
अर्थात्‌ क्रय-विक्रय, वस्तुविक्रय, लेन-देन, उपनिधि (8480० ८ए४069) 
श्रप्राप्त व्यवहार (नाबालिग) व्यक्ति के बेचने, वेतन, डाके, गालीगलौज 
धर्म की, निन्‍दा, और मारपीट के सभी मामलों पर वहां विचार होता था 
कौटिल्य ने चोरी के मामले पर विचार के लिये कण्टकशोधन न्यायालय कं 
व्यवस्था की हे,परन्तु डाके के मामलों का विचार करने का स्थान धर्माधिकरर 
बताया है। अभियुक्त को दण्ड देने के लिग्रे उसके अपराध का विचार कर लिय् 
जाता था । जो श्रपराध खुल्लमखुल्ला डण्के की चोटपर किये जाते थे, उनव 


अरकनननन++०.. >सतलनतकननननने.. शकलनन७९+44++43333. वनननगन-3403+ “2कमकम >फननननन अनमननभननवतनननागकनन- जलन नल» कल नन “पल कलनिन पिन ता पटल ५८ मन ७० जनक १मननना मानता 4-+-3५-अनककननकन-ननननानाननीनि लाभ ननिननिनियान न नी++ल+ननतबन+. अमन िनिगितनाण पजनक+ %। ननानणनजडचलणल अल कत»+भ- नल न डी डील आया टी जीणा “थाए। ** जि 


+ व्यवहारानभिज्नेन ह्यन्यकार्पाकुलेन व ॥ ६२६ ४ 
प्रत्यथिनाथिना तज्ज्ञ: कार्ये प्रतिनिधिस्तदा । 
प्रप्रगल्भजड़ोन्सत्तवद्धस्त्री बालरोधिणास्‌ ॥ ६३० ॥॥ 
पूर्वोच्तरं बदेद्‌ बन्धुनिय॒क्तो वाथवा नरः । 
पिता माता सुहुद बन्ध्षर्न्‍्नाता सम्बन्धिनोईपि थे ॥ ६३१ ।॥ 
यदि कथुण्पस्थानं बाद तन्न प्रवर्स यंत्‌ । 
थः कश्चित्कारय क्तिज्चिन्वियो गाञेम केनचित्‌ ॥॥ ६३२ ॥। 
तत्तेनेव कृत सेखमनिवरत्त्य हि तत्स्मतम्‌ । 


नियोगितस्थापि भूति विवादात्‌ बोडशांशिकील्‌ ॥ ६३३ ॥। 


शुकती तिसार ऋ० 





११० राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


संज्ञा 'साहस' थी । * छोटे साहस में छोटा दण्ड होता था परस्तु बड़े साहस 
के तीन भेद थे । प्रथम साहस, मध्यम साहस झौर उत्तम साहस । प्रथम साहस 
दण्ड ४८ से ६६ पशा, मध्यम साहस दण्ड ३२०० में 7०० फया ओर उत्तम 
साहस में दष्ड ५०० से /००० पता होता था| साथारगा प्रपर] थो के लिये 
दण्ड की व्यवस्था साधारण थी | तांबा, पीतल, कांच तथा हाथीदांत के बरनों 
के लिये डाका डालने वाले को प्रथम साहस, बड़ेबड़े पण गनष्य, खेल, धर, 
हरण्य, सुबर्ण, महीन वस्त्रों के लिये डाका डालने बाल को मध्यम साहस 
दण्ड, और स्त्री वा पृए्ष को बलात्कार से बाँधने वा बेंधवाने बाल वा राजाओं 
से बँधे हुए को छड़ाने वाले को उत्तम साहुस दण्ड की व्यवस्था थीं। 
कौटिल्य ने भी इसकी पुष्टि की हूँ । 

चलती गाड़ी रोकने में जो बाधक होता है उसे कण्णक समझा जाता 
था। राज्य प्रबन्ध में बाधा डालने वाले को शासन का कष्डक शाम का जाता 
था। राज्य के विरुद्ध जो षड्यन्त्र रचते थे वे राज्य के कण्टक समझे जाते 
थे। इनका नाश करने वाली संस्था का नाम कण्टथ शोबन था। काण्टक दो 
प्रकार के बताये गये है। एक में धोबी, सुनार, दर्जी, ताँता ग्रादि शिल्गी, 
दुकानदार, ब्याज खाने वाले और दूसरे में राज्य को आ्राधथिक हानि पहुँचाने 
वाले तथा राज्य के नियमों का उल्लंघन करने वाले थे। अग्नि, चट़े, सर्प, 
जल, महामारी और बाघ की गणना कण्टक में होती थी । पहले प्रकार के 
कण्टक प्रजा को ठगने वाल समझे जाते थे क्‍योंकि वे प्रजा की कष्ट देते थे । 
घोबी समय पर कपड़ा न देता, खराब कर देताया फाड़ देता था तो बह् 
प्रजा को कष्ट देने वाला समका जाता था। ताँती या जुलाहा कपड़ा बनने 
के लिये अधिक सूत लेता था और उप्तकी सूचना गृवगाव्यिक्ष को न देता 
था तो दण्ड का भागी होता था। थोड़े दामों पर भ्रधिक का माल लेसेबाला 
चोरी का अपराधी समभा जाता था। ग्राहक के सोने चाँदी में जो. मिलायट 
करता था, उससे कुछ चुरा लेता था या अच्छे माल के बदले में योटा माल 
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* साहसमन्बयवत प्रसभ कम ॥ १॥ अधि० ३ श्र० १७ 

 बृत्तकंसकाचर्दतभांडादीव स्थल द्र॒व्याणासष्टचत्वा रिशतपणावरं 
षण्णवतिपरं पृर्वस्साहस दण्डः ॥ ८५॥ महापशुमनुष्यक्षेत्रगह॒ हिरण्य सुवर्ण 
सुक्ष्म वस्त्रदीनां स्थूलकद्रव्याणां द्विशातावर: पञचशतापर: मध्यमस्साहस 
दण्ड: ॥ ६ || स्त्रियं पुरुष॑ वाभिषज्ञ बध्ततोबन्धवतों बंध वा मोक्षयतः 
पज्चाञतावर: सहस्त्र पर उत्तमः साहस दंड इत्याचार्या: । १०) श्रघि० ३ श्र० १७ 


हि 
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देता था तो वह दण्ड का भागी होता था । कसेरों और बतन बनाने वालों 
के लिये वेतत, माल की छीजन और दण्ड श्रादि की व्यवस्था कौटिल्य ने 
की हूँ । दुकानदार किसी प्रकार भी प्रजा को लूट नहीं पाते थे। दुकानदारी 
में भ्रष्टाचार के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है ! 

सरकारी कोष में जाली सिक्‍के रखने वालों और वहाँ से चोरी 
करने वालों, गढे हुए धन को बिना प्रमाण अपनाने वालों और राजा को 
बिना सूचना दिये रोगी की चिकित्सा करने वालों की गणना कण्टकों में की 
गई हैं । भलेमानस दिखाई देने वाले चालाक और मक्‍्कार बनियों, कारीगरों, 
नटों, भिखारियों और ऐन्द्रजालिकों से भी प्रजा की रक्षा की व्यवस्था की 
गई है । ऊपर लिखे कण्टकों के श्रतिरिक्‍त श्रप्रत्यक्ष कण्टक भी थे। ये लोग 
राजकमंचारी थे । इनके सुधारने के लिये समाहर्त्ता को आदेश था कि समग्र 
जनपद में संन्‍्यासी, तपस्वी, सिद्ध, निरन्तर घूमने वाले ऐन्द्रजालिक, नट, 
भांड, भाट, कलवार, हलवाई, पका हुश्ना मांस बेचनेवाले, रसोइया, आदि 
के वेष में गृप्तचर नियुक्त करें। ये ग्राम के भ्रधिकारियों की ईमानदारी और 
बेईमानी का पता लगाकर उनको दण्ड दिलवाते थे। लोक में उपद्रव करने 
वाले १२ प्रच्छन्न वा अप्रत्यक्ष कण्टक ये बताये गये हँ--धर्मस्थ, प्रदेष्टा, 
ग्रामाध्यक्ष, झूठा साक्षी, अपने ऊपर भूत प्रेत बुलाने वाला, ह॒त्यारा, विष 
देने बाला, बेहोश करने वाला, जाली सिक्‍तके बनाने वाला, भूठे कागज 
तैयार करने वाला, वशीकरणाकर्ता तथा नकली सोने के व्यापारी। 
इनसे प्रजा की रक्षा करना राज्य का कतेंव्य था। कण्टक पुरुषों का विचार 
कण्टक शोधन न्यायालय में होता था। आधुनिक काल के स्पेशल ट्राइव्यूनल 
के ढज़ पर यह न्यायालय था। निरपराध को दण्ड बहीं मिलता था। प्र्थ 
दण्ड के अतिरिक्त शारीरिक दण्ड का विधान भी था। यह चार प्रकार का 
था---छः डण्डे या चार कोड़े मारना, हाथ पैर बांधकर उलठा लटकाना या 
लाक में नमक का पानी डालना । छोटे-छोटे प्रपराध करने वालों तथा बालक, 
वुद्ध, रोगी, भूखे प्यासे, थकेमांदे श्रथवा श्रफरकर खाये हुये भ्रपराधियों को 
डण्डे या कोड मारते का निषेध था। ब्राह्मण वा तपस्वी को पकड़ कर 
इधर उधर धुमाना ही यथेष्ट दण्ड था। गर्भिणी वा एक माह की प्रसूता 
स्‍त्री को दण्ड नहीं दिया जाता था। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि पाटलि- 
पुत्र में चोरी नहीं होती थी । इसका यह कारश है कि कौटिल्य ने ऐसी दण्ड 
व्यवस्था की थी कि किसी को चोरी करने का साहस ही न होता था। 
राजकर्मंचारियों को जनसाधारण से अ्रधिक दण्ड दिया जाता था। व्यभि- 
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चारियों और चोरों के लिये नाक कात काटने के दगट के साथ ४०० पा 
दण्ड की व्यवस्था थी। कुटने दूना दण्ड पाते थे। अपने से उराम बर्गा मे 
व्यक्ति वा गरुजनों को हाथ वा पर से भारतने बाले, राजा के शान था साह्ग 
पर चढ़ने वाले का एक हाथ शौर एक पैर काट दिया जाता था अथबी! ७०० 
पण दण्ड लिया जाता था। जो शाद्र श्रपने को ब्राद्मगा कहता और बेबला 
के उद्देश्य से दिये द्रव्य का अ्रपहरण करता प्रथवा ज्योतिषी बनकर सजा 
का भ्रनिष्ट बताता वा राजा का द्रोह करता वा किसी को दोनों आंखे फोड़ 
देता तो औषधियों द्वारा वह अन्धा कर दिया जाता वा उशकों ८०० पा 
दण्ड दिया जाता था। स्त्रियों वा कन्याग्रों के साथ उनकी इच्छा मे संग 
करता तो स्त्री पुरुष दोनों दण्ड के भागी होते थे शोर यदि अ्निछद्ा गे करता 
था तो पुरुष दण्ड पाता था । चोर वा व्यभिचारी को छोट देते चालें, 
राजा की श्राज्ञा को च्यूनाधिक लिखनेवालें, कन्या व दागी को संगर्भ चराने 
वाले, भूठा व्यवहार करने वाले और अभक्ष्य पशुप्रों का मांस बेसने वाले का 
बायां हाथ और दोनों पैर काट दिये जाते थ्रे। देव सम्बन्धी पथ, प्रतिमा, 
मनुष्य, खेत, घर, सुबर्ण श्र रत्न बेचने वाले को प्राग दण्ड सि्ना था। 
बलात्कार स्त्री या पुरुष की हत्या करने, या उसे उठा ले जाने बाले को, 
नाक कात काटने वालों को नगर या ग्राम से दृत्य अपहरण करने बाले को, 
संघ लगाने वा धर्मशाला से चोरी करने वाले था राजा की कोई वस्तु चुराने 
वाले को सूली पर चढ़ाने का दण्ड कौटिल्य ने बनाथा! टली पर चड हए 


थक 


शव को उठा ले जाने वाले को भी यही दण्ड बताया लड़ाई भागए़ में 
यदि कोई किसी को मार डालता था तो उसे कप्ट देकर मार या ज॑ ता 
था। चोट खाया मनृष्य यदि ७ दिन में मर जाता था तो प्रभियूतत को बिना 
कष्ट के प्राणादण्ड दिया जाता था। यदि १५ दिन में मस्ता तो प्रतवम साशस 
दंड और तीन मास पद्चात्‌ मरता तो ५०० पणा दण्ड दिया जाता था और 
चिकित्सा शझ्रादि का व्यव भी अ्रभियकत से लिया जाता था। किसी स्त्री को 
मार कर गर्भ गिरा देने वाले को उत्तम साहस दण्ड, श्रीपब्रि द्वारा गिराने 
वाले को मध्यम साहस दण्ड और कठोर काम कराक्रे गिराने बाले को प्रथम 
साहस दण्ड दिया जाता था | किसी उऊष्प का श्रवाचक बंध करने वाले या 
न्यूच से स्यून दस पशुश्रों वा घोड़ों को चुराने वाले को प्राण दण्ड दिया जागा 
था। जल रोकने वाले, पुल अथवा बाँध को तोड़ने वाले को कौटिल्य ने बहीं 
ड॒बा देने की व्यवस्था की है । यदि पुल बिना जल का हो तो उत्तम साहस 
दण्ड और पहले से टूटा फूंटा हो तो मध्यम साहस दण्ड दिया जाता था । यदि 
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कोई माला, पिता, पुत्र, भाई, आचाये या तपस्‍्वी की हत्या का अपराधों होतीं 
था तो उसके सिर की खाल उतारे ली जांती थी या वह जीवित जला दिया 
जाता था । यदि कोई उन्हें कोसता था तो उसको जीभ कांट ली जांती थी । यर्दि 
नोचता खसोटता था तों जिस अंग से ऐसा करता था वह अ्रंगे काट दिया 
जाता था | स्त्री को विष देकर जो पुरुष मार डाले उसे तथा पुरुष को विष 
देकर मार डाले उस स्त्री को जल में डबाया जातां था। स्त्री गंभिणी होती 
थी तो बच्चा. होने के एक मास परचात्‌ उसे डब्ाया जाता था । 
कौटिल्य ने राजकीय अपराधों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था 
की है । राज्य लेते का अभिलाषी, रतवास में झगड़ा पैदा करने वाले, जंग- 
लियों और शत्रुओं को उभारने वाले, दुर्ग वा राष्ट्र को राजा से कुपित कराने 
वाले के सिर और हाथ पैर अंगारों पर रखकर शिरच्छेदन करा दिया' जाता 
था । ब्राह्मण को ऐसे अपराधों के लिये कालकोठरी का दण्ड दिया जाता थां)े 
जो व्यक्ति चरागाह, खेत; खलिहान, घर, लकड़ी तथा हाथियों के सुरक्षित 
जंगलों में आग लगाता था तो उसे ग्राग में जला दिया जाता था। राजा को 
गाली देने, गप्त रहस्य प्रकट करने, राजा का अनिष्ट प्रचार करने तथा 
ब्राह्मयत की रसोई से बलातू भोजन लेकर खाने पर उसकी जीभ कटवा दी 
जाती थी | कौटिल्य ने लिखा हे कि अपराधी को एकांग बध' अथवा ऐके 
उंगली काटने से प्राण बध तक दण्ड दिया जां सकता था जो अधिकारी 
निरपराधों को दण्ड देते थे उन्‍हें कठोर दण्ड दिया जाता था। यदि राजा 
ग्रपराध करता था तो वह भी दण्ड का भांगी होता था । कौटिल्य के मंतानें- 
सार राजा अदण्डय नहीं ह | कौटिह्य ने लिखा हैँ कि यदि राजा अ्रंदण्ड्य 
को दंडित करे तो उस पर ३० गना दण्ड हो और दण्ड का यंह धन राजो 
देवता को श्रपंण करके ब्राह्मणों को बांट दे | ऐसा करनें से ठीक दंड न देने 
, के कारण उत्पन्न राजा का पाप मिठ जाता ह, क्योंकि मिथ्या व्यवहार करने 
वाले राजाओं का शाक्षन वरुण हीं करता है । * यहां केवल श्रर्थ दंड की 
व्यवस्था ही है। | 

प्राच्ीय यनातियों के मतानसार राज्य का ध्येय--प्राचीन काल के 


| 


अिनसनज 





हे 
के अनिनिभ नल अय 





* खदण्ड्यदण्डने राज्ञों दण्डस्त्रशगुणोध्म्भसि । 

.. वरुणाय प्रदातव्यों ब्राह्मणेम्यस्ततः परमू ॥ ४८६॥' '.. ' 
तेन नेत्युयते पाप॑ राज्ञों वण्डायचारजम्‌ । आज को आ ह 
शास्ताहि वरुणों राजा भिथ्या व्याचरतां नृषु ॥ ५६ ॥ अधि९ ४ श्र० १३ 
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प्रनानियों का राज्य सम्बन्धी सिद्धान्त हमें बतलाता है कि यूनानियों का 
विचार राज्य के. उद्देश्य तथा ध्येय के विपय में बड़ा उच्च था। वे लोग 
राज्य को. मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट ध्येय समझते थे वे राज्य को अच्तिम 
ग्रादर्श पर पहुँचने का केवल साधन ही नहीं वरन्‌ स्वतः राज्य ही को ग्रस्तिम 
ग्रादर्श-मानते थे । 

,-.. - (-+सार्वेजनिक सुख--यूनान के सबसे प्रसिद्ध राजनैतिक दार्शनिक 
प्लैटो और भ्रस्तू ने राज्य का ध्येय स्पप्ट रूप से बर्गात किया है। प्लटों के 
म्रतानूसार राज्य का ध्येय मनुष्य को न्‍्यायपरायणा तथा सदगगी बनाना था। 
प्रजा को सब प्रकार से सुखी बनाना था। नगर के अधिकारियों का यह 
क़र्त्तव्य था कि वे लोगों का प्रत्नन्ध इस प्रकार से करें क्रि जिससे गार्बजनिक 
सुख की प्राप्ति हो । अ्रतः प्लेटो ने राज्य की ग्राथिक व्यवस्था को सुधारने 
का आदेश किया है क्योंकि उसका विचार था कि जब तक राच्य में धन की 
कमी होगी भ्रथवा धन का सदुपग्रोग ने होगा तब तक प्रजा सुखी नहीं रह 
सकती ,। सावेज़निक सुख के हेतु उसने श्रपनी पुस्तक 'रिप्लिक' में साम्यवाद 
पर जोर दिया है । उसका. विचार है कि प्रजा को सुख्ती रखने के लिये 
शासकों तथा देश के रक्षकों में साम्यवाद का होना ग्रावश्यक है । घन और 
कुटुम्ब का साम्यवाद स्थापित हो जाने पर देश के शासकों और रक्षकों को 
पक्षपात करने का संयोग प्राप्त न होगा और राज्य-कार्य में सफलता होगी । 
. हाज्य-कार्य कौ सफलता पर ही जन साधारण का सुखी होना निर्भर है। 
राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिये जिसके लिये वह योग्य 
है. राज्य में. प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना. कार्य सफलतापूर्वक करके ही गुख- 
पूवंक रह सकता है। यदि ,कोई व्यक्ति उस कार्य को ने करके जिसके 
वह योग्य है, कोई दूमरा कार्य करता है तो वह दो अपराध करता है एक तो 
यह ,कि. वह दूसरे के कार्य को इतनी भ्रच्छी तरह नहीं कर सकता जैसा कि 
जेह करता दूसरा यह कि वह एक अ्रच्छे तथा योग्य व्यक्ति को उस कार्य 
को करने से वंचित रखता है । इस प्रकार प्रजा के सु्री रहने में बाधा 
पड़ती हैं। अतः उसने ऐसी बातों का निषेध, किया है । उसके भ्रत॒गार राज्य 
का ध्वेय प्रजा को शिक्षित बनाकर तथा शासक और रक्षक्रों में साम्यवाद 
की स्थापना करके स्वेसाधारण .को सुखी बनाना है । भ्ररस्तू के मतानुसार 
राज्य का ध्येय प्रजाजनों में सदगुण उत्पन्न करता. है। उसका विचार है 
कि राज्य पूर्श|रूप से स्वतन्त्र तथा धृत्त धान्य से परिपूर्ण होना चाहिये । 
राज्य को भोजत वस्त्र. के लिये.अच्य राज्य तथा व्यक्तियों पर मिर्भर न रहता 
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चाहिये। राज्य में सब प्रकार की आवश्यक वस्तुएँ उत्पन्न करनीं चांहिये 
जिससे तागरिंकों की सब आवश्यकतायें पूरी होती रहें भौर किसी वस्तु की 
कमी न रहे । राज्य का ध्येय केवल राज्य में घव की अंधिकता तथा शान्ति 
ही नहीं है । राज्य का वास्तविक ध्येय प्रजा का सुखंपूर्वक जीव॑न व्यतीते 
करना हूँ। राज्य में सर्वेसाधारण के सुख को ही श्ररस्तू ने राजा का ध्येय 
बतलाया है। उसका कथन है कि राज्य का ध्येय मनुष्यों की उच्चतम मान- 
सिक तथा नेतिक आवश्यकताओं की पूति करना हैं ([76 86 €हांडॉ5 
(60 इ४फ मशीश' 200 प्रा0-8 870 780602प४ 76805 
07797) । गृहस्थ, मनुष्यजीवत की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति 
करता है और राज्य सर्वेसाधारण को सुख पहुँचाने के लिय हू । 

. २--राज्य में जञान्ति--यूनानियों का विचार था कि राज्य का उद्देश्य 
तथा ध्येय राज्य में शान्ति स्थापित रखना था। राज्य म शान्ति स्थापित 
रखने की व्यवस्था प्लैटों ने भी की है। इसका कथन है कि जिस प्रकार 
मनुष्य के शरीर के मुख्य भाग तीन है--मस्तिष्क, हाथ, पैर तथा पेट । उसी 
प्रकार राज्य के भी मुख्य श्रज्भ तीव है--दाशंनिक शांसक,सैनिक दल तेथा भोंज॑ने 
वेस्त्रादि उत्पन्न करने वाले व्यक्ति प्लैटो के विचार से राज्य में शान्ति तभी 
रह सकती है जब शासकों को शासन कार्य करने के अतिरिक्त और कोई 
कार्य न हो । सैनिक दल केवल देश की रक्षा का ही कार्य करे, इसके अति- 
रिक्त उसे और कुछ न करना पड़े । तीसरी श्रेणी के लोग उत्पादक हैं 
जिनंका कार्य राज्य की आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन करंना है। 
उसका विचार है कि इस प्रकार की वंणाँ व्यवस्था द्वारा ही राज्य में शान्ति 
स्थापित रह सकती है । अ्रतः राज्य का ध्येय यह हे क्लि शान्ति स्थापित की 
जाय और दुष्टों तथा राज्य के विधांनों का उल्लंघन करनेवालों को कठोर 
दण्ड दिया जाय । भ्ररस्तू के मतानुंसार राज्य का ध्येय राज्य में शान्ति स्था- 
पित रखना है। राज्य का यह कतेंव्य है कि शासकों द्वारा नेतिक तथा 
राजनैतिक नियंभों के अ्रनुंसार प्रजा को अच्छे काये करने के लिये बाध्य किया 
जाय और पूर्रांरप से शान्ति रखी जाय । ः 

३--प्रगति--प्राचीन काल के यूनानियों का विचार था कि मनुष्य मात्र 
की उन्नति राज्य में ही रह कर हो सकती है । राज्य का ध्येय प्रजा की सब 
प्रकार की उन्नति करना था। प्लैटो का कथन हे कि राज्य वृक्ष से उत्पन्न 
नहीं होता है वह तो राज्यों मे रहने वाले मनुष्यों का ही संगठन हैँ । राज्य 
प्रेजा से पृथक कोई श्रन्य वस्तु नहीं समभा जाता था। राज्य एक तागरिक 
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का ही विराट रूप था । नागरिकों के समूह को ही राज्य नाम । गम्त्रात्रित् 
किया जाता. था । ल्पैट्रों ने कहा है कि यदि किसी राज्य के विषय में ज्ञान 
प्राप्त करना चाहते हो तो वहां के व्यक्तियों का भि रीक्षगा[ करतलों । यदि राज्य के 
मनुष्य सुखी तथा उन्नत दशा में हें और उन्नति करते जा रहे हे तो समझना 
चाहिये राज्य. अपने ध्येय .को 'समझता है और अपने कर्तव्य का उचित 
रूप. ने पालन कर .रहा है राज्य का उद्देश्य अरस्तु ने प्रजा की व्यवितगत 
उन्नति करना बताया है.। भ्ररस्तू का विचार हैं, कि वही राज्य अपने वास्तविक 
ध्येय, को समृभता है, जिसकी प्रजा सब प्रकार से उन्नति करती चली 
जाती हूं ।, .. । 

४-सामाजिक. उन्नति-प्राचीन ययानी दाशनिक राजशास्न्ज्ञों का 
विचार है कि एक श्रच्छे राज्य का ध्येय प्रजा की सामाजिक उन्नति करना 

। प्लेटो शोर भ्ररस्तु ने प्रजा.की सामाजिक उन्नति का आधार अच्छी 

ब्रतलाया है । भ्तः दोनों ने लोगों की प्तामाजिक उन्नति के लिये शिक्षा वी 
बड़ी भ्रच्छी योजनाएँ हमारे सामने, रखी हें। उनका विवार है. कि किर्स 
राज्य की सामाजिक दशा,तभी, भ्रच्छी हो सकती है जब मनप्यों की प्रारम्भिव 
शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो । इसलिये प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा पर जार 
दिया गय्या है। मनृष्य समाज को प्लेटो ने तीन भागों में विभाजित किये 
है । एक दाशनिक झासक, - दूसरे सैनिक, तीसरे उत्पादन करते बाले | इस 
प्रकार तीन भागों में प्रजा को विभाजित करके एक प्रकार की वर्गा-व्यवरपा 
की स्थाप्त्ता की थी । इस प्रकार की वर्णु-व्यवस्था स्थापित करने का प्रयोजन 
प्रमाज की सब प्रकार की उन्नति करना था।, भ्ररस्तू ने भी प्रजा जनों को 
क़ई भागों, में विभाजित किया हुँ | दासों का होना भी श्रावश्यक बतागा गया 
हैं। समाज़ की, उच्चति के लिये वह झ्ावश्यक् है क्रि प्रत्येक बर्गा के लोग श्रपने 
अपने तिड्चित कार्ये करें। राज्य की ओर से स्त्रियों की. शिक्षा का भी पिएं 
भेबन्ध श्र, । इद-दाशेनिकों का मत है कि सामाजिक उन्नति के लिये यह 
झ्रावश्यक ,है,कि, स्त्रियों को मनुष्यों क्रे,समान अधिकार दिये जायें। राज्य ने 
इसीलिये मनुष्यों के समान स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था भी कर रखी थी । 
छत्रियों को शाप कार्य में. भी भाग लेने का अ्रधिकार, था । 
न +न्यायू-_न्य[य , के- विषय , में यूत्तानियों, के विचार ग्राजकल के 
विचारों से भिन्न थे । प्लेटो के अनृत्तार न्यूयय का अथ था कि प्रत्येक्त मनप्य 
अपने उस कार्य को करे जिसके वह योग्य हो । ब्रतः राज़्य का ध्येय यह था 
कि मनुष्य अपने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करते रहें. जो अपने कार्य 


- 


राज्य का. ध्येप और, आवश्यकता 2१8 


को छोड़कर दूसरे का कार्म- करता था वह अपराधी समझा जांता, था यनाच् 
श्े न्याय कठोर था। छोट छोटे अपराधों के लिये कठोर द्वण्ड दिये जाते थे ॥ 
चोरी बहुत बराअप्रराध समझा जाता था। हछ्य का:घ्येय भ्ररस्तु के सतानुसार 
राज्य के विधानों, का पूर्णोरूप,से पालन, क़राता- था। राज्य ध्येय.का न्याय 
भा | न्याय करने, के, लिये-च्यायाघधीशों- का निर्वाचन, प्रजा द्वारा होता था। 
मना तियों का विश्वास था कि जिस राज्य. में विधानों का उल्लंघन किया .जाता 
है वहां शार्ति कदापि, नहीं रहु सकती । शत: स्थाय की ओर अधिक ध्यान 
पिया जाता था 4 " ४ है 

ः - / जब, रोम बालों त्ते यतान को विजय कर लिया तो « उन्होंने ग्रनान को: 
अपने साम्राज्य का,एक प्राज्त बना लिया | सगरः- राज्यों का अन्त हआ और 
साम्राज्य की स्थापना हुई .। रोम - वालों ने यूनान, के राजनैतिक विचारों से 
लाभ तो उठाया. परन्तु रोम वालों के समय में-साम्राज्यवाद की उद्चति हुई | 

सेम वालों ने राज्य - के ध्येय पर विशेष  ध्याव तन देखर केव्रल साम्राज्य 

स्थापित , करने का. ही प्रयत्न किया-। हम यहू- कह _ सकते हे कि रोमन 

लोगों के विचारानूसार राज्य का ध्येय संगठन करना तथा छोटे छोटे नगर 

हाज्यों को संगठित-करके साम्म्राज्य स्थापित करवा था । रोम वालों ने.आधुतिक 

संसार को बिधान दिया है । रोमच लॉ. संसार में: प्रसिद्ध हैं । अपने समय में 
झरोमन लोग शासन कार्य में बड़े तिपुण्‌ थे, जेसा बतलाया गया है रोमन लोगों 

का ध्यान साम्राज्य स्थापित करने-की ओर था । साम्राज्य स्थापित करने के 

लिये भी कुछ विशेष बातों की आवश्यकता- थी, भश्रतः रोम वालों का ध्येय 
ग्रच्छी अ्रच्छी .सड़कें बनाना था जिससे साम्राज्य के प्रत्येक भाग में शीघ्रता से 

पहुँचा जा सके | उनके राज़्य का ध्येय था ज्ासन की केन्द्रित करना। केन्द्रीय 
हासन बड़ा शर््र्तिशाली, था। केन्द्र ( रोम ) ही से सम्पूर्ण शासन प्रबन्ध का 
संचालन होता था- प्रान्तों क्रे शासकों का एक प्राच्त से दूसरे प्रान्तों का 
स्थानान्तर- किया. जाता था जिससे एक स्थान पर रहकर कोई प्रान्तीय गवनेर 
प्रधिक- शक्तिशाली न हो जाय ओर विद्रोह न क़र दे। ग्रत: रोमन लोगों का 
शाज्य का ध्येय केवल; शासन कार्यों तक ही सीमित रहा। वह था ऐदक्य, 
प्रनुशासत- (952%/76) , स्ववंभौभिक नियम तथा असुर्घव कुटम्बकं की 
की मनोवत्ति ((05%0790॥ 797) |. - . 

। .»  सध्यकालीनः राजशास्त्रवेत्ताप्रों: में सेच- टामस ऐक्वाइनस (७9. 
]079858 00795 -१२२७---११७४ ) और दाँते ((0980/86 १२६५-- 
3३२१) अधिक प्रसिद्ध हे ।. सेन ठामस ने -राज्य का ध्येय ईसाई धर्म की 
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उन्नति करना बतलाया हैं। उंसका कहना है कि राज्य के कार्य धर्म के अनुसार 
चलाने चाहिए । उसने ईसाई धर्म क्री सब प्रकार से उन्नति तथा उसका प्रचार 
करना ही राज्य का उद्देश्य तथा अन्तिम ध्येय बतलाया है । मध्य काल में 
यरोप में ईसाई धर्म का ही बोलबाला था। सेन टामस ने साबयब सिद्धान्त 
के प्रनसार राजा की तुलना हृदय से की है उसने बतलाया है कि जिस 
प्रकार हृदय (64॥6) सम्पूर्ण शरीर का स्वामी है उसी प्रकार राजा राज्य 
का स्वामी होना चाहिये। परन्तु उसका कतेव्य हैँ कि पोप को आजा के 
झ्रनसार कार्य करे, क्योंकि वास्तव में पोप ही पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि 
हैं। उसने लिखा हे कि राज्य का ध्येय प्रजा की सलाई है । बजा के लाभ 
के लिये राज्य कां कतेंव्य हैं कि घामिक कार्योंके लिए बन की मात्रा 
निश्चित कर दी जाय, दान पुण्य किया जाय, श्रच्छी-श्रच्छी सड़कों बतवाए 
जायें और सड़कों के कितारें वक्ष लगवाये जायें। प्रजा की उन्नति शिक्षा पर 
निर्भर है, भ्रतः पाठशालायें खुलवाई जायें | राज्य का उद्देश्य तथा ध्येय प्रजा 
की भलाई, लोगों में धामिक भाव उत्पन्न करना तथा सब प्रकार से धर्मातुसार 
समाज की उन्नति करना है । 
+. च्याय के विषय में सेन टामस के विचारों पर अ्ररस्तूु, सिसरो, गेल 

आागस्टाइन (96. &020806) तथा बाइबिल का बड़ा प्रभाव पड़ा है । 
उसने युवित श्रथंवा प्रेक्षा को ही विधान बताया है। उसने विधान की परि- 
भाषा इस प्रकार की है “एक समुदाय के संरक्षक द्वारा सा्नजनिक हित के 
लिये युक्तितिपुूर्ण दिया गया आ्रादेश विधान है” उसके अनुसार राज्य का 
उद्देश्य न्याय हैं। न्याय का आधार विधान है, विधान के चार भाग हैं। 
उसका मत है कि विधान चार प्रकार का होता है--१. शाइवत ( ४९८॥798] ), 
२. ईरवरीयं ()ए॥6), ३. प्राकृतिक (िध्वापा3), श्ौर ४. मानवी 
(निष्याआ॥) । इन्हीं विधानों के श्राधार पर संसार के सम्पूर्ण कार्यों का 
संचालन होता है। इन विधानों का उल्लंघन करने से आपत्ति श्राती है | श्रतः 
राज्य का कर्तव्य यहे है कि इनमें से मनष्य सम्बन्धी विधानों का पालन लोगों 
से कराये जिससे राज्य में सुख और शान्ति स्थापित हो । 

' ' दांते देश की शान्ति को सबसे महत्वपूर्ण विषय समझता था इस 
लिये उसने राज्य का उद्देश्य तथा ध्येय देश में पूर्ण शान्ति स्थापित रखना 
बंतलाया है। दाते के समय में इटली की राजनैतिक दशा शोचनीय थी 
वहाँ के छोटे-छोटे राजा आपस में निरन्तर लड़ते भगड़ते रहते थे । इसलिये 
देश में भ्रशान्ति थी श्रौर व्यापार की उन्नति नहीं हो सकती थी । व्यापार 
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की उच्चति तथा देश में सुख, और ज्ञाच्ति स्थप्रित करते के, लिये एक शकक्‍्ति- 
छाली राजा को आवश्यकता.थी इसलिए उसने राज़तन्त्र का समर्थव किया 
ग्रौर राजा का ध्येय बलपूर्वक राज्य में झ्ान्ति स्थापित रखना बतलाया 
है । उसका विचार था कि राज्य में झूंगडों का कारण पोप तथा ईसाई धर्म 
का लौकिक तथा राजनंतिक विषय। में. भाग लेना है। अ्त' उसने इस बात 
पर जोर दिया कि पोप को , राजनैतिक विषयों में . कोई भाग नहीं लेना 
चाहिये । राजा धर्म से परे हे। उसका मत है कि विधान ही राज्य में सबसे 
महत्वपूर्ण शक्ति. है, विधान ही सर्वोच्च सत्ता शासन है, विधान ही न्याय 
है । राजा का कर्तव्य न्‍्यायपूर्वक शासन करना है। राजा ही विधान अथवा 
न्याय का स्रोत है । दांते के सिद्धान्तों का प्रचार मासिलियो (/०॥520 ) 
झौर विलियम ग्राफ ऑँकहम (शा।[6॥7 0 0०) ने किया । 
प्राधुनिक काल के राजझास्त्रवेत्ताशों ने भी राज्य के ध्येयों पर प्रकाश 
डाला है। प्रसिद्ध जर्मन लेखक हालजेनडाफ़ (रॉन0]227060][[ | ने अपनी 
॥0-जं॥]0०9०76०-२०॥॥ बामक पुस्तक में राज़्य के ध्येयों को दो 
भागों में विभवत किया है-- (१) राज्य के वास्तविक ध्येय (709| 2&05) 
और (२) राज्य के आदर्श ध्येय (4089[ ०१05) । उसके कथनानुसार 
राज्य के वास्तविक ध्येय ये हैं कि राज्य अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावे, 
वैयक्तिक स्वाघीनता की रक्षा करे, सामाजिक सुधार एवं मानवी सभ्यता 
का विकास करे। राष्ट्रीय झक्तित, वेयवितक स्वाधीनता झौर मनृष्य जाति 
की सभ्यता की वृद्धि ही उसके मतानुसार राज्य का वास्तविक ध्येय हैं। 
चनमोहल (५०॥ १(0॥&|) नामक जमंन .राजश्ञास्त्रवेत्ता का विचार है 
कि राज्य का ध्येय लोगों की उच्चतम शक्तियों कझ ,विकास करना है। 
वर्गेंग नामक एक दूसरे राजश्ञास्त्रवेत्ता ने राज्य के ध्येयों को तीन भागों में 
विभाजित किया है--( १) प्रारम्भिक ध्येय, (२॥। माध्यमिक ध्येय और (३) 
अन्तिम ध्येय । सबसे प्रथम उसने श्रन्तिम ध्येय पर विचार किया है । वह 
कहता है कि मनुष्य .जाति की पूर्णता (9866०॥०0 ० प्रा7079), 
संसार की सम्यता का विकास और इस भू-मण्डल पर धर्म (एा06) और 
नोति (70789) के साम्राज्य की स्थापना ही राज्य का अन्तिम ध्येय 
होना चाहिये । राष्ट्रीयता के तत्व की पूर्णाता और राष्ट्र की प्रतिभा तथा 
राष्ट्रीय जीवन का विकास राज्य का माध्यमिक ध्येय होता चाहिये | व्यवस्था और 
स्वाधीनता की स्थापना उसका पहला ध्येय होना चाहिये | बर्गेंस का कथन है 
कि इनकी सिद्धि के लिये सवसे पहले ऐसी सरकार और स्वाधीनता का इस 


हा 'रजशोस्त्र के मूल सिद्धास्त 


प्रकार संगठन किया जांना चाहिये जो बथा सम्भव व्यवित की सबन्ति 
हंवाधीनंता के ग्रनकल' हो । दसरी बात यह है कि भिन्न भिन्न राषट्रों की 
प्रतिभा का विकास किया जाय और उसे पूर्गाता पर पहुंचाने का प्रयत्न किया 
जाय + लॉक का कथन है कि राज्य का उदेइय अथवा ध्येय मनप्य मात्र की 
भलाई करनी है। हाब्ज के मतानुसार राज्य का ध्यय व्यवस्था स्था- 
पित करना हैं । रूतो के मतानुसार राज्य प्रजाजनों की संयुवत इच्छा हें 
ग्रौर का राज्य उद्देश्य मनुष्यों की व्यवितगत सुरा-जार्ति है । प्रोफ़सर रिथी 
(7२8206) मनृष्य जाति के सर्वोत्कृप्ट जीवन के भ्रविष्कसा को राज्य का! 
प्रधान ध्येय समभता है । एक आधुनिक फ्रान्सीसी राजशास्त्रशेधा का कथन 
हैं कि “सबसे पहले राज्य का यह कतेव्य हैं कि वह बाह्य शबरुओं से सादर मी 
स्वाधीनता की रक्षा करे, आन्तरिक सूख शान्ति और युव्यवस्था रसे। इसके 
पंब्चात्‌ राष्ट्रीय जीवन को उच्नंत करने का प्रयत्त करे । लेंबुल (| 0009८) 
मे के फ्रांसीसी राजशास्त्रवेत्ता का मत है कि राज्य का कर्तव्य है कि बद् प्रत्यक 
व्यक्ति के लिये उसके पूर्ण विकास का मार्ग खोल दे, वह ऐसी व्यवस्था करे जिसरे 
मनष्य की शारीरिक मानसिक और नंतिक शवित का पूर्ण विकास हो,विकास के 
मार्ग में आने वाली बाधाओं को वह हटादे, दरिद्रि से दरिद्र और गअज्ञानी से 
अज्ञानी मनुष्य के द्वार पर ज्ञान श्रौर शिक्षा का प्रकाश कर सर्वगाधारश को 
उन्नति के पैथ पर ग्रागे बढ़ावे ।” अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक गान र इन बातों 
का विश्लेषण कर यह सार निकालते हैं कि “राज्य का वास्तविक, प्रारम्भिक 
और तत्कालिक ध्येय यह हे कि वह शान्ति, व्यवस्था, रक्षा ग्रोर स्थाय की 
व्यवस्था करें । इनमें कानन' का राज्य स्थापित करने की बाल भी झा गई 
हैं, जिससे वयक्तिक स्वत्वों की रक्षाकी जा सके। कोई समाज, या को! 
सरकार दूसरे की वेयक्तिक स्वाधीनता में बाधा न डाल संके। थदि राज्य इस 
उदंश्यों को, इन ध्येयों को, पूंण करने में प्रसंफल होता है' तो समझना 
चाहिये कि उसका अस्तित्व न्याययवत नहीं है । वह् प्रन्य वादों की कुछ अंथों 
में उपेक्षा कर सकता है पर इन ग्रत्यस्त ग्रावश्यक बातों की नहीं कर सकता । 
राज्य को वयक्तिक तथा सामाजिक हि। और ग्रावश्यकताशों पर अवश्य ध्यान 
देंना चहिये | उसे ऐसे कार्य करने चाहिये जो लोगों के हित' के लिये 
श्रावश्यक हों । इन संब प्रारम्भिक और मल कंतंव्यों के ग्रतिश्क्‍्ति राज्य का 
ब्रन्तिम कर्तव्य भौर सर्वोत्तिम ध्येय मनृष्य जांति को सभ्यता और संस्कृति का 
विकास करना हैं । 


जमन भ्रादशवादी राजशास्त्रवेत्ताश्रों ने राष्ट्रीय संगठन' पर श्रधिक 
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जोर दिया है। इमैन्युश्रल कैन्ट (पागरक्षापरट-॥ 870 १७२४-१५०४) 
फिरव्टे (ई70086 १७६२-१८१४) । श्ौर जा्ज विल्हैल्म हेगल ((76022 
५४॥॥8॥7 लत०2८।-- १७३७०-१०८३१) ने राज्य को स्वयं ध्येय बतलाया 
हैं । इन लोगों का मत है कि राज्य के लिये ही राज्य की सब वस्तुएं हैं । 
राज्य अ्रथवा राष्ट्र की उन्नति के लिये सब कुछ बलिदान कर देना उचित हे । 
व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा राष्ट्र के हितों पर अधिक ध्यात देना चाहिये! 
राष्ट्र ही सब कुछ है | यहां तक कि इव गब्रादर्शवादियों ने राड्य की तुलना 
ईश्वर से की है । ये लोग राज्य को देवता की भांति पृज्य समभते हैं । इसके 
विपरीत अंग्रेज आदशंवादियों ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अधिक ज़ोर दिया. 
है । ये लोग (जिनमें ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं) 
कहते हैँ कि राज्य का ध्येय प्रजा के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करना है। 
व्यक्तिगत उन्नति के लिये राज्य की स्थापना की गई है । 

अंग्रेज उपयोगितावादियों ((7॥]49॥5) ने राज्य की उपयो- 
गिता को अ्रधिक महत्वपूर्ण समझा है । ये लोग कहते हें क्वि राज्य 
का ध्येय होना चाहिये “अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख 
((१728/28. ॥900858 ० ॥6 27696९४. ॥7प्र706/) । इन 
लोगों का मत हैँ कि राज्य के ध्येय को राज्य के कार्यों से समझ 
सकते हैं । यदि राज्य में अधिक मनुष्य सुखपूर्वक रहते हैं वो राज्य श्रच्छा 
है श्रन्यथा नहीं । राज्य को ऐसे नियम बनाने चाहिये जिससे मनुष्यों के हितों 
की रक्षा हो | राज्य का ध्येय मनृष्यों के सामूहिक हितों की रक्षा करना 
हैं। इन उपयोगितावादियों में बेन्थम ( 36000॥7 १६४८-१८३२) 
और जेम्समिल (877०5 व] १७७३-१८३६) श्रधिक प्रसिद्ध हें। यद्यपि 
उपयोगितावाद सिद्धान्त की स्थापना सबसे प्रथप्त रिचर्ड कम्बरलेण्ड (॥?0॥- 
36 (प्र7॥0०8॥70 ) ने की थी और “अधिकतम लोगों का अ्रधिकतम 
सुख” इस कहावत का सबसे प्रथम प्रयोग फ्रांसिस हसिचन (#फ्क्वा!टाड 
[प00०50॥) ने किया था तथापि बेन्थम ही को उपयोगितावाद सिद्धान्त 
का प्रवत्तक कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक ““[॥6 #78९7॥०८॥४ 
07 (30ए2707727[ में शज्य के ध्येय. का वर्णान किया है। उसका 
कथन है कि मनुष्य के सर्वोच्च शासक (50ए2/22॥7 ॥95(678 ) दो हँ--- 
सुख और दुख ([7[085प78 6८ [70॥) । मनुष्यों का प्रत्येक कार्य 
इन्हीं दो भावों द्वारा संचालित होता है। मनुष्य की आचन्‍्तरिक प्रेरणायें 
प्राकृतिक 'ती हें श्लौर उनकी अच्छाई और बुराई उनके परिणामों पर निर्भर 
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है । उपयोगिता के भ्रनुसार ही मनुष्य प्रत्येक कार्य करता है। मनप्य उसी 
कार्य को करता है जिसके करने में अधिक से श्रधिक सुख मिले। बेन्थम का 
विश्वास था कि राज्य का ध्येय राज्य के लिय अच्छे बिधान बनाता है। 
विधान की श्रच्छाई श्रथवा बुराई का माप उसका परिणाम हैं । यदि उत 
विधानों के परिणामस्वरूप अधिकतम लोगों का श्रधिकतम सुख? है तो 
विधान अच्छा हे अन्यथा नहीं । राज्य की स्थापना का श्राधार उसकी उप- 
योगिता है। बेन्थम न्यायशास्त्र का पण्डित था। उसने दस बात पर श्रशिक 
जोर दिया कि न्याय तभी ठीक-टीक हो सकता है जब कानून (विधि अ्रथवा 
विधान) अच्छे हों। उसने फ़ौजदारी के कानूनों में सुधार किया और जेलों 
में सुधार करने की योजना तैयार की। उसके मतानुसार दण्ड का ध्येय 
अपराधों को रोकना होना चाहिये। दण्ड का ध्यय होना चाहिये अपराधी 
को सुधारना । ग्रतः उसने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का यह कर्सव्य 
होना चाहिये कि जेल में बन्दियों को अच्छी शिक्षा दी जाय शरीर उपयोगी 
कार्य सिखाये जाये ताकि बाहर निकलकर वे अपनी जीविका उपार्जन कर 
सके और जीविक़ा उपा्जन के लिये उन्हें ग्रपराध न करने पढ़े । 

जॉन स्टुप्राट॑ मिल (॥0व॥ा7 5४एथा। || १८६०६--१८७३) 
भी उपयोगितावाद सिद्धान्त का भ्रनुयायी था। उसने ब्न्थम के उपयोगिता- 
वाद में थोड़ा सा परिवर्तत किया। उसका मत है कियुख और दुश्ख के 
भावों में भी विभिन्नता होती है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का सुख दुःख भिन्न- 
भिन्न प्रकार का होता है। उसका कथन है कि “देखी सकरात स॒ख्त्री मर्ख 
से भ्रच्छा है, एक दुखी मूर्खे एक सुखी सुअर से भ्रच्छा है ।” श्र्थात व सुख 
में भी कई भेद देखता है । सुख दुःख भी ऊँच श्रौर नीच होते हे | श्रत: उसने 
राज्य का ध्यंय बताया हूँ लोगों को उच्च सुखों की प्राप्ति कराना । दसरी 
विशेष बात इसने यह की है इपने मनुष्यों की व्यक्तिगत उन्नति पर अधिक 
ज़ोर दिया हूं। उसका कथन हैँ कि राज्य का ध्येय. मनष्यों की व्यक्तिगत 
उन्नति करना होना चाहिये । वही राज्य भ्रच्छा है जिसमें मनष्य की व्यक्ति- 
गत भलाई हो। अतः राज्य का उद्देश्य होना चाहिये प्रजा की व्यक्तिगत 
भलाई शौर उन्नति के लिये सुचारु नियम अथवा विधान बनाना । उसका 
मत हैँ कि यदि मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति की और ध्यान दिया जायगा तो 
सामूहिक उन्नति भ्रपने आप हो जायगी । जॉन मिल का विचार हैं क्रि राज्य 
का ध्येय होना चाहिये 'प्रजा के श्राथिक विषयों तथा व्यापार में न्‍्यन से न्‍्यम 
विघ्त डालना तथा श्रमिकों की भलाई के लिये उचित विधानों का बनाना 
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भिन्न भिन्न काल के राजशास्त्रवेत्ताओ्ं के मतानुसार राज्य के भिन्न 
भिन्न ध्येयों का वर्शान'ऊपर किया जा चुका हैं। सामाजवाद (502 9[577) 
उग्र समाजवाद (80]8॥#6एंशआ॥) और साम्यवाद ((:णागाणप्राईए॥) 
का वर्शात करते समय हम इन मतों के अ्रनुसार राज्य के ध्येयों को बतलायेंगे । 
श्रब यह बताना आ्रावदयक है कि राज्य की क्‍या आवश्यकता है ? 
राज्य की आवश्यकता--मानुषिक संवासों (355002800॥$) में 
राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली तथा विश्वव्यापी संवास है। सभ्य मानव 
जीवन की सबसे महत्वपूर्णा तथा आवश्यक वस्तु राज्य है। राज्य द्वारा ही 
मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, धामिक, नैतिक तथा राजनैतिक उन्नति होती 
है । राज्य का कार्य क्रेवल शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करना हीं नहीं है, 
वरन्‌ उन सब आवश्यक बस्तुओ्रों को एकत्रित करना है जिनसे प्रजा की सब 
प्रकार की भलाई और उन्नति हो । सभ्यता का आरम्भ से ही राज्य का 
श्रस्तित्व रहा है | सभ्यता का सैज्य से घनिष्ट सम्बन्ध हें। अ्रति प्रचीत 
काल के थआ्राय॑ तथा हिन्दू दार्शनिकों ने राज्य के विषय में बहुत कुछ लिखा 
है । उन्होंने भ्रच्छे राज्य तथा अ्रच्छे राजा की बड़ो प्रशंसा की है। उन्होंने 
तो राजकार्य को राजधर्म तक बताया हूँ । राजधर्म के विषय पर भारतवर्ष 
में प्राचीन काल के भ्रब भी अनेक ग्रंथ विद्यमान हैं । इन ग्रंथों का वर्सान 
ऊपर किया जा चुका है। प्राचीन काल के यूरोपीय (यूनानी) दाशंनिकों ने 
राज्य की आ्रावश्यकता की बड़ी महिमा गाई है । प्नेटो और ग्रस्त ने मनुष्य 
की शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिये राज्य को श्रत्यन्त श्रावश्यक 
बतलाया है । मनुष्य के इहलौकिक तथा पारलौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 
राज्य एक अनिवार्य साधन हैँ । ज्यों-ज्यों सभ्यता की उद्लर्तति होती जाती है 
आर मानव जीवन श्रधिक जटिल होता जाता हे त्यों-त्यों राज्य की आवश्य- 
कता अभ्रधिकाधिक प्रतीत होती है । सम्भव है कि जब मानव जीवन पअत्यन्त 
साधारण रहा हो और सभ्यता आरम्भ ही हुई हो तब राज्य की इतनी 
आवश्यकता न प्रतीत होती हो परन्तु अ्रब तो राज्य के बिना मनृष्य एक 
क्षण भी नहीं रह सकता । अरस्तू ने सत्य कहा है कि जो मनुष्य राज्य में 
रहना नहीं चाहता वह या तो पशु है या देवता । मनुष्य का तो बिना राज्य 
के निर्वाह हो ही नहीं सकता । 
मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है | इतिहास के आरम्भ में 
मनृष्य का सबसे प्रथम संवास एक कुटुम्ब था। कुटुम्ब में न्‍यूत से न्‍्यून एक 
पुरुष, उसको स्त्री तथा बच्चे होते हूँ । यूनानी दार्शनिक भ्ररस्तू ने कुटुम्ब में 
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एक नौकर को भी सम्मिलित किया है । अरस्तू ने इस कुटुम्तर को राज्य का 
लघु रूप बतलाया है । वास्तव में राज्य का कार्य कुटम्ब से ही आरम्भ 
होता है । कुटम्ब में पिता राजा के तुल्य होता है, उसका शासन कुश्म्त्र के 
सब सदस्यों पर होता है । परन्तु जेसा कि अश्रररत से बतलाया है पिला का 
सम्बन्ध स्त्री, बच्चों श्रौर नौकर के साथ एक ही प्रक्रार का नहीं है । बह 
सम्बन्ध भिन्न भिन्न प्रकार का है| कुट्म्ब रूपी समाज अथवा संबाण में 
रहकर मनुष्य की सब आ्रावश्यकताओओं की पृति नहीं होती है । भिन्न भिन्न 
प्रकार की वस्तुग्रों के लिये उसे भिन्न भिन्न व्यवसाय के व्यक्तियों का प्राश्रय 
लेना पड़ता है । श्रन्न के लिये कृषक, तेल के लिये तेली, बरतनों के लिये 
कुम्हार, कपड़ों के लिये जुलाहे, मकान बनाने के लिये राज श्रौर बढ़ई की 
आवश्यकता होती है । श्रत: प्राचीन काल में एक ग्राम में ये सब लोग पाये 
जाते थे श्रौर वह ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होता था । अति प्राचीर 
काल के भारतीय ग्राम इसी प्रकार के हीते थे। प्रत्येक ग्राम निवासी के 
जीवन के लिये आवश्यक वस्तुश्रों का प्रबस्त्र ग्रामों में था। उस समय में 
प्रामीण जीवन बहुत ही साधारण था। प्राचीन काल में यूनान में भी ग्राम 
इसी ढंग के थे । ग्रामों के समूहों मे मिलकर नगर राज्य बना हुआ था। 
नगर में उस काल की सब आवश्यक वस्तुएँ मिल सकती थीं । 

जिस प्रकार सुखपूवंक जीवन व्यतीत करने के लिये एक कुटम्ब की 
आवश्यकता: है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवपायों की उसन्नति के 
लिये भिन्न भिन्न संवासों (455008॥078) की आवश्यकता है । प्राचौन 
काल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के संवास (88800808) मनुष्य समाज 
में विद्यमान थे । व्यापार की उन्नति के लिये व्यापारिक संवास, शिक्षा की 
उन्नति के लिये शिक्षा संवास, विज्ञान की वृद्धि के लिये विज्ञान संवामस होते 
थे। प्रत्येक संवास का प्रवन्ध संवास के सदस्य करते थे। प्रत्येक संवास को 
सफलतापूर्वक चलाने के लिये नियम बना लिये जाते थे । जो व्यक्ति एस 
नियमों के विरुद्ध कार्य करता था उसे नियमानसार दण्ड संवास द्वारा दिया 
जाता था। यहाँ तक कि संवास से उसे निकाल दिया जाता था। श्राधुतिक 
समय में भी बहुत से इस प्रकार के संवास विद्यमान हैं। आजकल सभ्यता 
को अधिक उन्नति होने के कारण मनुष्यों का जीवन बहुत जटिल हो गया 
हैं। भाँति भाँति के प्राविष्कारों ने भी जीवन को अत्यधिक जटिल बना 
दिया है। अतः अनेकों संवासों की स्थापना भी ही गई है। राज्य इन 


सव संवासों तथा समाजों से ऊपर है। राज्य सबसे महत्वपूर्ण संवास 


है 
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(99500900]) है। पश्रन्य सब संवासों का प्रबन्ध भिन्न भिन्न संवासों के 
सदस्यों के हाथ में होता है। उन संवासों का एक दूसरे से परस्पर कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु राज्य एक ऐसा संवास अथवा समाज है 
जिसका भ्रन्य सब संवासों श्रथवा समाजों पर पूर्ण श्रधिकार होता है । राज्य 
के विधानों का पालन सब संवासों तथा समाजों के सदस्यों को करना पडता 
हैं । जो व्यक्ति राज्य के नियमों का उल्लंघन करता है उसे अपराध के अल- 
सार दण्ड मिलता है । 

संवास ग्रथवा समाज मनुष्य के लिये श्रत्यन्त आवश्यक है। एक 
बालक बिना संवास के जीवित तो रह सकता है परन्तु जब वह बड़ा होगा 
तो उसमें मनुष्य के समान कोई गुण नहीं दिखाई देगा। वह एक पश के 
समान होगा । बालक जब बड़ा होता है तब जैसे समाज में उप्तका पालन 
होता हैं वैसी ही बातें वह अनुकरण द्वारा सीखता है । श्राधुनिक काल के 
भनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण को बालक के लिये सबसे महत्वपूर्ण बतलायां है । 
समाज को इस दक्षा पर पहुँचाने वाला अनुकरण ही है। मनोविज्ञान के 
आधार पर आ्राधुनिक काल में पाठशालाडओं में बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रयोग किये 
जा रहे हैँ। सम्राट भ्रकबर बड़ा प्रसिद्ध मुग़ल शासक था । यद्यपि वह स्वय॑ 
पढ़ा लिखा न था तथापि वह बड़ा विद्वान था । उसकी राजपभा में बड़े बड़े 
विद्वान थे जो उसे सब धर्मों के तथा साहित्य और विज्ञान श्रादि के ग्रन्थ 
पढ़कर सुनाया करते थे । बालक पर समाज का प्रभाव जानने के लिये उसमें 
एक प्रयोग किया था| उसने एक बालक को बहुत छोटी श्रवस्था से मनृष्य 
समाज से पृथक्‌ कर दिया । उसे दूर एक कोठरी में रखा गया। वह कोठरी 
ऐसे स्थान पर थो जहां किसी मनुष्य की ध्वनि नहीं पहुँचती थी । लगभग 
५ वर्ष तक उस बालक को इसी प्रकार पुथक्‌ रखा गया और भोजन वस्त्र 
का प्रबन्ध इस प्रकार किया गया कि जो व्यक्ति उसे यह वस्तुएँ देने जाता 
था वह उससे कुछ न बोलता था पांच वर्ष के पश्चात्‌ जब उसे वहां से 
निकाला गया तो वह बिल्कुल गूगा बहरा सा दिखाई दिया। बच चू के 
अतिरिक्त श्र कोई बोली उसके मूख से न निकलती थी। कोठरी के द्वार 
के खुलने और बन्द होने में यह ध्वति होती थो । बस इसी को उसने सीख 
लिया जिनके सहवास में बालक का पालन पोषण होता है उन्हीं के गुण 
दोषों को वह ग्रहण करता है । व्यक्ति के जीवन के लिये कुटुम्ब तथा समाज 
की बड़ी श्रावश्यकता हूँ । मानव सभ्यता की उन्नति समाज में रहकर श्नु- 
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करणा द्वारा ही हुई है । समाज में रहकर ही मनुष्य की निहित शक्तियों! 
तथा गुस्मों का विकास होता हे । 

(१) धर्म के भ्रतुसार राज्य की श्रावश्यकता--अति प्रातीनकाल के 
ग्रार्य लोग राज्य को बड़ा महत्व देते थे । वे राजनीति को राज धर्म कहते 
थे | श्रेष्ठ राजा को धर्मराज कहकर सम्बोधित करते ये | महाराज युतिध्टिर 
को धर्मराज के नाम से सम्बोधित किया जाता था। राज्य-व्यवस्था का सुवाह 
रूप से चलाने के लिये राजा को प्रजा निर्वाचित करती थी । राजा शब्द 
का प्रयोग वेदों में हुआ है । भिन्न भिन्न राज्य सभाओ्रों के ताम भी वेदों में 
ग्राये हैं । यो रंजयति सः राज: श्र्थात्‌ जो प्रजा बा। रंजन करे बढ़ी राजा 
है | प्रजा की भलाई तथा प्रजा का रंजन करना राज्य का कार्य था। राज्य 
की श्रावश्यकता प्रजा की भलाई के लिये थी। प्रजा में शान्ति स्थापित करने 
तथा प्रजाजनों की शारीरिक, मानसिक, तथा आध्यात्मिक उन्नतिवों लिये 
राज्य की आवश्यकता झारय लोग समझते थे । भनस्मृति में परमेश्वर ने राजा 
की सष्टि की परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि लोग राजा को 
चुनते थे । महाभारत के शान्तिपत्र के ५६ वें अध्याय में लिखा है कि धरम से 
एक दूसरे की रक्षा करते करते जब लोग थक्र गये और मोह में फंस गये, तो 
पहले ज्ञान फिर धर्म ने उनका संग छोड़ दिया । मोह के कारण वे लोभी, 
विषयाभिलाषी और कामी हो गये। विषयानुरक्त होने के कारण उन्हें 
कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। अगम्यागमन और भक्ष्या-भध्य का ज्ञ।न 
न रहने से यज्ञ और वेद लृप्त हो गये । देवताग्रों को यज्ञ का भाग ने मिलने 
से उन्होंने ब्रह्मा से पुकार मचाई । बह्या ने उन्हें प्राइवासन देकर एक लाख 
अध्याय का नीति शाख्त बना दिया, जिसमें धर्म, प्र्थ काम, मोक्ष का वर्गान 
क्रिया । फिर देवता प्रजापति विष्णु के पास जाकर बोले कि मनप्यों में कौन 
एक श्रेष्ठ होगा बताइये । विष्णु ने विचार कर थिरजा तामक सानस पत्र 
उत्पन्न किया'***“** | इससे स्पष्ट है कि राज्य की आवश्यकता राज्य में 
व्यवस्था स्थापित करने के लिये हुई । 

राजा के निर्वाचच के विषय में शान्तिपर्व के ६७ बे श्रध्याय में एक 
और वर्णन हूँ । युविष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने कहा कि “'ग्रराजक 
राज्य की भ्रजा वेंसे ही नष्ट हुई जैसे जल में बड़ी मछली छटी को 
खा जाती है | जब इस प्रकार लोगों का नाश होने लगा तब सबने मिलकर 
निरचय किया कि हम लोगों गें जो कटुभाषी उदण्ड- परस्त्रीगामी और 
प्रधन-हारी होगा वह त्याज्य या बहिष्कृत समझा जायगा । इस प्रकार 
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सत्र वर्णों में विश्वास स्थायत करते के लिये ऐसी प्रतिज्ञा करके वे ब्रह्मा के 
पास जाकर बोले कि हम लोगों में राजा न रहने से हमारा दुःख बढ़ रहा 
हैं; इमलिये श्राप हमें राजा दीजिये जिसकी हम पूजा करें श्रौर जो हमारा 
प्रतिपालन करे । इस पर ब्रह्मा ने मनु को आज्ञा दी और सब लोगों ने मनु 
का अ्रभिनन्दन किया। मनु ने कहा कि में पाप से डरता हूँ और राज्य कार्य 
कठिन हैँं। भीष्म ने कहा कि प्रजा मन्‌ से बोली कि श्राप मत डरियें । 
पापाचरण करने वाला पाप का फल्न भोगेगा । हम गे आपकी कोशवृद्धि 
के लिये श्रापको अपने पशुग्रों और सुबर्स का पचासवां भाग और धात्य का 
दसवाँ भाग देंगे । जिस कन्या का सबसे अ्रधिक यौतुक निर्दिष्ट होगा, उस 
सुन्दरी से श्रापका विवाह कर दिया जायगा। जैसे इन्द्र के पीछे सब देवता 
चलते हें, बसे ही उत्तम वाहनों पर चढ़े हुए झास्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुरुष 
श्रापके पीछे चलेंगे। जैसे कुबेर यक्षों की रक्षा करते हैं, वेसे ही बली, प्रताती 
और दुराधष॑ ग्राप हमारी रक्ष। करें ।” राजा से रक्षित होकर प्रजा जो 
धर्माचरण करेगी उसका चतुर्थाश फल आपको मिलेगा। उसी धर्म से बलवान्‌ 
होकर श्राप हम लोगों की रक्षा करें, जैसे इन्द्र देवताश्रों की रक्षा करते हें। 
आप सूर्य की भांति शत्रुओं को तपाते हुए विजय के निमित यात्रा कीजिये 
श्र शतबुओं का ग्रभिमान नष्ट कीजिये । आपकी सदा जय हो। ( देखो 
इलोक १७ से २६ तक शान्ति पर्व श्र० ६७ ) | कौटिल्य ने इसका समर्थन 
किया हैं । उसका कथन है कि मात्स्य न्याय से दुखी होकर लोगों ने राजा 
को खोज की । कौटिल्य ने मन्‌ के निर्वाचन के विषय में ब्रह्मा को बीच में 
नहीं डाला । उसनें स्प्रष्ट लिखा है कि जब प्रजा मात्स्य न्याय से अभिभूत 
थी, तब उसने वेवस्वत मन्‌ को राजा बनाया *। शुक्रलैतिसार में भी राजा 
के कई देवताओं के रूप धारण करने का वर्णन आया है। अतः इन सब 
बातों से प्रतीत होता है कि राजा को धर्म का अंश, देवता का स्वहूप तथा 
ईद्बर के तुल्य समझा जाता था और राज्य की आवश्यकता मनुष्यों को 
धर्मानुसार आचरण कराने के लिये समा गई थी। अ्रधर्म और श्रव्यवस्था 
का नाश करके धर्माचरण सिखाने के लिये ही राज्य का जन्म हुआा । 

प्राचीव काल के पाइचात्य यूरोपीय दार्शनिकों के अनुत्तार भी राज्य 
की स्थापना ईश्वर द्वारा हुई और राज्य की आज्ञा पालव करना ही ईदवर 


+ झात्स्यन्यायाशिभूताः प्रजा सनु बवेवस्वतं राजनं चक्तिने॥| ६ ॥। 
श्र्थशास्त्र अ्रधि० १। 
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का ग्रादेश बताया गया है। यहूदी लोग अपने को ईश्वर का प्रिय समझा 
थे और उतका क्चिार था कि वे ईइबर के सर्वश्षेष्ठ चुने हुए लाग हें। श्राने 
राज्य को वे ईश्वर द्वारा रक्षित समझते थे श्लौर राज्य को एक धार्मिक 
संस्था समझो थे । यतानी लोगों का भी यही तिचार था धर्म के लिये 
राज्य की आवश्यक्रता है। प्लैठो और ग्ररस्तु के विदज्वार भिन्न थे उनके 
विचार से राज्य एक प्राकृतिक तथा आवश्यक संस्था थी । इनका बिसार था 
कि मानव जीवन का आधार ही राज्य है ' राज्य में रह कर हा मानव जीवन 
की सब प्रकार की उन्नति हो सकती है ? अतः मप्य समाज के लिग्रे राज्य 
ग्रत्यन्त प्रावश्यक और अनिवार्य है । यतानियों के समान रोम बाहछां के भी 
विचार थे | राज्य की स्थापना का आावार धर्म था | राजा धामिक त्यीडारों 
पर पुजारी का कार्य करता था। वह सबसे बड़ा घामिक नेता था। रोमन 
सम्राट्‌ को देवता के तुल्य सपा जाता था । 

आधुतिक काल में सभ्यता की इतनी उन्नति हो गई है झीर मना्यों के 
विचार इतने उन्नत हो गये हू कि ग्ब इस प्रकार के भिद्वान्तों में लोगों का 
विश्वास नहीं है। अब हम लोगों का विश्वास है कि राज्य की स्थापना 
मनुष्य कृत है ईदवर कृत नहीं । राज्य के ईश्वर कृत होने का हगारे पास 
कोई निरचयात्मक प्रमाण नहीं है, भ्रतः यह सिद्धान्त निराधार है । 

( २ ) शक्ति सिद्धान्त के अ्रनुसार राज्य की श्रावश्प्रकता --प्राचीन 
काल के सोफी लोगों (५00॥85$) का विचार था क्रि जक्ति सिद्धान्त के 
अनुसार राज्य की आवश्यकता हुई।या तो ऐसा हुआ कि झक्तिणाली 
व्यक्तियों ने निबलों पर अत्याचार करने के लिये राज्य की स्थापना की या 
निरबल व्यक्तियों ने शब्तिशाली लोगों के भ्रत्याचार के भय से एक संगठन बनाया 
जिससे वे उनके अत्याचारों से अपनी रक्षा कर सकें । ईमाई धर्म के अनुयायियों 
ने धर्म की उन्नति करने के लिये राज्य में धर्म का प्रभुत्व स्थापित किया। धर्म को 
राज्य से अविक श्रेष्ठ तथा उच्च घोषित किय्रा ग्रौर धर्मातयार राज्य को 
चलाने पर जोर दिया। पोष ग्रेगरी सप्तम (209७ 06९० ५) ने 
सन्‌ १०८० में घोषित किया कि धर्म से अ्नभिन्न राजाप्रों ने लोगों पर 
बड़ा अत्याचार किया हूँ। प्राधुनिक काल के कुछ राजशास्त्रवेत्ताओं ने इस 
बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि राज्य का आधार शवित है 
शक्ति के ब्राधार पर हो राज्य की ग्रावश्यकता हुई । स्पिनोजा ($]90:2) 
का त्रिचार एसा ही था। एंजिल (87726!) और मार्क्स (/8/%) का 
विश्वास है कि जनता का शोषण करने के लिये जातियों ने राज्य के रूप में 
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अपना संगठन किया हे श्रर्थात्‌ राज्य की आवश्यकता का आधार जनसाधारण 
की शोषण करना बतलाया हे। नीत्शें ( ४८४75276 ) का विचार हूँ कि 
सर्वोच्च पुरुष' (90[700778॥) की स्थापना शक्ति सिद्धान्त के श्राधार 
पर ही हुई है । स्पेन्तचर (9[020087) का कथन है कि पाशबिक शक्ति का 
प्रयोग करने के लिये राज्य की स्थापना की गई है । व्यक्तिगत .स्वतन्त्रता की 
रक्षा करने के लिये इस पाशविक शर््ति का नष्ट करना ग्रावश्यक हूँ । 

रूसो ने कहा है कि यदि डाक॒प्नों का गिरोह वन में मिल जाय, उनके 
हाथ में पिस्तौल हो और मेरे हाथ में रुपयों की थैली हो तो भयवश्ञ स्वयं 
उस थैली को डाक॒ग्नों को दे दूगा। इस प्रकार शक्ति के भय से मनुष्य 
स्वभावतः कार्य करता है। राज्य की स्थापना शक्ति के कारण हुई है। राज्य 
की आ्रावश्यकता इसलिये हुई कि . शक्तिशाली लोग निबंलों से लाभ उठायें । 
लेस्की (.858|70) का विचार है कि दवित सिद्धांत नेतिक सिद्धांत के विरुद्ध 
है | राज्य की आवश्यकता का प्राधार जन साधारण की इच्छा का श्राज्ञा- 
पालन करना है । जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिये राज्य स्थापित 
करने की आवश्यकता हुई । यदि इस सिद्धांत के आधार पर राज्य की स्था- 
पना नहीं है तो वह राज्य नहीं है । उस राज्य में नागरिक नहीं बल्कि दासों 
का समह हैँ ग्रीव ((788॥) का कथन है कि राज्य की आ्रावश्यकता जनता 
के भ्रधिकारों की रक्षा करने के लिये हुई। द 

(३) सामाजिक अ्रनुबन्ध के श्रनुसार राज्य को आवश्यकता--पिछल 
श्रध्याय में बतलाया जा चुका है कि सामाजिक शअनुबन्ध सिद्धान्त के श्रनुसार 
राज्य स्थापित करने की आ्रावश्यकता इसलिये हुई कि मनुष्य समाज में 
अराजकता फैली हुई थी । लोगों ने देखा कि किसी विधान तथा सर्वोच्च 
सत्ता की अनुपस्थिति में लोग एक दूसरे पर अत्याचार करते थे । शक्तिशाली 
निबलों पर अत्याचार करते थे। अपनी इच्छानुसार लोग किसी बात को 
श्रच्छा या ब्रा समभते थे ।व कोई नियम था और न कोई विधान । 
मनुष्यों को यह बताने के लिये कि कौन सी बात उचित है और कौन सी 
अनुचित, एक सर्वोच्च सत्ता की ग्रावश्यकता हुई । लोगों ने अपनी इच्छा से 
शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए राज्य की स्थापना की । अ्रत३ राज्य 
की स्थापना मनुष्यों की स्वेच्छा से हुई है इसलिये राज्य के नियमों का पालन 
करना आवश्यक है । 

परन्तु इस प्रकार राज्य की आवश्यकता बतलाना निराधार प्रतीत 
होता है | हमें इतिहास में इस बात का प्रमाण कहीं नहीं मिलता हे कि 
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अ्रमक काल में किसी ऐसे श्रतुबन्ध की स्थापना की गई हो। राज्य की 
_ झावश्यकता मनष्य की सभ्यता के विकास के साथ हुई और जब मनुष्यों में 
राजनैतिक चेतना हुई तभी मनुष्य समाज राजनैतिक संगठन में परिवर्तित 
हो गया । वेद में एक स्थान पर आया है “सोदक्रामत सा गाहंपत्येन्थ क्रामत” 
श्र्थात्‌ प्रजा उत्क्रान्त हुई और गृहपतिय्रों की स्थापना हुई। इसी प्रकार 
राजा, सभा तथा समितियों की उत्पत्ति का वर्णन वेदों में किया गया है। 
दूसरी बात यह है कि यदि राज्य की स्थापना लोगों की स्वेच्छा के श्रनुसार 
हुई है तो राज्य के प्रत्येक तियम और विधान का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति 
की सम्मति के अनुसार होता चाहिये | बहुमत के अनुसार राज्य नहीं होना 
चाहिये, श्रल्ममत की सम्मति भी लेनी चाहिये परन्तु देखा यह 
जाता है कि शासन प्रत्नन्ध में अ्रल्पमत वालों की नहीं सुनी जाती है । बहुमत 
वाले अ्रल्पमत वालों पर शासन करते हूँ.। ह॒बंट स्पेन्सर (निदाएशाा 
७[0002/) जो कट्ूर व्यक्तिवादी था उसका यही मत था कि राज्य को 
केवल वही कार्य करने चाहिये जिन्हें जनता न कर सकती हो भ्रथवा जनता 
की शक्ति से बाहर हो और जिनको उन्होंने राज्य को सौंप दिया हो 
बाह्य शत्रुओं से रक्षा, प्रांतरिक शत्रुश्रों से रक्षा, भूमि का राष्ट्रीयकरण 
परन्तु उसने इस बात को भी अपने मत के विरुद्ध स्पष्ट किया हैँ कि इन 
विषयों पर सब लोग एकमत नहीं हो सकते । वुधव कुटुम्बकम्‌' सिद्धान्त 
के श्रनुयायी देश की रक्षा के लिये भी यूद्ध का विरोध करेंगे । अपराधी तथा 
आततायी लोग देश के भीतर शान्ति रखने के विदशद्ध रहेंगे जमींदार लोग भमि 
के राष्ट्रीयकरण का विरोध करेंगे । स्पेन्सर के मतानसार सर्वेसम्मति से राज्य 
मे कार्य होना अ्रसम्भव हैँ । परन्तु हमारा विचार तो यह हैं कि जिस प्रकार 
एक रोगी मनुष्य की सम्मति उसके पथ्य के विषय में नहीं लेनी चाहिये उसी 
प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थों का विचार भी राज्य कार्यों में नहीं करना चाहिये । 
वही कार्य जो सर्वहितकारी हैं राज्य को करने चाहिये । तीसरी बात यह है 
कि यदि यह मान लिया जाय कि प्रत्येक कार्य सर्वसम्मति से होना चाहिये और 
हो सकता है, दो हमारे विचार से श्राधुनिक काल में यह बात बिल्कुल अस- 
स्भव है । प्राचीन काल के यूनानी नगर राज्यों में ऐसा सम्भव हो सकता था । 
आजकल के राज्य इतने विस्तृत हूँ कि प्रत्यक्ष जनतन्त्रता के सिद्धान्त के प्रन- 
सार शासन हो ही नहीं सकता । चौथी बात यह है कि सामाजिक अनबन्ध के 
अनुसार राज्य की झ्रावश्यकता युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती । बिना किसी 


है 
राज्य का ध्येय और ग्रावश्यकता १३१ 


होने पर ही लोगों के हृदय में श्रनुबन्ध का विचार आया होगा। सामाजिक 
सिद्धान्त के अनुयायियों का यह विचार कि पहले सामाजिक श्रनुबन्ध का 
विचार लोगों को हुआ और उसके पद्चात्‌ राजनैतिक चेतना हुई और विधान 
बना यह बात युक्तिसंगत नहीं है । द 

(४) उपयोगिताबाद के अनुसार राज्य की झ्रावइ्यकता--उपयोगित्ता- 
वादियों का मत है कि समाज के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने, व्यक्षितियों 
ओर समुदायों के बीच युवारु सम्बन्ध स्थापित करने, साहित्य, कला और 
विज्ञान श्रादि की उन्नति करने, तथा बाह्य और आंतरिक शत्र॒प्रों से जनसाधा- 
रण की रक्षा करने और अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त कराने के 
लिये राज्य की आवश्यकता है । लेस्की ने अपनी पुस्तक ''[76708प८607 
60 7?0॥605” में लिखा है कि राज्य स्थापना की श्राबइयकता उन कार्यों 
तथा विधानों से प्रतीत होती है जो राज्य श्रथवा विधान द्वारा किये जाते हैं। 
राज्य का अनेक प्रकार के हितों के ऊपर अधिकार है । व्यक्तिगत, सामूहिक, 
प्रतियोगिता सम्बन्धी तथा सहकारी हितों के ऊपर भी उसका अधिकार है। 
यदि यह मत राज्य का ध्येय तथा प्रयोजन प्रजा को सन्तुष्द करने का है तो 
उसे अधिक से अधिक सावंजनिक हित के कार्य करने चाहिये। उसके सव्वेहित- 
कारी नियम एसे श्रेष्ठ होने चाहिये कि किसी वेकल्पिक योजना से उनका 
स्थान न लिया जा सके । 

राज्य की आवश्यकता उपयोगिता के आवार पर समभना राज्य को 
तुलना अन्य सावंजनिक-उपयोगिता सम्बन्धी संवासों के साथ करना है । राज्य 
इस प्रकार की साधारण कम्पनी (जैसी व्यापार झ्रादि की होती हें) नहीं है । 
राज्य एक उच्चतम संस्था है। बक्क (छिप्रा/76) के शब्दों में राज्य “सब 
सद्गणों में साकेदारी है ।” राज्य का उद्देश्य श्राध्यात्मिक उन्नति करता है। 
राज्य समाज की एक प्राथमिक नेतिक संस्था हे । राज्य सांसारिक वस्तु नहीं 
यह एक महान्‌ संस्था है जिससे मानव समाज का इहलौकिक तथा पारलौकिक 
कल्याण होता है। उपयोगितावाद सिद्धान्त के अनुसार राज्य व्यक्तिगत 
कल्याण का केवल साधनमात्र हे । वास्तव में ऐसा नहीं है, राज्य साधन भी 
है और स्वयं साध्य भी है । राज्य केवल वत्तमान काल के जीवित मनुष्यों के 
हित का ही साधन नहीं है, यह भावी सच्तानों के कल्याण का अनिवाय॑ ध्येय 
है । अ्रत: राज्य की समाज के लिये प्राथमिक आवश्यकता है, और वह एक 
अनिवाय संस्था हैँ । 

(५) मनोवेज्ञातिकों के मतानुसार राज्य की श्रावशयकता--अ्ररस्तू ने 
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मनष्य को “एक राजबैतिक प्राणी” कहा है । मनोवैज्ञानिकों का मत्त हैं कि 
मनष्य में एक आ्रान्तरिक प्रेरणा होती है जिसके अनुसार स्वभावतः मलुप्य 

नृष्य की आज्ञा का पालन करता है । यही राजनैतिक अन्तर्बाधि हूँ । भनुष्य 
की प्रकृति में यह बात सम्मिलित है कि वह किसी दूसरे मनुष्य की बाज्ञा का 
पालन करे। , 

यदि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त सत्य है तो राज्य की डलत्ति के 

विषय में जितने भी सिद्धान्त हें सब नितान्त मिथ्या हो जाते हैं । ऐतिहासिक 
तथा विकास सिद्धान्त के लिये भी कोई स्थान नहीं रह जाता | यदि मनो- 
वैज्ञानिकों का मत सत्य है तो संसार के सब भागों में मनृप्य किसी ने किप्री 
प्रकार के राजनैतिक संगठन में बंधे हुये पाये जाने चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं 
है । एस्किमो (78028) लोगों के इतिहास पर दृष्टि डालने से विदित 
होगा कि उनमें कभी राजनैतिक चेतना नहीं रही है । उनमें कभी राजवेतिक 
संगठन स्थापित नहीं हुआ झौर न है। इश्के अतिरिक्त यह विश्यास भी 
निर्मल है कि राज्य मनुष्यों की श्रान्तरिक प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है । 
मनोविज्ञान हमको यह नहीं बतलाता कि शासत का व्यक्तिगत स्वलच्च्ला 
से क्‍या सम्बन्ध है । मनोविज्ञान के अनुसार राज्य की आवश्यकता का श्र।धार 
मनृष्य की आ्रान्तरिक प्रेरणा युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती । 

(६) श्रार्शवाद के श्रनुसार राज्य की आवह्यकता-न्यादर्ण बादियों 
के मतानुसार राज्य हमारी स्वार्थ-रहित पवित्र इच्छाग्रों की अभिव्यत्ित हैं । 
राज्य की ग्राज्ञा पालन करने में हम अपनी ही पत्रित्र इच्छाओं की आज्ञा 
पालन करते हैं। राज्य और व्यक्तिगत ध्येय भिन्न नहीं हैँ एक ही हैं | हेगिल 
के शब्दों में राज्य स्वतन्त्रता का वास्तविक स्वरूप हैं। इन लोगों के विचार 
से राज्य हमारे आन्तरिक श्रेष्ठतम भाव व्यक्त होकर राज्य का रूप घारण 
करते हैं हमारी वेयक्तिक उन्नति तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य परम 
आवश्यक संस्था है । राज्य में ही मनृष्य उच्च से उच्च श्रादर्श को प्राप्त कर 
सकता है जिस प्रकार मनुष्य के चित्त में उच्च वृत्तियाँ नीच वृत्तियों को 
दबाकर उसे श्रेय मार्ग पर बढ़ने में सहायता देती है बसे ही राज्य, जो उन 
उच्च वृत्तियों की समष्टि है, व्यक्तियों को कल्याणकारी प्र पर श्रग्नसर 
करता हैँ । राज्य एक नेतिक संस्था है जिसके द्वारा ही वैतिक जीवन सम्भव 
है । राज्य में रहकर ही मनृ्य स्वतन्त्रता पूरक सामाजिक जीवन व्यतीत कर 
सकता हूँ। राज्य ही मनुष्य के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है । 
ग्रीन इस बात का समर्थन करता हे कि राज्य की आज्ञा का पालन करना 
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सनुष्यमात्र का धर्म है। उसके विचार से नैतिक श्रौर राजनैतिक पराधीन॑ता 
का एक ही ल्लोत है । और वह है हमारी सद-सद विवेक बुद्धि राज्य के 
विधात का उद्देश्य सर्वे साधारण की भलाई है । सर्वे साधारण की भलाई में 
व्यक्तिगत भलाई है । 

आदश्ष वाद सिद्धान्त के विरोधियों का विचार है कि राज्य की स्था- 
पना शक्ति के झ्राधार पर हुई है और कालान्‍्तर में मनुष्यों को राज्य की 
आज्ञा पालन करते करते ऐसा करने का स्वभाव होगया है| सम्भव है राज्य 
को स्थापता शक्ति और भय के झ्राधार पर हुई हो परन्तु यह निश्चित है 
कि इसका परिणाम अच्छा हुआ हे और इसमें निःस्वार्थता का तत्व भी 
दिखाई देता है । राज्य एक सर्वोच्च सत्ता हे जो निःस्वार्थता के आधार पर 
जनसाधारण की भलाई का कार्य करती है।यह सत्ता लिखित अथवा 
ध्राथत्मक विधानों के रूप में समाज पर शासन करती है। वास्तव में सर्वे- 
साधारण की इच्छा ही शासन*रूप में प्रकट होती है। जनतन्त्र राज्यों में 
यही इच्छा शासक हैँ । जब तक देश श्रथवा राज्य में शान्ति और व्यवस्था 
है तब तक वास्तव में सर्वसाधारण की इच्छा विद्यमान दिखाई पड़ती है। 
इसके विपरीत दश्चा में स्वताधारण की इच्छा का ह्ास हो जाता है और 
राज्य में स्वार्थपरायणता श्राजाती है । 

(७) श्रराजकताबाद के अनुसार राज्य की श्रावश्यकता-अराज- 
कतावादियों (8॥870775(5) के मतानुसार राज्य की श्रावश्यकता ही नहीं 
है, इससे मनुष्य का कोई युक्तिमूलक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मनृष्यमात्र 
की उन्नति के. लिये यह अत्यन्त श्रावश्यक हैं कि जितनी जद्दी हो सके राज्य 
का श्रन्त कर दिया जाय । कान्तिकारी श्रराजकतावादिय्ों का तो यह विचार 
हैं कि हिसात्मक उपायों द्वारा वत्तेमान सामाजिक व्यवस्था का शअ्रन्त कर देना 
चाहिये । इनके अतिरिक्त टॉल्स्टॉय (!0]8009) जेसे दाशनिक श्रराज- 
कतावादी भी हूँ जिनका विचार है मनुष्यों की नैतिक व श्राध्यामिक उच्यति 
में राज्य का अधिकार विध्नकारी है । राज्य से मनुष्य की नेतिकता का ह्वास 
होता है । मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिये व्यक्तिगत स्व॒तस्त्रता की आवश्य- 
कता है । राज्य पशुबल का प्रयोग करके मनुष्यों को भ्रष्ट, अनेतिक तथा 
दुराचारी बनाता है। शासन व्यर्थ और अनिष्टकारी है। राज्य का अस्तित्व 
केवल स्वेच्छाकृत संगठन के रूप में ही उचित है अच्यथा नहीं। विधान का 
प्रयेग सुझाव अथवा परामर्श के रूप में होना चाहिये। शासन का आधार 
प्रेम ।ना चाहिये, शक्ति नहीं । मनृष्यमात्र को ऐसी शिक्षा देती चाहिये कि 
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सत्य बोलना, और भलाई करना उसका स्वभाव बन जाय । ये गुण उसकी 
प्रकृति में घुल मिलकर उसका अ्रज्भ बन जायें। निविष्व व्यक्तिगत स्वराज्य 
ही सर्वेश्रेष्ठ शासन है । 

दा्शनिक अराजकतावादियों का राज्य के विपय में यह विचार 
उतोपीयन ([709०2॥) श्र्थात्‌ स्वप्नदर्शी प्रतीत होता है । राज्य स्देव 
ही मनृष्य के नैतिक पतन का कारण नहीं होता । प्राचीनकाल के हिन्दू राज्य 
में भनृष्य की सब प्रकार की उन्नति पर ध्यान दिया जाता था। प्राचीन काल 
में बड़े बड़े ऋषि, मुनि, विद्वान, वेज्ञानिक, दाशनिक श्रौर महात्मा हुए हैं । 
ये सब मनुष्य समाज की राजनैतिक व्यवस्था में हुये हें, राज्य में ही हुए हैं, 
अ्राजकता की दा में नहीं हुये हैं | श्रतः हम दार्शनिक अ्रराजकतादादियों 
के सिद्धान्त से सहमत नहीं हो सकते । यदि राज्य में मानव समाज की इस 
प्रकार की उन्नति नहीं होती है तो समझना चाहिये कि वास्तव में राज्य की 
शासन प्रणाली दूषित है । उसके दोष को दूर“करना चाहिये | श्राधुनिक काल 
में तो संसार के प्रत्येक भाग में अधिकतर प्रजातन्त्र राज्य हैं। जनसाधारगा 
श्रपनी इच्छानुसार श्रपने कल्याण के लिये जेसे विधान चाहें बना सकते हैं । 
एक आदर्श जनतन्त्र राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को वहां तक पूर्ण स्वतन्त्रता हूं 
जहां तक वह दूसरे के हितों का घातक नहीं होता प्रत्येक व्यक्तित अपनी 
शारीरिक, मानसिक, तथा आध्यात्मिक उन्नति करने और इहलोक व परलोक 
के कल्याण के लिये स्वेच्छापुवंक कार्य करने के लिये पूर्ण स्वतन्त्र होता है । 
जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अवसर प्राप्त हो वास्तव में वही एक आ्रादर्श 
राज्य हें। राज्य में रहकर द्वी मनुष्य सब प्रकार की उन्नति कर सकता है, 
राज्य से पृथक होकर नहीं । 


विशेष अध्ययन के लिये देखिये-- 
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अध्याय ९ 
राज्य के रूप 


राज्य का वर्गीकरण करना सुगम कार्य नहीं है। जनसंख्या, ममि, 
शासन और सर्वोच्च सत्ता का होता सभी राष्ट्रों में ग्रावश्यक हूँ। जनसंख्या 
तथा भमि के विचार से राष्ट्रों का वर्गीकरण सम्भव है परनत्‌ राजशास्त्र में 
इसका महत्व नहीं है । राजशास्त्र नगर-राज्य जाति-राज्य तथा गार्बभौम- 
राज्य का वर्णन भी हैँ । राज्य के रूप तथा विस्तार का उनकी शात्रित के 
साथ विशेष सम्बन्ध ह। सिद्धान्त में चाहे सभी राज्य समान हों परन्लु 
वास्तव में वे समान-नहीं होते । बड़े राज्यों की शक्ति छोटे राज्यों से कही 
अधिक होती है । यही एक बात राज्यों में समता सिद्धान्त का लोॉप करती 
हैं । एकता के आधार पर राज्य का वर्गीकरण नहीं हो सकता । सभी राज्यों 
में एकता का होता आवश्यक है संगठन एक एसी वस्तु है जिसमें राज्यू में 
परस्पर भेद दिखाई देता हैँ । जितने भी राज्य हैं उतने ही प्रकार के उनके 
संगठन हूँ । राज्य के रूप का प्राचीन काल में भी वर्गीकरण किया गया था, 
परन्तु वह वर्गीकरण अति सरल था । ज्यों ज्यों सभ्यता की उन्नति और साथ 
साथ राजनैतिक चेतना की ग्रधिकाधिक वृद्धि होती गई त्यों त्यों राज्यों का 
वर्गीकरण जाटिल होता गया। अ्रति प्राचीन काल से लेकर आ्राध्ुनिक 
काल तक के राज्य के भिन्न भिन्न रूपों का हम यहाँ विस्तृत 
वर्णान करेगें । 

अति प्राचीन काल में राज्य के रूप--बैदिक तथा हिन्द काल के 
राज्यों के रूप समभने के लिये पहले यह भ्रावश्यक है कि कुछ शब्दों के 
निश्चित प्र्थ ज्ञात कर लिये जाये । समह, संघ,गरा,ग्राम,पौर, जानपद, थेणी 
नंगम, श्रेष्ठि श्रोरकुछ शब्दों के निश्चित अर्थ जान लेना आवश्यक है। समह क 
अथ वृत्द श्रयवा दल हूँ। दल नियन्त्रित होता था | इसे एक संस्था का रूप प्राप्त 
था। समूह अ्रतक प्रकार के थे श्लौर उनके भिन्न भिन्न नाम थे। जैनों और 
बौद्धों के समूह संघ कहे जाते थे, वैश्यों के समूह पृण कहे जाते थे । कुलों के 
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समृह का नाम गएणा और पूरवासियों के समूह का नाम पौर था। * इसी 
प्रकार ग्राम और तगर भी समूहों के ही नाम थे। जनपद की संस्था जानपद 
कहाती थी । नेगम व्यापारियों की सभा थी । श्रेणी उन कारीगरों की संस्था 
थी जो एक ही प्रकार की वस्तुयें बनाते और बेचते थे। श्रेष्ठि नगरसेठ होता 
था । कदाचित्‌ पौरका भ्रध्यक्ष होने के कारण उसका नाम श्रेष्ठि था । 
श्रति प्राचीन काल में जिन राज्यों में राजा नहीं होता था उन्हें 
राज्य कहते थे। संघ दो प्रकार के होते थे--एक कुल-संघ, दूसरे गरण-संघ | 
कुल-संघ में कुल के और गण-संघ में कुलों के लोग होते थे। कुल 
संघ में उस कूल का वृद्ध पुरुष उनका राजा होता था। भारत, वंदेह, 
पञ्चाल श्रादि ऐसे ही कुल राज्य थे। महाभारत के समय तक श्रर्थात्‌ ईसा 
से ७०० वर्ष पूर्व तक भारत में कुल-राज्य अधिक थे, कालान्तर में कुल-राज्यों 
के मिल जाने से साम्राज्यों की स्थापना हुई । पहले कूलों का समह गण कहाता 
था | कालान्तर में अराजक राज्य के लिये गण छब्द का प्रयोग होने लगा। 
'अवदान शतक नामक बौद्ध ग्रन्थ से पता चलता है कि जब उत्तर के व्यापारी 
दक्षिण गये, तब दक्षिण के राजा ने उनसे प्रदन किया कि उत्तर में राजा कौन 
है? उन्होंने उत्तर दिया कि कुछ देश गणाधीन शौर कुछ राजाघीन है । महाभारत 
में गण राज्य समातन्त्र राज्य के श्र्थ में प्रयोग हुआ है। अम रकोश में गण का श्रर्थ 
सहवासियों की सभा बताया गया है । पाशिनि ने भी संघ को गण प्रर्थवाचरी 
बताया है । परन्तु गण कूलों से बड़ा होता है तथा दो श्रथवा दो से अ्रधिक 
कूलों के मिलने से बनता है,जसे अ्न्धकवृष्णि संघ भ्रन्धकों और वृष्णियों का था । 
वृष्णियों में राजा नहीं था । इसका पता महाभारत के सभापव्‌ के ५ वें अध्याय 
से चलता है । उनका संघ राज्य था + यह कौठटिल्य की इस्‌ बात से घिद्ध होता 
है कि प्राचीन काल में देपायन को असन्तुष्ठ करने के कारण वृष्णि संघ का नाश 
हुआ था ।| महाभारत से पता चलता है कि अ्रन्धक-वृष्णि संघ में दो दल थे । 
* आाहुत सोगतानां तु समृहः सद्भः उच्चते । कात्यायत विवाद रत्नाकर 
पृष्ठ ६६६ 
सम्‌ हः वाणिजादीनां पूगः परिकोत्तित: । विवाद रत्लाकर ६६६ 
कुलानां हि सम्‌हस्त गणः सम्प्रकोरत्तित:। वीरमित्रोदय पृ० ४२६ 
पौरः पुरवासितां समूहः । वीरमिन्रोदय पृ० ११ 
| हर्षादवात।पिरगस्त्यमत्यासादयन्‌ वुष्णिसद्धाइच हेपायनसिति ॥ १३ ॥ 
अधि० १ श्र० ६ 
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क्षृष्णि संघ में दो दल थे । वृष्णियों का नेता अआहुक और श्रन्धकों का श्रक्र 
था तथा बचन्न, उमग्रसेम और श्रीकृष्ण दोनों निर्वाचित संघ-मुख्य थे। पागिनि 
अर महाभारतकार दोनों ने. गणों की चर्चा की हें। महाभारत में लिखा 
है. कि उत्सव-संकेत श्रादि सात परवेतवासी दस्यु गशों को पाण्डब अर 
ने जीता । * भ्रजातशत्र की मत्य के २०० वर्ष पदचात कोटित्य ने लिच्छुद॑ 
बजी, मद्र, ककर, करु, पाण्य/ल को राजशब्दोपजीबी के नाम से प्रसिद्ध 
'बताया हैं । | इससे पता चलता हू कि चरद्धगुप्त के साम्राज्य के आरंभ में 
'भी उक्त जातियों के संघ थे | यूनानियों के लिखे हुए भारत-सम्बन्धी वर्गानों 
से पता चलता है कि सिकन्दर के श्राक्रमण के पूर्व श्रीर आक्रमण पश्चात्‌ भी 
'भारत' में अनेक गणराज्य थे । मेगस्थनीज ()/(०४४४८१०४०) और 
एरियन (6) | ने अपने अ्ंथ में लिखा हुँ कि 'भारत के लोग 
'डायनिसस से सेन्डकोटस ( चन्द्रभुप्त ) तक १४३ राजाओों और ६०४२ 
वर्षों का समय मानते हें, पर इसी बीच में ३ बार प्रजातन्त स्थापित ह 
(था ।”““''दूसरी बार ३०० वर्षों तक और एक बार १२० वर्षों तक रह 
'था | भारतवासी कहते हैं कि डायनिसस ( दक्ष ) हिरेकेल्स से १५ पीढ़ी 
। पहले हुआ था । ( हिरेकेल्स-हरिकुलेश<कृष्ण )। यदि २५ वर्षों की एक 
: पीढ़ी मान ली जाय तो दक्ष से ३५४ वर्ष पश्चात्‌ श्रीकृष्ण हुए थे। दक्ष के 
'४०० वर्ष प्रश्चात्‌ श्रीकृष्ण थे | श्रीकृष्ण द्वापर के अन्त में हुये थे । चन्द्रगुप्त 
 कलि सम्तत्‌; २७८० में हुआ था । श्रतः दक्ष से चरद्रभुप्त तक ३२०० वर्ष 
' होते हैं । कलि सम्बत्‌ ईसा से ३१०२ वर्ष पूर्व प्रचलित हुआ था । चन्द्रग॒ुप्त 
के भ्रभिषेक का समय ईसा से ३२० वर्ष पूर्व माना जाता है। इस प्रकार 
'चन्द्रगुप्त तक"२८०० वर्ष ही होते हैं। यूनानी लेखकों की गणना में कुछ 
भूल अवश्य हूँ। इस गशता मे चाहे भूल हो परच्तु इससे विदित होता है कि 
! उस समय यहां प्रजातन्त्र राज्य अवश्य थे । 
है अध्यापक विनयकुमार सरकार ने अ्रपने ग्रन्थ में लिखा है कि 
 गणतन्त्रों वा प्रजातम्त्रों के तीन यंग थे | एक ईसा से ६०० से ४४० वर्ष 
पूर्व, दूसरा ईसा से ३५० से ३०० वर्ष पूर्व और तीसरा ईसा से १५० वर्ष 
पूरे से ईस्वी सन्‌'३५० तर्क | पहले यूग में ११ गणा वा संघ राज्य थे. 
+ गणन्‌ उत्सव संकेतान्‌ दस्यून्‌ पर्वत वासिनः । श्रजयतसप्त पाण्डव: । 
। ' शास्तिपर्वे झ० १०७ 
| प्राचीन भारत जेसा सेगस्थनीज्ञ और एरियन ने वर्णन किया । पष्ठ २० 


हि 


हुँ 
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(१ ) सुससुमर पहाड़! के भाग, ( २ ) अल्लकप्पा के-बुली, ( ३ ) केशपुत्त 
के कालाम, ( ४ ) पिप्पलीवन - के भोरिया ( मौये ), ( ५ ) राम प्राप्त 
के कोलिया, (६) कुशीनगर के मलल, (७) पावा- के मलल्‍ल, (5) काशी के 
मल्‍ल (६) कपिलवस्तु के शाक्‍्य, (१०) मिथिला के विदेह और (११) 
विशाली के लिच्छुवी । लिचछवी, शाक्य, विदेह महल आदि श्रॉठ जातियों का 
संयुक्त संघ वुजिझ वा वज्जी संघ कहाता था। इसकी राजधानी वेशाली 
थी, जो श्रब मुज़फरपुर जिले में वसाढ भामक ग्राम है। दूसरे युग के गरतों 
में उन्होंने पटल, अराट, मालव-क्षुप्रक, सम्बष्टई, झ्रमलस्सोई और .निसाई 
संघों का व्शोत किया हैं। तीसरे युग के गणों में यौधेय, मालव, कुनिन्द 
और वृष्णि संघ बताये हैं। यौधेयों का प्रभुत्व पंजाब - की सतलज ,नदी के 
दोतों किवारों पर था, परन्तु प्रभाव यमुता' के पूर्वी किनारे और राजपूताने 
के कुछ भागों पर भी.था। मालव, चम्दल और बेतवा नदियों के बीच में 
रहते थे । इनके परिचम में सिबी लोग-थे | यौधेयों के पूर्व कुनिन्द लोग 
रहते थे । वष्णि तो यादवों की शाखामात्र थे, जिनके नेता श्रीकृष्ण थे। दूसरे 
धरंग में अराट बहुत प्रसिद्ध थे और ये पंजाब में रहते थे। इन्होंने चन्द्रगुप्त की 
बड़ी सहायता की थी । प्रथम यूग के गरों में शाक्य -संघ बहुत प्रसिद्ध थप 
क्योंकि गौतम बुद्ध ने शाक्य वंश में ही जन्म लिया था । प्रथम युग के संघ 
प्रायः सब ब्रात्य क्षत्रियों के थे। गौतमबुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य संघ के 
मुखिया शुद्धोदन के पुत्र थे । ये गशपति वा .रष्ट्रपति थे और राजा कहाते 
थे। शाक्‍्यों की संख्या १० लाख थी | उनका राज्य पूर्व से पश्चिम तक ५० 
मील लम्बा और हिमालय की तराई से ३०--४० मौल चोड़ा था। रज- 
कपिलवस्तु में उनका संन्‍्यागार था, जहां राजकाज होता था +. । 
इन सद्धों का संगठन बौद्ध सद्ध के संगठन के आधार पर था | 
'भडापरिनिश्याण सुतन्त' से ज्ञात होता है कि लिच्छवी संघ की प्रशंसा करके 
बुद्ध ने राजगृह के प्रा्थंता मन्दिर में उस नगर के पास के सब बौद्धों को 
एकत्रित करके समझाया था कि जिन गुणों की हमने प्रशंसा की है वे योग 
क्षेम की अभ्रभिलाषा रखनेवाले प्रत्येक संगठित संघ के लिये -अनिवायं हैं । 
विनयपिठक के .'पातिमोक्ख' के प्रकरण में उपसम्पदा संस्कार का. जो -वर्ण[त 
है, उससे लिच्छुवी संघ के संगठन का कुछ पता चलता है। बोद्ध संघ में 
पहले एक कर्मचारी निर्वाचित किया जाता था, जो. आसनप्रन्नाउक्र कहलाता 
था । सबको यथास्थान बैठाना इसका काम था । लिच्छवी सद्दु में भी बड़े 
बढ़ों की प्रतिष्ठा की जाती थी, इसीलिये वहां भी आसन प्रज्ञापक की नियुक्ति 
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होती होगी । सब लोगों के यथास्थान बैठ जाते पर जिसे जो प्रस्ताव करना 
होता था, वह इसकी सूचना देता था। यह मूचना “नत्ति' (ज्ञप्ति) कहलाती 
थी । नत्ति के उपरान्त प्रस्तावक उपस्थित भिक्खओ्रों से पुछता था. क्या आप 
प्रस्ताव पसन्द करते हें ? यह प्रश्न एक वा तीन बार किया जाता था । 
एक बार का प्रहन नत्ति दुतीय कम्स' (ज्ञप्ति द्वितीय कम) श्रौर तीन बार 
का 'नत्ति चतुत्थ कम्म! ज्ञप्ति चतुर्थ कर्म) कहाता था। बुद्धदेव ने नात्ति 
का प्रकार भी बताया था। वह एक विद्वान योग्य भिकव संघ के सामने 
निम्नलिखित घोषणा करे--श्रादरणीय सज्जनों, संघ सुने । यह पुरुष देवदत्त 
पूजनीय यज्ञदत्त से (ग्र्थात्‌ पृजनीय यज्ञदत्त को उपाध्याय बनाकर) उपसम्पदा 
लेता चाहता है । यदि संघ प्रस्तुत हो तो वह देवदतत को यज्दत से उपज्भाय 
(उपाध्याय) रूप से उप सम्पदा दिलादे, यही नत्ति है । आदरणीय सज्जनों 
संघ सुने । यह पुदष देवदत्त पूजनीय यज्ञवत्त से उपसम्पदा लेता चाहता है । 
संघ देवदत्त को यज्ञवदत्त उपज्कमाय से उपसम्पदा मिलने के पक्ष में हा, वह मौन रहे 
औ्ौर जो पक्ष में न हो, वह बोले । दूसरी श्रौर तीसरी बार इसी प्रकार सुचना 
देकर भ्रन्‍्त में कहे, देवदत्त ने संघ से यज्ञदत्त उपज्काय द्वारा उपसम्पदा प्राप्त 
की है । संघ इसके पक्ष में है, इसलिये वह मौन है यह में समझता हैं ।' 

वादग्रस्त विषयों में सभाभवत में बढ़े झगड़े होते थे ओर इनका निर्माय 
करने के लिये उभयपक्ष के मत लिये जाते थे । मतदाताओं को वोटिंग पेपर के 
स्थात पर लकड़ी की रंगी हुई शलाका दी जाती थी और शलाकासंग्रह करने के 
लिये एक सच्चा निरपेक्ष मतृष्य समस्त संघ द्वारा चुना जाता था । यह 'शला- 
कागाहुक' (शलाकाग्राहक ) कहाता था । शलाका गाह 5 में जिन विशेष गगों को 
श्रावश्यकना होती थी, वे बुद्धदेवव के मतानुमार ये थे--बढह़ (१) निरक्षेप 

(२) देषरहित ही, (३। मूर्ख न हो, (४) भीत ने हो और (५) जातता 
हो कि कौन मत लिये गये हैं और कौन नहीं ।' संघ के प्रनपस्थित सदस्य का 
मत भी लिया जाता था। इस प्रकार के मत को ग्रह “खण्ड” कहते थे । 
मतसंग्रह करने की तीन रीतियां बुद्ध ने बतायी थीं। एक गुप्त, दूसरी काना- 
फूसी की, श्र तीसरी खुलम-खल्‍ला । गृप्त रीति से मत देने में मतदाता जब 
मत संग्राहुक के पास जाता था, तब वह भिन्न-भिन्न रंगों की शलाकार्थे दिखा- 
कर बताता था कि अमुक मत के मनुष्य के लिये यह शलाका हैं और 
श्रमुक के लिये वह, ग्राप जो चाहें ले लें ।' जब वह था, तब उससे ले लेता 
कहा जाता था कि इसे किसी को व दिखाता । कोरम की व्यवस्था भी थी, 
कोरम को देखने वाज़ा गणशप्रक' कहाता था। 


शाज्य के रूप १४९ 


उस समय कुल-संघ और गर-संघों के अ्रतिरिकत श्रन्‍्य प्रकार के 
राज्य भी थे | गुक्रवीतिसार के शअ्रनुस्वार भूसम्पत्ति, अधिकार तथा शक्ति के 
श्राधार पर राजा, सामन्‍्त, माण्डलिक स्व॒राद सम्राद विराद अथवा सार्वभौम 
श्रादि उपाधियों से विभूषित होता था । सामन्‍त और माण्डलिक तो राजा के 
शाधीन होते थे । सामन्‍त छोटा होता था और माण्डलिक बड़ा । सामन्त राजा 
के अधीन होता था । माण्डलिक के अ्रधीन कोई नहीं होता था । सम्राट 
चक्रवर्ती अथवा माण्डलेश्वर कहलाता था | एक लाख से तीन लाख की ब्राय 
वाला और सौ ग्रामों पर प्रभुत्व रखने वाला सामन्‍्त कहाता था। चार से 
छ: लाख तक वाला माण्डलिक, दस से बीस लाख तक वाला राजा, बीस से 
पचास लाख तक वाला महाराजा, पचास लाख से एक करोड़ तक वाला 
सम्राट और ५० करोड़ वाला विराट कहाता था। सप्तद्वीपा वसुन्धरा का 
प्रधिपति सावंभौम कहाता था । सौ ग्रामों का अधिकारी अनुसामन्त, दस 
प्रामों का नायक और १० हज़ार ग्रामों का आशापाल कहाता था। जिस 
एक कोस के भूभाग में राजा का भाग एक हजार रुपये हो, वह ग्राम कहाता 
था। ग्राम का आधा पल्‍ली, पल्‍ली का श्राधा कुम्भ कहता था ।* ऐतरेय बाह्य 
के ऐन्द्र महाभिषेक की प्रतिज्ञा से जाना जाता है कि राज्य, साम्राज्य, भौज्य, 
स्वराज्य, वैराज्य, महाराज्य, पारभेष्ठ्य, झधिपत्य और सा्वंभौमत्व विविध 
प्रकार के राज्य थे । शुक्लयजुवेंद में पांच मंत्र हें, जिनसे पता चलता है कि 
इष्टका पूर्व दिशा की राज्ञी है जहां वसु देवता अ्रधिपति हैं। दक्षिण दिशा 
में विराट है, जहां रुद्र देवता अधिपति हें | पश्चिम दिशा में सन्नाद हैं, जहां 
ग्रादित्य देवता अ्धिपति हैं । तथा ऊध्वे दिशा में अधिपत्ती है जहां विद्वे- 
देवा देवता भ्रधिपति हैं।| इससे ज्ञात होता है कि पूर्व के राजा, राजा; 
पश्चिम के सम्राद, उत्तर के स्वराद और उड्ं के श्रधिपति होते थे । ऐतरेय 
ब्राह्मण से पता चलता है कि पूर्व के देशों के राजाओं का अभिषेक साम्राज्य 
के लिये दक्षिण देग के राजाग्रों का भौज्य के लिये, हिमालय के उत्तर के 
उनरकुरु और उत्तर मद्र के राजाग्रों का वेराज्य के लिये तथा मध्य देश के 
कुछ पांचल और उशीनर के राजाग्रों का अभिषेक राज्य के लिये होता 


सास मजकंन्‍इन-+ःन्‍+ममवन्‍तमन..क्‍ काल न] जी िनिनगनना शिनाणनिणियिलाणगण।श क्‍नननिरनिन न नशिनिनिनिनननन हक _ न न लभनओओ- 3 आआजा 





न्‍िलननननवसन_कननाभऊ नम क>क»+ मम. ध्य्श 


+ देखो गुक्रनीतिसार इलोक १८२ से १८६ तक और १६० से १६९२ 


तक--अआ० २१॥ 


शडर राजशास्त्र के मूल॑ सिद्धान्त 


था । * ग्रयव॑वेद के गोपथ ब्राह्मण में बताया गया हैं कि प्रजावति राजसूर्य 
यज्ञ करके राजा, वाजपेय करके सम्राट अश्वमेत्र करके विराट, पुरुपमेध् 
करके स्व॒राट्र और सर्वमेध करके सर्वराद हुआ। सामंगशाचार्य ने ऐतरेस 
ब्राह्मण की इन पदवियों के विषय में कहा हैँ कि कोश का आवधिपत्य राज्य, 
धर्म से पालित साम्राज्य, प्रपराधीनत्व स्व॒राज्य, अन्य राजाग्ों से बैशिष्ट्य 
वराज्य है । 

महाभारत के समय में विदर्भ (बरार) के राजा दुन्तिभोज कहाने 
थे। मालवा की धारा नगरी के राजा भी भोज कहताते थ। इससे यह 
सिद्ध होता है कि भोज दक्षिण देश के राजाप्रों की उपाधि थी और राज्य 
भोज्य कहाता था । कच्छ के पास भुज है वहां का राजा भी भोज कहाता 
होगा, प्रव उसका नाव भूज रह गया है । पश्चिम में सौराप्ट्र हैं। यही पहले 
सुराष्ट्र या स्वराट्‌ कहलाता होगा जो अ्रव ब्िगड़कर सूराट वे सूरत बन गया 
है । स्वराट्‌ का बर्थ स्वयं शासन करनेवाला है यह बह़ां के राजा की पदवी 
थी, राज्य स्व॒राज्य कहाता था। स्वराज्य के विपय में ऋग्वेद में एक 
मंत्र है जिसका श्र्थ है 'हे मित्रों, जिनकी दृष्टि विशाल हुई है तुम और 
हम सब विद्वानू मिलकर भ्रनेकों की सहायता से पालन होने वाले स्व॒राज्य म॑ 
भली भांति यत्न करें। | एक मन्त्र श्रथवंवेद में भी श्राया है जिसका श्रर्थ 
है जो भ्रज या वेता पहले उत्पन्न हुआ, उसी ने उस स्वराज्य को प्राप्त किया 
जिससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है । | इन दोनों मन्त्रों से पता चलता है 
कि स्वराज्य पद्धति के लिये बहुत कुशल मनुष्यों की अपेक्षा होती है जिनकी 
दृष्टि विशाल हुई हो । स्वराज्य शासन पद्धति से बढ़कर कोई पद्धति नहीं 
है । हिमालय पार के उत्तर कुछ और उत्तर मद्र राज्य वैराज्प कहाते थे । 
कदाचित्‌ नेपाल का विराट नगर इनमें से किप्ती की राजधानी हो श्रौर यहीं 
से मत्त्य देश के विराट्‌ राजा गये हों । हिमालय की तराई और उत्तर बिराट्‌ 
के संघ राज्यों के रूप जो वैराज्य थे, वे विराद ( बिना राजा के ) थे, श्रतः 


अस्जान्‍क- 





अिीलिलिनननीन परभिनिगाज सनम. 





अमर अपंममा॥ "ताक: परशभाम्गाा;रकानापक विभफकलक' 





* देखो ऐतरेय ब्राह्मण 5। १४। २। ३ 
 आयद बासोच चक्षसा मित्र वयं सूरयः । 

ब्यचिष्दे बहुपाय्ये .यते सहि.स्व॒राज्ये ॥5६६।६॥ 
+ यदज: प्रथम संबभूव । 

सहतत्‌ स्व॒राज्यभियाय । 

पश्मास्तान्यत्‌ परप्तारित्त भूतम्‌ ॥१०७॥३ श॥ 


शाज्य के रूप _१४३ 


जिन राज्यों-में राजा न हों वे ही वैराज्य थे | बैराज्य में जातियों को राज- 
शब्दोपजीवी कहा है । उसका अभिप्राय. यही है कि उनमें सभी राजा कहाते 
थे। बौद्ध ग्रंथ महावत्थ (महावस्तु) में कहा गया है कि वैशाली में ८४ हजार 
से दूने राजा रहते थे श्रर्थात्‌ वैशाली सभी - लिच्छवी. थे | एकपण्स जातक में 
वेशाली के ७७०७ राजाओं का वर्शात है ।. जयसवाल जी ने अपने ग्रन्थ # 
में पाणिनि के आधार- पर मद्र, वृजी, राजन्य, अ्रन्धक-वृष्णी और महाराज 
इन छ; जातियों के संघ बताये हैं । ः 


कौटठिल्य के मत से सार्वभौम राजा के राज्य की सीमा हिमालय से कन्या- 
कुमारी तक थी। | उसने वेराज्य के साथ द्वैराज्य का भी वर्णन किया 
हैँ । उसके मत से वेराज्य वह है जिसका कोई राजा हो और 
हराज्य वह है जिसमें दो राजा हों | पूर्वाचायों के मतानुसार हैराज्य से वैराज्य 
अच्छा होता है । हराज्य दोनों पृक्षों के द्वेष से नष्ठ हो जाता है। वेज्य प्रजा 
के विचारों के भ्रनूसार चलने से भोगा जा सकता है | इसके विपरीत कौठिल्य 
का मत हैं कि द्वेराज्य पिता और पुत्र अ्रथवा दो भाइयों का ही हो सकता है 
गौर उनका योगक्षेम समान ही होता है । इसलिये मन्त्रियों द्वारा दोनों का 
न_्लगड़ा निबटाया जा सकता है । परन्तु वैराज्य में जीवित शत्रु का उच्छेदन 
करके भी कोई उसे श्रपना नहीं मानता, राजनैतिक संस्था का भाव ही नहीं 
रहता, चाहे जो देश को वेच सकता है । कोई अपने को उत्तरदायी नहींमानता 
और विरक्त होकर राज्य से चलः जाता है। [ जैन शआराचारांग सूत्र में दो 
रज्जारि (दह्वराज्य|), और वेरज्जरिग (वेराज्य) वा विरुद्ध रज्जाणि के गअति- 
रिक्त भ्ररायारित (अराजक राज्य) गणरायारि/ (गणराज्य), जुवरायारि 





+ हिन्दू पालिटी भाग १ पु० ३६।. 

' देशः पृथियो ॥॥ १७ ॥ तस्‍्याँ हिसवत्समस॒द्रान्तरमदी चने योजन सहसत्र- 
परिमारणंतियंक्‌ चक्रवत्तिक्षेत्रम्‌ ॥१८॥ श्रधि० € झ० १॥ 

_ दराज्यवेराज्ययोह राज्यमन्यपक्षे हेषानुराभ्यां परस्पर संघर्षण वा विन- 

 इयति ॥६॥वेयाज्यन्तु प्रकृतिचित ग्रहणापेक्षि यथास्थितमन्येभु ज्यत- 
इत्याचार्या: ॥७॥ नेति कौठिल्य: ॥5५॥ पितापुतन्रयोधर्जानत्रोर्वा हराज्य तुल्य 
योगक्षेम मामत्यवग्रह वत्तेयतित ॥६। वेराज्ये तु जीविः पररयाच्छिद् 
नेतस्मसेति मसनन्‍्यमान: कर्षयत्यपवाहयति ॥१०॥ पण्यं॑ वा करोति ॥११॥ 
विरकक्‍त वा परित्यज्यापगच्छुतीति ॥१५॥ अधि० द भ्र० २। 


१४४ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


(यौवराज्य) का भी वर्णात है। ” उम्रकुल, भोजकुल, राजकुल, क्षत्रकूल 
और इक्ष्वाकुल के नाम भी पाये जाते हैं । श्रराजक राज्य का बर्गान महाभारत 
में भी है | वहां वह मात्स्यन्याय रूप में दिखाया गया है। वास्तव में जब लोग 
मेल से न रहकर बली दुबंल को पीड़ित करने लगे तब मातम न्याय उत्पन्न 
होगया श्रौर फिर राज्य की स्थापना की गई। द्वै राज्य शासन पक्कति किसी समय 
ग्रवन्ती में थी जहां बिन्दु और अनुबिन्दु राज्य करते थे। इन्हे दिग्विजय 
करते हुए सहदेव ने हराया था। | छठी और सातवीं गताब्दी #वी में 
नैपाल में भी ऐसी शासन पद्धति थी । काठमांडू में लिच्छबी झीर ठाकुरी 
वंशों के लेख भी मिले हैँ । ये एक राजधानी के दो स्थानों से प्रचारित आज्ञाएँ हें, 
जिनकी तिथियों से ज्ञात होता है कि दोनों घरानों ने एक साथ शासन किया था। 
दोनों घरानों में कोई रक्‍त सम्बन्ध न था, फिर भी दोनों एक ही राज्य के 
राजा थे | यौवराज्य वह शासन पद्धति है जिसमें राजा अभिविकत दहोने से 
पूर्व युवराज रूप से शामन करता था। खारबेल तने ऐसे ही युवराज रूप से 
शासन किया था और राज्य 'यौवराजम्‌ प्रसाशितम्‌' था। विरुद्ध राज्य का 
ग्रंथ वह शासन पद्धति है जिसमें बारी बारी से द््तों का शासन होता था । 
ऐसा राज्य भ्रन्धकवृष्णी संघ का था । 

जिन जिन पदवियों का ऊपर वर्णान किया गया है वह राजाओं की 
केवल पदवियां ही न थीं, उन पदवियों में राज्यपद्धति का वेशिष्क्य भी था । 
राज्य एकतन्त्री शासन, स्वराज्य प्रतिनिधिक शासन, साम्राज्य श्रर्थ!न 
राजाओं पर शासन, बेराज्य प्रजातन्त्र शासन, पारमेष्ठ्य कुलपति-प्रभुत्वमूलक 
शासन, सामन्‍्तपर्यायी सावेभौमशासन अंग्रेजों द्वारा भारत के शासन सदृश 
था। साम्राज्य चक्रवतित्व है। चक्रवर्ती, परमेश्वर, परमभद्टारक, महा- 
-राजाधिराज, श्रख॒ण्ड भूमिप, राजराज, विश्वराज और चतुरन्तेश आदि 
पदवियां भी राजाग्रों की पाई जाती हैं। चक्रवर्ती का प्रयोग बौद्ध साहित्य 
में भी हुआ है। उसका अर्थ सारववभौम राजा से है। संस्कृत में चक्रवर्ती के 
दो अर्थ हैं| एक तो यह कि जिस राजा के रथ के चक्र वा पहियें बे रोक 
टोक सर्वत्र घूमते रहें, वह चक्रवर्त्ती श्रर्थात्‌ संसार का अ्रधिपति, चक्र का 
शासक, इस समुद्र से उस समुद्र तक जिसका राज्य विस्तार हो। दूसरा 


अिनाविननकननन अणनरनननकनभ नमक. 





'नीनिनानसक 
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+ शआचांगसूत्र दूसरा भाग ॥३॥१०११० 
* ततस्तेनबसहितो नर्भदामभितों ययौ । 
विन्दानूविन्दा वा वन्त्योसेन्येन महता बृतौ ॥ 





उलट रस श्लकमररम्शकल५७.. ++8+-लाममपुकर. सार भा ताकापनाममाहकक, 


राज्य के रूप १४२ 


श्रंथ यह है कि जिस राजा के हाथ में चक्र का चिन्ह हो और जिसका 
पराक्रम देवता भी न सह सके, वह चक्रवर्ती है । 
प्राचीन काल में राज्य के रूप---प्रब से लगभग दो सहस्न वर्ष पूव 
श्ररस्तू ने राज्य के रूपों का वर्णंव किया था। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य 
अर होता है जिसमें राज्य की शासन शक्ति संचित रहती है श्नौर वहाँ से 
ही अन्य भागों में प्रवाहित होती है । उस मुख्य श्रंग में कितने जन सम्मिलित 
हैं इसी को लक्ष्य बनाकर भ्ररस्तू ने राज्य के रूपों का वर्गीकरण किया था । 
साथ ही उसने सम्पूर्ण राज्यों को स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक भागों में 
विभकत किया था। राज्य का मख्य अंग यदि ग्रपती शक्ति को राज्य के हित 
में प्रयुक्त करे तो स्वाभाविक राज्य और यदि राज्य के अहित और अपने 
स्वार्थ की सिद्धि में प्रयुक्त करे तो अ्रस्त्राभाविक्त राज्य होता है। राजा, 
कुल तथा प्रजा में से प्रभुत्व शक्ति ( सर्वोच्चसत्ता ) का संचय तथा स्रोत 
किस में है इस विचार से राज्य के तीन स्वाभाविक अथवा श्रेष्ठ और तीन 
अस्वाभाविक अथवा भ्रष्ट रूप बताये हैं | स्वाभाविक और श्रेष्ठ राज्य हैं-- 
(१) राजतन्त्र (५४0797८709), (२ ) कुलीनतन्त्र (8&5700'809), 
ब्योर सुप्रजातन्‍त्र ( 700॥09 )। श्रस्वाभाविक श्रथवा ख्रष्ट रूप हँ-- 
(१) स्वेच्छाचारी [[9५9758॥779 :, (२) म्रष्टकुलीनात्मक और (३) कुप्रजा- 
तन्‍्त्र ([227700'909५) । वतमान काल में भी प्रधानतया ये ही तीन रूप 
माने जाते हैं परन्त कुप्रजातन्त्र (20700:80८५) के श्रर्थ में विभिन्नता 
तथा विशेषता भ्रा गईं है । भ्ररस्तू के समय में डिसमाक्रेसी' का श्रर्थ दृषित 
समफा जाता था श्रब 'डिमाक्रसी का अरथ प्राचीन काल के पालिटी'” के श्रथे 
में समझा जाता है । * 
राजतन्त्र (/0797/079)--राजतन्त्र उस शासन प्रणाली का 
नाम है जिसमें किसी एक उच्चतम सत्ता की प्रेरणा से राज्य का कार्य 
संचालन होता है । साधारणतया इसका यह शअ्रर्थ है कि जहाँ एक राजा का 
राज्य हो, जहाँ राजा के हाथ में राज्य की बागडोर हो । जहाँ राजा के हाथ 
/॥ में राज्य की सब विधि द्वारा मर्यादित शक्तियाँ और अ्रधिकार हों वहाँ के 
“शासन को राजतन्त्र कहते हूँ। अरस्तू का कथन हैं कि “वहु राज्य राजतंत्रीय 
_कहलाता हूँ, जहाँ एक ग्र दमी सर्वेसाधारण के हित के लिये राज्य करता, 
है!” भरस्त का विचार है कि जहाँ राजा अपने स्वार्थ की पूति के लिये _ 
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राजतन्त्र के दो भेद किये जा सकते ह्रं--( १ ) निरंकुश राज- 
तनत्र (80906 /णाक्षाटाफए ) श्र (२ ) संवैद्वासिक राजपंत्र 
((ापा०0 (००५) । निरकुश राजनन्त उसे वबहते 
हैं जहाँ “राजा करे सो न्‍याव और पासा पड़े सो दावब” की कहावत 
चरितार्थ होती है । जहाँ राजा की श्राज्ञा ईइबरीय श्राज्ञा के तुल्प 
समभी जाती है, जहाँ राजा के अधिकार में क्रिसी को कुछ बहने का 
अधिकार नहीं होता, जहाँ राजा ही सब कुछ हे और जो चाहे सो कर 
सकता है । प्रजा की बात को मानता अथवा ने मानना, प्रजा के भावां का 
आ्रादर करना अथवा न करना राजा की स्वेच्छा पर निर्भर हे। निरंकण 
राजतन्त्र के भो दो भाग किये जा सकते हैं--( १ ) ग्रेदिश निरंकूण राजतन्न 
([088 १(०॥47०॥५) और दूसरा स्वेच्छाचारी अथवा ्रत्याचारी निरंकुश 
राजतन्त्र (72289008॥7 07 फाव्ाए) । आरादर्श निरंश्ण राजा 
उसे कहते हे जिसके हाथ में पूर्णासत्ता रहती है परन्तु वह प्रजा के भावों का 
आदर करता हे, सदेव प्रजा के हित के कार्य करता हैँ और प्रजा को पुन्रवत्‌ 
समभतें हुए उसी के हित में अपना हित भी समझता हैं। बह प्रजा की 
दारीरिक, मानसिक, भ्राथिक, बौद्धिक, श्र श्राध्यात्मिक उन्नति को श्रपता.- 
ध्येय समझता है । इसी प्रकार के उच्चातिउच्च तथा दिव्य राजामओं में हम 
श्रीरामचन्द्र को सबसे प्रथम स्थान देते हूँ, जिन्होंने जनमत का ग्रादर करने 
का और जनहिंत कार करने का सर्वोत्तम आदर्श हमारे सामने रखा । दूसरी 
श्रेणी में भ्रत्याचारी और स्वेच्छाचारी निरंकश राजा भ्राते हैं । ये राजा प्रजा 
के हितों की ओर ध्यान नहीं देते, राज्य को अपनी बपौती समभते हैं, अपने 
को देवता का अ्रंश मानते हें श्रथवा विष्णु का अ्रवतार समभते हैं । ये राजा 
प्रजा के मत की अवहेलना करते हें श्रौर प्रजा के ऊपर मनमाना श्रत्याचार 
करते हैं | इतका विचार यह होता है कि ईश्वर ने इन्हें प्रजा पर शासन करने 
के लिये ही उत्पन्न किया है । रूस के मृत जार की गणना ऐसे स्वेच्छाचारी 
तथा अत्याचारी शासकों में की जा सकती है । भ्ररस्तू ने ऐसे ही शासन को 
'टिरेनी' के नाम से सम्बोधित किया है । 
४ "27 0'संवंधानिक राजतन्त्र ((0पर/070] /०४०/०१५) उसे 
/- कहते हैं, जिसमें राजा की शक्तियां देश के किसी लिखित अ्रथवा अलिखित 
|... वेधान से भ्रथवा जनमत से सीमित हों । इंगलैण्ड के आधुनिक राजा इसी 
अरी में भ्ाते हें | इंगलैण्ड के राजा का अधिकार देश के विधान से मर्थ्यादित 
है। वह स्वेच्छाचारी नहीं है । यह तो हुए शासन की दृष्टि से राजतन्त्र के 
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भेद । परन्तु राजाग्रों के भी दो भेद हैं, एक वंशागत राजा, दूसरे प्रजा द्वारा 
निर्वाचित राजा । ऊपर बताया जा चुका है कि श्रति प्राचीनकाल में भारतवर्ष 
में राजा प्रजा द्वारा निर्वाचित होता था। इसका वर्णान वेदों में भी आया 
है । बौद्ध ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख है। प्राचीन काल में रोम में भी राजा 
चुना जाता था। पोलैण्ड के इतिहास में भी राजाम्रों के चुने जाने का वर्णन 
हैं । पवित्र रोमन साम्राज्य (जि07ए 004॥ लि॥[!॥6) का प्रधान 
(080) भी चुता गया था । सन्‌ १७७८ में बलित की सन्धि के अनुसार 
बलगेरिया के राजा ने भी निर्वाचन द्वारा राजगद्दी प्राप्त की थी। परल्तु 
इस समय संसार में अनेक राजा निर्वाचित हैं और निर्वाचित राजाशों की 
प्रथा प्रति दिवस बढ़ती जा रही है। 
श्रव हमें राजतन्त्र के गुण व दोषों पर विचार करना चाहिये | किसी 
विषय पर विचार करने से पूर्व यह आ्रावश्यक है कि उस विषय के दोनों 
पाइवों पर दृष्टि डाली जाय । यह कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती 
है कि राजतन्त्र शासन प्रणाली संसार में भ्रति प्राचीन है। संसार में इसका 
कब से प्रादुर्भाव हुआ, इसका ठीक ठीक प्रामारशिक इतिहास नहीं मिलता 
दे. जो कछ मिलता है वह विश्वप्तनीय नहीं हैं। श्रठारहवीं शताब्दी के 
प्रसिद्ध दाशेनिक और इतिहासवेता हा म (जिप्ा6) का कथन है कि “यद्यपि 
श्राधुनिक काल में सब प्रकार की राज्य-प्रणालियों में सुधार हुझ्ना है, परच्तु 
(700870॥08) 80ए2777767) राजतत्त्र ने पूर्णता (?20८07) 
की ओर सबसे अ्रधिक प्रगति की है। गणतन्त्र, 'रिपब्लिक (९९[0०॥0) 
की भाँति विधि परिचालित राज्य होने लगे। उनमें व्यवस्था-पद्धति और 
स्थिरता दिखाई देने लगी । वहाँ धन सुरक्षित है । उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन 
मिल रहा है । कलाकौशल की उन्नति हो रही है । राजा लोग प्रजा के साथ 
वैसा वर्ताव करने लगे हैं जैसा पिता पुत्र के साथ करता है।” इस प्रकार 
कुछ अन्य राजज्ञास्त्रवेत्ताग्ों ने भी राजतन्त्र झासन-प्रशाली की ओर उसके 
फलस्वरूप लाभों की प्रशंसा की है । 

_“शजतसन्त्र के गण--जो लोग राजतन्त्र के समर्थक हैं वे इसके पक्ष की 
श्रनेक प्रकार से पुष्टि करते हें। उनका मत है कि इसमें सारी शक्ति एक स्थान _ 
पर केन्द्रित रहती है । ग्रतः राज्य शासन में मत भेद हो जाने से शक्तियों के 
बिखर जाने का भय रहता है। जब तक कैंसर के हाथ में जमेनी की बागडोर 
थी तब तक वहाँ जिस एकता और पूर्णाता से राज्य शासन चलता था वसा 
कभी नहीं चला । राष्ट्र की शक्तियों का संगठन जितना श्रेष्ठ उसके समय में 
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था वेसा भ्रब नहीं है । इन लोगों का मत है कभी कभी योग्य प्रजाप्रेमी और 
शासन निपुण राजा के राज्य में प्रजा की ऐसी उन्नति होती है जैसी प्रजातस्त्र 
में कदापि नहीं हो सकती । दूसरी बात यह है कि जिन देशों में सभ्यता का 
यथेष्ट विकास नहीं हुआ है, जहां की प्रजा सुसंस्कृत. योग्य तथा शासन कार्य 
में निपुणा नहीं है, वहां सयोग्य और परोपकारी राजतन्त जैसा सफल हो 
जाता है वैसा प्रजातन्त्र नहीं होता ।हाँ लोगों का यथरेप्ट रूप से राजनै- 
तिक विकास नहीं हुआ है, जहाँ की साधारण जनता शासन कार्य में 
भाग लेने की योग्यता नहीं रखती हे, जहाँ राजनैतिक भावनायें प्रपूर्गा श्रथवा 
सुषुप्त अवस्था में हूँ, वहाँ राजतन्त्र ही विशेष रूप से सकल हो सकता है। 
परन्तु यह बात प्रत्येक राजतन्त्र के लिये नहीं कही जा सकती । केबल वई 
राजतन्त्र ऐसी दशा में श्रच्छा है जो लोकप्रिय और जनसाभधारग् के छ्वितों की 
रक्षा करने वाला और प्रजा की सब प्रकार से उन्नति करने बाला हो । 
श्रत्याचारी शोर स्वेच्छाचारी राजतन्त्र किसी भी दशा में श्रेष्ठ नहीं समफ्ता 


| ना 22४ कक 


_जा सकता है । उसका समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। अमेरिका के 


प्रसिद्ध राजशास्त्रवेत्ता गानर का कथन है कि मनुष्यों को. अस्क्य.तथा जंगली, 


भवस्था से निकाल कर सभ्य अवस्था में पहुँचाने के लिये श्रौर उनमें श्रन्न- 
हित स्थापित कर स्थापित करने के लिय॑ जितता लाभदायक राजतन्त्र हो सकता हैं 
उतना कोई दूसरी प्रकार का शासन नहीं हो सकता । इंगलैण्ड के उपयोगिता- 
वादी दाशनिक जान स्टुआद मिल (०॥॥ 9007 )/।) का कथन है 
कि “जंगली मनुष्यों-के-.साथ... व्यवहार _करने के लिये एकतन्त्रीय शासन 
प्रणाली ही स्॒वेथा उपयृक्त-है.। हाँ, उत जंगली मनुष्यों को सुधार कर सभ्य 
बनाना उसका उद्देश्य होना चाहिये4” मिल ने एक स्थान पर यह भी लिखा 
है कि “जब तक मनुष्य-जाति इस अवस्था पर न पहुँच जाय कि वह गहनतम 
विषयों पर स्वतन्त्रतापूर्वक वादानुवाद न कर सके तब तक उन पर स्वतन्त्रता 
का तत्व कुछ नियमित मर्यादा में लगाना चाहिये।” अनेक पदचात्य विद्वानों 
का मत हैँ कि मध्ययुग अ्रथवा प्राचीन युग के लिये राजतन्त्र शासन-प्रणाली 
- ही उपयुक्त थी। उसका अस्तित्व उसी समय तक के लिये उचित था। उस 
समय को स्थिति में किसी अन्य शासन-प्रणाली का सफल होना कठिन था। 
राजतन्त्र शासन-अ्रणाली ने ही अन्य शासन-प्रणालियों का पथप्रदर्शन किया हे । 
राजतन्त्र के दोष--सर्वोच्चसत्ताधारी राजतन्त्र ( 80500[९ 
700780॥9 ) जशासन-प्रणाली में जिन लोगों पर शासन किया जाता हे 


उन लोगों का शासन प्रणाली में कोई हाथ नहीं होता । राजा अपनी स्वेच्छा 


राज्य के रूप १४६ 


से, यदि वह चाहे तो प्रजा को शासन कार्य में हाथ बंदाने के लिये थोड़े 
जहुत अ्रधिकार दे सकता है । जिन को राजां इस योग्य समभता है कि वे 
उसी की बीति के अनुसार कार्य करेंगे उन्हीं को नियुवत करता है । वास्तव 
में ऐसे लोग राजा की ही इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और इसी में 
उनका हित भी है, क्योंकि राजा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से उन्हें 
राजा के प्रकोप का परिणाम भुगतना, पड़ता हे और इस प्रकार उनका 
जीवन संकट में पड़ सकता है ।अधिकतर राजतन्त्र में एसा होता है कि 
राजा अपने हित पर अधिक ध्यान देता है और प्रजा के हित पर कम । प्रजा 
के हित और स्वार्थ का बलिदान करके वह अपने ही हित को साधता हे 4 
प्रजा की कठिन कमाई के धन को अपने निजी सुखोपभोग में प्रयोग कर 
विलासपूर्ण निरथ्थंक जीवन व्यतीत करता है और अपनी नीच वासनाश्रों की 
पूति करता है। 4298ए९[07ए 2 ० एप्ा'07०४॥ ए0[ए नामक 
प्रन्थ में लिखा है कि “सबुराजतैस्त्रों की प्रवृत्ति स्वेच्छाचारिता और उसके 
दोषों की श्रोर होती हे । इनमें राजा के निजी हित और स्वार्थ को अधिक 
महत्व मिलता हैँ । इस प्रकार के अनेक दोष राजतन्त्र में है। यदि हम यह 
मन लें कि किसी राजतन्त्र में नीत्यानुसार शासन हो रहा है, जचता सुखी 
है, राजकोष प्रजा की उद्चति के लिये व्यय किया जाता है, शासन बड़ी 
योग्यता से चलाया जाता है, तब भी इन सब गुणों के होते हुए झ्राधुतिक 
काल में ऐसी शासन प्रणाली श्रेष्ठ नहीं समझी जा सकती । वास्तव में ऐसे 
धर्मशील और न्यायी राजा को गआ्राद्श राजा अ्रथवा धर्मावतार कहा जा 
सकता है परन्तु एकतन्त्रीय शासन चाहे कितना हो श्रेष्ठ कयोंन हो वह 
ग्रादर्श नहीं कहा जा सकता । शासन-प्रबन्ध में प्रजा के भाग लेने से प्रजा पर 
प्रबन्ध के अच्छे या ब्रे होने का उत्तरदायित्व रहता है। इससे प्रजा की 
राजनेतिक चेतना का विकास होता है। उनमें शासन-क्षमता उत्पन्न होती 
है । उसे स्व के तंत्र में रहने की ग्रादत पड़ती है जो उसके चरित्र को उन्नत 
बनाती है यह बात केवल प्रजातन्त्र में ही संभव हो सकती हे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राज- 
तन्त्र में नहीं। शासन का उद्देश्य केवल प्रजा को सुखी और संतुष्ट करना ही नहीं 
बल्कि उसकी शक्तियों का विकास तथा उसकी प्रगति के लिये अवसर 
उपस्थित करना है। वर्तमान काल में शासन का वही रूप श्रेष्ठ समका जाता 
है, जिसमें लोगों को भाग लेने का ग्रवसर प्राप्त होता हो, और जिसके द्वारा 
शासन कायें में निपुणा लोग उत्पन्न हो सकें | केवल ऐसा ही शासन वास्तव में 
श्रेष्ठ है । 


ई 


१५७ राजत्ञास्त्र के मल सिद्धान्त 


वंशागत राजतन्त्र की श्रालोचना--राजनंत्र के जिपय में जो कछ 
कहा गया है उसका निष्कर्ष यही हैं कि पिता के अंश पुत्र में श्रवश्य आते हे । 
अनेक वैज्ञानिकों भें इस बात को स्वीकार किया हैं परन्तु इस निस्रम में अप- 
वाद भी हैं | श्रेष्ठ पिता के दुष्ट पुत्र और दुष्ट पिता के श्रेष्य पृत्र भी होते 
हैं। यह कोई निश्चित वात नहीं है कि गुशावान पिता के गुगावान पूत्र ही 
उत्पेन्न हों । इसी प्रकार किसी श्रेष्ठ और वद्धिमान राजा के श्रेष्ठ और 
बुद्धिमान पृत्र ही उत्पन्न होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है । यहे सम्भव हे कि 
उसके दुष्ट, लम्पट और अ्योग्य पुत्र भी उत्तन्न हो जायें। अतः योग्यता तथा 
ग्रयोग्यता, सदगण श्रथवा दुर्गुण की परीक्षा बिना किये केवल इसी आधार 
पर कि वह राजा का पुत्र है, किसी को राजगही दे देना और लाखों अ्रथवा 
करोड़ों मनृष्यों के भाग्य की वागडोर उसके साथ में सोंप देता सर्वथा भ्रनुचित 
हैं । इतिहास में अनेकों उदाहरण एसे दिखाई देते हैं कि बंशागत पद्चति के 
कारण राजगद्दी पर ऐसे भ्रयोग्य राजा बैठे हैं जिन्होंने प्रजा पर बड़े बड़े 
श्रत्याचार किये हैँ । फ्रांस में लगभग ५०० वर्ष तक निरन्तर नवशुब॒क राजा 
ही गद्दी पर बठते रहे । हमारे देश में देशीय राज्यों की भी यही दशा थी । 
वंशागत के अनुसार केवल १८ वर्ष का बालक राजगद्दी पर बैठा दिया _जादा 
था । अंग्रेजी राज्य में इन राजाश्रों की शिक्षा ऐसे बातावरशा में होती थी कि 
वे संयमी तथा प्रजा के हितेषी बनने के स्थान पर लम्पट ओर विल्यासप्रिय 
हो जाते थे । राज्य को श्रपत्ती बपौती समझ बैठते थे और यह समभते थे 
कि वे अपने राज्य में जो चाहे कर सकते हैँ | सारांश यह है कि बंशागत 
पद्धति में श्रनेक दोष हें । इन दोषों के होते हुए भी अनेक गुण भी हैं। श्रेष्ठ 
राजाओं के श्रेष्ठ ब॒त्र भी होते हें । इतिहास में ऐसे श्रनेक उदाहरण मिलते 
हैं कि पिता ने बहुत अ्रच्छा शासन किया और उसके पृत्र ने उसी का भ्रनु- 
करण किया । इन सब बातों पर विचार करते हुए हम यही ठीक समझते हैं ।' 
कि वंशागत प्रथा का त्याग देता ही प्रजा के हित के लिये कल्याणकारी हे । 

कुलीन तंत्र (678/007809) के गुण--जिस शासनप्रणाली में 
कुछ थोड़े से चतुर और बुद्धिमान लोगों के हाथ में सर्वोच्चसत्ता रहती है 
ऐसी शासन प्रणाली को कुलीन-तंत्र ( 07500079८५) कहते हैं । इसे 
अल्पजन-सत्तात्मक राज्य भी कह सकते हें। कुलीन तन्त्र भी कई प्रकार का 
होता है | एक तो वह जिसमें सर्वोच्चसत्ता उच्च वंश के क्‌छ्धु लोगों के हाथ 
में हो, दूसरे वह जिसमें सर्वोच्चसत्ता पंडितों और विद्वानों के हाथ में हो, 
और तीसरे वह जिसमें सर्वोच्चसत्ता कुछ धनवान लोगों के हाथ में हो । 


शाज्य का रुप रुणप 


अरस्तू का विचार है कि 'ऐरिस्टोक्रेसी! केवल उसी राज्य को कहते हैँ जिसमें _ 
सर्वोच्चपत्ता कुछ थोड़े से पंडितों और विद्वानों के हाथ में हो, और वे प्रजा 
_के हित के लिय जासन करवे हों, अव्े स्वायो का बूति मै न लगे. रहते हो ।. 
राजज्ास्त्रेवत्ताग्ों का कथन है कि यदि वे ही लोग इसे शासन प्रणाली में 
शासन-कार्य का संचालन करें जो योग्यता और सदगुशों से सर्वोत्तम श्रेणी 
के हों तो यह शासन-प्रणानी श्रेष्ठ है। प्राचीन यूतानी लोगों की यही 
भावना थी कि राजसूत्र उन्हीं लोगों के हाथ में रहे जो नेतिक और बौद्धिक दृष्टि 
से सवों च्च श्रणी के हों । उन्होंने इस प्रकार के कूलीततंत्र का नाम “सर्वोत्तम. 
मनुष्यों का शासन” रखा है। पहले पहल इस शासन-प्रणाली का बड़ा झादर 
2 अत कक -00ल ह 
था । परन्तु पीछे जा कर इसका रूप विक्ृत होगया । सवो त्तम मनुष्यों का 
शाप्तव “धनकूबेरों के शासन” (()847०१५) में परिणत हो गया । 
धनवान अथवा राजवंश के लोग जन हित के कार्य न करके अ्रपनी स्वार्थसिद्ध 
करने लगे । श्रत: इस शासन-प्रणाली का महत्व घठ गया और इस्त प्रणाली 
को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा | क्रुलीनतंत्र गुण को महत्व देता हें, 
संख्या को नहीं । थोड़े गुणी मनृष्यों के शासत को यह जितना अ्रभीष्ट 
ख्बचच्य है उतना जनता के महाविजश्ञाल समह के शासन को नहीं । 
कुलीनतंत्र के समर्यंक भीड़-शासन (/07-'प्ा६) को घृणा की दृष्टि से 
देखते हैं | कुलीनतंत्र के समर्थकों का मत है कि कुछ मनुष्य अन्य मनृष्यों 
की अपेक्षा शासत करने में ग्रधिक क्षमता रखते हैं । सब लोग 
अनुभवी तथा राजनीतिज्न नहीं हो सकते । यह प्रणाली प्राचीन है, इसे स्थिर 
रखता. गश्रावश्यक हे क्योंकि यह प्रशलो सर्वेश्वेष्ठ है । ये लोग 
बंगागत शाप्ततन प्रणाली का जिरोब करते हें किन्तु पुराने रौति- 
रिवाजों में परिवर्तत करना अनुचित समझते हैं। जो संस्थायें 
दीबफाल से चली आ रही हैं उतका ये लोग आदर करो हें और एकाएक 
उनका नाश करता नहीं चाहते। कुजीनतंत्र, राजतंत्र (/07053/८॥9) 
और, प्रजञातंत्र ([237027809]) के बीच की प्रणाली है जो दोनों को 
सीमोल्लंघन करने से रोकता है । यह दोनों को उचित संयम में रखता हूँ । 
मांटेस्यू (/07/250 पांटप) के कथनानूसार यह हासन प्रणाली एक 
नर्म राज्य-पद्धति है जो सदगुण पर निर्भर रहती हूँ । कुलीनतंत्र अपने 
अधिकार और शक्ति का बेसमकी से उपयोग नहीं करता । यदि इसमें 
प्रतिभाशाली और योग्य मनुष्यों का निर्वाचन होता रहे तो इसके विरुद्ध कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता । यदि लोक समूह की दृष्टि से विचार न करके 
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केवल शासन की उत्तमता की दृष्टि से विचार किया जाग्र तो यह कहना 
पड़ेगा कि अशिक्षित और श्रज्ञानी लोक-समूह के शासेत की अपेक्षा इसमें 
दवित और योग्यता के अधिक तत्व हैं। जान स्ट्म्रार्ट मिल (उ0)॥ ापवकाए 
)/॥॥) का भी कथन है कि जो शासन प्रणालियां अपनी संतुलित बुद्धिबल 
श्रौर दृढ़ता के लिये प्रसिद्ध हुई हें उनमें अधिकतर कुलीन्तंत्र की शासन 
प्रणाली ही है | यह श्रावश्यक है कि इस प्रणाली में व ही लोग होने चाहिये 
जिन्होंने सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक जीवन ही को अवने जीवन का 
लक्ष्य बना रखा हो । 

कुलीनतंत्र के दोष-- इसमें सन्देह नहीं है कि देखने में यह शासन- 
प्रणाली बड़ी भली प्रतीत होती है, परन्तु इसमें कुछ व्यावहारिक श्रड़चर्ते 
ऐसी हैं जिनका हल होना बड़ा कठिन है । पहली श्रड़चन तो है एसी 
निर्वाचन पद्धति बनाने की जिसमें राजनेतिक वृष्टि से सर्वोत्तम मनृष्यों को 
ही चना जाय । दूसरी बात यह है कि यह उत्तरदाग्रित्व कौन ले कि ये लोग 
शासन में अपने अधिकारों का प्रयोग अभ्रपते लाभ झौर स्वार्थ की पूर्ति के 
लिये न करंगे। यह बात तो सर्वेसम्मत हैँ किसी विद्येष कृटुम्ब पर राजनैतिक 
योग्यता की मुहर लगा देने से कार्य नहीं चलता । क्योंकि जैसा पहले_ बर्गात 
किया जा चुका है बुद्धिमान पिता का पूत्र मूर्ख हो सकता है। ओर अयोग्य 
पिता का पुत्र योग्य हो सकता है । इस प्रकार के श्रकारण भेद (3])907- 
8/2005 ५०॥४४॥07 ) बहुत होते हैँ । श्रतएवं किसी राजशास्त्रवेत्ता पिता 
अथवा कुटुम्ब की भावी संतानें भी उसी योग्यता की होंगी, ऐसा निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता, इतना होने पर भी कुछ प्रमिद्ध लेखकों ने 
वंशागत तत्व के आधार पर कुलीनतंत्र को समर्थन करने का प्रयत्न किया 
है । सर हेनरी मेच (90 तिधााए ८॥०) का कथन हैँ कि “बंशागत 
राज्य कार्य करने वाले लोगों में राज्य कार्य के योग्य उतने ही मनुष्य 
संभवत: मिल सकते हूँ, जितने सर्वेसाधारण के चुनाव ((009प्रका' 
' €[९८(07) से मिल सकते हूँ । प्रोफेतर सीली (8८७८५) का कथन है कि 
“बह मनुष्य जो राजनीतिज्ञ का पुत्र हे, कुछ न कुछ राज्य सम्बन्धी विषयों 
से परिचय रखता ही है, क्योंकि वह दिन रात राजनैतिक वातावररा में 
रहता है । इंगलेंड के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता लेक़ी ने बेन्जमिन फ्रेंकलिन के इस 
कथन का खंडन किया है कि न्यायज्ञों के न्‍्यायज्ञ श्रथवा शासकों के शासक ही 
पुत्र होते हैं। यह बात उतनी ही भट्दी है जितवी यह कि महान गशणितज्ञ 
का पुत्र भी महानगणितज्ञ होता है ।”यह बात निर्मल है कि प्रतिभाशाली 
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पिता की प्रतिभा सर्वदाी और सवत्र पुत्र में उतनी ही होती है। लेकी का 
कथन है कि यदि हम पाँच सौ ऐसे क॒ठ॒म्बों को लें जिनका वंशागत धन्धा 
राज्य कार्य हे, और जिनकी स्वाभाविक रुक्तान भी राजनेतिक हैं, तो क्‍या 
हमे इन कृटुम्बों में अधिक राजवीतिज्ञ और ज्ासन में प्रवीण पुरुष नहीं 
मिलेंगे ? इसी संख्या के अन्य कुटुम्बों की अपेक्षा उपरोक्त में अश्विक 
राजनीतिज्ञ मिलेंगे । सफल राजनेतिक जीवन के लिये तत्वज्ञान और कविता 
की भांति असाधारण बुद्धि और प्रतिभा की उतनी आवश्यक्रता नहीं है ।. 
इसके लिये केवल निर्णय शक्ति, उद्योग, चतुराई और मानव स्वभाव के 
ज्ञान की आवश्यकता है । ये गुण असाधारण बौद्धिक शक्ति के बिता भी 
पूर्णाता पर पहुँच सकते हूँ | यद्यपि लेकी के इस कथन में सत्य का अंश है 
पर साथ ही उनके इस कथन में अनेक त्टियां भी हैं । यह प्रश्न नहीं हूँ कि 
कोन कौन से कुटुम्बों में. शासन करते के योग्य ग्रधिक मनुष्य मिल सकते हूं । 
संभव हुँ कि जिन कृटुम्बों का परंपरा से ही धन्धा राज्यकाय है उनमें अधिक 
राजकार्य में योग्य पुरुष निकल जायें । परन्तु प्रश्त यह है कि क्‍या कोई ऐसा 
निश्चित नियम है कि राज्यकाय में निपुण कुटुम्ब में राज्यकार्य में निपुरा 
ज््लण्ण टी उत्पत हो | क्‍या कोई एसे उदाहरण नहीं मिलत क्रि बड़े भारी 
राजनी तिज्ञों के ऐसे भी पुत्र हें कि जिनमें राजकार्य संचालन करने की योग्यता 
साधारण पुरुष की योग्यता के बराबर भी नहीं हे । इसी प्रकार धन, सम्पत्ति 
अथवा व्यक्तित्व भी राजनेतिक योग्यता के विशेष चिह्न नहीं हैं।जो लोग 
इन बातों से राजनेतिक योग्यता की परीक्षा करते हैं वे भारी भूल करते है । 
इन बातों का राजनंतिक योग्यता से कोई आ्रावश्यक सम्बन्ध नहीं है । जेफरसतन 
(36807). नामक प्रसिद्ध राजशास्त्रवेत्ता का कथन है कि वह 
'ऐरिस्टोक्रेसी! जिसका शझ्राधार धन श्रौर जन्म है, केवल दुष्कृति से भरी हुई ही 
नहीं हैं बल्कि साथ ही भयंकर भी है । वह उस कुलीत-तंत्र शासन प्रणाली को, 
जो सद्गुण श्रौर योग्यता पर निर्भर है, स्व श्रेष्ठ समझता है। प्रसिद्ध दार्शनिक 
रूसी (२०॥755287) के मतानुसार निर्वाचित ऐरिस्टोक्रेसीं सर्वे-श्रेष्ठ 
शासन-प्रणाली हु, जहां सबसे श्रधिक बुद्धिमाव मनुष्य अपने स्वार्थे के लिये नहीं 
वरन्‌ जनता के हित के लिये शासन करते हें। इस प्रकार की शासन-प्रणाली 
को जिसमें जनता द्वारा चुने हुए सबसे अधिक बुद्धिमान और योग्य-मनुष्य 
शासन करते हैं कुछ श्राधुनिक राजशज्ञास्त्रवेता एक उत्तम शासन-प्रणाली 
समभते हें । 
के '“जनतनन्‍्त्र ((02770090८५)--अश्ररस्तू के मतानुसार जनतंत्र राज्य 
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दो प्रकार का है, एक पालिटी (?0॥099) अ्रथवा माइगेट-डिसो #सी 
(/०0०:8७४8 जिशा0०८809५) जिसका श्रर्थ है सुप्रजातन्त्र श्रीर दूसरा 
' ऐक्सद्रीम डिमाक्रेसी' (झितआ06 फिला0ट209) अर्थात्‌ कुप्रजातस्त्र । 
प्ररस्तू ने सुप्रजातन्त्र की बड़ी प्रशंसा .की है। उराके मतानुसार युप्रजावन्‍्त्र 
राज़्य में राज्य काय का संचालन राज्य के सब नागरिक मिलकर करते हैं । 
प्राचीन काल में यवान में छोटे छोटे नगर-राज्य थे जिनमें सब नागरिक 
मिलकर राज्य के शासकों का निर्वाचन करते थे। पुरशासकों (88 
78/68), न्यायाधीशों (उ>00825), सेनापतियों तथा विधान सभा के सद- 
स्‍्थों का निर्वाचत सब नागरिक मिलकर वोट द्वारा करते थे । ये शासक एक 
निश्चित काल के लिये निर्वाचित किय्रे जाते थे । जो श्रघ्चिकारी अथवा शासक 
अष्टाचार के दोषी होते थे उनके पदच्यत करने के लिये भी नागरिक एकत्रित 
होकर वोट द्वारा अ्रपता मत प्रकट करते थे। जब जनतन्त्र राज्य दूषित हो 
जाता था और लोगों में भ्रष्टाचार फैल जाता था तब शासक जनता के हित 
पर ध्यान न देकर अपने स्वार्थ की पूति करते थे और प्रजा पर मनमाना 
प्रत्याचार करते थे तो ऐसे जनतन्त्र को वे क्रप्रजातन्त्र ([2207700'809) 


के नाम से संबोधित करते थे | कप्रजातन्त में लोग अपने स्वार्थ का ही शा 
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रखते थे। धन उपाजंन करने के लिये अ्रष्टाचरण करते थे | श्राधनिक काल 
में कृप्रजातन्त्र को भीड़ शासन (१(09 708) कहते हैं। सुप्रजातन्त्र को 
ग्राधुनिक काल में केवल“जैनतन्त्र भ्रथवा 'लोकतन्त्र' ([0077002'80५) 
के नाम से संबोधित करते हैं । झ्राचुनिक काल में जनतन्ब राज्य को ही सर्व 
श्रेष्ठ राज्य समभतें हूँ | श्र्वाचीच जनतन्त्र का विस्तत वर्शान आगे किया 
जायगा । हु 

प्र्वाचीन काल में राज्य के रूप--मान्टेस्क्यू ()०0॥[08007०0) 
अर्वाचीन राजनीति का जन्मदाता समझा जाता है। उसने सन्‌ १७४८ में 
एकतन्त्र राज्य, स्वेच्छाचारी राज्य, तथा लोकतन्त्र राज्य नाम से राज्य के 
विभिन्न रूप बतलाये । उसके विचार से लोकतन्‍्त्र राज्य वह राज्य था जिसमें 
जनता निर्वाचकों द्वारा प्रभत्वशक्ति का प्रयोग करती है। इसी प्रकार स्वेच्छा- 
चारी राज्य में बिता राज्यनियमों के सहारे और एकतन्त्र राज्य में एक ही 
व्यक्ति लोक-नियमों के सहारे शासन का कार्य करता है। रूसो को यह 
वर्गीकरण पसन्द न था। यही कारण है कि उसने एकतन्त्र राज्य, कलीन- 
तन्‍त्र राज्य तथा लोकतन्‍्त्र राज्य में राज्य का वर्गीकरण किया । इसके सदश्ञ 
ही उसने संभिश्चित राज्य की भी आवश्यकता प्रकट की । रूसो के परचात 
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उ्लन्श्ली (3[07/0॥]) ने राजश्ञास्त्र को बहुत उन्नत किया। उसने जो 
ईदवरांश राज्य की कल्पना की उसको अर्वांचीव राजतीतिज्ञों ने नहीं माना । 
बान माहुल (/५७॥ ४0॥8/!| का वर्मीकरण तो आरम्भ से ही सर्वेप्रिय 
नहुग्रा। अ्र्वाचीव लेखकों का ध्यान राज्यों की वास्तविक दक्षा पर है। 
यही कारण है कि संगठन को आधार बनाकर ही वे राज्यों का वर्गीकरण 
करते हैं। इतिहास को देखने से पता चलता है विभिन्न राज्य समय 
समय पर भिन्न भिन्न राज्यपद्धति द्वारा शासित होते रहे हें। उसका संक्षेप 
भें परिगणन किया जाता है । 


(१) शासन की स्थिरता तथा संगठन की पूर्णता को सामने रखते 
हुए संपूर्ण राज्य, स्वेच्छाचारी राज्य तथा लोकतन्त्र राज्य में विभक्‍त किये 
जा सकते हें । 

(क) स्वेच्छाचारी राज्य->वे राज्य जो कुछ स्वेच्छाचारी व्यक्तियों 
के हाथ में हें, जहां राज्य-नियमों के बनानें में जनता का कुछ हाथ भी 
नहीं है और न वह अपनो इच्छा के अनुसार शासन चलवा सकती है। इस 
वर्ग में आत हें प्रथम महायुद्ध से पहले के टर्की तथा रूस । 


(ख) लोकतन्‍्त्र राज्य वे राज्य हें जहां राजकाज जनता के बहुमत 
के अ्रनुसार होता है और निर्वाचन का अ्रधिकार शभ्रधिक से श्रधिक जन-संख्या 
तक विस्तृत हो । अमेरिका, फ्रांस, स्विटजरलेंड और भारतवर्ष इसी ढंग के 
उदाहरण हें । 

(२) शासकों की नियुक्ति तथा निर्वाचन को सामने रखते हुए 
राज्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। " 


(के) वंश-प्रधान राज्य--विशेष वंश के व्यक्ति ही जब किसी राज्य 
का राज्यकाय चलाते हें तो उनका राज्य वंश-प्रधान-राज्य कहलाता है। 
बंश प्रधान राज्य के दो भेद है ।एक में तो स्त्रियों को भी राज्य कार्ये 
करने का अवसर मिलता है और दूसरे में नहीं। इसके ग्रतिरिकत भिन्न भिन्न 
बंशप्रधान राज्यों में व्यक्तियों के शासक पद पर नियुक्त होने का भिन्न भिन्न 
क्रम हैं। 

( ) पुरुष राज्य--ऐसे राज्यों में पुरुषों को ही राज्यपद मिलता 
है। मृत पुरुष के वंश में जो सबसे बड़ा हो और यदि वह अपुत्र हो तो जो 
सब से अधिक समीप का हो वही राजगद्दी पर बैठाया जाता है। 


( ॥ ) स्त्री राज्य--ऐसे राज्यों में पुरुषों के सदृश स्त्रियां भी 
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राजगह्दी पर बैठा दी जाती हैं। इंगलेण्ड में प्रावश्यकता पढ़ने पर स्त्रियों 
को भी सज-काज सौंप दिया जाता हैं । 

(॥ ) नियुक्तित स्वातस्थ्थ--बहुत से राज्यों में शासकों का थ 
प्रधिकार है कि वे श्रपता उत्तराधिकारी राजबंग् में से क्रिसी एक व्यक्ति 
को चुने । 

(ख) निर्वाचित राज्य--निर्वाचित-राज्य वे हैँ जिनमें शासकों 
की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती ह। निर्वाचन प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दो 
प्रकार के होते हैं । 

(] ) प्रत्यक्ष निर्वाचन--प्रत्यक्ष निर्वाबन में जनता स्व्रय॑ उपस्थित 
होकर प्रत्यक्ष रूप से शासकों का निर्वाचन करती है । 

(॥ ) परोक्षनिर्वावत--परोक्ष निर्वाचन में जसता प्रतिनिधियों के 
द्वारा ही शासकों का निर्वाचच करती है । | 

अर्वाचीन लोकतन्त्र राज्यों मे निर्वाचन के दोनों प्रकार प्रचलित हैं । 
राज्य कर्मचारियों की तियुक्तित में परीक्षा तबा चुनाव द्वारा प्रायः कार्य 
किया जाता है । 

शवित विभाग के सिद्धान्त को सामने रखते हुए श्रर्वाचीन राज्डू 
निम्नलिखित दो भागों में विभक्रत किये जा सकते हैं । 

(१) एकात्मक तथा द्वित्वराज्य--इसमें राज्य के भिन्न भिन्न अ्रंगों 
का पारस्परिक संबन्ध ही सामने रखा जाता है । 

(२) सचिवतन्त्र तथा प्रसचिवतन्त्र राज्य--नियामक विभाग तथा 
शासक विभाग के संबन्ध पर ही इस विभाग का आधार है । 


( १ ) एकात्मक तथा द्वित्वराज्य 

(क) एकात्मक राज्यों में राज्य-शक्ति एक संस्था श्रथवा एक हरी 
व्यक्ति के पास होती है| श्रन्य॒ सब गौण राजकीय संस्थायें उसी से शत्रित 
प्राप्त करके कार्य करती हैं और यदि वे शक्ति न दें तो उनको कार्य छोड़ना 
पड़ता है। सुगमता के लिये राज्य, स्थानीय तथा मांडलिक शासन संस्थाओं 
को पृथक पृथक्‌ कनिष्ठ श्रेणी के प्रान्तिक वा स्थातीय शासन कार्य सौंप 
सकता है शोर उनको कुछ कुछ अधिकार भी दे सकता है । परन्तु यदि वह 
उनको अ्रधिकार देना या उनका पृथक अस्तित्व उचित न समझे तो वह 


उनको नष्ठ भी कर सकता हे । साधारणशतया निम्नलिखित दक्षाओ्रों में ही 
एकात्मक राज्य उत्तम विधि से कार्य करता है । 
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(१) यदि राज्य के सभी अंग भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से 
एक सूत्र में बंधे हों । 

(२) यदि राज्य की जन-संख्या में भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी मनुष्य 
हों श्रोर आपस में मिलकर कार्य करने के लिये उद्यत न हों । 

: (३) यदि राज्य की जनता राजनीति में भाग न लेती हो और 
स्थानीय स्वराज्य के योग्य न हो । 

(ख्र) द्वित्वराज्य --द्वित्वराज्य उन्हीं राज्यों में होता है जहां राज्य 
के भिन्न भिन्न अंग शक्ति-सम्पन्न हों और उनमें चिरकाल से राजनेतिक 
जीवन विद्यमान हों । द्वित्वराज्य के दों भेद हें:--- 

() अपूर्ण -संघं॑ राज्य ((/07०628/8/8)--इस ढद्भ के राज्य 
में बहुत से भिन्न भिन्न राज्य आ्रावश्यकतानुसार एक दूसरे राज्य से अपूर्णो-संघ 
राज्य के रूप सें मिल जाते हें । ६ 

(7) संघ राज्य ([780७/9)--इस प्रकार के राज्य में राज्य तो 
एक ही होता हे परन्तु वह राज्य के भिन्न भिन्न कार्यों तथा अधिकारों को 
सदस्य राज्य तथा संघ राज्य के रूप में विभक्‍त कर दिया जाता है। जैसे 

>जकरका का संयक्‍त-राज्य और भारतवष । 

अपूर्णा संघ राज्य में सर्वोच्च सत्ता प्रत्येक राज्य की पृथक पृथक 
होती है । परन्तु संध राज्य में यह बात नहीं है । उसकी सर्वोच्चसत्ता संघ 
राज्य के हाथ में होती है । उसके सदस्य राज्य उसी से शक्ति तथा अधिकार 
प्राप्त करके कार्य करते हैं। अपूर्ण संघ राज्य चिरकाल तक स्थिर नहीं रहता । 
ऐसे राज्यों के ऐतिहासिक विकास का यह एक क्रम हैईकि या तो उसके 
राज्य पुनः एक दूसरे से पृथक हो जाते हें या फिर वे संघबराज्य के रूप में 
परिवर्तित हो जाते हैं। आधुनिक काल में अपूर्णो संघ राज्य का एक भी अच्छा 
उदाहरण नहीं मिलता । 


(२) सचिवतन्त्र तथा असचिवतन्त्र राज्य 
(क) सचिवतन्त्रराज्य--सचिवतन्त्र राज्य वे राज्य हें जिनमें कार्य- 
कारी सत्ता निरबन्धकारी सत्ता के अधीन होती हैं । सचिव मण्डल के द्वारा 
ही ऐसे राज्यों का कार्य होता है। यही कारण है कि उनका लाभ सचिव- 
तन्‍्त्रराज्य रखा गया है । ऐसे राज्यों में विधान-सभाग्रों -की स्वीकृति तथा 
अ्रनुमति के अनुसार ही सचिव मंडल कार्य करता हे शर उसी को उत्तर« 
दायी रहता है। श्राजकल बहुधा राज्यों में दो सभाश्रों द्वारा कार्य होता है । 
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प्रायः राज्यशक्ति दो सभाओं में से द्वितीय सभा के पास रहती है। जनता 
के प्रतिनिधि भी इसी सभा में बैठते हैं| इंगलेंड सचिवतन्त् राज्य है । 

(ख) अ्रसचिवतन्त्र राज्य-अ्रसाविवनस्त राज्य को शअ्रध्यक्षात्मक 
राज्य के नाम से भी सम्बोधित करते हैं। इसमें क्ार्यकारं। सत्ता श्र्थात्‌ 
मुख्य शासक तथा शासक विभाग विधान सभा के अधीन नहीं होता । 
शासक विभाग की शक्ति इतनी अ्रधिक होती है कि वह निजन्धकारी सत्ता 
की ज्यादतियों से अपनी रक्षा कर सकता है। निर्वन्चकारी रात्ता जो कुछ 
कर सकती है वह यही है कि दोपारोपण द्वारा वह शाराक विभाग के क्रिसी 
व्यक्ति को पद से हटा सकता है अध्यक्ष का अभ्रग्तित्व, स्थान औ्औरक काल 
विधानमण्डल की इच्छा पर अबलम्बित नहीं होता । अर रिका इसी प्रकार का 
राज्य हूँ । 

उपर्यक्त वर्गीकरण के अ्रनुसार यदि श्रर्वाचीन राज्यों का वर्गीकरगा 
किया जाय तो राज्यों का पास्परिक वेषम्ध प्रत्यक्ष हो जाता हैं। पहला 
वर्गीकरण स्वेच्छाचारी शासकतन्त्र तथा लोक- तन्त्र राज्य का था। यद्यपि अगस्त 
सन्‌ १९४७ से पूर्व भारतवर्ष में इंगलेंड जेसे लोकतन्त्रराज्य का प्रभुत्व था 
तो भी भारतवासियों की दृष्टि में भारत के शासन का रूप स्वेच्छाशिला 
था। भारतीय ग्रपती इच्छा के प्रनुसार राज्य के चलाने के लिये, इंगलेंड 
को बाधित महीं कर सकते थे। प्रथम महायुद्ध से पूर्ष ऐसे ही शासन से 
शासित रहा था। 

इंगलेंड, अमेरिका, भारतवर्ष श्रादि लोकतन्त्र राज्य हैं। एकात्मक 
तथा द्वित्वराज्य के वर्गीकरण को सामने रखते हुए श्रर्वाचीन राज्यों का 
विभाग इस प्रकार किया जा सकता हैँ । इंलेंगह तथा फ्रांस एकात्मक राज्य 
हें । भ्रमेरिका, स्विटजरलेंड मैविसको, ब्राजील, श्रर्जन्टाइना, रिपब्लिक तथा 
वेनेजुइला में ह्वित्वराज्य अ्रथवा राष्ट्रात्मक राज्य का ही प्राधान्य है । संयूकत 
राज्य अमेरिका ग्रसचिवतन्त्र राज्य हें। संसार के भिन्न भिन्न राज्यों की 
शोर ध्यान देने से पता चलता है कि अमेरिका और फ्रांस में आ्राधुतिक काल 
में निर्वाचल द्वारा ही मुख्य शासक का चुनाव होता है| परन्तु इंगलेंड में 
यह बात नहीं है । इंगलेंड में सम्राद वंशागत है । इंगलेंड एकात्मक शौर 
फ्रांस तथा अमेरिका राष्ट्रात्मक ग्रथवा द्वित्वराज्य हैं । इंगलेंड तथा फ्रांस का 
राज्य सचिवतन्त्र श्र भ्रमरीका असचिवतस्त्र है। प्रथम महायुद्ध से पूर्व 
जमेती में सम्राद्‌ वस्तुत: शासक. था । इंगलेंड में सम्राट नाम-मात्र को है। 

अमरीका में निर्वाचन द्वारा चुना गया प्रधान महा शक्तिशाली और फ्रांस 
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में वह सर्वथा शक्तिहीन है| अर्वाचीन राज्यों में जनता तथा राज्य का 
सम्बन्ध तथा राज्य का कार्यक्रम बहुत श्रंशों में समान हे। प्रत्येक राज्य 
में जनता की इच्छा के ग्रनुसार ही कार्य होता है और व्यक्तियों को उचित 
सीमा तक स्वतन्त्रता प्राप्त है । राज्यों का विस्तार भिन्न भिन्न होते हुए भी 
व्यक्तितयों से उनका सम्बन्ध तथा उनका कार्यक्रम बहुत अ्रंशों तक एक 
दपरे से मिलता है । 

( ३ ) श्रर्वावीन जनतन्त्र-- (०0987 70877027809) जे० 
आर० लॉवेल (३. 7२. ],.0796|]) का कथन है कि जनतन्‍्त्र शासन” कार्य 
में केवल एक प्रयोगमात्र “८ह0०77670 है। लिन्कन ([॥00]0) ने 
जनतन्त्र की परिभाषा इस प्रकार की है “जनता के लिये, जनता द्वारा 
जनता का शासन” | सोलो ($88!5ए) कहता है कि जनतन्त्र एक ऐसा 
“शासन है जिसमें प्रत्यंक व्यक्ति,भाग लेता है.।” डाइसी ()029) का 
कथन हैँ कि जनतंत्र वह शासन है जिसमें शासक सम्पूर्ण राष्ट्र की जनसंख्या 
का एक बड़ा भाग होते हे-+लार्ड ब्राइस ([.06 379८8) ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रंथ “माडने डिमाक्रेसीज्ञ” (0467 7267702८42८28) में जनतनन्‍्त्र को 

ज्केकलणएक दासन का स्वरूप” बतलाया है । 

जनतेंत्र, गासत का केवल एक रूप ही नहीं है बल्कि जहाँ जनततनत्र 
शासन है वहाँ राज्य जनतन्त्र है। वास्तव में जनतन्त्र राज्य का श्रर्थ जनतन्त्र 
शासन नहीं है । जनतन्त्र राज्य में जनतन्त्र, स्वेच्छाचारी श्रथवा राजतन्त्रीय 
किसी भी प्रकार का शासन हो सकता हैँ । श्रमेरिका जनतन्त्र राज्य है परन्तु 
राजनतिक संकठ-काल में वहाँ के प्रधान का अधिकार इछना बढ़ जाता हूँ 
कि वास्तव में वह अ्रमेरिका का सर्वर्र्वा (2040०) बन जाता है। 
हनेशा (न्ि०६775/99) का विचार है कि जनतस्त्र एक ऐसा राज्य-है-- 
जिसमें उस देश के लोगों को शासकों को नियक्‍त करने, उत्त पर नियंत्रण 
रखने तथा उन्हें पदच्युत करते का अधिकार है ।” शासन के इन भिन्न भिन्न 
स्वरूपों के श्रतिरिक्त जनतन्त्र समाज एक ऐसा समाज है जिसमें अ्रातृभाव 
श्र समानता के भाव विद्यमान हैं | मुसलमानों का धर्म उन्हें समानता तथा 
अआतभाव की शिक्षा देता है । मृसलिम समाज का संगठन जनतन्त्र प्िद्धान्त 
के आधार पर है। भ्रतः यह श्रावश्यक नहीं हे कि राज्य अ्रथवा शासन का 
ही रूप जनतस्त्रीय हो समाज का संगठन भी समान अधिकारों के आधार 
पर होना चाहिये | इसलिये हम यह कह सकते हें कि जनतन्त्र एक राज्य, 
दासन अथवा समाज का ऐसा रूप हे जिसमें उद्योग, व्यवसाय, रहुन-सहन 





डी 
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तथा धार्मिक, सामाजिक और राजनतिक समानता और अातृभाव विद्यमान 
हो । जनतन्त्रवाद और समाजवाद में कोई वास्तविक विभिन्नता नहीं प्रतीत 
होती है । पूर्ण॑हूप से जनतन्त्र राज्य केवल समाजवाद के शिद्धान्तों पर ही 
स्थापित हो सकता है । 
प्रत्यक्ष और प्रप्रत्यक्ष जनतस्त्र--जनतत्थ राज्य तथा शासन के 
विचारों का पता हमको भारतवर्ष के श्रति प्राचीन काज़ के ग्रंथों से चलता 
है | हमारे देश में जनतन्त्र गण तथा संत्र राज्य थे। इस बात को हम 
ऊपर स्पष्ट कर चुके है । प्राचीतकाल में यूवान में भी जनतस्त्र राज्य थे । 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है यूनान में प्रार्चीचकाल में छोटे छोटे 
नगर राज्य थे। उत तगर राज्यों में सब लोगों को नागरिकता के श्रत्िकार 
प्राप्त न थे । केवल सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त तथा सैनिक लोगों को हो नागरिकता 
के अधिकार प्राप्त थे। नगर के व्यापारी, कृषक, उद्यमी तथा कलाकीशल के 
व्यवसाइयों और प्रदेशियों को नागरिकता के अ्रधिकार प्राप्त न थे | यूनान 
में सब नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर अपनी विधान सभा के 
सदस्यों, शासकों, सेनापतियों “तथा न्यायाधीशों को चुनते थे। ये चुनाव 
बहुमत द्वारा होते थे । इस प्रकार सब नागरिकों का शासन-कार्य में भावलेचा 
यूनान के ऐथिन्स (5875) झौर स्पार्टा (308/48) से नगर राज्यों 
के लिये संभव था परन्तु श्राधुनिक काल के बड़े बड़े राज्यों के शासन-प्रवन्ध 
देश के सब नागरिकों का शासन प्रबन्ध में भाग लेना अ्रसम्भव है । जिस देश में 
राज्य के सब लोग शासन कार्य में भाग लेते हैं ( जैसा यूनान के नगर राज्यों 
में होता था ) इस प्रकार की शासन प्रणाली को प्रत्यक्ष जबनन्त्र ([)6८६ 
[207700909) कहते हैं। इप्त प्रकार की जनतन्त्र-प्रगाली मध्यकाल में 
इटली में प्रचलित थी । स्विट्जरलेण्ड में भी यह प्रथा श्रभी तक किसी किसी' व 
प्रान्त में प्रचलित है । अ्रठारहवीं शताब्दी में रूसो ने इस प्रकार की शासप्व- 
प्रणाली का समर्थन किया था। रूसो ने इस प्रणाली को 'शुद्ध जनतस्त्र' के 
नाम से सम्बोधित किया है और उपने यह अनुभव किया कि झ्राधुनिक काल 
में इस प्रणाली को कार्यरूप में परिणत करने में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य 
सामते आयेंगी । शुद्धजनतन्त्र के लिये निम्नलिखित बातों का होता 
प्रावश्यक है--- 
* (१) राज्य इतना छोटा हो कि मनृष्य बिना किसी कठिनाई के 
थोड़े से समय में एकत्रित हो सकें और उस राज्य के लगभग सब नागरिक 
एक दूसरे से परिचित हों । 
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(२) राज्य की जनता का जीवन आराड्म्बर रहित तथा ग्रति 
साधारण हो । | 


३) उस राज्य में मनुष्यों के जीवन में समानता हो श्रर्थात्‌ कोई 
श्रति धनी और कोई भ्रति दरिद्री न हो । 


(४) उस राज्य के लोग संयम से रहते हों । 


श्राधुनिक काल में वेज्ञानिक आविष्कारों के कारण मानव जीवन 
बड़ा जटिल हो गया है | नगरों की जन-संख्या भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही 
है, छोटे छोटे नगर बड़े बनते जा रहे हैं। ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता 
ज्ञायगा त्यों त्यों ये नगर उत्तरोत्तर उन्नति करते जायेंगे। ऐसी दश्षा में 
प्रत्यक्ष-जनतन्त्र की स्थापना करना सव्वंथा असम्भव है । भ्रब तो केवल 
अप्रत्यक्ष जनतस्त्रीय शासन प्रणाली ही सफलतापूर्वक कार्य रूप में परिणत 
को जा सकती है । निर्वाचनक्षेत्रब्बनाकर प्रतिनिधियों को निर्वाचत करके जनता 
अ्रप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व द्वारा शासन का संचालन कर सकती है | ऐसी स्थिति 
मे अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली ही जनतन्त्र राज्यों में प्रचलित हो रही हैँ और 
०»... जतवापृवक कार्य कर रही है। ब्राइस (379८6) का कथन है कि वतंमान 
काल में दो प्रकार की जनतम्त्र शासन-प्रणालियाँ दिखाई देती है, एक ऐसा 
जनतन्त्र जिसमें केवल नाममात्र को राजा होता है, शासन की बागडोर 
पूर्णतया प्रजा के हाथ में होती है । इस प्रकार का राज्य इंगलैंड का है। 
दूसरा दृढ़बद्ध (20) अथवा लचीले ([]650]6) संविधान द्वारा शासित 
जनतन्त्र । दृढ़बद्ध जनतन्त्र का उदाहरण संयुक्त राज्य (अश्रमेरिका) और 
लचीले जनतनत्र का फ्रांस हैं । ञ 

साधारण तया जनतन्त्र “एक राजनेतिक परिस्थिति”, “एक नैतिक 
कल्पना  श्रथवा “एक सामाजिक स्थिति” है। लिन्डसे (॥॥7058ए) का 
कथन है कि जनतन्त्र का श्रर्थ है कि सब लोगों में योग्यता है और कोई 
भी व्यक्ति दूसरे के लिये केवल साधनमाज्र ही नहीं है । कैन्ठ ([हि 870) का 
कथन है कि जनतन्त्र का अभिप्र/य यह है कि “मनुष्यमान्र के प्रति ऐसा 
व्यवहार होना चाहिये कि जिससे सदेव मानवता को, अपने व्यक्ति में या 
दूसरे के केवल साधनमात्र न समझकर, साध्य समझा जाय” । एक प्रसिद्ध 
अंग्रेज लेखक का कथन हें कि “इंगलेण्ड के दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति का जीवन 
एक वड़े से बड़े धनी के जीवन के समान है ।” परन्तु कभी इस पर विश्वास 
नहीं करता चाहिये कि वास्तव में सब व्यक्ति बराबर और समान हैं। पर- 
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मात्मा ने इस संसार में सब मनष्यों को समान उत्पन्न नहीं किया हूँ। प्रक्ृति 
ही भ्रसमानता है । प्राकृतिक असमानता के होते हुए भी मनुृष्यमात्र को 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌' सिद्धान्त के अनुसार ब्ात्मवत्‌ समझना ही वास्तविक 
जनतन्त्र भाव हैं । सी० डी० बच्स ((.. ॥2. 307॥78) का कथन हैँ कि 
“व्यावहारिक रूप से जनतन्त्र में श्रेष्ठ पुरुषों बी खोज करने के लिये इस 
कल्पना का प्रयोग किया जाता हे कि सब मनृष्य समान हूँ । प्रोफेसर स्मिथ 
(0. 8॥77) का विचार है कि जनतन्त्र एक धार्मिक सिद्धान्त है भ्रौर 
जनतनन्‍त्रीय जीवन व्यतीत करते का अनिप्राय है धामिक जीवन व्यतीत करना । 
इस विचार से कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति सर्वेश्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट चरित्र प्राप्त 
कर सके 'जनतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता तथा श्रातृ॒भाव के सिद्धान्तों की बाहुर 
से दिखाई देने वाली पारस्परिक विपरीतता को मिटाने का एक संकलित 
प्रयत्त है ' परन्तु सर फिट्जेजेम्स (आ गटरंथ08) का मत बिल्कुल 
विपरीत है । उसका कथन हूँ कि स्वतन्त्रता) समानता तथा अआतभाव के 
विचारों की कल्पना केवल श्रान्ति है। राजशास्त्रवेत्ताग्नों ने जनतन्त्र की पुष्टि 
निम्नलिखित युक्तियों द्वारा की है-- 

(१) पूर्वावधारणात्मक युक्तित (278८4प007879 7२७३5०॥ )- 
जनतन्त्र राष्ट्र को इस विषय की प्रत्याभूति ((४8॥/8॥788) प्रदान करता 
है कि जनसमुदाय की इच्छानुसार कार्य किया जायगा और शासन कार्यों में 
किसी व्यक्ति की उपेक्षा न की जायगी । इसका यह प्रयोजन नहीं है कि 
प्रत्येक के इच्छानुसार कार्य किया जायगा। इसका वास्तविक श्रभिप्राय 
यह है कि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति को भी अपने विचार प्रकट कर दूसरों को 
अपने अ्नुकल बनाने का उतना हो अ्रधिकार होगा जिनेता कि एक बड़े से बड़े... 


/2%..हहललनलतलननननधननान न + ००५3... 


गनतन्त्र शासन से यह 


धनी को हू। एक जनतन्त्र शासन से यह ग्रेत्िप्राय नहीं है कि उसमे सफलतापूर्वक 
राज-प्रबन्ध होता है । एक निरंकुश शासन श्रथवा नौकरशणाही में भी अत्यन्त 
सफलतापूर्वक शासन कार्य हो सकता हैँ । परन्तु ऐसे शासन में जनसाथारण के 
हितों पर ध्यान नहीं दिया जाता । ऐसे शासन का ध्येय केवल राज्य श्रथवा 
शासकों के हितों की रक्षा करना होता है । जनतंत्र शासन का उद्देश्य जन- 
साधारण के हितों की रक्षा करना तथा प्रजा की व्यक्तिगत उन्नति की ओर 
ध्यान देवा है । जनतन्त्र शासन द्वारा ही वास्तव में मनष्यों की शारीरिक 
मानसिक, तथा आ्राध्यात्मिक उन्नति पूर्णुरूप से हो सकती है। प्रोफेसर हाकिंग 
(?0[. [वू००07॥९) का कथन है कि जनतन्त्र, राष्ट के प्रत्येक व्यक्ति में 
तन्तुबन्धन के समान पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करता है । ए० ऐल० लावेल 
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(60. !.. 6.0792!) का मत है कि एक पूर्णा जनतन्त्र में कोई यह 
ब्रनुयोग ( शिकायत) नहीं कर सकता कि “मेरी वहीं सुती गई । 

(२ ) मनोवेज्ञानिक युक्ति (?2$9070]6896व4। १९४50)- 
दासन-प्रबन्ध में केवल कर्म कौद्ल ही पर्याप्त नहीं है। शासन-प्रबन्ध मेँ 
विशेष योग्यता प्राप्त पुरुष कुशलतापूर्वक शासन चला सकते हें परन्तु शासन 
की कुशलता ही ध्येय नहीं होता | शासन में प्रवीण पुरुष अपने विचारों के 
अनुसार बहुत अच्छा कार्य करते हैं, वे केवल शासन की उत्तमता को श्रपना 
ध्येय समभते हैं। शासितों की चित्तवत्ति को वे नहीं समभते वन वे उसे 
समझने का प्रयत्त ही करते हैं । वे यह नहीं सोचते कि उनके कार्यों का 
प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा । उनको हानि होगी अभ्रथवा लाभ | अच्छे शासन 
में शासक का उद्देश्य शासितों के हितों की रक्षा करना होता हैँ अतः अत्यन्त 
शिक्षित शासक भी प्रजा के हितों के विचार से सम्भवतः प्रजा के लिए उपयोगी 
सिद्ध न हों । शासक ऐसे होने चाहिये जो प्रजा की चित्तवत्ति को समझें, 
प्रजा के बहुमत के भावों तथा उनकी इच्छाग्रों को ध्यान में रखते हुए शासन 
कार्य करें जिससे शासन लोकप्रिय तथा सर्व हितकारी समझा जाय । जनतन्‍्त्र 
में जुनसाधारण को अपने विचार प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिया जाता 
है, शासन कार्यों में जन साधारण की सम्मति ली जाती है और शासन 
कार्य का संचालन जनता के प्रतिनिधि ही करते हैं। जनतन्त्र का प्रत्येक 
व्यक्ति श्रपने को शासक समुदाय का एक अंश समभता है । 

(३ ) शिक्षा संबंधी युक्ति (>ठ6क0णावं ९३४०॥) - 
जनतन्त्र एक सावंजनिक शिक्षा संस्था है। जनतन्त्र में तागरिकों को नागरिकता 
की शिक्षा मिलती है । जनता में राजनेतिक विषयों को खमभते तथा उन पर 
अपने विचार प्रकट करने की रुचि उत्पन्न होती है। वे लोग राजनेतिक 
प्रदनों पर वाद विवाद करते हैँ, भाषण तथा लेखों द्वारा अपने विचार प्रकट 
करते हैं । शासन के गुणदोषों की परीक्षा करते हैं। प्रत्येक जनतन्त्र राज्य 
में जनसाधारण की राजनैतिक चेतना भअ्रन्य प्रकार के राज्यों से अधिक होती 
है। जनता की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। सी० डी० बचे 
((, [). छप्ञा08) का कथन है कि “सम्पूर्ण शासन एक शिक्षा पद्धति है, 
परन्तु स्वाजित शिक्षा (52 66(ंप८६४07) सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, अतः सर्वेश्रेष्ठ 
शासन स्वशासन है और स्वशासन का नाम ही जनतस्त्र है ।” 

(४ ) नेतिक युक्ति (४४08 ९१९५४४०7)--जे० ऐस० मिल 
(7. $. 0॥॥]|) का कथन है कि जनतनत्र में सर्वश्रेष्ठ गुण यह है वह 


ध्णः 
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ग्रन्य तन्त्रों की अ्रपेक्षा “उत्तम तथा उच्चतम राष्ट्रीय चरित्र का अभिवर्धन 
करता है।” वास्तव में जनतस्त्र मनृष्यों को श्रेप्ठ बवाता हैं। जनतन्त्र का 
श्राधार है मनृष्य की श्राध्यात्मिक उन्नति । जनतन्त्र में ही मनप्य आ्रात्मप- 
रायणता और पात्मनिर्भरता का पाठ सीखता है । जनतन्त्र में ही मनुष्य की 
प्रेरशाशक्ति की उन्नति होती है श्लोर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के भाव उत्पन्न 
होते हैं । इसी से मनुष्यों में मानवी सहानुभूति की वृद्धि होती है। अमेरिका 
के संयुक्त राज्य में जनतम्त्र के विकास के कारण ही वहाँ को जनता में 
परोपका रणीय भावों की वृद्धि हो रही है| प्रेजीडेंट लाबिल (शिएव 07 
[,07८[]) का कथन हु क्रि शासन की श्रेष्ठता की कसौटी शासन में व्यवस्था 
मितव्यय, समृद्धि तथा न्याय ही नहीं बल्कि शासनपद्धति नागरिकों का चरित्र 
ऐसा बनाती हैँ कि जिससे शासन दढ़ बने | सर्वश्रेष्ठ शासन का ध्येय मनष्यों 
को सच्चरित्र, न्यायनिष्ठ, श्रमी, भ्रत्मपरायण तथा वीर बनाना हूं । ब्राइस 
(8790८) का कथन है कि राजनेतिक मकधिकार प्राप्त होने से वयस्क 
व्यक्तियों को श्रतिष्ठा प्राप्त होती है । जनतन्त्र ल॑ मतष्य की सर्व प्रकार की 
उन्नति होती है | श्रात्मोन्नति केवल जनतन्त्र में ही सम्भव हैं । 

( ९ ) व्यावहारिक युक्ति (?8८008] रि०४४०07 )--एक जनुतुत्त 
में मनुष्यों .में देशभक्ति की भावता रहती है । वे शासन सम्बन्धी 
विषयों में ध्यान देते हैं । फ्रेंच राजशास्त्रवेत्ता लेबले ([,8५७|०५८) 
का कथन है कि फ्रेंच लोगों को फ्रांस से प्रेम तभी हुझ्नमा जब 
क्रांति के पर्चात्‌ लोगों ने शासन में भाग लिया । एक जनतन्‍्त्र 
राज्य में विद्रोह अथवा क्रान्ति कौ बहुत कम सम्भावना होती हैं। 
जनतन्त्र में ही मनुष्यों को भाषण देने, सभा करने तथा सामूहिक्र कार्य 
करने की पूर्णां स्वतन्त्रता होती है। जे० डब्ल्यू० गार्नर (व. ४४. (39007) 
का कथन है कि जततंत्र में अन्य “शासनों की अपेक्षा लोफ-निर्वाचन, लोक- 
नियंत्रण तथा सावंजनिक-उत्त रदायित्व द्वारा अधिकतम कर्मकौशल की प्राप्ति 
हो सकती है। यदि जनमत (७7०78 ५७॥॥) वास्तव में कोई वस्तु 
है तो उसकी अभिव्यक्ति केवल जनतन्त्र संस्था द्वारा ही हो सकती है। वास्तव 
में जनतन्त्र राज्य ही एक ऐसा राज्य है जिसमें जनता की सब प्रकार की 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नति हो सकती है । 

जनतनन्‍्त्र शासन के दोष--जनतस्व-शासन के विरोधियों_ का कथन 


हैं कि जनतन्त्र का झ्राधार गुण नहीं है, उसका प्राधार .,तो संख्या है श्र्थात 
9 की 4 9 2208. की. 2 (तो सटंया 
यह गुणवान्‌ मनुष्यों का शासन नहीं बल्कि जनसमृदाय का शासन है । यह 
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इस बात की उपेक्षा करता है क्रिजिस प्रकार अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष 
योग्यता की आवश्यकता होती है वेसी ही राज्य कार्य में भी होती है। जन- 
तन्‍्त्र इस दूषित सिद्धान्त पर कार्य करता है कि सत्र मनुष्यों में झासत करने 
की क्षमता बराबर है ग्रर्थात्‌ जितनी झासन करने की योग्यता एक मनुष्य 
में हे उतनी ही दूसरे में है। जेम्त (39725) का कथन हैँ कि “सुशासव 
के लिए विश्वष ज्ञान की, विविध प्रकार की मानसिक शक्ति के विकास की 
और शान्ति तथा संयमयुकत निर्णय-शक्ति की आवश्यकता है। शअज्ञानता 
और अ्रयोग्यता को जितनी घरेलू कार्यों में ठालने की ग्रावश्यकता है उतनी 
ही राज्य-शासन में भी टालने की आवश्यकता है। श्रज्ञानता, भ्रयोग्यवा तथा 
संयमहीनता का जेंसा कलृषित परिणाम घरेल कार्यों में होता हैँ, उससे 
कई गना अधिक भयंकर परिणाम राज्यकार्यों में होता हैं। मिल और 
भांटेस्क्यू ने भ्री जनतन्त्र की प्रशंसा करते... हुए इतचा संकेत तो ख्रवद्य किया 
है कि जनतत्त् वहीं व्यावहारिक रूप से. .सफल.-.हो --सकता -है -जहाँ: की....सवे- 
साधारण जनता बुद्धि, योग्यता और चरित्र में उच्च - श्रेणी की हो । बके 
(30776) ने प्रजातच्त्र की कड़ी समालोचना करते हुए लिखा.- है क्रि. इस 
० शासनप्रणाली में उत्तरदायित्वहीन - लोगों के -हाथ -में--सत्ता चली - जाती _है 

इससे बड़ी हानि होती हे । कुछ लेखकों ने इस शासन-प्रणाली के दोष 
दिखलाते हुए लिखा है कि “जलुतन्त्र कला-कौशल, विज्ञान और संस्कृति के 
लिये ग्रनकल नहीं है । जनतनन्‍्त्र शासन न तो प्रत्यक्ष रूप से इस्हें प्रोत्साहन 
देता है और न ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें 
प्रोत्साहन मिले । 

प्रसिद्ध अंग्रेज. राजशास्त्रवेता सर हंनरी मेक (97 िठ्ता'फु 
)/876) और प्रोफेसर डब्ल्यू० ई० एच० लेकी ( ४४. 9. पर. .026ए) 
ने जनतन्त्र की कड़ी आलोचना की है। इन आालोचकों ने प्राचीन यूनानी 
दार्शनिकों के विचारों के श्राधार पर अपने विचार प्रकट किये हैं । अरस्तु 
ने जनतन्त्र को वेधानिक_ शासन का पतित तथा विकृत रूप बतलाया है। 
लेकी (4,८29) का विश्वास था कि जनतन्त्र स्वतन्त्रता के विरुद्ध है। 
टैलीरेन्ड (4'8]]6ए7970) के विचार से जनतलन्त्र “आवारा अथवा नंगों 
का कुलीनतन्त्र (॥ ६5000780ए 0 9]8072797058) है। जनतन्त्र 
के विरोधी कहते हैं क्रि जवतन्त्र में लोग | एक दूसरे से द्वेष मानते हैं भौर 
योग्य तथा विद्वान्‌ व्यक्तियों को निर्वाचित करते हें।जो लोग भाषण देने 
झोर जनता पर प्रभाव डालने में निपुणे होते हें उन्हीं को जनता चुनती है 
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और अ्रपना नेता मान लेती है। साधारणतया जनता पर एक साधारगाह 
पुरुष अपनी वाकपटुता तथा चतुराई से प्रभाव डाल सकता हैं। योग्य से 
योग्य पुरुष में यदि यह गुणा न हों तो वह कदाचित्‌ ही सफल होगा । इतिहास 
में श्रतेक ऐसे उदाहरण हैं । वुडरों विलुसन्‌ श्रोर वंनेजलोस (१४००060छ्न- 
७४0०0 (व ४०७१९2०००७) जैसे प्रति श्रेष्ठ व्यक्तियों को न चुनकर 
लोग इनसे त्यून योग्यता के व्यक्तियों को चुनने में संतुष्ट रहे । इसका कारण 
यह था कि चुने हुए व्यक्तियों में लोगों पर प्रभाव डालने की योग्यता थी, 
शासन कारये की इतनी योग्यता न थी। जनतन्‍्त्र राज्य में नेता बनने के लिये 
मनुष्य को थोड़ा मनोविज्ञान जानने की आवश्यकता हैँ। जो मनुष्य जनसा- 
धारण के मनोविज्ञान से जायकारी रखता है श्रौर उनकी रवि को समझता है 
वही उनका नेदा बन सकता है। एक अ्रत्यत्त योग्य राजनीतिज्ञ को छोड़कर 
लोग ऊपर लिखी योग्यता वाले को चुनता अधिक उचित समकेगे । 

साधारख निर्वाचक शासन कार्यों में अधिक रुचि नहीं रखता 
है | अमेरिका के संयुक्तराज्य में आधे से कम नागरिक निर्वाचन में 
भाग लेते हैं। कुछ लोगों का मत है कि जनतन्त्र में दलबन्दी का दोप हे । 
जनतस्त्र राज्य में दलवच्दी की बड़ी आवश्यकता है, परन्तु दलबस्ती-- ... 

(१) बनावट तथा मक्कारों को प्रोत्साहित करती है । 

(२) राष्ट्रीय विभाजन तथा भेद-भाव से स्थानीय निर्वाचकों को 
प्रभावित करती हैं 

(३) लूट-खसोट-प्रथा का प्रचार करती है । 

(४) लोगों का आचरण भ्रष्ट करती है । 

दलबन्दी ढरा लोग अनुचित लाभ उठाते हैँ और लोगों को किसी 
विषय पर व्यक्तिगत निणेय देने का अवसर प्राप्त नहीं होता । एक प्रसिद्ध 
फ्रेंच लेखक फ़ैगट (9820760) ने जनतस्त्र को “अयोग्यता (अक्षमता) का 
सिद्धान्त” ((प ० 7007[700706) बतलाया है । कुछ लोगों का 
मत है कि जनतन्त्र “जनता द्वारा शासन” का नाम है । परन्तु जनता द्वारा 
शासन का अभिप्राय है जनता के बहुमत द्वारा निर्वाचित शासक । ऐसी दशा 
में यदि किमी देश में तीन दल हों (जैसे इंगलेंड में) और एक दल के बहुमत 
द्वारा निर्वाचित सदस्य शासन की बागडोर ग्रहण करें तो .क्‍्या वास्तव में 
वे शासक सब जनता के बहुमत द्वारा निर्वाचित हैं ? वे तो केवल एक तिहाई 


जनता के बहुमत द्वारा ही निर्वाचित हैं । भ्रतः इस प्रकार के शासन को जन- 
तन्त्र शासन कहना भ्रमपूर्ण तथा व्यर्थ है । 
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फैगट ने जनतन्त्र का बड़ा विरोध किया है। उसके मतानुसार जब- 

सम्त्र प्रागिशास्त्र सिद्धान्त के विरुद्ध है। ज्यों ज्यों प्राणी का विकास होता 
है त्यों त्यों केन्द्रीकरण होता जाता है परन्तु जन॒तन्त में इसके विपरीत होता 
है। शक्तियाँ विभाजित होती चली -जाती--हें । जीव का विकास बतलाता 
है कि ज्यों ज्यों प्राणिमात्र के जीवन में उच्नति-हुई त्यों त्यों भ्वयवों को 
शक्तियों के संचालन का केन्ध मस्तिष्क में होता गया । मस्तिष्क ही सम्पूर्ण 
शरीर की शक्तियों का संचालन करता हैं। इसी प्रकार राज्य शासन प्रणाली 
की उन्नत अवस्था में केन्द्रीकरण हो. जाता -चाहिये-। सम्पूर्ण राज्य-कार्य 
का संचालन केन्द्र से होता चाहिये श्रर्थात्‌ शक्ति एक व्यवित के हाथ में होनी 
चाहिये | इसीलिये फैगट (78806) का कथन हे कि जनतन्त्र रूपी शरीर 
के प्रत्येक अवयव में मस्तिष्क (97/6) स्थित है। कुछ लोगों का मत है 
कि जनतन्त्र शासन में व्यय बहुत होता है । जनतस्त्र का आधार है जनमत को 
संगठित करना और उसके लिये श्रचार तथा निर्वाचनों की अधिकता श्रावश्यक 
है । इन सब बातों में धन अधिक व्यय होता है । अमेरिका के संयुक्त राज्य 
में प्रधान के निवा चन में लाखों डालर व्यय हो जाते हूँ । निर्वाचन क्षेत्रों में 
*प्रचारुर्थ बहुत धन का अपव्यय होता है। इस प्रकार जनतस्त्र शासन 
प्रणाली में घन तथा समय का नाश होता है | पालियामेन्ट के शासन कार्य 
में शिथिलता झ्रा जाती हैं । नेतिक अथवा ग्राचारिक दृष्टि से भी कुछ लोगों 
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ने जनतन्त्र-शासन प्रणाली को दोष पूर्ण -बतलाया है । इन लोगों का मत 
है कि जनतन्त्र में छदम तथा मिथ्या व्यवहार होता .है । लोग छल कपट और 
मिथ्या भाषण करते हैं । जनता पर अपने दल का प्रभाव डालने के लिये 
झूठी बातें बनाई जाती हैं और 'येनक्रेन प्रकारेख' निर्वाचन में अपने दल के 
सदस्यों की सफलता के लिये प्रयत्न किये जाते है। कहीं कहीं तो युद्ध होने 
लगता है और ह॒त्या तक हो जाती है | केवल यही नहीं जनतन्त्र शासन के विरो- 
घधियों ने तो कोई भी दोष नहीं छोड़ा है जो इस प्रणाली को न लगाया गया 
हो । घूंस तथा भ्रष्टाचार तो जनतन्त्र में केवल साधारण दोष ही बत्तलाये 
यये हैं | ब्राइस (3790८) ने अपनी पुस्तक “माडर्न डीमाक्रेसीज (१0067 
[028700078068) के ६९ वें अ्रध्याय में राजनीति में “मुद्रा शक्ति” का 
वर्णन करते हुए बतलाया है कि “ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हें कि नविर्वा- 
चकों, विधान सभा के सदस्यों, प्रबन्धक पदाधिकारियों तथा न्यायाधिकारियों 
ने लालच का शिकार बनकर अनतुमत लाभ. (॥]॥0 280॥) उठाये हूं । 


' कुछ जनतन्त्र के विरोधियों का यह मत हैँ कि जनततन्त्र में शिक्षा का 
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प्रसार नहीं होता श्रपितु उसका ह्वास होता है । लोगों को चापलूमी की शि 
मिलती है । लोग बहानेबाज बनते हैं, समानता के मिथ्याभाव उसन्न हाते 
हैं, और प्रत्येक मनष्य अपने को योग्य समझता है। प्रत्येक व्यक्ति समझता 
है. कि “में सब विद्यात्रों का ज्ञाता हूँ ।” प्रयोजन यह हैँ कि जनतन्त्र में लोगों 
में मिथ्या विचारों का विकास होता हे । बच्से (8फ00॥75) का कथन हूँ कि 
जनतन्त्र में दूषित, भुष्ठ तथा निर्जीव सभ्यता की उत्सत्ति होती है। 
यह बात सत्य ह कि जनतन्त्र राज्य में साक्षरता फंलती है। परन्तु 
यह साक्षरता बिल्कल व्यर्थ हु। इस साक्षरता से व्ययित्र को कोई 
लाभ॑ नहीं होता | वास्तविक शिक्षा प्रचार एक बात है श्रौर साक्षरता का 
प्रचार बिलकुल दूसरी बात । साक्षरता का ग्रभिप्राय तो यह हे कि प्रत्येक 
मनृष्य को लिखना पढ़ना श्रा जाय । लिखना पढ़ना आजाने से प्रत्येक मनृष्य 
अखबार पढ़ने योग्य हो जाता है और दलबन्दी द्वारा किये गये निर्वाचन 
आ्रादि का प्रचार करने के लिये यह साक्षरता बड़ी लाभदायक है। जनतन्त्र 
में एसी ही शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, वास्तविक शिक्षा की 
ओर नहीं जिससे मनष्य की नेतिक तथा ग्राध्यात्मिक उन्नति हें _व्राइस 
ने ठीक कहा है जनतस्त्र केबल पढ़ना सिखाता है निर्णय करता तथा थिवार- 
शीलता नहीं । सी० डी० बन्से ((, ॥). 8775) का कथन है कि शिक्षा 
का प्रयोग इस लिये किया जाता है कि लोग यूत-सम्बन्धी समाचार पढ़ें 
श्रथवा स्वास्थ्य सम्बम्धी समाचार पढें जिससे अ्धिक्राधिक मदिरा पीने और 
उसे सहन करने की शक्ति श्रा जाय राजतन्त्र के अनेकों बिरोधियों का कथन 
हें कि जनतन्त्र में बिना विचारे बहुत से व्यर्थ विधान बना दिये जाते हैं । 
“जनतन्त्र केवल बिता बिचारे बनाये.हुए विधानों काढेर है ।* ब 
से विधान बता कर जवता के नेता जन्तन्त्र में अपनी सफलता तथा योग्यता 
का प्रमाण देते हैं औ्रोर जनता को संतुष्ट करते हैँ । इस प्रकार जनतनत्र के 
संचालक जनता से छल करते हूँ । 

“ कुछ लोगों का मत है कि जनतन्त्र में संकीर्णाता ग्राती है। लोग 
स्थानीय भ्रथवा थोड़े से व्यक्तियों को लाभ पहूँ वाने हेतु बहुतों के अथवा 
जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करते हें औ्लौर राज्य का गअहित करते 


हैं।| जनतन्त्र में लोग अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिये राज्य के 


| विलीयज समन. 














वन. अपरकनडमनब के. 
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हितों को ठकराते हैं। पद प्राप्त करने तथा आ्राश्चयदाता बनने की कुचेष्टा 

में ऐसे अ्रंथे हो जाते हैं कि वे केवल अपने ही दल के थोड़े से लोगों को 

लाभ पहुँचाने के लिये बहुतों का श्रहित करते हैं । परिणाम यह होता है कि 
देश का गब्रहित होता है । देश की आथिक दशा बिगड़ जाती है । राष्द्रीयता 
के. भावों का हास होने लगता है। प्रेजिडेन्ट लावेल (पक्षशतआ लावेल (2680 6०॥ा 

.0ए०]) का कथन हैं कि “अमेरिका में जनतन्त्र की शोकपुर्ण भ्रसफलता ए/8) का कथन है कि “अमेरिका में जनतन्त्र की शोकपूर्ण श्रसफलता 

का कारण बड़े तगरों का कुआसन है |” लाडे ब्राइस ([,07/0 879८6) 

ने श्राधुतिक जनतन्त्र राज्यों में निम्नलिखित दोष बतलाये हे-- 

(१) विधान निर्माताश्रों श्रथवा शासकों को मुद्रा शक्ति भ्रष्ट करती है । 

(२) राजनीति को व्यक्तिगत लाभ के लिये व्यवसाय बनाने की चेष्टा 
की जाती है। 

(३) शासन कार्य में धन का अपव्यय होता है । 

(४) समानता के सिद्धान्त का दुरुपयोग किया जाता है तथा शासन-कौशल्य 
की प्रशंसा नहीं की जाती, न उसका कुछ मूल्य ही समझा जाता है। 

(५) दलबन्दी संगठनों की शक्तियों का श्रतुचित प्रयोग किया जाता है । 

« (६0 विधान निर्माता तथा राजनैतिक पदधारी निर्वाचकों के हाथ की 
कठपुतली बने रहते हैं । विधान-निर्माण कार्य में भी वे वोटों! का 
ध्यान रखते हें और यदि कहीं शान्ति-भंग होती है तो उसे भी सहन 
करते हें । 
जनतन्त्र की इन सब अ्रतुकल तथा प्रतिकूल आलोचनाओं के अध्ययन 

से यह परिणाम निकलता है कि जनतन्त्र शासन-प्रणाली सब शासन प्रणा- 
लियों से श्रेष्ठ है, क्यों कि ऊपर वबरणंन की गई बहुत सी श्रतुकुल और प्रति- 
कूल युक्तियां एक दूसरी को काटती हैं । यदि यही माव लिया जाय कि 
जनतनन्‍्त्र उत्तम शासन प्रणाली नहीं है तो फिर कौन सी शासन प्रणाली 
उत्तम हो सकती है ? हमारे विचार से कोई भी शासन प्रणाली इससे 
उत्तम नहीं है । यही शासन प्रणाली सर्वेश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम है । संसार में 
सब प्रकार की शासन प्रणालियों का प्रयोग कर लिया गया है श्नौर इस 
शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य सब प्रशालियां अ्रसफल रही हैं । सी० डी० 

न्‍्से ने ठीक कहा है कि “इस बात को कोई अस्वीकार नहीं करता कि 
विद्यमान प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्थापिका सभायें त्रुटिपुर्ण हैँ, परन्तु यदि स्वयं 
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चलने वाला यान भली प्रकार कार्य नहीं करता ह तो भी बेजगाड़ी का 
प्रयोग करने लगना मूर्खता है चाहे यह किला ही राभांचकारी क्यों 
ने हो ॥* ए० ऐल० लंबित (४. .. +.0णटणा।!) का कथन हैं, 
कि मानव समाज के दोपों की ग्रोपधि किसी प्रवार की शासन प्रणाली 
नहीं हो सकती । विद्यमान शासन प्रणाली मे सुधार करते के स्थान 
पर नवीन की खोज करना दुष्टता है। बर्नमाव जनतस्त्र का विकल्प 
(09778) निर्वाचित अथवा स्वयं नियुक्त शासक द्वारा संचालित कुलीन- 
तन्‍्त्र है। ऐसा कुलीनतन्त्र-शासन केवल उद्योग-बन्चों की स्वतन्त्रता का ही 
निग्रह नहीं करेगा बल्कि वह स्वतन्त्रता पूर्वक विचार प्रकट करने तथा 
मनष्यों के सम्मिलन के प्रधिकार में भी बाधक होगा। यह स्वाभाविक है क्योकि 
संगठित विरोधी दल की उपस्थिति में कुलीनतंत्र की दाल नहीं गल 
सकती । 

जनतंत्र पर यह दोपारोपगा भी किया जाता है कि महायुद्ध के 
परिणाम स्वरूप जितने दोष फैले हुए हें वे सब जनतंत्र के कारण ही हें 
संसार में इतनी मंहगाई दरिद्रता तथा परस्पर राष्ट्रों में अविश्वास जनतंत्र के 
ही कारण है । यह बात अनुचित है क्योंकि किसी भी शासन प्रगाली हे ऐसा * 
होना अनिवायं था। असाधारण परिस्थिति में किस्ती प्रकार की शासन- 
प्रणाली पर अपनी सम्मति प्रकट करना तथा निर्णाय देना भल हैं | ए० एल० 
लॉवेल का कथन हैँ कि एक लड़ते रगइते हुए, मदिरा पिये हए अथवा 
भयभीत मनष्य के निर्णशाय पर विश्वास करना अ्रनचित हैं। इसी प्रकार 
श्रत्यन्त भयंकर परिस्थितियों में उत्पन्न हुई दश्ाग्रों को रेखकर हम जुनतस्त्र 
शासन-प्रणाली -के त्िषय में. ठीक ठीक निर्गाय नहीं. दे सकते। फँगट 
(77920706) ने जनतंत्र को जीव-विज्ञान की व्यत्रस्था के विरुद्ध बतलाया 
हैं। जनतंत्र इस बात का समर्थन करता है कि शासन का विकेन्द्रीकरण हो 
अर्थात्‌ मानव समाज रूपी शरीर के भिन्न भिन्न ग्रवयवों में मस्तिष्क की 
स्थापना हो। फेगट की यह श्रालोचना न्यायपूर्ण तथा युक्ति-संगत नहीं है। 
एक अच्छे जनतंत्र राज्य में राज्य की सर्वोच्चिसत्ता राज्य के सर्वे श्रेष्ठ तथा 
सर्वोत्तम व्यक्तियों के हाथ में होती है। मैजिनी (४7०० ) ने ठीक कहा 
है कि “जनतन्त्र में सर्वोत्तम-तथस सबसे बुद्धिमान पुरुषों के नेतृत्व में सबके 
द्वारा सब की प्रगति होती-है.।” इस सब बातों पर विचार करते हुए हम यह 
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क्रह सकते हैं कि जनतन्त्र शासन-प्रणाली वास्तव में एक उत्तम शासन प्रणाली 

है । जततन्त्र का अनुभव हमें यह शिक्षा देता है कि :--- 

| 0 (१) जनता शासन योजनाम्रों व कार्यों की अपेक्षा व्यक्ति के गुण-दोष 
पहिचानने की श्रधिक क्षमता रखती है । 

(२) जनता इस बात को भ्रधिक ठीक तरह से बतला सकती है कि 
शासन जनता के किन कार्यों को रोके ! वह इस बात को ठीक तरह से 
बतलाने में श्रसमर्थ होती है कि शासन जनता से कौन से कार्य करावे। 

(३) जनता को यह बतलाने में सुगमता रहती है कि सामरत्य शासन 
नीति का रूप क्‍या हो । उस नीति को कार्यान्वित करने में जो छोट छोटे प्रश्न 
उठ खड़े हों उन्हें सुलकाने के सुभाव देना उसके लिये कठिन होता है। 

(४) उनकी निजी भावनाओ्रों को जगाकर उन्हें उत्तेजना दिलाने 
वाले विषयों की अपेक्षा जलता नैतिक विषयों पर ( जेसे विदेशीय नीति 
संबंधी प्रइन ) अश्रधिक अच्छा बिणंय दे सकती हे । 

ऊपर जनतंत्र में यह दोष बतलाया गया था कि जनतंत्र में शासक 
दल की त्रुटियों को जनता पर प्रकट करने के लिये दलबन्दी श्रावश्यक हैँ तथा 

- दलबन्दी से जनता की सम्मति विभाजित हो जाती है। यह दोषारोपर' 
उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि बिना दलों, के शासन कार्य सफलता पुर्वक 
नहीं हो सकता शासन में विरोधी दल होने से शासक दूषित कार्य करने से भय 
खाते हैं। वे अऋष्टाचार नहीं कर सकते क्योंकि विरोधी दल सदंव इस खोज 
में रहता है कि शासकों के कुछ दोष उन्हें मिल जायें अभ्रतः दलबन्दी राजतंत्र 
में अत्यन्त ग्रावश्यक है । दलबन्दी से जनता को शासन की छोटी छोटी त्रूटियों 
का पता चलता रहता है। ब्राइस का कथन है कि दलबन्दी से राष्ट्र का 


कर लक क0क++ 


मस्तिष्क जीवित रहता है तथा धारा के उतार चढ़ाव से समृद्र स्थल के 
कटानों के समान वह शूद्ध तथा स्वच्छ रहता हूँ । एक स्थान पर ब्राइस तू. 
यह भी कहा है कि दलबन्दी अनुशासन द्वारा स्वार्थ सिद्धि तथा भ्रष्टाचार का 
विरोध करती हैं। इसी प्रकार शिक्षा के छास का जो दोषारोपण जनततनन्‍त्र 
पर किया गया था वह भी न्याय-संगत नहीं प्रतीत होता । जनता को राज्य 
की शजनेतिक बातों से जानकारी रखने के लिये थोड़ी सी शिक्षा की 
ग्रावश्यकता अ्रवश्य है परन्तु शने: शने: जनता को शिक्षा के लाभ बताकर 
उसमें शिक्षा का श्रधिक प्रचार किया जा सकता है और जनता को शिक्षा 
प्राप्त करने की रुचि दिलाई जा सकती है । यह दोष कि जनतस्त्र में धन 


ग्रधिक व्यय होता है वास्तव में दोष नहीं है और न वह स्थायी है। जनता 














१७२ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


को शिक्षित बनाने से यह दोष दूर हो जायगा। रहा श्रप्टाचार का दोप, 
इसके विषय में केवल यही कहा जा सकता हैं कि जनता की आचारो- 
न्नति करनी चाहिये । जनता में धामिक भाव उत्यन्न करवे 
चाहिये । धामिक भावों की जनता में प्रगति होते ही अप्टाचार आदि के दोप 
स्वतः दूर हो जायेंगे । जनता की सामाजिक, झ्राथिक तथा नैतिक उन्नति होने 
पर तथा धार्मिक भावों की जाग्रति होने पर संपूर्ण भ्रष्टाचार संबंधी दोष 
स्वयं दूर हो जायेंगे । इस समय अमेरिका के संयुक्त राज्य, इंगलेण्ड तथा 
भारतवर्ष में जनतन्त्र शासन-प्रणानी सफलतापूबंक कार्य कर रही है भौर 
आ्राशा है यह शासन-प्रणाली स्थायी सिद्ध होगी । 

कुछ लोगों का मत है कि जनतन्त्र शासन-प्रगाली में सुधार करने के 
लिये जनता की शिक्षा-प्रणाली तथा जनता के आचार में परिवर्तेन करना 
चाहिये । कुछ प्न्य लोगों का मत हैँ कि जततन्त्र शासन-प्रगाली में सुधार 
करने के लिये और उसे वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिये जब- 
तन्त्रीय संगठन में परिवर्तत करना श्रावश्यक है। ऊपर वर्शाव की गई दो 
श्रेणियों में से प्रौ० हन॑शा (20 निंध्क्ात5॥89) प्रथम श्रेणी में भ्राते 
हैं । इन का विचार हैं कि-- 


अभय 


(१) जनतन्त्र शासन प्रणाली में सुधार करने के लिये यह ग्रावश्यक हे 
कि नेतिक स्तर उच्च बनाया जाय जिससे मनृष्य सच्चे सच्चरित्र 
तथा स्वाभिमानी बनें तथा मन वचन और कम से शुद्ध, पवित्र तथा 
न्यायशील हों । 


(२) लोगों में सुशिक्षा का प्रचार करके उनकी बुद्धि का स्तर उच्च किया 
जाय जिससे युक्ति-पूर्णो विषयों को सरलता से समभ सकें तथा ठीक 
प्रकार से उन पर अपना निर्णाय दे सकें । 

(३) अपनी जाति मंडली अ्रथवा समुदाय की उन्हें ठीक चेतना हो । वे 
जनता के पारस्परिक भावों को भली प्रकार समझते हों । उनमें पर- 
स्पर प्रेम, संगठन और ऐक्य हो । 


(४) एक दृढ़ जनमत, की स्थापना हो। जनमत को राज्य के श्रनुकूल 
बनाया जाय। 
(५) जनतनत्र को स्थायी तथा सफल बनाने के लिये उसका संगठन समाज- 


वादी सिद्धान्त के अनुसार हो । सामाजिक तथा औद्योगिक जनतन्त्र 
ही सफल जनतनन्‍त्र बन सकता हैं । 


कै 
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जे० डब्ल्यू० गानेर (३. 9४. (3७/767) जनतन्त्र के लिये निम्त- 
लिखित आवश्यक अ्नुयोग बतलाते हैं । 

(१) सापेक्षयया उच्चकोटि की राजनैतिक बुद्धि, सा्वेजनिक कार्यों 'में 
स्थायी अधभिरुचि, सामाजिक उत्त रदायित्व-भातत्ता, बहुमत के निरणया- 
नूसार कार्य करने के लिये सन्नद्ध रहता तथव अल्पसंख्यकों के अधि- 
कारों की रक्षा का भाव | 

(२) प्रारस्मिक शिक्षा की सुविधा । 

(३) राजनेतिक तथा तागरिक झास्त्र संबंधी शिक्षा तथा स्वशासन 
की शिक्षा । 

(४) उच्च नंतिक स्तर । 
जनतन्त्र शासन प्रणाली की सफलता के लिये डब्ल्यू० ई० हाकिंग 

(५४, 5. 0० दंह2) के मतानुसार निम्नलिखित वातें श्रावश्यक हैं-- 

(१) जिनकी जंसी शिक्षा, शिक्षण तथा कौशल होगा उससे ग्रधिंक अ्रच्छा 
उनका जनतंत्र कदापि नहीं हो सकता । जनतंत्र को सफल बचाने के 
लिये यह आावश्यक्र है बाहरी ग्रावरणों के पीछे छिपे हुये सत्य 

*» को पहिचानने की लोगों में योग्यता हो । 

(२) सत्य के बिना तथा स्थिति को ठीक ढीक जाने बिना जनतस्त्र 
सफल नहीं हो सकता उसका यह श्रर्थ हुआ कि हमें सत्य पर दुष्टि 
रखते हुये प्राप्त जानकारी को धोना चाहिये । 

(३) जनत्तन्त्र जन साधारण की सदिच्छा पर निभर है। 

(४) जनतनत्र में इत बात की आवश्यकता हैं कि नेताश्रों की जनता में 
श्रद्धा हो । 
लार्ड लोगियन (7,0706 ।,047790 ) का विचार हें कि जनतन्त्र 

शासन में विचार प्रकट करने तथा श्रालोचना करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी 
चाहिये । शासन में परिवर्तत बिना किसी हिसात्मक कारये के किया जाय 
तथा वह सब्र वयस्कों के निर्णय के अनुसार हो । लाड पर्सी ([,070 ?४८ए) 
का कथन है कि-- 


(१) राज्य के व्यवस्थापक संसद को अपना ध्यान मोटी मोटी राजनैतिक 
बातों पर केन्द्रित रखना चाहिये उनके विस्तृत ब्योरे में ही अपने 
आ्राप को न भूला देना चाहिये । कर और व्यय को राजनंतिक विषय 
समभ कर उत्त पर विशेष ध्यान देना चाहिये तथा अ्रपव्यय और 


(छ४ राज शास्त्र के मल सिद्धान्त 


प्रनुचित कर के कारण उत्पन्न हुए जनता के कष्ट गर ध्यान देना 
तथा उस पर विचार करना चाहिये । 

(२) संसद स्वयं ही विधानों की रूपरेखा विह्चित करे इसके लिये उसे 
शासन विभागों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। उसे इस कार्य के 
लिये छोटी छोटी समितियाँ बना देती चाहिय्रे। इन समितियों को 
चाहिये कि वे केद्वरीय तथा स्थानीय शासत के सम्बन्धों की जाँच 
करें और यह भी समय समय पर देखें कि व्यक्ति का इन दोनों से 
जो सम्बन्ध है वह कहां तक ठीक हे । 


नस 
ल्च्ँ 
१५ फपककाननीी: 


संसद की अन्य समितियों को विशिष्ट शासन विभागों का निरीक्षण 

करना चाहिये तथा विभागीय ग्राज्ञाओें तथा उपनिय्र्मों के जारी 

होने से पूत्रें उनकी परीक्षा करनी चाहिये। जनता के व्यक्तितगत 
कष्टों को सुनना चाहिये, और मंत्रियों को इनकी सूचना देनी 

चाहिये । ह 

(४) राजा द्वारा मनोनीत एक आथिक समिति बसनी चाहिये । इस 
समिति में ऐसे लोगों का श्रत्यधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिये जिनके 
हाथ में आर्थिक बल हैँ, कोरी जानकारी हो नहीं है । शासरू तथा “ 
व्यवस्थापक संसद को विधान बनाते समय इस समिति से परामर्श 
करना चाहिये । । 

(५) राजा को लार्ड सभा के स्थायी पीयसे बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी 
चाहिये और लाडे सभा को विधान में संशोधन तथा पुनः उपक्रम 
करने का अधिकार होना चाहिये। सर स्टफर्ड क्रिप्स (9 84 
0०4 (77]8) ने इस विषय पर लिखते हुए कि पालियामेंट 

बसी होनो चाहिये जनतन्त्र के तीन लक्षण बतलाये हें:--- 

(१) जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा इच्छानसार उन्हें 
पदच्युत करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती चाहिये। 

(२) जनता को यह प्रकट करना चाहिये कि उसकी क्‍या नीति हैँ ? उसे 
इस विषय पर भी अपनी इच्छा प्रक्रट करनी चाहिये कि वह नीति 
की कार्यहूप में परिणत करना चाहती है । 

(३) जनता के प्रतिनिधियों को भ्रविलम्ब जनता की नीति को कार्यरूप 

में परिणत करना चाहिये तथा उन्हें विशिष्ठ हितों और व्यक्तियों 

द्वारा प्रभावित नहीं होता चाहिये । ' 


साज्य के रूप श्छ्प्‌ 


जनतन्त्र के इन व्यावहारिक लक्षणों को कार्यरूप में परिसत करने 
के लिये क्रिप्स तीन निम्नलिखित बातों की अ्भिस्तुति करता हे--- 

(१) विधान-निर्माण की उदच्चीसवीं शताब्दी की घिलम्बकारी रीति को 
त्याग देना चाहिये । 

(२) कामन सभा को जब जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो तो वह साहस 
से काम ले और स्वयं यह निश्चित करे कि राष्ट्र कितनी तेज़ी से 
भागे बढ़े । ऊपरी सभा के विरोध करने पर अपनी प्रमति को रोकना 
नहीं चाहिये । 

(३) मंत्रियों के वैधानिक तथा शासन सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण करने 
के लिये केवल मनन करने वाली नहीं वरन कार्य करने वाली 
समितियाँ बनानी चाहिये । 
एच साइडबाथम (न. 566050(498077) का मत है कि-- 

(१) नागरिक की व्यक्तिगत स्वैन्चरता की रक्षा करते हुए जनतस्त्र शासन 
प्रशाली ने सार्वजनिक व्यवस्था स्थापित रखी है । 

(२) जनतसत्र ने अन्य शासन प्रणालियों के समान एक कुंशल नागरिक 

५ «०» शासन प्रबन्ध स्थापित किया है । 

(३) अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा जनतन्त्र में दीन तथा दरिद्र लोगों 
की सहायता तथा कल्याण के लिये विधान निर्माण पर अधिक ध्यान 
दिया गया है । 

(४) जनतन्‍त्र शासन प्र्याली कभी अस्थिर अथवा कृत्तध्न नहीं रही है । 

(५) इस प्रणाली ने लोगों के स्वदेश प्रेम तथा साहस को कम नहीं 
किया हे । के 

(६) जनतनन्‍त्र में बहुधा अ्रपव्यय तथा श्रधिक व्यय होता है । 

(७) इसने प्रत्येक राष्ट्र में परितृष्ति उत्पन्न नहीं की है । 

(८) इसने शान्ति स्थापित करने के लिये तथा शभत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में 
सुधार करने के लिये कोई कार्य नहीं किया है । जातीय स्वार्थ करने 
के लिये भी कुछ काये नहीं किया है। उसने विश्वमानव के भाव 
भी उत्पन्न नहीं किये हैं, न भिन्न भिन्न रंगों के लोगों की पारस्परिक 
घ॒णा में ही कुछ कमी की है । 

(६) सम्पत्तिशाली भ्रथवा धनी लोगों के शासव पर जो कलुषित तथा 
अ्रष्टाचारी प्रभाव होते हें उन्हें नष्ट करने का भी जनतनन्‍्त्र ने कोई 
कार्य नहीं किया है । 
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(१०) उसने क्रान्तियों के भय को भी नप्ट नहीं किया हैं । 

(११) उसने राज्य के शासन प्रवन्ध में राजसेवा के पदों पर अत्यन्त सच्चे 
सच्चरित्र तथा योग्य नागरिकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्तित 
नहीं की है ।. 

(१२) परन्तु इतना अवश्य है कि एक सत्तात्मक ग्रथवरा कुलोननन्त्र की 
ग्रपेक्षा इसका परिणाम अ्रधिक श्रच्छा रहा है। जनतनत्र में ऊपर 
लिखें भ्रन्य तन्त्रों की अ्रपेक्षा बहुत कम दोप हें 


विशेष अध्ययन के लिप्रे देखिये--- 

ए० डी० लिन्डसे--ऐसेन्शियल आफ डिपोक्रेसी 
ई० डब्ल्यू हावसन--डिमोक्रेसी एंडः चेन्जिग तिविलिजेशन 
ऐफ० जे० सी० हनंशा- डिमोक्रेसी ऐन्ड लेबर, तथा 

डिमोक्रेसी ऐट दी ऋासवेज 
प्रार० जी० गैंटिल--इन्ट्रोडक्शन टु पोलिटिकल साइंस 
जे० डब्ल्यू गानर--पोलीटिकल प्ताइ'स ऐन्ड गवनमेंट 
ऐम० पी० फोलेट---न्यू स्टेट 
ई० फंगट-होररआफ रेस्पॉपतबिलिटी, तथा 

कल्ट आफ इनकोम्पीटेन्स 

जें० डी० बी०-पब्लिक ऐमन्ड इट्स ऑॉब्लम 
जे० ब्राइस--माडत डिमोक्रेतीज 
सी० डी० बन्से--डिमोक्रे सी, इट्स डिफेक्ट्स ऐन्ड ऐडवान्टेन # 
डब्ल्यू" ऐच० मेलक--लिमिटिस आफ प्योर डिोक्रेत्ती 


अ्रस्तु-- पोलिटिकूस 
अ्रग्ति -- ऋणगवेद 
3५ रण महाभारत 


जे० डब्ल्यू० सेक करिन्डिल--इन्वेजन आफ इन्डिया बाह ऐलेक- 
दर 
जैंडर दी ग्रेट, तथा 
ऐन्शियेंट इन्डिया ऐज डिस्क्राइब्ड' बाई 
मेगस्थनीज ऐन्ड एरियन 
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डेविड्स राइस--बु द्धिष्ट इण्डिया 

ऐच० सी० राय - हिन्दू सिस्टम आफ एडमिनिस्ट्रे शन 

ऐन ० ऐन० लॉ--ऐस्पेक्स आफ इग्डियन पोलिटी, तथा 
स्टडीज इन ऐश्येन्ट हिन्दू वॉलिटी 


अध्याय ७ 
राज्य का कार्यक्षेत्र 

महाभारत में अराजक राज्य की बड़ी निन्‍दा की गई है। कहा गया 
है कि अराजक राज्य में धर्म नहीं ठहरता और मनुष्य एक दूसरे का 
भक्षण करते हैं। व्हाँ लोग श्रपते धम तथा स्त्री का भोग नहीं कर 
सकते । दुष्ट लोग दूसरों का धन हरण करके प्रसन्न होते हैं। परन्तु 
जब इन लोगों का धन हरा जाता है, पब सोचते हू कि राजा होता 
तो अच्छा होता। इस प्रकार अ्राजक राज्य में पापियों को भी सुख 
नहीं होता। एक का धन दो छीनते हैं और दो का बहुत से लोग 
छीनते हैँ । वे स्वतन्त्र मनुष्यों को दास बनाते हैँ और बलपूवेक 
स्त्रियों का हरण करते हैं । इसीलिये देवताओ्रों ने प्रजापालक की 
सृष्टि की। यदि संसार में दण्डधारी राजा न हो, तो जंसे जल में 
बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, बसे ही बली मनुष्य 
दुबलों को खा जाये “*। राजा श्रथवा राज्य की श्रावश्यकता इस 


आओ 


* ग्रराजकेष राष्ट्र षु धर्मों न व्यवतिष्ठते । 
परस्परं च खादन्ति सर्वेधा घिगराजकम्‌ । 

न धनार्थों न दाराथंस्तेषां येघामसरा जकसम्‌ ॥१२॥ 
प्रीयते हिं हरन्पापः परवित्तमराजके । 

यदाधस्प उद्धरन्त्यन्ये तदा राजनसिच्छुति ॥१३॥ 
पापाह्मपि तदाक्षेमं न लभन्‍्ते कदाचन । 

एकस्प च हो हरतो हयोश्य बहुबो परे ॥१४॥ 
भ्रदासः क्रियते दासो हियन्ते व बलात्‌ स्त्रिय: । 
एतस्मात्कारणाहेवा: प्रजापालानू चक्तिरे ॥१५॥ 
राजाचेन्न भवल्लोके पृथिव्यां दण्डधारकः । 

जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुबलं बलवत्तरा: ॥१९॥ श्ञां० श्र० ६७ 
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लिये समझी जाती थी कि वह गदर रोके और मार-कांट, चोरी, इत्यादि न 
होने दे । जिस राज्य में यह व्यवस्था दीक रहती थी वहीं का राजा धाभिक 
कहलाता था और अव्यवस्था दूर कर सुव्यवस्था करने के लिये लोग उसे पूजते 
थे । राजा धर्म के लिये होता है, अपनी कामनाएं सफल करने के लिग्रे नहीं । 
इसी लिये महाभारत में लिखा है कि इंद्र मान्धाता से कहते हें कि राजा धर्म- 
रक्षक होता है । जो राजा धर्मपूर्वक राज्य करता है वह देवता माना जाता है 
और जो राजा अधर्माचारी होता है, वह नरक को जाता है। जिसमें ध्मे 
रहता है वही राजा कहलाता है * | 

जिस धर्माचरण के लिये राजा की नियुक्ति होती है, वह है “प्रजा- 
हित” । गार्भिणी स्त्री जैसे अपने मनोउनु कूल कार्य न करके सदा गर्भ के हित 
का ध्यान रखती है, वैसे ही राजा अपने मन के कार्य न करके वे ही काये 
करे जिन से प्रजा का हित हो | । खवेतकेतु ने बताया हैँ कि राजा का 
सनातन धस प्रजारंजन, सत्यरक्षश और व्यवहार की सत्यता है। वह दूसरे 
का धन हरण न करे, वरंच यथासमय श्राप दे तथा औरों से दिलावे । राजा 
को चाहिये कि वह विचारपूर्वक चातुव॑ंण्ये और धर्मों की रक्षा करे। धर्म- 





संकरतू से प्रजा की रक्षा करना राजा का सनातनधर्म हे [। राजा ही 


हक जा ााां॥ाभ भा आाा॥ए्ल्‍७ए-#७७७७॥०७७रशएआए/नाशण 





५४ न काम करणायतु । 


मान्धातारिति जानोहि राजा लोकस्य रक्षिता ॥२॥ 

राजा चरति चेद्धर्म देवत्वायेच्र कल्पते । 

स चेदधर्म चरति नरकायव गच्छति ॥३।। 

यस्मिन्‌ धर्मों विराजते तं राजानं प्रच्नक्षते ॥१४॥ महा" शा० श्रू० ६० 
+ यथा हि गर्भिणी हित्वा स्व॑ं श्रियं सनसो5नुगस्‌ । 

गर्भस्यहितमार्थे तथा राज्ञाप्पसंशयम्‌ ॥॥४५।॥ 

वत्तितव्यं कुरश्नेष्ठ सदा धर्मावुर्वात्तिता । 

स्‍्व॑ प्रियं च परित्यज्य यद्यल्लोकहितं भवेत्‌ ॥४६॥ जश्ां० ७ श्र० २६ 
| लोकरञजनमेवात्र राजां धर्म: सनाततः । 

सत्यं च रक्षणञचेव व्यवहारस्य चार्जेबवम ॥॥११॥ 

न हिस्थात्परवित्ताति देयं काले च दापयेत्‌ । 

विक्रान्तः सत्यवाक क्षान्तो नुपो न चलते पथः ॥११॥ 

चातुर्वेण्यश्च धर्माइच रक्षितव्या समीक्षिता । 

धर्म संकररक्षा च राज्ञां घ्मंः सनातनः ॥१श५॥ शां० झ्र० ५७ 
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प्राणियों का रक्षक होता है और वही विनाशक होता हैं । जो धर्मात्मा होता 
है, वह रक्षक भ्रौर जो प्रधर्मी होता है, वह विनाशक हूँ * । वर्ग के मतानु- 
सार राजा का धर्म शिष्टों का परिपालन भ्रौर दुष्टों को दण्ड द्वेना हूँ।जो 
इन दोनों श्रेणियों में नहीं आते, उनसे उदासीनता का व्यवहार करना 
है। उसका कार्य राज्य के षाडगृण्य की चिन्ता करना है, विलासिता में 
रहना ही नहीं । जो राजा कभी षाडंगुण्य की चिन्ता नहीं करता और सदा 
विलासिता में डूबा रहता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है क्योंकि राज्य ही 
षाडगुण्य हैं | । 

महाभारत के भ्रनुसार दुर्ग की रक्षा, युद्ध, धर्मानुसार शासन, 
मस्त्रचिन्ता और प्रजा का सुखवरद्धन ये पांच कार्य यथासमय करने से राजा 
के श्रधिकार का विस्तार होता हैं । जो बध योग्य नहीं है, उसका बंध करने 
से जो दोष होता है, वहीं बध्य का बध न करने में समझना चाहिए । निश्चय 
यही मर्यादा है जिसके विपरीत न करे । इससे राजा-प्रजा को अपने ग्रपने 
धर्मों में ठीक रखे, नहीं तो भेड़िये के समान मनुष्य एक दूसरे का भक्षरा 


न्‍अलनननीनीननननिनिनानिनन शा 
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असिनन कक, 


+ राजेव कर्त्ता भतानां राजेव च विनाशकः । 

धर्मात्मा यः स कर्त्ता स्थादरधर्मात्मा विनाशकः ह९॥ झां० भ्र० ६१ 
' विज्ञयेः पाथिवों धर्म: शिष्टां परिपालनस्‌ । 

दण्डश्च पापवृत्तीनां गोणोउन्यः परिकीरत्तितः ॥ 

षाडगुण्यचिन्तनं कर्मराज्यं यत्संप्रकथ्यते । 

न केवल बविलाशायं तेन वाह्य॑ं कंचन ।। 

यो राजा चित्तयेन्नेव विलासेकमनः सदा । 

पषाडगुण्यं तस्य तद्राज स चिरेण प्रणश्यति ॥ 


नोट-घाडण्य-दो राजाशों का किसी शर्ते ( पद्म ) पर मेल कराना 
संधि! है । 


किसी राजा का कोई प्रपकार करना “विग्रह' हे । 

संधि विग्रह न करके उपेक्षा करना आसन” है । 

शक्ति आदि की श्रधिकता यात का कारण होने से यान 
भर्थात्‌ “चढ़ाई” है 

बलवान्‌ राजा को श्रात्म समपंण करना सिश्रय? है । 

एक से संधि तथा दूसरे से विग्रह करना 'द्वेघीभाव” हे । 
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कर लेंगे। * जिस राजा का राष्ट्र प्रसन्न, सम्पन्न और राजभक्‍त होता है 
श्रोर जिसके सन्तुष्ट पुष्ट मण्त्री होते हें, उसकी जड़ मजबत रहती हैं । जिप्के 
सैनिक भली भांति सन्तुष्ट, वशीभूत और आज्ञापालन में तत्पर रहते हैं, वह 
राजा छोटी सी सेना से ही पृथ्वी को जीत लेता है । जिसके पौर श्रौर जान- 
पद प्राणियों पर दया करते हें और धत धात्य सम्पन्न होते हें, उस राजा 
की जड़ मजबूत रहती है | । कलिंग के जेन सम्राट्‌ खारबेल ने अपने एक 
लेख में, जो ईस्वी सन्‌ से १६४ वर्ष पूर्व का है, लिखा है कि “मेने अपनी 
पच्चीस लाख प्रजा का रंजन किया है ।” 

प्रजा के साथ राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए इस विषय पर 
कामन्दक ने बहुत मामिक उपदेश किया हैं। उसका कथन हैं कि राज्य में 
प्रजा को पांच प्रकार के भय लगे रहते है, राजकर्मचारियों का, चोरों का, 
शत्रुओं का, राजा के प्रिय लोगों का और राजा के लोभ का । राजा को 
चाहिए कि त्रिवर्ग की वृद्धि के लिए प्रजा का यह पांच प्रकार का भय दूर 
करदे | पके हुए फोड़े की भाँति राजा धनी अधिकारियों का धन निचोड़ 
ले, नहीं तो ये आग की भांति राजा से व्यवहार करते हे। त्रिवर्ग की वृद्धि 
के लियु अर्थशास्त्र में कुशल तथा विश्वासी मनुष्यों के भ्रधीन राजा अपना 
कोश रखे और यथासमय उससे व्यय करे । बृहस्पति के नीतिशास्त्र का यह 
निश्चय है कि किसी मनुष्य का विश्वास न करना चाहिये, परन्तु उसका 
उतना ही विश्वास करना चाहिये, जितनी विश्वासपात्रता वह दिखावे । जो 
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* रक्षाघिकरणं युद्ध तथा धर्मानृशासनम्‌ । 
मंत्र चिन्ता सूर्ख काले पथ्चभिवंद्धंते मही ॥ २४ ॥ हरं० अ० ६३ 
यस्त्वबध्यब्रघे दोष: स बध्यस्याबधेस्मृतः । 
सा चेव खलु मर्यादा यामय परिवर्जयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तल्मात्तीक्षण: प्रजा राजा स्वधर्म स्थापयेत्ततः । 
अ्रग्पोन्यं भक्षयन्तोहि प्रचरेयुवु काइव ॥ २८ | शां०भ्र० १४२ 
( यस्य सस्‍्फीतो जदपद: संम्पन्नप्रियराजकः । 
सन्‍्तुष्टएुष्ट सचिवों दृढ़मलः स पाथिबः ॥३॥। 
यस्य योधा सुसन्‍्तुष्टो सान्त्वितः सुपधास्थिताः 
अ्रल्येलापि स दण्डेन महीं जयति पाथिवः |।४॥ 
पोर जानपदा यस्य भूतुषु च दयालवः 
साधना धान्यवन्तश्च दृढ़मूलः स पार्थिव; ॥५॥ शां०ग्र० ६४ 


श्व२ राजशास्त्र के मल सिद्धान्त 


विश्वासी न हो उसको जतावे कि हम तुम्हारा विश्वास करते हें, परन्तु अपने 
ऊपर विश्वास रखने वालों का भी भ्त्यन्त विश्वास न करे । राजा जिस पर 
विश्वास रखता है, वह सेवक लक्ष्मी का पात्र बन जाता है *। राज्य ही से 
सब राज्यांग होते हैं, इसलिये राजा सब प्रयत्नों से राज्य की उन्नति करे । 
जैसे यज्ञ में ऋषियों द्वारा की हुई हिसा हिसा नहीं समझी जाती, वेसे ही 
ऋषि समान राजा धर्मरक्षा के लिये श्रसाधुओं की हिसा करे, तो उसे पाप 
नहीं होता । धर्म संरक्षण पर राजा धर्म के लिये अर्थ की वृद्धि करे, और 
इसमे प्रजा के जो लोग बाधा दें, उन उनको दण्ड दे। वेदशास्त्रन्न श्रार्य 
पुरुष जिस कार्य की निन्‍दा करें, वह अ्रधर्म श्रीर जिसकी प्रशंसा करे वह 
धर्म कहाता है। धर्माधर्म जानता हुप्रा राजा सज्जन प्रजावर्ग से प्रीति रखे, 
प्रजा की रक्षा करे और शत्रुओं को मार डाले [। 


अभी न न रा 


के कक. कक... कैश कैपश... फआाक 


* ग्रायुक्तेभ्य३चो रंभ्यः परेभ्यो राजवललभात्‌ । 
पृथिवीपति लोभाच्च प्रजानां पत्चधा भयम्‌ ॥८१॥॥ 
पञ्चप्रकारमप्ये तदपोह्मनपतिभेयम्‌ । 
ग्राददीत फल काले त्रिवगं परिवृद्धये ॥५२॥ 
शआ्रास्रावेददुप चितान्‌ साधु दुष्ट ब्रणानिव । 
श्रायुक्तास्ते बत्तेरन्‌ श्राग्नाविव सहीपतोौ ॥८४॥ 
संबद्धंयेत्‌ तथा कोशामाप्तेस्तस्ज्ञ रधिष्ठितम्‌ । 
काले चास्य व्यय कर्यात्‌ त्रिवर्ग प्रतिपत्तयें ॥७६९।॥॥ 
वृहस्पते रविश्वास इति शास्त्रार्थ निक्चयः । 
विश्वासी च तथा च स्थाद्‌ यथा संव्यवहारवान्‌ ॥८८॥। 
विश्वासयेदविश्वस्तं नाति विश्वसेत । 
यस्मिन्‌ विश्वासमायाति विभूतेः पात्रमेव सः ॥८५९॥ नीतिसार सर्ग ५ 

| राज्यांगानां तु सर्वे्षा राष्ट्र भवति सम्भवः। 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन राजा राष्ट्र समुन्तयेत्‌ ॥३।, 
धर्म्यासारेभिरे हिसामृषिकल्पा सही भुजः । 
तस्साद साधुन धर्माय निध्नन दोषेन लिप्यते ॥५॥ 
धर्म संरक्षण परो धर्मायार्थ विवर्धयेत्‌ । 
ये ये प्रजा; प्रबाधे रन्‌ शिष्यान्महीपतिः ॥॥६॥॥ 
यसार्या: क्रियसाणं हि शंस्यन्त्यागसवेदिनः । 
सधर्मों यं विगहेन्ति तमधर्म प्रचक्षते ॥॥७॥ 


के 


राज्य का कार्यक्षेत्र १०. 


शुक्रनी तिसार में भी राजा को कुछ व्यावहारिक शिक्षा दी गई है। कहा गया 
है कि राजा सभ्य, श्रधिकारी, प्रकृति और सभासदों के मत में सदा स्थित 
रहे और अपने मत में कभी न रहे । किसी कार्य के बहाने राजा प्रजा का 
धन हरण न करे, चाहे क्षुधा से पीड़ित वृक्ष की भांति स्थित रहे । राजा को 
चाहिये कि प्रजा में प्रचलित उत्सव जारी रखे और प्रजा के सुख में सुखी 
तथा दुःख में दुःखी हो । भूल जाना मनुष्य का स्वभाव होता है, इसलिये 
लेख ही परम निर्णायक हैँ । जो राजा बिना लिखे कोई अशअज्ञा देता है और जो 
अधिकारी बिना लेख के कोई काये करता है, वे दोनों चोर हे। राजा की 
मुहर वाला लेख ही राजा है, राजा राजा नहीं है । राजा नगरों, ग्रामों और 
देशों का प्रति वर्ष स्वयं निरीक्षण करके जाने कि अधिकारियों ने किन्‍्हें दुःख 
दिया । उक्त प्रजाजनों के साथ जँसा व्यवहार किया गया हो उसी से 
ग्रधिकारियों के श्राचरण का विचार करे | अधिकारी का पक्षपात न करके 
प्रजा का पक्ष करे। जिस अधिकारी से सौ आदमी घुणा करें या जिसे 
नापसन्द करें, राजा उसे निकाल दे और एक बार यदि शअमात्य का अन्याय 
देखे, तो उसे भी एकान्त में दण्ड दे और यदि उसका अभ्यास हो गया हो, तो 
उसे निकाल दे । अन्यायियों का राज्य और सर्वस्व राजा हरण कर ले *। 

धर्माधर्मों विजाजनन्‌ हि शासनेडमिरतः सताम । 

प्रजा रक्षेन्नपः साधु हन्याच्च परिपन्थिन: ॥८॥ नीतिसार सर्गे ६ 


* सभ्याविकारिप्रकृति-सभासत्यु मते स्थितः । 
स्वदाध्यान्तृपः प्राज्ञ:ः स्वसते न कदाचन ।३॥ * 
न कर्षयेत्‌ प्रजां कार्यमिषतश्च नृपः सदा । 
श्रपि स्थाणवदासीत्‌ शष्यन्‌ परिगतः क्षध्रा ॥२२६॥ श्र० २ 
भ्रान्ते पुरुष धर्मत्वाल्लेख्यं निर्णायक परम्‌ । 
अ्रलख्य साज्ञापयति ह्लेख्यं यत्करोति यः ॥२८२॥ 
राज्यकृत्यमुभोचोरों तो भुृत्यन॒ुपती सदा । 
नृपसंचिह्नतं लेख्यं नृपस्तन्‍न नपोनृपः ॥॥२८३॥ 
ग्रामान्पुणणि देशांइच स्वयं वीक्ष्य च वत्सरे । 
भ्रधिकारिगण: काइच रड्ज्जिताः काइच कर्षिता; ॥३७३॥ 
प्रजास्तासां तु भूतेन व्यवहारं विचिन्तयेत्‌ । 

न भृत्यपक्षपाती स्यात्प्रजापक्ष समाश्रयेत्‌ ॥३७४।॥। 


पड राजश्यास्त्र के भूल सिद्धान्त 


महाभारत में राजनीति का मूलमन्त्र शुक्राचार्य के इन शब्दों में ३! 
गया है कि राजधर्म का मूल सूत्र साधु की रक्षा और असाधु का दमन हैं । 
और यह काम राजा को करना ही चाहिये, चाहे वह हे श्राप भी 0 हर 
हो * । राजा राष्ट्र का सबसे बड़ा सेवक है । यही नहीं, वह चौबीसों घंटे 
का नौकर है । सव तौकरों को कभी न कभी छुट्टी मिलती हूं, परन्तु उसको 
कभी छुट्टी नहीं मिलती । सोते जागते उठते बैठते राज्यहित का चिन्तन करना 
उसका मख्य कर्त्तव्य है। जहां कहीं लिखा हैं कि भ्रमुक राजा वेद विधि से प्रजा 
पालन करता था, वहाँ यही समझना चाहिये कि वह अपने कार्य में सदेव तत्पर 
रहता था । परन्तु ईश्वर ने सर्वेदा प्रजा पालन करने के कारण उसे स्वामी 
बनाया है ॥| 

१ व्यक्तिबाद--व्यक्तिवादियों का सिद्धान्त हैँ 'यद्भाव्यं नीति 
[95522 थि78) पाइचात्य दलों के आथिक तथा राजनैतिक जीवन 
में इस सिद्धान्त ने महत्वपूर्ण कार्य किये हें । अ्रठारहवीं शताब्दी से पूर्व 
राज्य ने लोगों के व्यक्तिगत कार्यक्षेत्रों में बहुत हस्तक्षेप किया था परन्तु 
आधुनिक काल में लोगों ने इस बात का बहुत विरोध किया हूँ । श्रठारहवीं 
शताब्दी से पूर्व राजाग्रों ने मनुष्यों के व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप करने 
वाले बहुतसे ऐसे विधान बनाये जिनसे लोगों को बड़ा कष्ट हुआ । उस 
समय ऐसे नियम बनाये गये कि लोगों को किस प्रकार का भोजन करना 
चाहिये, सप्ताह में किस दिन कौन सा भोजन करना चाहिये, किस प्रकार का 
वस्त्र मृतशरीर के लिये प्रयोग में लाना चाहिये, इत्यादि । केवल यही नहीं 
लोगों के साधारण उद्योग तथा व्यवसायों में अनुचित हस्तक्षेप करने वाले 
विधान बनाये गये । परन्तु अठारह॒वीं शताव्दी की उद्योग क्रान्ति ([00४- 


१७७७-७७ आशा नमन 
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प्रजाशतेन संदेष्टि सन्‍त्यजेदधिकारणम्‌ । 

श्रमात्यमपि संवोक्ष्य सकृदन्‍्यायगामिनम्‌ ॥३७४५॥। 

ऐकास्ते दण्डयेत्स्पष्टमश्यासगस्कृतं त्यजेत्‌ । 

प्रन्याय व॒त्तिनां राज्यं सवेस्व॑ च हरेन्नूप: ॥३७६॥ श्र० १ शुक्रनीतिसार । 


* श्रशिष्टनिग्रहो नित्यं शिष्टस्य परिपालनम्‌ । 
एवं शुक्रोब्रवीद्धीमान:पत्सु भरतषेभ ॥३४॥ श्रां० प० 
 स्वभाग भृत्या दास्यत्वे प्रजानां च नुप; कृत: । 
ब्रह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनार्थ हि सर्वदा । 


राज्य का कार्य क्षेत्र १८५ 


78 २6५०पञ०॥) ने लोगों की चित्तवृत्ति में बड़ा परिवर्तेत किया। 
इसके साथ नवीन प्राविष्कारों ने भी लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तेव कर 
दिया । इन आविष्कारों ने लोगों के ग्राथिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। 
वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक हुआ्रा । इन वस्तुग्नों के विक्रय के लिये नवीन 
श्रापणों (बाजारों) की श्रावश्यकता हुई। परिणाम यह हुआ कि साधारण 
जनता ने इस बात का अनुभव किया कि जितना न्यूत से ब्यून हस्तक्षेप 
राज्य का व्यापार में होगा उतनी ही अ्रधिक उन्नति व्यापार की होगी और 
व्यापारियों तथा वस्तु-उत्पादकों को अपने कार्य में स्वतन्त्रता मिलेगी। 

प्रतः व्यक्तिवादियों का यहु विश्वास हुँ कि राज्य एक दोषपूरणों 
संस्था है, राज्य का आधार तथा अ्रभिप्राय मनुष्यों का शोषण करना है । 
जनसाधा रण का रक्‍्तशोषण करने के लिये राज्य स्थापित किया गया हे । 
परन्तु व्यक्तिवादियों का यह विश्वास भी है कि देग में शान्ति तथा व्यवस्था 
स्थापित रखने के लिये राज्य एक अनिवार्य शक्ति है और राज्य एक 
आवश्यक संस्था है । परन्तु राज्य को मनुष्यों के कार्यों में न्यूत से च्यूत, 
हस्तक्षेप करना चाहिये | वह़ी राज्य अच्छा हे जो मनुष्यों के व्यक्तिगत 
कार्यों में*न्यून से न्यून हस्तक्षेप करता है। राज्य का कर्तव्य छल, कपट, 
मिथ्या व्यवहार, भृष्टाचार तथा हिसा को रोकना है । जनता को अधिक से 
ग्रधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता देता ही राज्य का मूल सिद्धान्त होना चाहिये । 
जब राज्य लोगों के व्यक्तिगत कार्यों, व्यापार, उद्योग आदि में हस्तक्षेप 
करता है तो वह अपने कार्यक्षेत्र की सीमा से बाहर हो जाता हैं। ऐसी 
अवस्था में ग्रपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिये राज्य का विरोध करना 
मनुष्यमात्र का धर्म है । जे० ऐस० मिल (. . ७. /॥!|) का कथन हे कि 
“एक व्यक्ति अपने स्वत्व, शरीर तथा मन का पूर्णों स्वामी (राजा) है ।” 
राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में सब व्यक्तिवादी एकमत नहीं हैं । स्पेन्सर 
(5]02706) जेसे उग्र व्यक्तिवादियों के मतानुसार राज्य का काय॑क्षेत्र 
केवल निम्नलिखित कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिये--- 
(१) वाह्य शत्रुओं से प्रत्येक मनुष्य की रक्षा करना ; 
(२) ओआन्तरिक शज्रुओं से प्रत्येक मनुष्य की रक्षा करना ; तथा 
(३) न्याय-संगत अ्रथवा वैधानिक अनुबन्धों को बलपूर्वक प्रचलित 

करना। 

सोम्य व्यक्तिवादियों (/006879866 700|ए009॥85) के विचार 
इस विषय पर अधिक उदार हेँ। सौम्य व्यक्तिवाद सिद्धान्त के अनुयायियों में 
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गिलक्रिस्ट (0॥0778) अधिक प्रणशिद्ध है, उसके विचार से राज्य का 

कतंव्य हैं-- हु 

(१) राज्य तथा व्यक्तियों की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना । 

(१) मनुष्यों की पारस्परिक शारीरिक हिंसा, निंदा तथा व्यक्तिगत विरोध 
से रक्षा करना । 

(३) सम्पति की लूट-खसोट ग्रथवा हानि से रक्षा करना । 

(४) मिथ्या ग्रतुबन्ध अथवा अ्रनुवन्ध-भंग की हानियों से मनुष्यों की 
व्यक्तिगत रक्षा करना । 

(५) जो व्यक्ति कार्य करने के ग्रयोग्य हैं उनकी रक्षा करना । 

(६) भहामारी, शीतज्वर श्रादि निवारण किये जाने वाले संकटों से 
मनुष्यों की रक्षा करना ।* 

व्यक्तिवाद सिद्धान्त के अनुयायी .तीन भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों द्वारा 
ग्रपने मत की पुष्टि करते हैँ। वे दृष्टि कोण हैं नतरिक, आशथिक तथा 
वेज्ञानिक । 

(क) नतिक दृष्टिकोण--मनुष्य की चेतिक उन्नति के लिये स्वतन्त्रता- 
पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है । यदि मनृष्य को अपने व्यक्तिगत कार्यों 
में पूर्ण स्वतन्त्रता न प्राप्त हो तो वह केवल एक स्वयं चलने वाली कल के 
समान हो जायगा । मनुष्य को तभी प्रसन्नता होती है जब यह अपनी इच्छा- 
नुसार भ्पने जीवन को बनाता है । ऐसी दशा में मनुष्य अपनी पूर्ण शक्ति से 
काम लेता है और आञत्मपरायणता का पाठ सीखता है। राज्य का हस्तक्षेप 
एक निश्चित सीमा तक उचित है परन्तु जब यह सीमा तक पार हो जाती है 
तो व्यक्तिगत शक्ति की प्रगति का ह्वास होने लगता है और मनृष्य को राज्य 
पर निर्भर रहने का भ्रभ्यास हो जाता है। राज्य का अनुचित हस्तक्षेप मनुष्यों 
को आालसी भी बना देता है। प्रजा में भ्रकर्मण्यता झ्राजाती है श्रीर क्रियात्मक 
भावना का हास हो जाता है । लोग एक विश्येष प्रकार से कार्य करने में श्रभ्यस्त 
हो जाते हैं और कल की भांति कार्य करते हैं । समाज में ग्रकर्मण्यता आने से 
समाज की प्रगति का अ्रवरोध हो जाता है, प्रगति का ग्रवरोध होने से समाज 
रूढ़िग्रस्त होकर उसमें संकीर्णता आजाती है, परिणाम यह होता है कि श्रन्त में 
राज्य का नाश हो जाता है। श्रतः राज्य को अनुबन्ध प्रचलित करने ,शान्ति स्थापित 


हिला िवनकननअतधनाान 





लिन नाना 





जी अल बम ध 


+ झ्ार० ऐत० पिलकिस्ट--प्रस्पिल्स श्राफ़ पोलीटिकल साइंस, पष्ठ 
३९७-३ ६८ । 
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रखने तथा अपराधियों को दण्ड देने के श्रतिरिक्त कोई अन्य कार्य करते का 
प्रयत्त नहीं करना चाहिये । * के 

(ख) आशिक दृष्टिक्षोण-पप्रत्येक मनुष्य श्रपने व्यक्ति हित के 
विषय में श्रधिक जानकारी रखता है । इसलिये वह अत्यन्त आ्रावश्यक है कि 
प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्थिति तथा इच्छानुसार उद्योग अ्रथवा व्यवसाय 
करने की पूर्णों स्वतन्त्रता दी जाय जिससे वह मनष्य समाज में श्रपन्ती शक्ति 
के अनुसार जीविकोपाजंन कर सके । ऐसा अवसर प्राप्त होने पर प्रत्येक 
व्यक्ति इस बात का अ्रधिक से अधिक प्रयत्न करेगा कि में अधिक धनोपाज॑न 
करू” | प्रत्येक मनुष्य ऐसा विचार कर कार्य करेगा और इस प्रकार सम्पूर्ण 
समाज की उन्नति होगी । राष्ट्र धनी होगा और धन ही राज्य की शक्ति हे । 
लोगों को ऐसे अवसर प्राप्त होने से राज्य की शक्ति बढ़ेगी ॥ व्यापार की 
उन्नति होती है । ह 

३-बैज्ञालिक दृष्टिकोश--/जी वश स्त्रीय वैज्ञानिकों का मत है कि संसार 
में योग्यतम भ्रतिजीबी होता है अर्थात्‌ इस संसार में प्राणोमात्र में जीवन के 
लिए यूद्ध हो रहा है और योग्यतम बच रहता है, अ्रन्य सब नष्ट हो जाते हैं । 
जो जीवू भ्रपती परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बना लेता है उसी के 
जीवित रहने की संभावना हे अन्य की नहीं । हर्बठ स्पेन्सर (मिशफ्आा 
5][007087) इस मत का ग्रन॒यायी है । स्पेन्सर का कथन है कि प्राणीमात्र में 
योग्यतम बच रहता है' छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े में यह नियम 
कार्य कर रहा है । संसार में जीवन के लिये संग्राम हो रहा है, जो निर्बल है 
वह नष्ट हो जाता हे शौर जो सबल है वह बच रहता है | यही नियम मनुष्यों 
पर भी लागू होना चाहिये । इस संसार में दुर्बंल, दरिद्र तथो अयोग्य मनुष्य 
के लिये कोई स्थान नहीं है, उसे तो नष्ट ही हो जाना चाहिये | इस संसार 
में केवल उन्हीं मनृष्यों को रहने का अधिकार है जो सबल, धनी तथा योग्य 
हैं । राज्य को स्वच्छता, शिक्षा, पुस्तकालय, वाठिक्राओ्ं झ्रादि के लिये निध्या- 
त्मक (2087798) विधानों के बनाने की ग्रावश्यकता नहीं है । यह बात 
प्रकृति के नियम व इच्छा के प्रतिकूल है । भ्रत: राज्य को नकारात्मक विधान 
बनाने चाहिये । मनुष्यों को स्वयं कार्य करने की स्वतन्त्रता दे देवी चाहिये । 
जो मनुष्य योग्य हैं वे उच्चति करेंगे और अ्रयोग्य नष्ट हो जायेंगे । 

व्यक्तिवादियों का मत है कि जब शासन बहुत से कार्य अपने ऊपर ले 
लेता है तो वे कार्य भली प्रकार नहीं हो सकते | यदि शासन बहुत से कार्य 
करेगा तो वे कार्य भद्दी रीति से किये जायेंगे । उनके करते नें अधिक धन 
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व्यय होगा । बहुत से अत्यन्त श्रावश्यक कार्य बिता किये हुए रह जायेंगे | जब 
ग्रधिक कार्यो में शासन हस्तक्षेप करता है तो वे कार्य भली प्रकार नहीं हो 
सकते । अतः यह आवश्यक है कि शारान अपने हाथ में कम से कम कार्य 
करने का उत्तरदायित्व ले और अ्रधिकतर कार्य जनता को सौंप दे। 
इसके अतिरिक्त गअ्रधिक तिधानों से लोग भी व्याकुल होते हैं । यह स्वाभाविक 
है कि जनता भ्रधिक विधानों को एक प्रकार का बन्धन तथा अपनी स्वतंत्रता 
पर आघात समभती है श्र कार्यों को रुचिपूर्वक नहीं करती है । जो कार्य 
स्वतन्त्रता से रुचिपर्वंक किया जाता है वह श्रच्छी तरह किया जाता है और 
जो कार्य बलपूर्वक कराया जाता हैँ वह इतना श्रच्छा नहीं किया जाता ! 
व्यक्तिवाद की आलोचना--व्यक्तिवा दियों के इस मत में श्रति शयो क्ति 
है कि शासन को कम से कम कार्य करना चाहिये और मनुष्यों को प्रत्येक प्रकार 
के कार्यक्षेत्र में ग्रधिक से श्रधिक्र स्वतन्त्रता दे देनी चाहिय | व्यक्तिबादियों का 
यह मत है कि राज्य का कत्तंव्य अपराधों को रोकता और भमन॒प्यों को उद्यम 
व व्यवसायों की पूर्ण स्वतन्त्रता देना होना चाहिये | श्राधुनिक काल में उद्यमों 
की उत्तरोत्तर उन्नति तथा भांति भांति के श्राविष्कारों के ऋरणा मनुष्यों का 
जीवन इतना जटिल हो गया हैं कि यदि व्यक्तिवादियों के मतानुस]र राज्य 
के विघान बनाये जाग्रें तो श्रराजकृता फैल आयगी और राज्य के किसी विभाग 
का कार्य भी सफलत्ता पूर्वक नहीं हो सकेगा। यदि राज्य विघानों द्वारा 
व्यक्तियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश न लगायेगा तो श्रधिकतर मनुष्य 
उन्नति व कर सकेंगे। यदि राज्य विधान द्वारा मनुष्यों के व्यवहार को सामा- 
जिक श्रेय के अनुकूल बनाने का प्रयत्न न करेगा तो अ्रधिकतर मनुष्य अपना 
व्यवितित्व ही खो बैठेंगे । बी० बोसांके (3. 80597006४) का कथन है 
कि यदि व्यक्तिवाद की झ्ालोचना न की जायगी तो वह भयंकर समूहुवाद में 
परिवत्तित हो जायगा । 
व्यक्तिवाद सिद्धान्त की नींव दृढ़ बहीं है । व्यक्तिवादियों के मता- 
नुसार भनुष्य स्वभावतया स्वार्थी है.। स्वार्थ तो सुखप्रयोजनवाद € 60- 
0797) ) का श्राघार है और सुखप्रयोजनवाद सिद्धान्त में श्रब किसी का 
विश्वास ही नहीं है । मनुष्यों में केवल स्वार्थ के ही भाव नहीं होते, उसमें 
परमार्थ के भाव भी होते हैं | मनुष्यों में स्वार्थ के साथ साथ परोपकार 
करने की भी भावना प्रबल होती है । मनुष्यों की पारस्परिक उन्नति केवल 
व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति से ही नहीं हो सकती । सामाजिक उन्नति करने के 
लिये मनुष्यों को अपने व्यवितगत स्वार्थों को किसी विशेष सीमा तक ठुकराना 


शज्य का कार्य-क्षेत्र १८९ 


पड़ेगा तभी समाज के साथ राष्ट्र की उन्नति संभव हो सकेगी। सामा- 
जिक उन्नति और व्यक्तिगत उन्नति का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। समाज 
की उन्नति करते हुए ही व्यक्तितगत उच्नति वास्तव में सम्भव हो सकती हैं, 
अन्यथा नहीं | ऐच० जी० वेल्स ( जे. (3. ए४७॥$ ) ने ठीक कहा है कि 
. “स्वार्य एक व्यक्ति श्रथवा देश्ष को केवल नाझ की ओर ले जाता है ।” 
व्यक्तिवादियों का मत हूं कि प्रत्येक मनुष्य झपने हित के विषय में 
सब से अ्रच्छा निर्णय कर सकता है । परन्तु अनुभव से यह ज्ञात होता है कि 
यह विचार केवल कल्पना मात्र है। एक मनृष्य अपने वर्तमाव हित के विषय 
में यदि ठीक निर्णय कर भी ले तो यह कदापि नहीं सोचना चाहिये कि वह 
अपने भविष्य के हितों के विषय में भी ठीक ठीक निर्णय कर लेगा। प्रत्येक 
मनुष्य का निर्णोय उसकी स्वार्थपूर्ण भावनाओ्रों से प्रभावित होगा। भरत: राज्य 
ही एक ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष भाव से एक मनृष्य के व्यक्तिगत विषय 
पर उचित निर्णाय दे पके | मानैर (727) का कथन है कि प्रत्येक देश 
में ऐसे शभज्ञानी मनुष्य हें जो श्रज्ञात संकटों से बचने का पूर्व प्रयत्न नहीं 
कर सकते । कभी कभी किसी मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक अ्रथवा शारीरिक 
श्रावद्युकताओं के विषय में उसकी श्रपेक्षा राज्य अधिक युक्तिसंगत भ्रथवा 
स्‍्याययंगत निर्ण॑य दे सकता हे जैसे स्वच्छता सम्बन्धी विषय । सामान्य प्रजा का 
कल्याण तभी हो सकता हैँ जब राज्य द्वारा गंदगी का निवारण किया जाय, 
भोजन आदि के विक्रय का निरीक्षण हो तथा मिथ्या व्यवहार करने वाले 
छली व्यवसायियों (जसे नकली वैद्य, हकीमों) को राज्य द्वारा दण्डित किया 
जाय । लोगों का यह कततंव्य हु कि वह व्यक्तियों की अज्ञानता तथा कपटी 
व्यवहार से समाज की रक्षा करें और जनसाधारर के हितकारी नियम 
बनाने में राज्य की सहायता करें । जे० ऐस० मिल (. 9. १/॥) व्यक्ति- 
वादी है परन्तु उसका भी यह कथन हैं कि “समाज को ऐसे पुरुष की भी 
रक्षा करतो चाहिये जो एक ऐसे पुल को पार करने का प्रयत्न करे जिस पर 
चलना खतरनाक है या अपने आप को दास बनाने को उच्चत हो |” 
व्यक्तिवादी कहते हैं कि प्रत्येक मनृष्य को अपनी इच्छानुप्तार अपने 
हित सम्बन्धी कार्य करते देना चाहिये | जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार 
झपने हित के लिये कार्य करेगा और अपनी व्यक्तिगत उन्नति करेगा तो 
समाज की उन्नति अपने आप हो जायगी क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही समाज 
है । व्यक्तिवादियों की यह यूुक्ति भी कितनी सुन्दर दिखाई देती है, परच्तु 
व्यक्तिवादियों ने कभी यह भी सोचा है कि प्रत्येक व्यक्ति के बहुत से हित 
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ऐसे होते हैं जिनकी पृ बिना दूसरे व्यक्तितयों के हितों पर श्राघात किये नहीँ 
हो सकती । यदि राज्य ऐसा होते दे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति 
करने के लिये दूसरे व्यक्ति के हितों पर श्राघात श्रवश्य पहुंचायेगा। स्वयं 
प्रधिक धन प्राप्त करने के लिये दूसरों को लूटेगा, ठगेगा तथा हत्या करेगा । 
ग्रतः यह अत्यन्त श्रावश्यक हैँ कि राज्य उचित विधानों द्वारा मनुष्यों के 
व्यक्तिगत हितों की रक्षा करे | प्रत्येक व्यक्ति के हितों अथवा श्रव्विकारों को 
सीमित कर दे जिससे राज्य में अराजकता न फलने पाये । 

सी० डी० बन्स ((:, ॥0. फ्रैधा॥5) ने लिखा है * कि व्यक्तिवाद 
का मूल सिद्धान्त यह है कि “एक व्यक्ति श्रघ्रिकारों से घिरे हुए एक अण 
के समान है ।” यह बात कैवल कल्पनामात्र प्रतीत होती है। समाज एक 
ग्रवयवी-संस्थान हैं । राज्य अथवा समाज एक जीवित संस्था है। प्रत्येक 
व्यक्त उस समाज अ्रथवा राज्य का एक अ्रवयव है । जिस प्रकार शरीर के 
ग्रवयवों का हित शरीर से पृथक किसी व्यक्तिगत अवस्था में स्थित नहीं रह 
सकता उसी प्रकार किसी मनृष्य का व्यक्तिगत हित समाज अथवा राज्य से 
पुथक्‌ नहीं हो सकता । राज्य कोई दोषपूर्ण संस्था नहीं है। मावव समाज 
का राजनैतिक ही राज्य हैं। यह संगठन अन्य सब सामाजिक संगठनों से 
श्रेष्ठ है। इसका उदेश्य समाज तथा व्यक्त की उन्नति करना हैं। राज्य 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के विधान बताता है, उन 
विधानों द्वारा कार्य करते हुए ही समाज सब प्रकार की उन्नति कर सकता 
है। राज्य के विधानों की सहायता से ही प्रत्येक व्यक्ति अपने अ्रधिकारों को 
सुरक्षित रख सकता हैँ । यदि राज्य न हो ग्रथवा राज्य में विधान न हों तो 
प्रराजकता फैल जाय और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के अ्रधिकार क्षेत्र में घुस कर 
भ्रपने स्वार्थ की सिद्धि करने लगे । राज्य व्यक्तिगत श्रधिकारों की रक्षा करता 
है, तथा उनका निरोध भी करता है । जहाँ एक व्यक्ति का अ्रधिकार दूसरे 
व्यक्ति के श्रधिकार पर आधात पहुँचाता है वहीं राज्य उसका निरोध 
करता है । 

व्यक्तिवादियों के मतानुसार व्यापार में राज्य को हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिये । व्यापार में निविरोध प्रतियोगिता का ये लोग समर्थव करते 
हैं। इनका यह भी विचार है कि वस्तुओं के क्रयविक्रय में भी राज्य को 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । आ्राधुनिक काल के उद्योगों को 
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देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तिवादियों के मतानुसार यदि इन 
उद्योगों को वर्तमान रूप में रहने दिया “जाय तो समाज की आथिक स्थिति 
संकटपूर्ण होजाय | आजकल बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े कारखाने हैं जिनमें 
सहस्त्रों मनुष्य कार्य करते हें। इन कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिक 
झधिकतर वबगरों के प्रासपास के ग्रामों-में रहते है । बहुत से ऐसे भी कारखाने 
हैँ जिनमें श्रमिक्रों के लिये छोटे छोटे घर बने होते हैं । इव घरों को तथा 
अमिकों की दशा को यदि वहां जाकर देखा जाय तो पता चलेगा कि यदि 
राज्य विधान द्वारा इन घरों अथवा श्रमिकों की व्यवस्था न करे तो प्रतिवर्ष 
हस्रों मनष्यों के प्राण चले जायें, लाखों का स्वास्थ्य बिमड़ जाय और असंख्य 
ऊध-ऐीड़ित रहें । इतकी सुव्यवस्था के लिये राज्य को समय समय पर अनेकरं 
विधान एसे बनाने पड़ते हें जिनके द्वारा श्रमिक समाज श्ननेकों दोषों तथा 
अ्रन्यायों से बच जाता है । नगरों की व्यवस्था को इन परिस्थितियों के अ्रनुसार 
ठीक रखने के लिये भी राज्य को विधान बनाने पड़ते हैं जिससे तमर में अधिक 
जनसंख्या बढ़ जाने से भांति भांति की बीमारियाँ व फेथ जायेँं। गिलक्रिस्ट 
लिखता है कि 'ऐसे गह सम्बन्धी विधानों की आवश्यकता है जिनसे अधिक 
भीड़ * हो जाय तथा बीमारियां न फल जायें, श्रमिक सम्बन्धी ऐसे विधान 
बनाने की आवद्यकता हैँ जिससे बच्चों को कारखानों में काम करते से रोका 
जाय और स्वास्थ्य का क्षय न हो । कारखाने सम्बन्धी ऐसे विधान बनाये 
जाये जिनसे कलें श्ररक्षित तथा खली न रहें, जिनसे जीवन को भय हो ।* 
व्यक्तिवादियों का यह मत है कि शासन भी अपने जनहित सम्बन्धी 
कार्य-क्षेत्र में त्रुटियां करता है। व्यक्तिवादियों का यह कथन कि शास्त्र 
त्रुटियां करता हे वास्तव में ठीक है परन्तु अन्य संस्थाएं भी तो च्रुटियाँ करती 
हैं। मनष्यों से सामाजिक अथवा व्यक्तिगत रूप में त्रुटियां होती हैँ । इत्त का 
यह अभिप्राय नहीं है कि जो संस्था त्रुटियाँ करे उसे नष्ठ कर दिया जाय । 
हासन यदि त्रुटि करता है तो उसकी झालोचना करने और उन त्रुटियों को 
पकड़ने के लिये जनता सदैव तत्पर रहती है । शासन की तृटियां शीघ्र जनता 
के सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं। व्यक्तियों को अथवा संस्था विशेष की 
त्रुटियाँ इतनी शीक्ष जनता पर प्रकट नहीं हो पातीं। शासन इस प्रकार की 
न्र॒टियों के होते हुए भी व्यक्तियों की श्रपेक्षा श्रधिक सफलतापूर्वक कार्य कर 
सकता है । शभ्रतः शासन पर ऐसे दोषारोपण करना भ्रम है । 


|+>-ककते जकलकनीननन 
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दोष-निवारण करने की श्रपेक्षा यह अधिक उचित है कि ऐसए 
पूर्वोषाय किया जाय कि दोष आने ही ते पाये । राज्य को ऐसे विधान बनाने 
चाहिये कि समाज दोषों से बचा रहे । राज्य का यह धर्म हूँ कि सर्व प्रकार 
के शारीरिक, आत्मिक तथा आध्यात्मिक दोषों से समाज की रक्षा करे और 
ऐसे विधान बनाये कि समाज में किसी प्रकार का दोष त आने पाये । समाज 
के कार्यों में शासन का हस्तक्षेप व करना असम्भव हैं। अथवा यों कह सकते 
हैं इस का परिणाम होगा कान्ति। लीकाक (7,0800८८) के डाब्दों में 
यों कह सकते हे कि ऐसी अ्रवस्था में सामाजिक तथा व्यवितवत अधिकारों 
का विच्छेद हो जायगा | इससे सहकारी तथा नियमित प्रयत्तों का ह्वास 
होता है । 

लैस्की (],858[) का कथन है कि व्यकतिवाद में एक बड़ा भारी 
दोष यह है कि वह नैतिक दृष्टि से अ्रनुत्तित है। व्यक्तिवाद का परिणाम 
बुरा स्वास्थ्य, श्रवनत बुद्धि, गंदे घर, तथा ऐसे कार्य हैं जिनमें अधिकतर 
मनष्यों को कोई रुचि नहीं होती । पूँजीपति श्रौर श्रमिकों के हित विपरीत 
तथा विरुद्ध होते हैं। आथिक दौड़ में श्रमिक पिछड़ जाता है। हाथ का 
सौदा करना असमानता का ईश्वरीकरण है (706 शाश्शाएश ०ए 
(6 7707 8 5 ॥6 8[000809$8 0० 0॥9॥9) *। 

गिलक्रिस्ट ने व्यक्तिवाद में निम्नलिखित गुण बतलाये हँ-- 
(१) व्यक्तिवाद आत्मनिर्भरता पर जोर देता है । 
(२) शासन के अनुचित हस्तक्षेप का विरोध करता हैं। 
(३) समाज में व्यक्ति का महत्व बतलाता है । 
(४) थोड़ी थोड़ी बातों मे हस्तक्षेप करने वाले व्यर्थ विधानों का नाश 

करने में सहायक होता है । 

गिलक्रिस्ट ने व्यक्तिवाद में यह दोष बतलाया है कि व्यक्तिवाद 
राज्याधिकार के दोषों को बहुत बढ़ा कर हमारे सामने रखता है। व्यक्तिवादी 
यह नहीं सोचते कि राज्य के कार्यों में दोषों की अपेक्षा गुण श्रधिक हैं। 
व्यक्तिवाद व्यक्तित्व संबन्धी मिथ्या विचारों का प्रचार करता है। आधुनिक 
काल के जठिल मानवीय जीवन के लिये व्यक्तिवाद सर्वदा अयोग्य है । 

(२) समाजवादः--समाजवादियों का मत है कि राज्य एक वास्त- 
विक हितकारी संस्था है । समाजवादियों का सिद्धांत व्यक्तिवादियों के सिद्धांत 





बा... ब। 
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से बिलकल विपरीत है । ये कहते हैँ कि राज्य का कार्यक्षेत्र अधिक से अधिक 
विस्तृत होना चाहिये। समाजवादियों का विचार है कि अधिक से श्रधिक 
मनुष्यों की भलाई तथा उनके प्रति न्यायपूर्ण बर्ताव तभी सम्भव है जब 
राज्य का कार्यक्षेत्र अधिक से श्रधिक विस्तृत हो। समाजवादी सिद्धान्त के 
अ्रतुसार राज्य का श्रधिकार समाज के संपूर्ण उद्योग-व्यवसायों पर होना चाहिये 
प्रत्येक व्यक्ति राजकीय कर्मचारी होना चाहिये। “राज्य एक सहकारी सर्वे- 
हितकारी संस्था है जो वस्तुओं के उत्पादन व वितरण पर नियंत्रण रखती है । 
ऐसी सर्वहितकारी संस्था में प्रत्येक व्यक्ति राजकर्मंचारी होगा ।” योग्यता के 
आधार पर उसका वेतन निश्चित किया जायगा। “उत्पादन निर्वाचित पद- 
धारियों के नियंत्रण में होगा । ये ही लोग उद्योगों का प्रबन्ध करेंगे, श्रमिकों 
को कार्य सौंपेंगे तथा वेतन और पदवद्धि का प्रबन्ध करेंगे” *। 


समाजवादी मतानुयाय्रियों का कथन है कि समाज में बहुत से दोष हें 
इत दोषों के निवारण के लिये झ्रामूल परिवर्तनों की आवश्यकता हे। धन 
श्र शक्ति थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में एकत्रित हो गई है तथा श्रमिक को 
यथोंचित भाग नहीं प्राप्त होता । पूंजीपति और श्रमिक की व्यवहारिक 
योग्यता में समानता नहीं है श्रतः श्रमिक समझौता करने के लिय बाध्य होता 
है । परिणाम यह होता है कि उसे परिश्रम शभ्रधिक करना पड़ता है और उसे कम 
मज़दूरी मिलती हे । संपूर्ण राष्ट्र संबंबी कोई योजनायुक्त श्रर्थनीति नहीं है । 
अनियंत्रित प्रतियोगिता के कारण मजूरी में कमी होती है, उत्पत्ति में वृद्धि 
होती है, बस्तुएं सस्ती बनती हूँ तथा बेकारी बढ़ती है । वर्तमान प्रणाली दोष- 
पूर्ण है, इससे भौतिक सुखवाद श्रनुचित व्यवहार श्रसत्यत्म की वृद्धि होती है 
तथा व्यक्तिगत चरित्र का ह्वास होता है। + 

यदि सावधानी से समाजवादी योजवा बनाई जायगी तो दुगनीकरण, 
अ्रत्यधिक उत्पादन व्यर्थ-विज्ञापन तथा हानिकारक वस्तुझ्नों के उत्पादन आदि 
दोष दूर हो जायेंगे । समाजवादी परोपकार तथा समाजोपयोगी इच्छा की 
वृद्धि पर भ्रधिक जोर देते है । उनका विचार है कि कर्मण्यता के महत्व का 
प्रचार होता चाहिये । समाजवादी नीति को कार्य रूप में परिणत किया गया 
है और इसका संतोषजनक परिणाम निकला है समाजवादी उद्योगों पर वेयक्ति 
स्वामित्व को किसी दशा में भी प्रोत्साहित करने की सम्मति नहीं देते हैं । 
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महिक्र स्वामित्व तथा प्रबन्ध बिल्कुल जनतन्त्र प्रणाली के प्रनुसार हैं। 
समाजवाद सिद्धान्त के अनसार “जनतन्त्र की श्रगली सीढ़ी समाजवाद हूँ” । 
गआ्रालोचना--जों दोष समाजवादियों ने बर्तमाव काल की श्रौद्योगिक 
प्रणाली में बतलाये हें वे सब ठोक हैं । वर्तमान काल की आशिक योजना 
में परिव्तत करना अत्यन्त आवश्यक हैं। परन्तु इसका यह श्रश्निप्राय नहीं 
हैं कि हम समाजवाद सिद्धान्त की पुष्टि कर रहे हे। समाजवादी सिद्धान्‍ 
को कार्य रूप में परिणत करने में बहुत सी कठनाइयों का सामना करना 
पड़ेगा । 
पहली कठिनाई तो यह है कि समाजवादी राज्य में शासन काये की 
बड़ी भारी कठिनाई उपस्थित होगी । प्रतियोगिता के अ्रम्माव से डाक, तार, 
टेलीफून भ्रादि के प्रबन्ध में मितव्ययता होना श्रसंभव प्रतीत होता हैं । कुछ 
वर्ष व्यतीत हुए इंगलेंड के पोस्टमास्टर जनरल ने कहा था यदि डाक विभाग 
को शासन सर्वेसाधारणा प्रबन्ध के हाथ में दे दें तो यह विभाग अधिक दुशल- 
तापूर्वक कार्य करेगा । कुछ सरकारी व्यवसायों का प्रबन्ध उत्तमता तथा 
मितव्ययता के साथ रहा है तब भी यह नहीं समभना चाहिए कि सम्पूर्णो 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने से उनका प्रक्‍न्ध वेंसी सफलता (ृत्रक हें 
सकेगा । समाजवाद सिद्धान्त के विरोधियों का मत है कि सब प्रकार के 
उद्योग व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण करने से शासन करता असम्भव हो 
जायगा । दूसरी कठिनाई यह है कि अभी मानव समाज की इतनी नैतिक 
उन्नति नहीं हुई है कि वह भ्रष्टाचार के प्रलोभन से बच सके । सब प्रकार के 
उद्योग व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से शासनकर्ता भ्रष्टाचार, लालच, 
पड़यन्त्र, स्वार्थ श्रादि दोषों के शिकार बन जायेंगे। अपने स्वार्थ की पूर्ति 
तथा प्रनचित रीति से लूट-खसोट करेंगे श्रौर पारस्तवरिक वेमनस्व के कारण 
शान्ति स्थापित रखना असम्भव हो जायगा। तीसरी कठिनाई यह है कि 
समाजवादी संगठन समाज की प्रगति में सहायक नहीं हो सकता । लोग श्रमिक 
जीवन की और आ्ाकषित नहीं होंगे । सब एक दूसरे से बराबरी करने का 
भूठा दावा करेंगे समाजवादी संगठन में ऐसी प्रेरक कामना नहीं रह जाती 
जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति अपना सारा बृद्धि वल व शारी।रक बल किसी 
काम में लगावे समाजवादी राज्य में सब लोगों के रहन-सहन का स्तर समान 
हो जायगा । कोई मनुष्य विशेष प्रकार की उन्नति, आविष्कार, तथा अन्वेषण 
करने का प्रयत्न नहीं करेगा क्‍योंकि वहु समभेगा कि ऐसा करने से उसे 
किसी विशेष प्रकार का लाभ नहीं हो सकता । मनृष्य लोकोपकार की इच्छा 
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से इस प्रकार के प्रयत्त नहीं किया करता वह तो तभी ऐसे कार्य करता है 
जब वह यह समझता है कि ऐसा करने सेन उसे कोई विशेष व्यक्तिगत लाभ 
होगा । लोकोपक्रार के विचार से कार्य करने वाले मनुष्य संसार में बहुत कम 
हैं। चौथी कठिनाई यह है कि श्रमिक को इतना लाभ समाजवादी राज्य में 
नहीं हो सकता जितना कि अन्य प्रकार के राज्य में उसे होता है। प्रन्य 
राज्यों में श्रमिक बडे संगठित रूप में है। उसने अ्रपता एक दृढ़ संगठन 
स्थापित कर रखा है। उप्तका संबंध संसार के अन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन से 
है । वह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य है । वह इतना निर्बल तथा निस्स- 
हाय नहीं है जैसा साधारणतया लोगों का विचार है । प्रायः हड़ताल, सत्या- 
ह इत्यादि करके वह अपने मालिक से अधिक से अ्रधिक लाभ उठा लेता 
है | पांचवीं कठिनाई यह है कि समाजवादी राज्य में मनुष्यों को व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती । समाजवादी राज्य में व्यक्तिगत चरित्र का छास 
होगा। हाबंट स्पेन्सर का विचार है कि “सप्दाय ((णाशयप्रातज) का 
प्रत्येक सदस्य भ्रपने वेयक्तिक रूप में सम्पूर्ण समुदाय का दास बन जायेगा, 
समाजवाद में प्रतिभा का ह्वास होता हुं तथा व्यक्तित्व का हनन किया जाता 
है। प्रत्येक व्यक्ति समाजवादी राज्य में झालसी बन जायगा। समाजवादी 
राज्य में शासकों की नौकरशाही के कारण व्यविवगत स्वत$-प्रवतंन 
(5000797727[9) तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में कमी ग्राजायगी । छठी 
कठिनाई यह हे कि समाजवादी राज्य में उत्पादन का राष्ट्रीकरण हो जाने के 
कारण उत्पादित की हुईं वस्तुओ्रों के गुण तथा परिमाण में कमी हो सकती है । 
समालोचना--व्यक्तिवादियों तथा समाजवादियों के सिद्धांतों में कुछ 
अ्रच्छाइयाँ हैं परन्तु वे उन अ्रच्छाइयों को अ्रत्यधिक महत्व देते हैं । दोनों के 
मत संद्धान्तिक हैं व्यावहारिक नहीं | जिस प्रकार शुद्ध व्यक्तिवाद की स्थापना 
नहीं हो सकती उसी प्रकार शुद्ध समाजवाद की भी स्थापना नहीं हो सकती । 
वास्तव में श्रावश्यकता एक ऐसी शासन-प्रशाली स्थापित करने की है जिसमें 
मनुष्यों का व्यक्तित्व भी बना रहे और मानव समाज भी पूर्राछप से सुसंगठित 
बता रहे । बर्न्स ने अपनी पुस्तक “पौलीटिकल शझ्राइडियल्स” में ठीक लिखा 
है कि “यदि हम एक ऐसे आदर्श की कल्पना कर सकें जिसमें व्यक्तिवाद 
तथा समाजवाद का सम्मिश्रण हो तो बहुत से विचारशील मनुष्यों के लिये 
यह एक बड़ा प्रभावशाली आद्श होगा” *। क्योंकि एक ओर तो हम 
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पृथक रहते हैं और व्यक्तिगत हितों की रक्षा करते हैं दूसरी ओर हम भ्रपने 
व्यक्तित्व को त्यागकर एक बहुत समाज के जटिल संगठन में अपने आपको 
भूल जाते हैं ।” व्यक्तिवादी अपने व्यक्तिवादी सिद्धान्तों द्वारा व्यक्षितित्व को 
समाज में ज्यों का त्यों बनाये रखता है तथा व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने 
का प्रयत्न करता है; समाजवादी अपने समाजवादी सिद्धान्तों द्वारा समाज 
को पूर्ण रूप से संगठित कर उसमें एक्य व शक्ति लाने का प्रयत्न करता 
हैं। परिणाम यह है कि समाज की प्रगति के लिये दोनों प्रकार के मतानु- 
यायियों की आ्रावश्यकता है । 

( ३ ) आदर्शवाद-- नैतिक आदर्शवादी सम्प्रदाय के दाशं॑निकों के 
विचारों का आधार प्लेटो और श्ररस्तू हें। प्लेटो और अरस्तू के मौलिक 
आदशंवादी सिद्धान्तों की श्राधुनिक दाशनिकों ते पथ: स्थापना की है। आब॒- 
निक आदश्शवादी दो प्रकार के हैं एक जर्मन दूसरे ग्रंग्रेअ । गाधारणतया 
आरदशंवादियों का सिद्धान्त यह है राज्य एक प्राकृतिक राजनैतिक संगठन 
है। राज्य में रहकर ही मनष्य की नेतिक, शारीरिक, तथा आ्राध्यात्मिक 
उन्नति हो सकती हँ। मनष्य स्वभावतया एक राजनैतिक समाज का सदस्य 
हूं। राज्य का ध्येय मनष्य को धामिक बताना तथा उसकी सर्वाज्धीगा उन्नति 
करना हूं। सब भमनृष्य समान है। सब के कुछ प्राकृतिक ग्रधिकार हैं। 
राज्य का कतव्य मनृष्य समाज के दोषों का नाश करना है । राज्य को चाहिये 
कि जो दोष मभनुष्यसमाज में हे उन्हें दूर करे तथा दोषी, भ्रष्टाचारी, 
चरित्रहीन तथा समाज को दृषित करने वाले लोगों का नाश करे या 
उन्हें सुधारे । 

जन आदशंवादियों में इमेन्यूऐल कैन्ठ (उग्राग्रधाए्र८ं वा), 
जान ऊक़िक्टे (3०0७7 ऐए0॥७), जाजे विल्हैल्म हेगिल (6028 
भशाा।67ए पछत526) ग्रौर विलहैल्म वान हम्बोल्टद (४॥॥०४ ५४०7 
िप्रात7000॥) अधिक प्रसिद्ध हें । इन लोगों ने राज्य को दैवी-स्वरूप 
दिया है । इनका मत है कि राज्य स्वयं ध्येय है। राज्य की देवता के समान 
पूजा करनी चाहिये प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य है कि राज्य के लिये अपने 
आपको न्योछावर करदे। जमंन आदशंवादियों के मतानुसार मनुष्य को 
भ्पने व्यक्तिगत हितों को राज्य के लिये बलिदान कर देना चाहिये । राज्य 
ही सब कुछ है। मनुष्यों को राज्य के ही लिये जीवित रहना भ्रथवा मरना 
चाहिये , जन आदर्शवादी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को राज्य के सामने कुछ 
नहीं समभते । वे राज्य के लिये भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों को ठुकरा सकते हैं। 
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हैगिल का मत है कि प्रत्येक नागरिक का जीवन राज्य की सेवा के लिये है । 
हम्बोल्ट का मत हूँ कि राज्य का कतंव्य इयक्तिगत कार्यों में पूर्ण स्वतन्त्रता देनी 
चाहिये परन्तु राज्य के हित के लिये व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को 
प्यागने के लिये सनन्‍नद्ध रहे । 

अंग्रेज आदर्शवादियों में टी० एच० प्रीन (7. ऊफ. (ाध्था) बी 
बोसांके (9, 05970 062) और एफ० एच० ब्रेडले (+#, ली. 88- 
(]2५) अ्रषिक प्रसिद्ध हैं। श्रादर्शवादियों के मतातुसार राज्य का ध्येय श्र 
मनुष्य का व्यक्तिगत ध्येय एक ही हैं श्रर्थात्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ जीवन का 
साक्षात्कार करना और व्यक्तियों की बौद्धिक आध्यात्मिक उन्नति करना। 
इस प्रकार की उन्नति व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा ही हो सकती है । 
श्राचारिक उन्नति के लिये व्यक्तिगत प्रयत्न अनिवाये है। ग्रतः अंग्रेज 
प्रादशंवादियों का विश्वास है कि मनुष्यों को व्यक्तिगत काये करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये । राज्य« मनुष्य की व्यक्तिगत बौद्धिक, आ्राध्यात्मिक 
तथा नैतिक उन्नति में कोई सहायता नहीं दे सकता । अतः राज्य का कार्य 
नकारात्मक होना चाहिये । राज्य का कतेंव्य मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत_ करने का अ्रवसर दे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सब प्रकार की 
व्यक्तिगत उन्नति करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो। इस प्रकार की व्यक्तिगत 
उन्नति में जो बातें बाधक हों उन्हें हटाना राज्य का कतंव्य है। इसका अभिप्राय 
यह है कि राज्य श्रेष्ठ जीवन के लिये “विष्नों का निरोष” (॥970॥/8॥068 
छ 70747085) अर्थात्‌ कठण्कश्येघक है अथवा राज्य “सम्पूर्ण समन्‍्वयों 
का समन्वय (80] ए४॥60 0[ 3। 80] 0500067[.5) * है । मनुष्यों की 
व्यक्तिगत ग्राचारिक उन्नति किसी वाद्य सहायता द्वारा वहीं हो सकती, वह 
केवल व्यक्तिगत प्रयत्न से ही हो सकती है। मनुष्य को पुरस्कार का 
लालच देकर अथवा दण्ड का भय दिखा कर कदापि उचन्चति करने के लिये 
बाध्य नहीं किया जा सकता | राज्य कभी मनुष्य को उन्नति करने के लिये 
बाध्य नहीं कर सकता क्‍योंकि मनृष्य कोई यंत्र-कल नहीं है । प्रत्येक मनुष्य 
में उन्नति करने की भावना नहीं होती है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि 
उन्नति करने का अवसर प्राप्त होने पर भी वे उन्नति नहीं कर सकते हूं । 
उदाहरणार्थ कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हें कि उन्हें धत की कमी नहीं होती 
परन्तु तो भी वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते । इसी प्रकार कुछ विद्यार्थी 
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ऐसे होते हैं कि वे विद्या प्राप्त करना चाहते हे परन्तु घन के अभाव तथा 
श्रन्य परिस्थितियों के कारण विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनके श्रतिरिक्त 
एक तीसरे प्रकार के विद्यार्थी होते हें जो धन का अभाव होते हुए तथा प्रति- 
कूल परिस्थिति हाते होते हुए भी प्रयत्न करते हैं श्र उन्नति करने में सफल 
होते हैं । प्रतः राज्य मनष्यों को उन्नति करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता 
वह केवल प्रतिकूल परिस्थितियों के निवारण करने का प्रयृत्व कर सकता है । 
राज्य का कर्तव्य इस प्रकार की परिस्थितियों का निरोध करना होता चाहिये। 
दी० एच० ग्रीन का कथन है कि ' विधान केवल कुछ कार्यों को करने अभ्रथवा 
न करने के लिये आदेश दे सकता है, वह (मनष्य के) उद्देश्यों (70[9858) 
पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता । विधान का कर्तव्य हाता चाहिये केवल 
ऐसे कार्यों को करने श्रथवा न करते का आदेश जिनका उदृंश्य समाज की 
नैतिक उन्नति करता हो ।” ग्रतः ग्रीन का यह विश्वास है कि अधिक विधान 
प्रचलित नहीं करने चाहिये, क्यों कि अधिक विवान-निर्माश धर्म, आत्म- 
सम्मान तथा कौटुम्बिक भावता का ह्वास करता है!। ग्रीन का मत है कि 
राज्य को अनिवार्य शिक्षा की योजना झ्रारम्भ करनी चाहिये, मदिरा के ऋय 
विक्रय का नियमन करता चाहिए, भूमि पर अधिकार बढ़ाना चाहिए भ्रौर 
जहाँ दो भ्रसमान दलों में अनुचित अनुवन्ध स्थापित हो वहाँ राज्य को ऐसे 
अनुबन्धों को स्थापित करने की स्वतन्त्रता में निरोध्र करना चाहिए । मनुष्यों 
के श्रेष्ठ जीवन में निरक्षरता तथा मदिरा-विक्रय बाधक होते हैं | भ्रतः राज्य 
को अनिवाय शिक्षा की ऐसी योजना बनानी चाहिये कि सब लोग साक्षर हो 
जायें श्रौर मदिरा-विक्रय को कम करन के लिए विधान बनाने चाहिये । 
जो लोग आदर्शवाद के विरोधी हैं उनका मत है कि लोगों की भलाई 
धर्मप्रचार तथा नेतिक उन्नति द्वारा हो सकती है परन्तु राज्य विधान द्वारा ये 
कार्य नहीं कर सकता । भय और नतिकिता अ्रंसगत भावनायें हैं लोगों को इन 
गुणों के प्राप्त कराने के लिए विधान द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता । 
हाँ ये अवश्य हो सकता है कि राज्य आ्राथिक व्यवस्था का नियमन करने के 
लिए तथा सामाजिक अवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विधान बनाये 
जिस से जन साधारण की उन्नति हो । इसके उत्तर में ग्रादर्शवादी बोसांके का 
कथन हूँ कि आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति का मनुष्य की बौद्धिक तथा 
्राध्यात्मिक उन्नति से घतिष्ठ सम्बन्ध हें । उदाहरशार्थ एक श्रच्छे घर में 
रहने वाले लोगों के अच्छे आचरण होंगे, नीतिपूर्०णं जीवन होगा, तथा भ्रच्छे 
विचार होंगे। भ्रतः सांसारिक उन्नति वाह्य विधानों द्वारा सम्भव हो सकती 
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हैं परन्तु बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए आन्तरिक प्रयत्त की आव- 
इयकता है। अतः राज्य का कतेंव्य है कि मनुष्यों को व्यक्तिगत नैतिक उच्चति 
में जितनी वाघाएँ उपस्थित हों उब सब का वह निवारण करे। 

आलोचता--आद्ंवादी विधान तथा नैतिकता की असमानता 
की बहुत बढ़ाकर वर्णोन करते हैं । यद्यपि नैतिकता विधान के कार्यक्षेत्र 
के अन्तर्गत नहीं है तथापि नेतिक कतंव्य विधान के श्रन्तर्गत प्रवद्य हैं 
इस बात का अनुभव प्रादशवादियों को नहीं होता हूँ। उदाहरणार्थे 
दण्डविधान का नेतिक प्रभाव एक विस्त॒त क्षेत्र पर हाता है। सब सभ्यराष्ट्र 
पशुग्नों के प्रति की जानेवाली निर्देयता का निषेध करते हैं। पश्ञझ्रों के 
प्रति निर्देबता का व्यवहार करता अन्याय है, अतः यह राज्य द्वारा दण्डित 
निरचय किया गया है। इस प्रकार राज्य प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक 
विधान हारा बलपूर्वक पशुओं के प्रति निर्देयता को रोकता है और मनुष्य की 
नेतिक उन्नति के लिये इस नगप्रकार के विध्यात्यक विवान (70908 
4498) बना सकता है। साथ ही साथ नैतिकता सम्बन्धी ऐसे भी 
बहुत से नियम हो सकते हें जिनकी जनता ढ्वारा उपेक्षा हो सकती है। 

« अष्ठ जीवन के लिये “विध्नों का निरोध” ( लात्रता-क्रा०8 0 
गर0787065 ) करना चाहिये यह मत आ्रादर्शवादियों का है। यह बात 
साधारण शब्दों में इस प्रकार भी प्रकट की जा सकती है। राज्य को मनष्यों 
को उन्नति में बाधा डालने वाली बातों का निवारण करना चाहिए। आरा धु- 
निक काल में शिक्षा एक बड़ी आवश्यक बात है। प्रत्येक राज्य का यह 
कतेव्य है कि राज्य में शिक्षा का प्रचार किया जाय । अनिवार्य प्रारम्भिक 
शिक्षा की सब राष्ट्रों में श्रावश्यकता है । यदि यह कहा जाय कि निरक्षरता 
मनुष्यों की उन्नति में एक “विष्न है तो निशुल्क अनिवार्य शिक्षा ग्रीन के 
सतानुसार एक दूसरा “विधष्त” अथवा निरोध है। यह बात हमारी 
समझ में नहीं श्राती । आदझ्ंवादी नकारात्मक विधानों पर जोर देते हैं । 
हमारा विचार हे कि मनृष्य समाज की सब प्रकार की उचन्चति के लिये 
नकारात्मक ( ॥68407ए6 ) और विध्यात्मक ( 90$898 ) दोनों प्रकार 
के विधानों को आवश्यकता है, केवल नकारात्मक विधानों हारा ही जन- 
साधारण का कल्याण नहीं हो सकता । ग्रीन और बोसांके का यह मत है कि 
विध्यात्मक विधानों से स्वायत्तता ( 80॥0774087 ) भ्राती है और आचरण 
का ह्वास होता है, बिलकुल निर्मुल है और युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । 
राज्य का कार्य-क्षेत्र संबंधी यह सिद्धान्त कि मनुष्यों के श्रेष्ठ जीवन के विध्नों 
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का राज्य को निरोध करना चाहिये, एक्र बड़ा भयानक सिद्धान्त प्रतीत 
होता है। इसका प्रयोजन यह हुश्रा कि राज्य स्वतंत्रतापूर्वक मनुष्यों को 
व्यक्तिगत उन्नति करने दे और यह देखता रहे कि कहाँ-कहाँ इस उन्नति में 
बाधा थ्राती है । जहाँ-जहाँ इस प्रकार की बाधा दिखाई पड़े वहाँ-वहाँ राज्य 
उसका निवारण कर दे और फिर पृथक्‌ बठकर यही देखता रहें । बहुत से 
ऐसे भी मनृष्य हैं जिन्हें किसी प्रकार के कार्य में रुचि नहीं होती, वे केवः 
पड़े रहना अथवा बेकार बैठ कर खाना ही अधिक झचिकर समभते हैँ । ऐसे 
राज्य में, जैसा कि ग्रीन तथा बोरसां के बतलाते हैं, आलसी पुरुषों को तो 
बड़ा प्रानन्द प्राप्त होगा । ऐसे श्ालसी मनुष्यों का श्रन्य लोग अनुकररण 
करेगे और समाज में श्रकर्मण्यता का दोष फैलेगा । 

आ्रादर्शवादी मनष्य की नेतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति पर बड़ा जोर 
देते है भौर स्वतन्त्र इच्छा की स्वायत्तता को ही सर्वस्व समभते हैं । वे मनष्य 
जीवन की भौतिक प्रगति की उपेक्षा करते हैं। उनका यह विचार केवल 
कल्पनामात्र है, क्योंकि भौतिक और ग्राध्यात्मिक उन्नति का परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । आ्राध्यात्मिक उन्नति के लिये भी भोतिक साधनों की उतनी ही 
ग्रावश्यकता है जितनी भौतिक उन्नति के लिये आध्यात्मिक साधनों की । 
मनष्य का जीवन भौतिक है, उसका भौतिक साधनों से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं 
मतृष्य का शरीर भौतिक तत्वों से बना हुआ हे मनृष्य को आध्यात्मिक उन्नति 
करते के लिये शरीर की उन्नति करनी पड़ेगी । शरीर को स्वच्छ तथा स्वस्थ 
रखना पड़ेगा तभी मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर सकेगा। इसलिये आध्यात्मिक 
उन्नति के आधार पर ही सर्वाद्भीण उन्नति संभव नहीं हो सकती । श्राध्यात्मिक 
और भोतिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिये प्रयत्न करना श्रावश्यक है | श्रतः 
राज्य को ऐसे विधान बनाने चाहिये जिससे दोनों प्रकार की उन्नति हो सके । 

आ्रादर्शवादियों का यह सूत्र “विधष्तों का विशेष” (फ्रात0/%08 
0 ॥70॥8/025) इतना भ्रनिश्चित तथा श्रस्पष्ट है कि व्यक्तिवादी और 
समाजवादी दोनों अपने अपने राज्य के कार्य-क्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्तों की 
पुष्टि में इसका प्रयोग कर सकते हें । परन्तु आदर्शवादी के पक्ष में इतना 
श्रवश्य कहा जा सकता है कि उस सिद्धान्त के श्रनयायियों का यह मत कि 
राज्य को मनुष्यों के स्वतन्त्रता पूर्वक किये जाने वाले नैतिक कार्यों में किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, ठीक है । 

(४) गान्धोबादी श्राथिक सिद्धान्त--गान्धीवादी आर्थिक पिद्धान्त में 
शभ्रादशंवाद, समाजवाद और व्यक्तिवाद के सिद्धान्त सम्मिलित हैं। गान्धीजी 
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का मत है कि मनुष्य को आर्थिक जोवन में श्रहिसा का प्रयोग करना चाहिये । 
उनका विचार है कि यांत्रिकशवित द्वाह्मा वस्तुश्रों का उत्पादन करने के 
कारण मनुष्य के जीवन पर बड़ा दृषित प्रभाव पड़ा हैँ | इससे मनुष्य 
का भौतिक जीवन बडा निक्षष्ठ हो गया है। इसी के कारण पिछड़े 
हुए देशों पर झाक्रमण करके उन्हें दासता की बेड़ियों में जकड़ दिया गया 
हैं । इन विजित देशों से कच्चा माल ले जाकर यंत्र कलों द्वारा भांति भांति 
की वस्तुएँ बनाकर विजयी देश विजित देशों को भेजकर मनमाना लाभ 
उठाते हैं और इनका शोषण करते हें । इसी कारण साम्राज्यवादी नीति का 
अ्रतृकरण किया जाता है । इसी नीति का परिणाम हैं कि सैलिक्वाद स्थापित 
होता जा रहा है श्र युद्ध होते हें । पूंजीपति भौतिक उचन्चति पर शअ्रधिक 
जोर देते हे क्योंकि उनके स्वार्थ की सिद्धि इसी से होती है। इसके विपरीत 
गान्धीवादी आाथिक सिद्धान्त मानवदयावाद और सांस्कृतिक उन्नति को 
अधिक महत्वपूर्ण समभता हे । गांधीवाद में सब॒ प्रकार शोषण का विरोध 
किया गया हूँ । राज्यों को एक दूसरे का शोबण नहीं करना चाहिये, एक 
जाति को दूसरी जाति का शोषण नहीं करना चाहिये शोर मनुष्यों को परस्पर 
एक दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिये । सब प्रकार के उत्पादन में मनुष्यों 
को स्वतन्त्रता होनी चाहिये । उत्पादन में मनुष्यों को व्यक्तिगत भावनाश्रों, 
प्रेरणाशक्ति तथा मौलिकता पर ध्यान देना चाहिये । मनृष्य को एक उचित 
सीमा के अन्तर्गत विचारों को प्रकट करने और कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
होनी चाहिये । गान्धीौवाद के मूल तत्व हैँ आत्मनिर्भरता, उत्पादन का 
विकेन्द्रीयकरण, और न्यायसंगत वितरण । गान्धी जी का मत हे कि बड़े बड़े 
विभागों का प्रबन्ध शासन अपने हाथ में रखे । जसे रेल, डोक, तार, सिंचाई 
तथा वृहत्‌ रूप के उद्योग धंधे राज्य के श्रधिकार में होने चाहिये और छोटे 
छोटे विभागों तथा उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण कर देना चाहिये। मनुष्यों से 
नकद कर न लेकर वस्तुग्नों के रूप में लिया जाय । स्थानीय उत्पादित वस्तुओं 
को उन्हीं स्थानों में खपाया जाय । स्थानीय करों को उन्हीं स्थानों में 
ग्रधिकतर व्यय किया जाय, केवल वही वस्तुएँ श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में. लगाई 
जायें जिनका उत्पादन स्वदेश की आवश्यकता से श्रधिक हो। जो वस्तुएँ मनुष्य 
के स्वास्थ्य के लिये लाभदायक हैं उन्हें कदापि विदेशों को न भेजा जाय । देश के 
हित की वस्तुओं को भी विदेश न भेजा जाय। विदेशी वस्तुएं न्यून से न्‍्यून अपने 
अपने देश में मँगाई जायें। देश का धन विदेश को ने जाने पाये । तभी राष्ट्र 
का कल्याण हो सकता है । लोगों के धनी झ्नौर दरिद्र के भेद को मिंटाया 
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जाय, ऊँच, नीच का भेदभाव मिटाया जाय, दलित जाति और उच्च जाति 
का वर्गीकरण नष्ट किया जाय, धाभिक द्वेष का अन्त किया जाय और इन 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य विधान बनाये । इस ध्येय की प्राप्ति के लिये 
राज्य को प्रयत्त करना चाहिये । 


राज्य का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाने पर भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि यह सिद्धान्त पूर्यारूप से समाजवादी है । ऊपर लिखी बातों पर 
दृष्टि डालने से पता चलता है कि इस गान्धीवाद में व्यक्तिवाद, समाजवाद 
तथा आरादर्शवाद का सम्मिश्रण है । 


( ५ ) सार्वजनिक हिंत--भिन्‍न भिन्‍न कालों में लोगों ने राज्य के 
कार्य क्षेत्र के विषय में भिन्‍न भिन्‍न सिद्धान्त उपस्थित किये और उनको कार्य 
रूप में परिणुत करने का प्रयत्त भी,किया गया परन्तु आधुनिक काल में 
लोग किप्ती विशेष सिद्धान्त पर जोर न देकर राज्य के कार्य क्षेत्र का ग्राधार 
केवल सार्वजनिक हित बतलाते हूं । लोगों का अश्रब यह विचार है कि राज्य 
का कार्य क्षेत्र होता चाहिये मनृष्य मात्र का हित श्रौर कल्याण । राज्य को 
वही कार्य करने चाहिये और वही विधान बनाने चाहिये जिनसे जनसाधारण 
की सब प्रकार की उन्नति हो । सार्वजनिक हित के लिये यह प्रावश्यक नहीं 
है कि भनुष्यों को प्रत्येक कार्य करने के लिये पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाय न यह 
ही भ्रावशयक हैं कि ऐसे विधान बना दिये जायें कि मनुष्यों के प्रत्येक 
व्यक्तिगत कार्य विधानों के श्रन्त्गत हो जायें ।,देश श्रौर काल का ध्यान रखते 
हुए तथा परिष्थितियों पर विचार करते हुए राज्य को ऐसे विधान बनाते 
चाहिये जिन के द्वारा मनुष्यों की शारीरिक बौद्धिक, आध्यात्मिक श्रौर 
सांस्कृतिक उन्नति हो । इस प्रकार के विधाव बताये जायें जिन से मनुष्य के 
जीवन का ऐसा कोई पार्व न छूट जाय जिसकी उन्नति की उपेक्षा हो जाय । 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राज्य को चाहे ऊपर लिखे हुए एक पअ्रथवा 
प्रनेक सिद्धान्तों का आ्राश्नय लेता पड़े परन्तु विधान अवश्य ऐसे बनाये जायें 
जो वास्तव में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आदर्ण रूप हों । 


सार्वजनिक हित को मूल आधार समभते हुए गारनर लिखता है कि राज्य 
का काय क्षेत्र केवल पुलिस कार्य तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये । नागरिकों 
को एक दूसरे को लूटने तथा एक दूसरे की हत्या करनें से रोकने के अतिरिक्त 
राज्य को अपने नागरिकों के लिये कुछ श्रन्य कार्य भी करना चाहिये । राज्य 
को राष्ट्रीय जीवन को श्रेष्ठतम बनाने, राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि करने, और 
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राष्ट्र की बौद्धिक तथा नैतिक उन्नति करने में सहायता करनी चाहिये। 

राज्य को साहित्य, कला-कौशल तथा विज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिये । 

राज्य को राष्ट्र की सामाजिक तथा आथिक उन्नति का साधन बनना 
जाहिये । राज्य को निजी एकाधिकार के दोषों से समाज की रक्षा करने के 
लिये हस्तक्षेप करना चाहिये। साधारणतया अनमान यही है कि राज्य 
ग्रधिक हस्तक्षेप न करे। स्वतन्त्रता नियम होना चाहिये और हस्तक्षेप 
अपवाद । साधारणतया राज्य को समाज के लिये वे कार्य नहीं करने चाहिये 
जिन्हें लोग स्वयं उतनी ही श्रच्छी तरह अ्रथवा उससे अधिक अ्रच्छी तरह 
कर सकते हैँ । राज्य को तभी हस्तक्षेप करना चाहिये जब यह विश्वास हो 
कि राज्य के हस्तक्षेप करने से जनता की श्रधिक भलाई होगी । यद्धाव्यं की 
नीति (?0!09 ०0 8558८5 &78) आधृूनिक काल में अ्रसंभव प्रतीत 
होती है । मनृष्य के सब संवासों का उद्देश्य स्वतन्त्रता नहीं है, यह तो मनुष्य 
के व्यक्तिगत जीवन को परिपूर्ण करने का केवल साधनमात्र है । 

मैकईवर (/50० ॥ए८॥) के मतानुसार राज्य का काये क्षेत्र कुछ 
और ही है । मैकईवर के विचारों में बहुवाद की भलक है | उसका मत है 
कि राज्य का कार्यक्षेत्र इस बात से निर्धारित करना चाहिये कि राष्ट्र के एक 
अवयव की हेसियत से राज्य का काये करता है ( बहुलवादियों का यह मत 
है कि राज्य में जिस प्रकार अन्य संवास हैं उसी प्रकार से यह भी एक संवास 
है, प्रत्येक संवास अपना अपना कार्य स्वतन्त्रता पूवेंक करता है )। उसका यह 
विचार हे कि राज्य का कार्य श्रन्य संवासों श्रथवा संगठनों में हस्तक्षेप किये 
बिना जो कार्य राज्य कर सकता है वे ही सब काये राज्य के कार्यक्षेत्र के 
अन्तर्गत आते हें। स्वसाधारण के हित का ध्यान इसमें झ्रावइ्यक हे । 
मैकईद्वर का मत हे कि राज्य के नकारात्मक और विध्यात्मक कार्य व्यवस्था 
स्थापित करना तथा व्यक्तित्व का आदर करना है । “पहली बात तो यह 
है कि राज्य को राय का नियंत्रण नहीं करना चाहिये, चाहे वह कसी ही 
राय हो ।” इस नियम के निम्बलिखित अपवाद हैं--- 

(१ ) राज्य के विधानों को तोड़ने के लिये उत्तेजना पर शअ्रथवा राज्य 
की आज्ञा का उल्लंघन करने पर राज्य को हस्तक्षेप करना 
उचित है । नागरिक समुचित रीति से राज्य के वर्तमान विधानों 
की आलोचना कर सकते हैं, वे लोगों से शान्तिपुर्वक प्रार्थना करके 

नहें शासन के दोषों का विश्वास दिलाकर विधानों में इच्छित परि- 
वर्तनों के लिये वैधानिक रीति से प्रयत्न कर सकते हें। विधान का 
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तोड़ना किसी प्रकार सह्य नहीं हैं। इसका यह भी श्र नहीं है कि 
प्रत्येक अवज्ञा के प्रचार करने वाले को राज्य दंड दे । 

( २ ) यह नियम उस साहित्य के लिग्रे भी लागू है जो इस प्रकार राज्य के 
विधान की गअ्रवज्ञा करने का प्रयत्न करे, श्रथवा राज्य द्वारा वर्जित 
ग्नेतिक कार्यों का प्रचार करें ।इस बात का बिशेष ध्यान रखा 
जाय कि उत्तेजना प्रत्यक्ष हो, रचनात्मक न हो । 

( ३ ) विचार प्रकट करते की स्वतन्त्रता का यह श्रर्थ नहीं है कि निन्‍्दात्मक 
ग्ोर मानहानि करने वाले विचार प्रकट किये जायें अथवा ऐसे विषय 
पर आलोचना प्रकाशित की जाय जो न्‍्यायाधीद् के विचाराधीन हो । 
आद्शवादियों के समान, मैंकईवर का भी विचार है क्रिि नेतिकता की 

आन्तरिक भनृ्‌ज्ञप्ति को राजनेतिक विधान से पृथक करना आवश्यक हूं । 

विधान नैतिकता निर्धारित नहीं कर सकता है। विधान केवल वाह्म कार्यों 
को निर्धारित कर सकता है । विधान को केवज वही कार्य निर्धारित करने 
चाहिये जो सर्वेसाधारण के हित के लिये श्रावश्यक हों श्रौर जिनसे लोगों की 
दारीरिक, नैतिक तथा सामाजिक उन्नति हो । नेतिक कर्तव्यों को वेधानिक 
कर्तव्यों में परिवतेव करने का परिणाम नेतिकता का क्वास करना होगा। 
विधान नेतिकता से भिन्न है । राजन तिक्र विधान के प्रति एक नागरिक का 
नेतिक उत्तरदायित्व हैं। राजनेंतिक सिव्रान की आज्ञा का पालन करना 
आवश्यक है। मेद्ईवर का कथन है कि “वास्तव में हम विधान का पालन 
इस लिये नहीं करते कि वह उचित है बल्कि इसलिये पालन करते हैं कि हम 
उसका पालन करना उचित समभते हैं । यदि ऐसा न हो तो एक अल्पमत समुदाय 
की आज्ञा पालन कश्ता विवशता हो जायगा और इतने झगड़े उठ खड़े होंगे कि 
राज्य-प्रबन्ध करता कठिन हो जायेगा। राजनतिक कतंव्य पालन का आधार यह 
हैं कि सर्वेताधारश का यह स्वीकृत विचार हैं कि विधान और शासन विश्व- 
व्यापी संस्थायें हैं । इसी कारण द्रम विशिष्ट विधानों को अ्रमान्य समभते 
हुए भी स्वीकृत कर लेते है । जब्र वैतिकता बलपूर्वक विधान द्वारा लागू नहीं 
की जा सकती है तो धर्ष भी विधान द्वारा बलपूर्वक नहीं फलाया जा सकता । 
जब ईसाई धर्म के पादरी ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिये लोगों को नहीं 

फूसला सकते तो उन्हें राज्य से भी यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिये कि . 

ईसाई घर्म का विधान द्वारा प्रचार क्रिया जाय । ऐसा करने का श्रर्थ यह है 

कि ईसाई पादरियों का अपनी नेतिक शक्ति में विश्वास नहीं है। राज्य 
विधानों द्वारा समाज के प्रचलित रीति-रिवाजों को भी नष्ट नहीं कर सकता 


थ 
प 
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| मैकईवर का कथन है कि “जब रीतिरिवाज पर विधात का आक्रमण 
होता है तो रीतिरिवाज भी झ्राक्मण करता है । रीतिरिवाजों का श्राक्रमण 
केवल उसी एक विधान पर नहीं होता जिसने रीतिरिवाज का विरोध किया 
था वह्कि विधात पालन की अ्रस्तरात्मा अर्थात्‌ जनसम्मति पर होता है । 
भयानक रीतिरिवाजों को विधानों द्वारा समाप्त किया जा सकता है । परच्तु 
समाज की प्रमुख रीतिरिवाजों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता यह ऐसे 
ग्रपवादों से ही सिद्ध है | इसी प्रकार राज्य विधानों द्वारा लोगों की संस्कृति 
पर भी श्राघात नहीं कर सकता । 

जिस प्रकार राज्य का पूर्ण ग्रधिकार उन सब संवासों पर होता हैं 
जो राज्य के अ्न्तगंत होते हैं उसी प्रकार राज्य के लोगों के ऊपर भी राज्य 
का पूर्ण अ्रधिकार होता है । राज्य का श्रधिकार है युद्ध और संधि करना। 
राजनैतिक मगड़ों का निर्णाय राज्य बलपुवेक कर सकता है। राजनैतिक 
विषय राज्य के लिये सर्वोपरि है | युद्ध के समय राज़्य जिस प्रकार चाहे 
राज्य के अन्तर्गत धन, जन का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता हें। 
परन्तु मैकईवर का मत है कि राज्य की यह शक्ति भी सीमित होनी 
चाहिये,। 


(िपं 


ग्रमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्रवेत्ता प्रोफेसर रौस (?085507 
7२058) ने सामाजिक शआ्राचार के दृष्टिकोण से सामाजिक नियंत्रण के विषय 
पर इस प्रकार अपने विचार प्रकट किये हैं “प्रत्येक सामाजिक हस्तक्षेप को 
वृद्धि से सप्ताज का उससे अधिक हित होता चाहिये जितनी कि हस्तक्षेप से 
समाज को हानि होनी है | समाजिक हस्तक्षेप ऐसा न हो कि जिससे उस 
हस्तक्षेप के विशद्ध उत्तेजता फैले और उससे छुटकारा पाने की इच्छा प्रबल 
व्यक्तियों के जीवन में हाथ डालते समय समाज को चाहिये कि उनकी भाव- 
“ नाओं का आदर करे क्योंकि इन्हीं भावनाओं के श्राधार पर सामाजिक व्यव- 
स्था स्वाभाविक रूप से स्थापित रहती है। सामाजिक हस्तक्षेप ऐसा पिता 
पुत्र जैसा हस्तक्षेप न हो कि जिससे दुराचारियों का ताश रुक जाये। सामा- 
जिक हस्तक्षेप इतना भी न हो कि जीवन-संघर्ष को इतना परिमित कर दे कि 
प्रकृति के अनुसार जिन्हें बिगड़ना गा बतता झावश्यक हैँ उसके विपरीत 
कार्थ होने लगे श्र्थात्‌ निबेल और शअ्रयोग्य व्यक्तियों को लाभ पहुँचे श्रोर 
योग्य व्यक्तियों को हानि * 
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६-- शासन के कार्यों का वर्गीकरण--शासन के कार्य दो भागों में विभा- 
जित किये जा सकते हैं एक वास्तविक दूसरे वेकल्पिक । वैकल्पिक कार्य वे कार्ये 
हैं जो राज्य के स्थायित्व के लिये झ्रावश्यक हैं और जिनसे व्यक्तित की वाग- 
रिक तथा राजनैतिक स्वतस्त्रता की रक्षा होती है, उसके जीवन संपत्ति तथा 
स्वतन्त्रता की पारस्परिक भत्याचारों से रक्षा होती है । इन कार्यों का रूप तीन- 
प्रकार के सम्बन्धों से निर्णीति होता है पारस्परिक राज्य-राज्य-सम्बन्धी, 
राज्य-नागरिक संबंधी तथा नागरिक-नागरिक संबंधी । ,वुडरों बिलसन 
( ५४०0070४ ५४॥४०॥ ) ने राज्य के वास्तविक कार्य निम्नलिखित 
बतलाये हें-- 

(१) व्यवस्था बनाये रखना तथा तन और धन की हिंसा और लूट से 
रक्षा का प्रबन्ध करना । 

(२) पति-पत्नी के बीच तथा माता-पिता और पृत्र-पुत्रियों के बीच वेधा- 
निक सम्बन्ध निश्चित करना । 

(३) सम्पत्ति पर अधिकार, उसके झ्रादान तथा परिवर्तत का नियमन न 
करना श्र ऋण शअ्रथवा अ्रपराध सम्बन्धी दायित्व का निर्णय 
करना । 

(४) व्यक्तियों के बीच अनुबंधी श्रधिकारों को निर्धारित करना । 

(५) अपराधों की परिभाषा श्र दंड । 

(६) अर्थविधानिकवाद (मुकहमे) का न्याय परिपालन । 

(७) नागरिकों के संबंधों, अधिकारों तथा राजनैनिक कर्तव्यों को निर्धारित 
करना। 

(८) राज्य का विदेशी राज्यों से सम्बन्ध, राज्य की बाह्य आ्राक्रमणों से 
रक्षा, तथा आन्तरिक राष्ट्रीय हितों को प्रगति करना । 

गेटिल ऊपर लिखे वर्गीकरण का अनुमोदन करता है परन्तु बह 
शासन को दो अन्य भागों में विभाजित करता है । उसके मतानूसार शासन 
के दो भाग, आथिक और संनिक हैं । इन्हीं पर विशेष ध्यान देना उचित है । 
आशिक कार्यों में वह कर लगाना आयात निर्यात-कर, मदिरा, मुद्रा, चलार्थ 
तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का नियमत यूद्धमामग्री, सरकारी ऋणा का प्रबंध 
आदि को सम्मिलित करता है। सैनिक कार्यों में बह जल, थल तथा वायुसेना 
का रखना बतलाता हैँ । गेटिल का कथन है कि “साधारणतथा स्थल और 
जल दोनों प्रकार की सेनाएँ युद्ध की प्रत्यक्ष चुनौती देने की श्रपेक्षा शान्ति का 
भ्राधार समभी जाती हूँ। स्थल सेना देश के भीतर शान्ति रखने में सहायता 
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करती है ओर जल सेना व्यापार और उपनिवेश्ों की रक्षा करती है “| 
प्ब बड़े बड़े राज्यों में राष्ट्र की श्राय का बहुत बड़ा भाग स्थल तथा जल 
पैना पर व्यय किया जाता है ।” यहाँ तक कि अ्रमेरिका के संयुक्त राज्य में 
भी जहाँ युद्ध की संभावना ग्रन्य देशों की अपेक्षा अति न्यूनं है, संघ सरकार 
की आय का तीन चौथाई व्यय स्थल, जलसेना तथा अवसर वृत्ति (?6॥$ 
[079 ) पर होता है । 

वेकल्पिक कार्य वे कार्य हें जो राज्य के अस्तित्व ग्रथवा वेयक्तिक सुरक्षा 
प्रौर स्वन्त्रता के लिये इतने श्रावश्यक नहीं हैं परन्तु जनसाधारण के हित के 
लिये उपयोगी हैं । वैकल्पिक कार्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता 
है एक समाजवादात्मक, दूसरे श्रसमाजवादात्मक | समाजवादात्मक कार्य वे 
कार्य हें जिन्हें निजी संस्थाग्रों के हाथ में शासन दे प्कता है परन्तु बहुत से 
निजी अ्रधिकार के दोषों को दूर रखने तथा उन्हें सामूहिक रूप में अधिक 
उत्तमता से चलाने के योग्य होने के कारण शासन उनके करने का भार अपने 
ऊपर ले लेता है । असमाजवादात्मक कारये वे हें जिन्हें यदि शासन न करे तो 
कई व्यक्ति स्वयं उन्हें करने को तैयार न होगा । 

ब्वृडरो विलपन ने निम्तलिखित बेकल्पिक कार्य बतलाये हें:-- 
) व्यापार तथा उद्योग धंधों का नियमन करना । 
(२) श्रम का नियमन करना । 
) सर्वेसाधारण मार्गों का प्रबंध । 

(४) डाक, तार का प्रबंध । 
(५) गैस का उत्पादन तथा वितरण । जल-कल का प्रबंध । 
(६) स्वच्छता तथा स्वच्छता संबंधी व्यापार का नियमन । 
(७) शिक्षा । 
(८) दरिद्र तथा श्रयोग्य व्यक्तियों की देख रेख । 
(६) व$तों का संबंबव तथा नदियों में मत्स्यवं वय । 
(१०) व्यय संबंधी विधान जेसे मद्च-नियेध-विधान ।[ 


७७ ७॥॥/७७एा '>क" >पवाउ० “वतन: ५)७-#ककमननभके 
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२०८ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
विशेष अध्ययन के लिगे रेखिगे।--- 
डब्ल्य बिलसनम-स्टेट 
ऐच० सि्यविक्ष--ऐेलीमैस्टस आफ पोलिटिक्स 
आर० एम०-माडने स्टेट ५ 
ऐस० लीकाक्र--ऐलीमेंट्ल आफ पोलीटिकल साइप 
आर० ऐन० शिशक्तित/->“पिंखिल्यध आफ पोलिटिकल साइंस 
श्रार० जी ० गेटिल--इन्ट्रोडक्शन टु पोलीटिकल साइंस 
जे० डब्ल्यू० गानर-- पोलीटिकल ताहस ऐसय्ड गवर्नमेंट 
- बी० बोसांके--फिलास[फिकल ध्योरी आफ दी स्टेट 
महाभारत--शा न्तिपर्ष 
शुक्राचार्य--शुक्र नीतिसार 


अध्याय ८ 
सामाजिक-अनुबन्ध सिद्धान्त 


पाइ्चात्य राजशास्त्रवेत्ता सामाजिक-ग्रनुबंध-सिद्धान्त के विचारों का 
आरम्भ यूनात से चित्रित करते हैं। पाव्चात्य राजशास्त्रवेत्ताओं का यह 
विचार मिथ्या हे | सामाजिक-पअ्रनुबन्ध सिद्धान्त का वर्शान हमारी प्राचीन 
ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलता है । महाभारत के समय को अब से लगभग 
पाँच सहस्र वर्ष हो गये हैं । महाभारत में सामाजिक-अनुबन्ध का वर्णात श्राया 
है । शांति पर्व के ६७ वें श्रध्याय में लिखा है कि पहले राजा न था। मनुष्य 
अराजक अवस्था में थे | श्रराजक राज्य की प्रजा वेसे ही नष्ठ हुई जैसे जल में 
बड़ी मछली छोटी को खा जाती है । जब इस प्रकार लोगों का नाश होते 
लगा, तब सबने मिलकर निदचय किया कि हम लोगों में जो कटु्भाषी, उदृण्ड 
परस्त्रीगामी श्र परधनहारी होगा, वह त्याज्य ग्रथवा बहिष्कृत समझा 
जायगा । इस प्रकार सब वर्णों में विश्वास स्थापन करने के लिये ऐसी प्रतिज्ञा 
करके वे ब्रह्मा के पास जाकर बोले कि हम लोगों में राजा न रहने से हमारा 
दुःख बढ़ रहा है, इसलिये आप हमें राजा दीजिये, जिसकी हम पूजा करें श्ौर 
जो हमारा प्रतिपालन करे। इस पर उन्होंने मन्‌ को श्राज्ञां दी और सब लोगों 
ने मनु का अभिनन्दन किया । मनु ने कहा कि में पाप से डरता हूं भश्ौर राज 
कार्य बड़ा कठिन है, विशेष कर ऐसे मनुष्यों में जो नित्य मिथ्याचार करते 
हैं । प्रजा ने उनसे कहा कि आप न डरिये। पापाचरण करने वाला ही 
उसका फल भोगेगा । हम लोग आपकी कोशवृद्धि के लिए झ्रापको अपने पशु्रों 
और सुवर्ण का पचासवां भाग और धान्य का दसवाँ भाग देंगे। जिस कच्या 
का सबसे भ्रधिक यौतुक निर्दिष्ट होगा, उस सुन्दरी से श्रापका विवाह कर 
दिया जायगा । जेसे इन्द्र के पीछे सब देवता चलते हैं, वसे ही उत्तम वाहनों 
पर चढ़े हुए शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुरुष आपके पीछे चलेगें। जैसे कुबेर यक्षों 
की रक्षा करते हैं, वेसे ही बली, प्रतापी और दुराधषं श्राप हमारी रक्षा करें। 
राजा से रक्षित होकर प्रजा जो धर्माचरण करेगी, उसका चतुर्थांश फल आपको 
3७... 


२१० राजशञास्त्र के मूल सिद्धान्त 


मिलेगा । उसी धर्म से बलवान्‌ होकर भ्राप हम लोगों की रक्षा करें, जसे इंद्र 
देवताओं की रक्षा करते हैं। श्राप सूर्य की भांति शन्नुप्रों को तपाते हुए विजय 
के निमित्त यात्रा कीजिये श्रौर शत्रुओं का अभिमान चष्ट कीजिये। श्रापकी 
सदा जय हो *। 


_अ्मकन्‍मभ9्>+ ७ लपनीतली+>-क नाना ५५ 2अअमममम४्क्नॉफनकाम नही... सर. फै3पकासंजमकक+ कला जन पनिनमनननीन मनन लरनगानाथ के जनम के अब न्‍#... 


* शराजकाः प्रजा पूर्व विनेशरिति न श्रुतम्‌ । 
परस्परे भक्षयन्तों भत्स्या इंच जले कृशान्‌ ॥१७॥ 
समेत्य तास्ततश्चक्र: समयानिति नः श्ुतम्‌ । 
वाकश्रो दण्ड परुषो यइच स्थात्‌ पारजायिकः ॥३८॥ 
यः परस्वम्थादद्याज्या नस्तावृजश्ञा इत्ति । 
विश्वासार्थञ्च सर्वेषां वर्णानामविशेषत: ॥१६९॥ 
ताल्‍््तथा समय कृत्वा समयेनावतस्थिरे । 
सहितास्तास्तदा जग्मुरसुखात्ता; पितामहुए ॥२०॥॥ 
अनीश्वरा विनदयामों भगवन्लीशवरं दिद्य । 
य॑ं पुजयेम सम्भूय यश्च नः प्रतिपालयेत्‌ ॥२१॥। 
ततो मन्‌ ब्यादि देश सनुर्नाभिनन्‍्द ता: । 

सनुरुवाच । 
विभाम कर्मणः पापाद्राज्यं हि भशदुस्तरम्‌ । 
विशेषतों मनृष्यषु मिथ्यावत्तु नित्यदा ॥२२॥ 

भीष्म उबाच । 

तमनत्रु वन्‌ प्रजा भा भें: करत नेनो गमिष्यति । 
पशुनामाधि पथ्चाशद्धिरण्यस्थ तथेव च ॥२३॥ 
धान्यस्प दशसमं भागं दास्यासः कोशवर्धनस्‌ । 
कार्न्यां शुल्के चारुरूपां विवाहेबुद्मतासु च ॥॥२४॥ 
मुखेन गस्त्रपत्रेण ये भनुष्या: प्रधानतः । 
भवन्तं तेउनुयास्थन्ति महेख्रसिव देवता: ॥२५॥ 
सत्वं जातबलो राजा दुष्प्रधर्ष: प्रतापवान । 
सुख धास्यसि नः सर्वान्‌ कुबंर इव नेऋत:न्‌ ॥२६॥ 
यञ्च धर्म चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः। 
चतुर्थ तस्प घम्म॑स्य त्वत्सस्थं वे भविष्यति ॥२७॥ 
तेन धम्मेंण महता सूख लब्धेन भावितः । 
पाह्मस्मान्‌ स्वेतो राजन्‌ देवा निव शतकतुः ॥२८॥॥ 
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सा।माजिक-अनुबंध सिद्धान्त २११ 


इस श्राख्यायिका से स्पष्ट है कि मात्स्यन्याय से दुःखी होकर लोगों ने 
राज्य की खोज की । आपस के व्यवहार के लिये नियम तो उन्होंने बना 
लिये थे, परन्तु लोगों को नियम पालन करने के लिए बाध्य करने वाले 
नियामक के अभाव में इनसे लाभ नहीं हुआ । इसलिए उन्होंने ब्रह्मा से 
परामशें क्रिया कि हमें कोई राजा होने योग्य मनृष्य बताइये। ब्रह्मा ने मन्‌ 
को भ्राज्ञा दी कि तुम राजा बन जाप्रो । मनू ने जब इनकार किया, तब प्रजा 
ने कहा कि आप हमारे योगक्षेम वाहक बनिये । इसके बदले में हम श्रापको 
अपने पशुश्रों और धानन्‍्य का दश्षमांश देंगे। इस समय राज और प्रजा के 
कत्तेंग्यों का स्पष्ट उल्लेख हुआ । राजा प्रजा की रक्षा करे भर इसके बदले 
में प्रजा उसे कर दिया करे | राजा का कारये हुआझा प्रजा की रक्षा करना औरे 
प्रजा का कार्य हुआ इसके लिए कर रूप में उसे वेतन देना । परन्तु कौटिल्य 
ने मन्‌ के निर्वाचन के विषय में ब्रह्मा को बीच में नहीं डाला । उन्होंने स्पष्ट 
लिख दिया हे कि जब प्रजा मातृयन्याय से अभिभूत थी, तब उसने वेवस्वत 
मनु को राजा बनाया और उसके लिए शअ्न्न का छठा तथा पण्य और सोने 
का दसवाँ भाग कर रूप में देने की व्यवस्था की । इसके बदले वे प्रजा के 
योगक्षेमवाहक और सुप्रयुक्त दण्ड के भ्रभाव में पापों के लिए उत्तरदाता 
बने* । 

इसके पश्चात्‌ हमको यूनान में सामाजिक ग्रनुबन्ध-सिद्धान्त के विचारों 
का पता चलता है । यूनान में इस विचार के प्रवत्तंक सोफी लोग (80]0॥- 
7505) थे। सोफी लोगों का मत हैं कि नागरिक समाज! ((7शां $0०॑- 
29५) की स्थापना एक ग्रनुबन्ध द्वारा हुई है। प्लेटो भर अरस्तू ने भी इस 
अनुबन्ध का वर्णोत अपने लेखों में किया है । उन्होंने इस प्निद्धान्त का विरोध 
किया है। रोमन राजनैतिक दाशंनिकों की पुस्तकों में हमें कहीं भी इस 
सिद्धान्त का उल्लेख नहीं मिलता है परन्तु इतता अवश्य है कि ये लोग अपनी 
वैधानिक पद्धति का आ्राधार स्वाभाविक विधान ( 'रपा8| .89 ) को 
मानते हैं । मध्यकालीन यूरुप में सामन्‍्त प्रणाली (#९ए०४ $५४९॥ ) 


पलाज सजलकात, जितनी आनगननननटलनाल, 


विजयाय हि निर्याहि प्रतपन्‌ रश्सिदानिव । 
मान विधस धहर्णा जयोउस्तुतव सर्वदा ॥२६॥ शां० प० झ० ६७ 





+* सात्य्यन्यायाभिभताः प्रजा सनु वेवस्वतं राजन चक्तिरे ॥६।। 
धान्य षड़भगं पण्य दशभागं हिरण्यं चास्य भागधेय प्रकल्पयासासूः ॥७॥। 
श्र्थ द्ञा० अ्रधि० १ झ्र० १३। 


२१२ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


एक श्रनुबन्ध के आधार पर स्थापित थी। पद्दहवीं श्रौर सोलहवीं शताब्दी 
में स्वेच्छाचारवाद का विरोध करने के लिये सामाजिक श्रनुबन्ध सिद्धान्त का 
प्रयोग किया गया । हॉब्जन, लॉक और रूसो ने इस सिद्धांत का पूर्णारूप से 
स्पष्टीकरण किया अथवा यों कहना चाहिये कि वास्तव में सामाजिक ग्रन- 
बन्ध के प्रवत्तेक श्राजकल ये ही तीन समझे जाते हे । कुछ लोगों का विचार 
हैँ कि पहले राजनतिक सिद्धान्त की स्थापना हुई, फिर राजेनतिक संस्थाग्रों 
की । श्रन्य कुछ लोगों का विचार इसके विपरीत यह हैं कि पहले राजनैतिक 
संस्थाश्रों की स्थापना हुई, फिर राजनंतिक सिद्धान्तों की। जिन लोगों का 
यह विचार हैँ कि पहले राजनंतिक सिद्धान्तों की स्थापना हुई किर राजनैतिक 
संस्थाप्रों की, उनका यह मत हैँ कि मनृष्यों में राजनेतिक चेतना हुईं । उनमें 
राजनैतिक विचार विद्यमान थे। उन्हीं राजनैतिक सिद्धान्तों के आधार पर 
उन्होंने अपनी राजनतिक संस्थाएं स्थापित करलीं और बैसी ही शासन 
प्रणाली द्वारा राज्य कार्य का संचालन किया । कुछ लोगों का यह मत है कि 
पहले राजनेतिक संस्थाएँ स्थापित हुई, उसके पश्चात लोगों ने उन्हीं संस्थाग्रों 
की शासन प्रणालियों के अनुसार राजनेतिक सिद्धान्त बना लिये । हॉब्ज श्रौर 
लॉक उन राजनेतिक दाश॑निकों में से हें जिनका यह मत है कि प्रचलित 
राजनंतिक धारणा एवं कल्पना के अनुसार उस समय की राजनैतिक संस्था 
का स्वरूप निर्धारित होता हे। रूसो उन राजनंतिक दाइंनिकों में से है 
जिनका यह विचार है कि प्रचलित राजनेतिक संस्थाओं के श्रनुसार उस 
समय के राजनेतिक सिद्धान्त श्रपना स्वरूप धारण कर लेते हैं। हॉब्ज के 
समय में इंगलेंड में गृह-युद्ध (१६४१-४६) हुआ था। सन्‌ १६५१ में उसने 
प्रपता ग्रंथ “लेवियेथन” ([.6ए॥98॥) प्रकाशित किया था| गृह-युद्ध 
में जनता ने चाल्से प्रथम की हत्या कर डाली श्रौर बहुत से अत्याचार हुए । 
इन बातों का हॉब्ज पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसका यह विश्वास हो गया कि 
राज्य में शान्ति स्थापित करने के लिये स्वेच्छाचारी शासन की आवश्यकता 
है । राज्य में शान्ति तभी स्थापित रह सकती है जब राज्यसत्ता एक द्ढ़ 

च्छाचारी शासक के हाथ में हो। उसने राजकीय स्वेच्छाचारिता का 
समर्थन किया और अपने सिद्धान्त को न्याय द्वारा प्रमाशित करने का प्रयत्न 
किया। ईइवरांश सिद्धान्त के अनुसार स्वेच्छाचारी राजा को प्रजा किसी दशा 
में भी स्वीकार करने को उद्यत न थी । अ्रतः हॉब्ज ने सामाजिक श्रनबंध 
सिद्धान्त का प्रयोग किया और इस सिद्धान्त के अनुसार स्वेच्छाचारी राजतस्त्र 
न्याय से प्रमाणित और यूक्तिसंगत सिद्ध किया। उसने यह कल्पना की कि 
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(जस समय समाज अ्राजक दश्षा में होगा उस समय ऐसी ही संकटमय दशा 
शेगी जैसी गृह-युद्ध के समय में है । इसी कल्पना के श्राधार पर उसने अपने 
सामाजिक-अनुबंध सिद्धान्त को रूप दिया। लॉक के समय में स्तुग्रते-क्ान्ति 
((7[070095$ र२०ए०|७६४०४७) हुई और सीमित-राजतन्त्र की स्थापना 
हुई | श्रत: लॉक ने अपना ग्रंथ “टद्रीटिजेज ग्रान सिविल गवनेमेंट (769- 
(868 ० (4एं। (१90ए2/॥॥॥6४00) लिखा जिसमें उत्तने ऐसी वेधानिक 
अथवा सीमित राजतन्त्र पद्धति का समर्थन किया जेश्वी उसः समय इंगलेड में 
स्थापित थी । जिस समय फ्रांस की राजनैतिक तथा सामाजिक श्रव्यवस्था 
पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी और पुनरुज्जीवन की अत्यन्त आ्रावश्यकता थी 
उस समय रूसो का “सोशल कान्द्रेक्ट” (90098]| (07790) प्रकाशित 
हुआ । उस समय फ्रांस की दमा बड़ी शोचनीय थी। स्वेच्छाचारी शासन 
था । शासन में भ्रष्टाचार फंता हुआ था । जनता की स्वतन्त्रता संकट में थी | 
शासन कठोर था न्याय का नाम ले था। समाज में बड़ी भारी असमानता थी । 
धनी लोग सुखी थे | उन्हें राज्य कर भी अधिक नहीं देने पड़ते थे। समाज 
के छोटे तथा साधारण स्तर के लोगों पर राज्य-करों का संपूर्ण भार था 
उनकी दशा दासों की सी थी। ऐसी दक्शा का रूसो पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
उसने यहैं कल्पना की कि एक ऐसे शासन की स्थापना की जाय जिसमें सर्व 
साधारण की इच्छा ही सर्वोच्चसत्ता हो | वही राष्ट्र के व्यक्तियों की रक्षा 
करे तथा जनमत का आदर करे राष्ट्र के सब मनृष्यों की संयुक्त इच्छा राज्य 
की संचालक हो और सब मनुष्य इस प्रकार झासक होते हुए भी व्यक्तिगत 
रूप से पूर्ण स्वतन्त्र बने रहें। इस प्रकार उसने एक ऐसा सामाजिक पनुबंध 
सिद्धान्त स्थापित किया जिसके द्वारा सर्वोच्चसत्ता संगठित रूप में सब मनुष्यों 
के हाथ में हो । इस सवो च्चसत्ता का नाम उसने “सर्वच्छा” ((&॥8/8[ 
ए)!) रखा है । सर्वच्छा के शासन में सब मनष्यों को पूर्ण व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता प्राप्त रहती है । इस सिद्धान्त का फ्रांस की राजनैतिक दशा पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा । 

हॉब्ज, लॉक और रूसो का सामाजिक अश्रनुबंध सिद्धान्त से घनिष्ट 
संबंध हैं । सामाजिक भ्रनुबंध सिद्धान्त को इन्हीं तीन राजशास्त्रवेत्ताओं ने 
मण्डित करके वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। सत्रहवीं तथा 
श्रठारहवीं शताब्दी के राजनेतिक तथा सामाजिक परिवतंनों ने यूरुप में बड़ी 
हलचल मचादी थी । नवीन सिद्धान्तों ने यूरोपीय रंगमंच पर अपना 
रूप प्रकट किया था। उसी समय इंगलेंड में हॉब्ज और लॉक ने तथा फ्रांस 
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में रूसो ने सामाजिक शअनुबन्ध सिद्धान्त का प्रचार किया था। इस सिद्धान्त 
का वर्शान करने से पूर्व हम तीनों राजशास्त्रवेत्ताओं का संक्षिप्त वर्ण 
करेंगे । 

(१) टामस हॉब्ज (१४५८८ से १५३६ तक )--हॉव्ज चार्ल्स द्वितीय 
का शिक्षक रह चुका था। सदाचार, दर्शन तथा विधान सन्ब्रन्धी अनेक ग्रन्थ 
उसने लिखे थे। उसने अपने “लेवियाथन” (८६५१) नामक ग्रन्थ में 
सामाजिक श्रनुबन्ध सिद्धान्त को बढ़ा ही विचित्र रूप दिया । उसका विचार 
था कि स्वार्थ ही मनुष्य का नैसगिक धर्म हैँ । इन्द्रियों को झ्ान्‍्त तथा तृप्त 
करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है । यदि वह दया दिखाता है दो इसीलिये कि 
लोग उसकी ग्रपरिमित शक्षित तथा उदारता की प्रजंता करें।। प्रशंसा रूपी 
स्वार्थ ही उसकी दया का मूल हैं। कभी कभी उसमें दया इस भय से भी 
उत्पन्न होती है कि “कदात्रित इसी वेग का कष्ट मुझको भी किसी समय आा 
घेरे ।” मनृष्य एक प्रकार का जीव हे जो ज्वार्थ के आधार पर सब कार्य 
करता है । इसलिये मात्स्य न्याय ही नेसगिक नियम हैँ। मात्स्यन्याय से 
भयभीत होकर ही लोगों ने राजा की स्थापना की । राजा का लोगों के 
सामाजिक अनुबंध से कोई सरोकार त था जनता ने राजा की शरण में आकर 
अपने आपको पारस्परिक स्वार्थ के घातक प्रभावों से बचने के लिये अपने 
ञ्रपफो समर्पित किया इसलिये यदि राजा कुछ अधिक श्रध्षिकारों को भी 
प्रयोग में लाता है तो वह ला सकता है । जनता के साथ उसने ऐसा न करने 
की प्रतिज्ञा नहीं की है । हॉब्ज ने इसी सिद्धान्त द्वारा स्तुप्रत राजाशओों के 
स्वेच्छाचार को समर्थन किया | 

(२ ) जॉन लॉक ( १६३२ से १७०४ तक ):->-जॉन लॉक का 
मत हॉब्ज से.स्वथा भिन्न है। लॉक मात्स्यन्याय को नेस्गिक नियम नहीं 
समभता था। उसका विचार था कि नेसगिक नियम इतने विलक्षण हैं 
कि उनका समझना अत्यन्त कठिन हैं । इसी कठिनाई से मनुष्य को अपनी 
स्वतन्त्रता छोड़ती पड़ी | लोगों ने जिसको राजा चुना, उसको नेसगिक नियमों 
को पालन करने के लिये भी बाधित किया | राजा उनके सामाजिक श्रतुबन्ध 
का भ्रद्ध था । यदि राजा उस अनुबन्ध को भज़् करेतो वह दंडनीय है । 
लॉक ने इस सिद्धान्त द्वारा परिमित एकतन्त्रराज्य को पुष्ट किया। सन्‌ 
१६८८ की राज्य क्रान्ति में लॉक के सिद्धान्त ने बड़ा प्रभाव दिखाया । 

( ३ ) जीन जेक रूसो ( १७१२ से १७७८ तक )--अ्रठारहवीं 
शताब्दी में रूपो का सामाजिक अनुबंध सिद्धान्त: श्रधिक प्रचलित था। उसने 
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सत्‌ १७६२ में 'पोशल कॉन्‍ट्रेकट” तामक ग्रंथ लिखा । उममें उच्तने लिखा है 
कि आरंभ में जीवनोपयोगी वस्तुम्रों की शधिकता से लोग सुखी थे । ज्यों ज्यों 
जनसंख्या बढ़ी इन वस्तुओं की कमी होने लगी । लोगों में चोरी आझ्रादि की 
टेब पड़ गई। भेरें तेरे का ज्ञान होने लगा। लाचार होकर लोगों ने 
अपने अधिकारों को एक समिति को सौंप दिया | सरकार सामाजिक अनुबंध 
का अंग नहीं थी, वह तो केवल राज्य के रूप में संगठित समाज की ओर से 
काम करने वाली संस्था थी। ग्रन्तिम निर्णय लोगों ने श्रपने ही हाथ में 
रखा | समिति के पास ही प्रभुत्व शक्ति थी । प्रतिनिधि को भी लोग गअ्रच्छा 
नहीं समभते थे । इस सिद्धान्त ने अठारहवीं शताब्दी में यूरोपीय जनता को 
राज्य-क्रान्ति करने के लिये उत्तेजित किया । राज्य तथा राष्ट्र में इसी 
सिद्धान्त द्वारा भेद स्थापित हुआ । ह 
भ्रब हम इन लेखकों के विचारों को क्रमशः निम्नलिखित शझीष॑कों में 

बन करंगे--- * 

(१) प्राकृतिक दशा तथा नैसगिक विधान । 

(२) अनुबंध का लक्षण । 

(३) छर्वोच्च सत्ता । 

(४) राज्य तथा शासन का रूप | 

(५) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा श्रधिक्रार सिद्धान्त । 

(१) प्राकृतिक दश्या तथा नंसगिक विधान--हॉव्ज का मत है कि जिस 
समय लोगों में राजनेतिक चेतना नहीं थी उस समय वे प्राकृतिक अवस्था में रहते 
थे। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों की दशा बड़ी शोचनीय थी। लोगों में परस्पर 
युद्ध होता रहता था । मात्स्यन्याय प्रचलित था। बलवान दुबेल को दु:ख देता 
था। मनुष्य निरा स्वार्थी था | लोग एक दूसरे से भय मानते थे । दुर्बेल मनुष्य 
बलवान से सदेव भयभीत रहता था और बलवान भी दुबेल से भयभीत रहता 
था । बलवान का यह विचार था कि कोई भी व्यक्ति इतना निर्बल नहीं है 
कि उसका भय ते माना जाय । उस समय लोगों में यह भावना थी कि 
“जिसकी चाहो हत्या कर डालो, जो चाहो सो छीन लो ।” लोगों को किसी 
कार्य के करने से रोकने के लिये कोई शक्ति तथा कोई नियम वा विधान न 
था। उस समय-लोगों-का-जीवव---“अकेला दरिद्र, घरित, पशुतुल्य तथा 
सूक्ष्म था” “प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शत्रु थाट। “मनुष्य को आनन्द . 
की कामना रहती है, भ्रतः आनन्द के लिये मनुष्य को अन्य मनुष्यों पर 
अधिकार स्थापित कूरन की श्रावश्यकता होती है। मतुष्य एक दूसरे पर 
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ग्रधिकार स्थापित नहीं कर सकता क्यों कि प्राकृतिक श्रवस्था में सब मनुर्ष्यों 
की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियां समान थीं। अतः मनुष्य सदैव एक 
दूसरे से भय मानते हैं” ऐसा विचार हॉब्ज का है । 

लॉक का विचार है कि प्राकृतिक ग्रवस्था में लोगों में पारस्परिक 
युद्ध श्रथवा लड़ाई भगड़े नहीं होते थे । उस दशा को “प्राकू-राजनेतिक दशा 
[78-00॥709 909/6) कह सकते हैं परन्तु उसे प्राकू-सामाजिक दशा 
(76-50ट2ं9] 89/2) नहीं कह सकते । उस समय लोग शासन्‍्तिपूर्वक 
रहते थे, वे लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे श्रौर भलाई करते 
थे, एक दूसरे की सहायता भी करते थे तथा एक दूसरे की रक्षा भी करते 
थे । उस समय लोग स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे परन्तु वे दृश्चरित्र 
नहीं थे। लोगों की बहुत बड़ी संख्या नैतिक विधानों के अ्रनुसार श्र्थात्‌ 
आन्तरिक नैतिकता के नियमों के अनुसार कार्य करती थी। कुछ थोड़े से 
मनृष्य ऐसे दुष्ट भी थे जो अपने व्यवहार से ग्रन्थ लोगों को कष्ट देते थे। 
ऐसी दशा में लोग अ्रपनी इच्छानुसार सब बातों का निर्णय करते थे। 
न्याय लोगों की क्षशिक प्रेरणा पर निर्भर था । किसी निश्चित न्याय की 
योजना उस समय प्रयोग में नहीं लाई जाती थी। जन साधारशः को इप् 
प्रकार के नियमों से श्रसुविधा होती थी और उन्हें कष्ट पहुँचता था। मनुष्य 
का व्यक्तिगत निर्णय सदेव उचित नहीं होता था। इस प्रकार प्राकृतिक 
श्रवस्था में कोई निश्चित विधान अथवा न्यायाधीश न थे । व्यवस्था तथा न्याय 
की दशा अच्छी न थी। इस दोष को दूर करने के लिये लोगों ने प्राकृतिक 
श्रवस्था छोड़ कर्‌ नागरिक समाज स्थापित करने का निश्चय किया । ऐसा 
उन्होंने एक सामाजिक अनबन्ध के अनसार किया । 

रूसो ने अपने ग्रन्थ “डिस्कोर्स श्रात इनीक्वेलिटी” में मनुष्यों की 
प्राकृतिक श्रवस्था का चित्रण भर ही प्रकार से किया है। उसका कथन है 
प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक “श्रेष्ठ जंगलीपरुष” (7700]8 59५०92०) 
के समान था। उस श्रवस्था में मनुष्यों में समानता के भाव थे। वे आात्मा- 
वलम्बी थे और सन्तुष्ट थे। प्राचीनकाल में वे साधारण जीवन व्यतीत करते 
थे । धन-धान्य की कमी नहीं थी, जीवन सुखमय था । परन्तु जब से मनुष्यों 
मे सभ्यता आन लगी तभी से उनका जीवन कलृषित होने लगा । सभ्यता 
आरम्भ होते ही मनुष्यों में ग्रसमानता झाने लगी । लोगों में प्रेक्षा (708807) 
श्राते ही दोष श्राने लगे। 'मेरे! तेरे! का विचार आया। लोभ ने उनको 
घेरना आरम्भ किया वे वस्तुओं पर निजी अ्रधिकार स्थापित कर उनका 
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संचय करने लगे । वस्तुओं में कमी होने लगी। लोगों में चोरी श्रादि के 
अवगुणों ते भी प्रवेश किया । कलाकौशल तथा विज्ञान को उन्नति होने 
लगी । लोगों ने निजी सम्पत्ति भी प्राप्त करली। श्रमविभाजन भी होने लगा । 
इन कारणों से नागरिक समाज स्थापित करने की ग्रावशकता हुई | इसलिये 
राज्य मानव श्रगति का प्रतीक नहीं अ्रधोगति की पहिचान है। मनुष्यों नें 
असमानता होने के कारण इसकी आवश्यकता हुई है। रूसो ने अपने ग्रंथ 
“सोशल कास्ट्रक्ट” में लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने की अपेक्षा 
नागरिक अवस्था (शो! 8408) में रहने में श्रघिक लाभ हैं। “सामाजिक 
भ्रनुबंध द्वारा मनुष्य श्रपती प्राकृतिक स्वतन्त्रता का त्याग करता है तथा जो 
वस्तुएँ उसे ग्राकषित करती हैं और जिन्हें वह प्राप्त कर सकता हैँ, उन सब 
वस्तओं पर वह अपना अझ्सीमित अ्रधिकार त्यागता है। इस (अनुबंध) से वह 
नागरिक स्वतन्त्रता तथा श्रधिक्षत संपत्ति की तिविध्नता बदले मे प्राप्त करता , 
हैं। भ्रान्ति को द्र रखने के लिये हमको प्राकृतिक स्वतन्त्रता | जिसकी 
व्यक्तिगत शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई सीमा नहीं है ) और नागरिक 
स्वतन्त्रता (जो जन सम्मति द्वारा सीमित है ) का भेद तथा स्वत्वादिकार 
(जो प्रथःण्श्रधिकारी की शक्ति के प्रयोग का परिणाम है) भौर सम्पत्ति 
(जो वास्तविक अधिक्षति के आधार पर प्राप्त की जाय ) का भेद भली 
प्रकार समझ लेना चाहिये 

प्राकृतिक अवस्था में लोग प्राकृतिक अथवा नेसगिक विधान के 
भ्रनसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा मत तीनों लेखकों का है । 
हॉब्ज का विचार है कि 'लैसगिक नियम हैं चातुर्य तथा स्वार्थसिद्धि 
([07700706 970 ०5००पीछ॥०ए) । वह स्पष्ट रूप से यह बत ) । वह स्पष्ट रूप से यह बतलाता है 
कि मनष्य की प्राकृतिक शक्ति ही अर्थात्‌ उसका शारीरिक व बुद्धि-बल ही 
उसका नैसगगिक अधिकार है। प्राकृतिक अवस्या में कतव्य ग्रथवा नेतिकता के 
भाव का पूर्णुरूप से क्लास रहता है । जब तक लोग राजनेतिक अवस्था में 
नहीं आते तब तक जो कुछ वह करें वही नियम है। प्राकृतिक अवस्था मे 
किया हुआ कोई कार्य न्याय रहित भ्रथवा विधान के विरुद्ध नहीं सभा जा 
सकता । हाब्ज का मत है कि केवल अपने जीवन की रक्षा करना ही मनुष्य 
का नैसगिक प्रधिकार है । प्रथम नैसगिक विधान तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 
का ध्येय शान्ति प्राप्त करना होता चाहिये । द्वितीय नैसगिक विधान यह है 








सनक सन अर नगजनकनका करकनजान पनिनननाओ लकी पे +टफलकनक, 


* सोशल कांद्रेक्ट पुस्तक प्रथम, श्रध्याथ ८ । 


| अनजनननीननननानी. 
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कि जब श्रन्य लोग भी एसा करने को उद्चयत हो जायें तो मनष्य को अपने 

स्गिक श्रधिकारों को त्याग स्वीक्रार कर लंगा चाहिये । तृतीय नेसगिक 
विधान यह है मनुष्यों को श्रपने अ्नुबन्धों को निभावा चाहिये । चतुर्थ विधान 
यह है कि उपकार के बदले में मनुष्य को उपकार करना चाहिये श्रथवा 
उपकार के बदले में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिये । हॉड्ज के अनुसार इन 
नियमों के बिता मनुष्य के किसी कार्य की सिद्धि भली प्रकार नहीं हो सकती | 
मानव-कर्म के लिये ये नियम नितानन्‍त मौलिक हें। लॉक का विचार हूं कि 
नेसगिक विधान तो नैतिक विधान हें मानव-स्वार्थ सिद्धि के नियम न हो शोर 
नेतिक विधान मनुष्य की श्रात्मा से सम्बन्ध रखते हूँ | मनुष्य की आत्मा जो 
निणंय करे वही विधान है । लॉक के ग्रनुसार प्राकृतिक श्रवस्था में सब 
मनुष्य नैतिक बुद्धि के भ्रादेशानुसार कार्य करते हें किन्तु कुछ दुष्ट पुरुष 
समाज में ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुःख देते हें । एसी दशा में शास्तिप्रिय 
लोग विधान को अपने हाथ में ले लेते 6 । अनप्ाधारण को इससे श्रसुविधा 
होती है क्योंकि. उनकी कार्य स्वतंत्रता जाती रहती है। इसके ग्रतिरिक्‍त- 
मनुष्य अपने कार्य के श्रौचित्य-प्रनौचित्य के सम्बन्ध में ठीक निर्णाय भी नहीं 
कर सकते । प्राकृतिक दशा में एक यही हानि हैँ कि कोई लं#कऋ-स्वीकृत 
न्याय-पद्धति व विधान-पद्धति नहीं है । इस त्रूटि को पूर्ण करने के लिये लोग 
अनुबन्ध द्वारा एक नागरिक समाज में प्रवेश करते हैँ । रूसो के मतानसार 
नेसगिक विधान मनुष्य के मनोभाव (6870॥/09) स्वहित, तथा दया पर 
निर्भर है । 


हाब्ज ने मनष्य की प्राकृतिक दक्षा का बड़ा भयंकर चित्र हमारे 
सन्‍्मुख उपस्थित किया है। रूसो ने “इनईक्वैलिटो” के निबन्ध में मनुष्यों की 
प्राकृतिक दशा का बड़ा सुन्दर तथा मुखमय चित्र खींचा है। लॉक के विचार 
माध्यमिक हैं। भ्रथवा यों कह सकते हैं कि हॉव्ज की प्राकृतिक दछ्शा की 
असुविधायुकत हैँ तथा रूपों की बड़ी सुख, शान्तिमय है । 


(२) शनुबन्ध का लक्षण--हाब्ज केवल एक अ्रनुबन्ध स्थापित करता 
ह वही मौलिक अनबन्ध अ्रथवा सामाजिक अनबन्ध है | लॉक दो प्रकार के 
अनुबंधों का प्रतिपादन करता है, एक सामाजिक अनबंध और दसरा 
शासन संबंधी अनुबंध । रूसो भी केवल एक ही अरशुबंध अर्थात्‌ सामाजिक 
अनुबन्ध का प्रतिपादक हैँ । हॉब्ज जिस अनबन्ध को मानता है उस्तके श्रनसार 
यह आवश्यक नहीं है कि वास्तव में शासन भी श्रनृबन्ध के रूप में उत्पन्न 
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होता है । उसका यह विचार है कि ऐतहासिक दृष्टि से इस प्रकार अनुबन्ध 
द्वारा शासन की स्थापना केवल कल्पनामात्र है। शासन-सत्ता से पृथक सामा- 
जिक अनुबन्ध का प्रतिपादन करते में उसकी अ्रभिप्राय यह दिखलाने का था 
कि शासन का अवलम्ब केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि शासन का आधार 
लोगों की इच्छा है । लोगों की स्वतन्त्र इच्छा पर ही शासन निर्भर है। लॉक 
सामाजिक झनुबन्ध को ऐतिहासिक सत्य समझता है। उसका विचार है कि 
सामाजिक अनबन्ध एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना है । एक समय इतिहास 
ऐसा हुआ है जब कि लोगों ने मिलकर एक समभोते द्वारा शासन की 
स्थापना की थी। हॉव्ज का मत है कि यह अनुबन्ध केवल लोगों के बीच में “ 
ही हुआ था। जब प्राकृतिक दशा को त्याग कर लोग राजनेतिक दशा में 
' झाये तो उन्‍होंने श्रापप्र में मिलकर एक अनुबन्ध स्थापित किया । उस 
अनुबन्ध का परिणाम यह हुआ कि एक राजा बना दिया गया। श्रर्थात्‌ ए 
राजा बनाने के लिये सामाजिक ग्रनवन्ध किया गया। “मानो कि प्रत्येक 


» व्यक्ति ने एक ' दूसरे से ऐसा कहा होगा कि में इस व्यक्ति को अ्रधिकारी 


बनाता हूँ और अपना स्वशासनाधिकार इस व्यक्ति को इस. शत॑ पर सौंपता 
कि तू भी अपना अ्रधिकार उसे सोंप दे श्रौर इसी प्रकार उसने सब काये 
अधिकृत कर दिये जाये *” | हाब्ज के सामाजिक अ्नबन्ध में प्रत्येक मनष्य “2 
अपने सबभ्नेसगिक भ्रधिकार_ सर्वोच्चसत्ता को सौंप देता है। सर्वोच्चसत्ता 
स्वयं उस अनुबन्ध की साभीदार नहीं हे । वह श्रनबन्ध नहीं स्थापित करती 
हैं । वह तो अनुबन्ध का परिणाम स्वरूप है। वह पूर्ण स्वेच्छाचारी है । 
लोगों ने अ्रनुबन्ध द्वारा एक बार अपने शासन का पूर्ण अ्रधिकार उसको 
सौंप दिया है । श्रब उन्हें इस श्रधिकार को लौटा लेने की, शक्ति नहीं है । 
यह कार्य लोगों की दक्ति के बाहर है। लोगों को राजसत्ता का विरोध 
करने तथा क्रान्ति करने का अधिकार नहीं है। अनबन्ध द्वाश राज्य 
( नागरिक समाज ) तथा शासन की स्थापना हुई हैँ । हाब्ज के मतानुसार & 
राज्य तथा झासन में कोई भेद नहीं है, न समाज तथा शासन में_कोई भेद 
है । शासन का अ्रन्त होने पर समाज का भी अन्त हो जाता है और 
प्राकृतिक दशा जेसी अराजकता फैल जाती है | यह बात युक्तिसंगत नहीं 
प्रतीव होती कि एक शासन का अन्त होते ही श्रराजकता की दा हो जाय । 
हाब्ज के सिद्धान्त में एक दोषपुूर्ण कल्पना है । यह दोष लॉक के सामाजिक 
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अनुबन्ध में नहीं है। लॉक ने दो भ्रनुबन्ध स्थापित करके श्रपने में यह दोष 
नहीं आने दिया है । 


लॉक एक भ्रनुबन्ध से नागरिक समाज की_ स्थापना करता हे और 

दूसरे अनुबन्ध से एक शासन की स्थापना करता है। लॉक के सामाजिक 
अनुबन्ध में पहला अनुबन्ध एक नागरिक समाज की स्थापना करने के लिए 
किया जाता है । सब लोग मिलकर एक अनृबन्ध स्थापित करते हें श्रौर 
अपने ग्रापको एक नागरिक समाज में परिवर्तित कर लेते हैं । .इसके पश्चात्‌ 
यह ॒ समाज अश्रनुबन्ध द्वारा एक शासन स्थापित करती है। एक शोर 
सामूहिक रूप में सब लोग होते हैं और दूसरी शोर राजा श्रथवा सवो ज्चसत्ता 
होती है । यह दोनों शासन स्थापित करने के लिए एक समभोौता करते हैं 
(४० यही दूसरा अनुवन्ध है। इस प्रकार लॉक दो अ्रनुबन्ध स्थापित करता हैं। 
हाब्ज के एक ही ग्रन॒बंध द्वारा राजा उत्पन्न हो जाता हें श्रौर राजा के उप्पन्न 
होते ही सब मनृष्य एक नागरिक समाज के रूप में स्वतः परिवर्तित हो जाते 
हुूं। लॉक के दो अनुबंध स्थापित करने का परिणाम यह होता है कि जब 
शासन का श्रन्त होता है तो मनृष्य समाज भ्रराजकता की अवस्था में परिवर्तित 
नहीं हो जाता । राज्य का भ्रन्त होने पर मनृष्य का संगठन नागरिक समाज 

के रूप में बना रहता है अ्राजकता नहीं फैलती है। यह नागरिक समाज 
दूसरा शासन स्थापित करता है । जिस प्रकार हाब्ज के भ्रनुबंध द्वारा __लोग 
आत्मरक्षा के भ्रतिरिक्त भ्रन्य सब अधिकारों का. आत्मसमर्पंण कर देते हैं, 

3 वसा लॉक के ग्रतबंध द्वारा नहीं होता हैं। लॉक के श्रन॒बंध द्वारा_ लोग प्रपने 
थोड़े से अ्रधिकार एक शासक को इस लिए सौंप देते हैँ कि वह. लोगों- के... भ्रन्य 
अधिकारों को सुरक्षित रखे । यदि ऐसा शासक इन भ्रन्य श्रधिकारों की रक्षा 
करने में श्रसफल हो तो लोगों को उसे हटा देने तथा दूसरा! शासक नियुक्त 
करने का पूर्णो प्रधिकार है अर्थात यदि लोग एसे शासक को गही पर बेठा 

दें तो उनका यह कार्य अनुचित नहीं होगा। अतः लाक का सामाजिक श्रनु- 
बंध सीमित राजतंत्र की आधार शिला है। इसी सिद्धान्त द्वारा लॉक ने सन्‌ 
१६८८ कौ रक्तपातरहित क्रान्ति (8/000688 रि०ए०]४४०४) का 

> समर्थन किया था। लॉक के मतानुसार सामाजिक श्रनुृबन्ध एक सीमित 
समभोता हैं। लॉक ने सम्पत्ति' के विषय पर एक भ्रध्याय लिखा है, उस 
अ्रध्याय मे लॉक ने यह वर्शोत किया हैं कि शासक को प्रजा से केवल उतना 

ही धन लेना चाहिये जितना शासन-कार्य के सफलतापूर्वक संचालन करने 
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के लिये पर्याप्त हो । शासक को मनुष्य की सम्मति लिये बिना अधिक धन 
लेने का अधिकार नहीं है । 
रूसी के मतानुसार सामाजिक अनुबंध के दो पक्ष हैं, एक पक्ष में लोग ८ 


सलमान सके फत» सआ.;०+०३०५+ सर तम>। 


हि. 


व्यक्तिगत रूप में पृथक पृथक रहते हैं और दूसरे पक्ष में उनका सामूहिक रूप 
रहता है । सब लोग व्यक्तिगत रूप में सामूहिक रूप के साथ एक श्रनुबन्ध 
स्थापित करते हे । भ्रर्थात्‌ व्यक्तिगत रूप में क, ख, ग, घ, अपने सब नैसमगिक 
प्रधिकार सामूहिक रूप में क+ख--ग-घ को सौंप देते हैं । इस प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्पूर्ण नैसगिक श्रधिकार समाज को सौंप देता है। 
इससे यह लाभ होता हैं कि जब किसी व्यक्ति के हितों पर श्रथवा स्वयं 
व्यक्ति पर कोई आ्राक्रमण करता है तो सम्पूर्णा समाज उसकी अ्रथवा उसके 
हितों की रक्षा करता है । इस प्रकार सम्पूर्ण समाज की सहायता एक व्यक्ति 
को प्राप्त होती है। ऐसा अनुबन्ध स्थापित करने से किसी को हानि नहीं 
होती है । इससे सब को लाभ होता है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय 
की सर्वोच्चसत्ता में सब के समान ऐसा अभ्रधिकार रहता है जिसे वह दूसरे 
व्यक्ति को चहीं सौंप सकता है । रूसो का कथन है कि “हममें से प्रत्येक 


|| 


/ 


यक्ति&स्वयं को तथा अपने सम्पूर्ण व्यक्तिगत अ्रधिकारों को मिलाकर, 
सामान्य इच्छा या लोकेच्छा ((टा८ादां ४४॥॥)) रूपी एक सर्वोच्चसत्ता 
को सौंप देता है । और (वही) हमको व्यक्तिगत रूप ( जो संपूर्ण समह का 
एक अ्रविभाज्य स्वरूप है ) में प्रःप्त होते हें” । “प्रत्येक मनुष्य समूह के लिए 
श्रात्म समर्पण करके पहले की भांति पूर्ण स्वतंत्र रहता है ।” 


(३) सर्वोच्चिसला--हाब्ज का विचार है कि प्राकृतिक दक्षा में लोग, 
पृथक पृथक रहते थे उनमें आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था | वह 
सामाजिक दशा में नहीं थे | एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का छात्र था। अराजक 
अवस्था थी। उनमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी । इस प्रकार की एक 
अराजक अवस्था में रहने वाली भीड़ का एक राजनैतिक संस्था के रूप में 
परिवर्तित हो जाना बड़ी कठिन समस्या है। हाब्ज ने सामाजिक अनुबन्ध 
द्वारा इस अ्रव्यवस्थित भीड़ को एक नागरिक समाज के रूप में परिवर्तित 
कर दिया | नागरिक समाज ही राजनैतिक संस्था है। सामाजिक अनुबन्ध 
ढ्वारा लोग एक झननन्‍्य इच्छा (॥26 ५॥॥|) वाली सर्वोच्चसत्ता की 
स्थापना करते हूँ | यह अनन्य इच्छा बहुस्ंंख्यक व्यवितगत इच्छाश्रों का स्थान 
ले लेती है, भौर सामाजिक अनुबन्ध के अनुसार यह अनन्य इच्छा उन सब 
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व्यक्तिगत इच्छाओं की प्रतिनिधि बन जाती है। सर्वोच्चसत्ता इस प्रकार सब 
लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हाब्ज प्राकृतिक पुरुष और क्रृत्रिम पुरुष 
में जो वैधानिक दृष्टि से भेद है उसे अपना श्रभिप्राय रपष्ट करने में प्रयोग 
करता है । कृत्रिम पुरुष की परिभाषा वह इस प्रकार रहता हैं। “अ्रधिकार 
तथा कर्तव्यों से सम्पन्न एक सुसंगठित समवाय एक कृत्रिम पुरुष कहलाता 
है। 'ऐसा समवाय केवल प्रतिनिधि द्वारा ही काये कर सकता है । यह 
प्रतिनिधि सम्पूर्ण समवाय का होगा । यह प्रतिनिधि हाब्ज के मतानुसार 
एक कृत्रिम पुरुष होता है | सामाजिक अ्रनुबंध द्वारा हाब्ज यह नियम 
स्थापित करता है कि भिन्न भिन्न इच्छायें जब एक ही व्यक्ति को श्रपना 
प्रतिनिधि नियुक्त कर लेती हैं ता एक श्रन्तर इच्छा की स्थापना 
हो जाती है। यही अनन्य इच्छा सब की प्रतिनिधि होती है । यह 
प्रतिनिधि सम्पूर्णा समवाय की शोर से सब कार्य करता हे । यह प्रतिनिधि 
कृत्रिम पुरुष कहलाता हैं । हाब्ज कहता है कि जो कार्य भी यह प्रतिनिधि 
करता हैँ वह में ही करता हूँ । जो कुछ कार्य यह प्रतिनिधि करता है उसका 
उत्तरदायित्व मुफ पर है। प्रतिनिधि द्वारा किये जाने वाले सब कार्यों का 
उत्तरदायित्व मु स्वीकार है। इसी प्रकार हाब्ज के सामाजिक अनुबंध 
सिद्धान्त के प्रनूशार जो कुछ कार्य सर्वोच्चसत्ता द्वारा किया जाता है वह 

लोगों द्वारा किया हुआ ही समझना चाहिये । सर्वोच्चसत्ता स्वयं कुछ नहीं कर 
सकती है । ऐसे ही सिद्धान्य की नींव पर मानव समाज का संगठन हो सकता 
हैं अन्यथा नहीं। ऐक्य व्यक्तियों में नहीं है, उनके प्रतिनिधियों में है। प्रतिनिधि 
उन सब व्यवियों का सर्वसामान्य श्रभिकर्त्ता हैं। हाब्ज के सामाजिक श्रनुबंध 
सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण इच्छाग्रों का स्थान एक इच्छा ले लेती हैँ । रूसो 
के सामाजिक अनुबंध सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण इच्छायें सामान्‍य इच्छा में 
परिणत हो जाती हैं| हाब्ज के सामाजिक शअ्रनबंध के प्रनसार सर्वोच्चसत्ता 
निरंकुश (स्वेच्छाचारी), भ्रविभाज्य तथा शहस्तान्तरकरणीय है। सवो उच- 
सत्ता की स्थापना होते ही समाज की स्थापना हो जाती है। सवों च्चसत्ता 
पृथ्वी पर सबो ज्चशवित है । हाव्ज का कथन है कि सवों ज्चसत्ता एक व्यक्ति 
की, थोड़े से व्यक्तियों की अथवा बहुत से व्यक्तियों की हो सकती है । हाब्ज 
एक व्यक्ति रूपी सबों ज्चसत्ता को पुराभरण देता है (पसन्द करता है) । 
वह राजतंत्र के पक्ष में हे श्रौर इसी शासन प्रणाली का वह समर्थन करता 


हैं। उसक्रा विचार हैं कि राजतन्त्र शासन प्रणाली में निम्नलिखित 
लाभ ह५--- 
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(१) इस प्रणाली में राजा के स्वहित संबंधी कार्यों श्रौर सर्वंसाधारण के 

हितसंबंधी कार्यों में कोई भेद नहीं हूँ । 
(२) यह शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों की श्रपेक्षा अधिक सफ- 

लता पूर्वक कार्य कर सकती है । तथा 
(३) राजा अधिक निदिचत रूप से कार्य कर सकता है । उसके कार्य सदैव 

एक से रहेंगे । 

हाब्ज का कथन है कि सम्राठ ही सर्वोच्च विधाननिर्माता है । 
सम्राट अपनी प्रजा पर कदापि अन्याय नहीं कर सकता क्योंकि वह तो उनका 
प्रतिनिधि है । कदाचित्‌ वह नैतिक अन्याय कर सकता हैँ । परन्तु वह वैधा- 
निक अ्रन्याय कदापि नहीं कर सकता । सम्राट अपने कायों के लिये श्रजा के 
प्रति उत्तरदायी नहीं है । वह केवल ईरवर के प्रति उत्तरदायी हैँ । हाब्ज का 
वह विचार इंगलेंड के शासक के इस विशेष लक्षण से बहुत कछ समानता 
रखता हैं कि “सम्राट कोई श्रन्याय नहीं कर सकता” । हाब्ज के समाजिक 
अनुबन्ध के अनुसार सम्राट अन्तिम विधान-निर्माता है। भ्रतः वह विधान से परे 
है । श्र्थात्‌ विधान उसके श्राधीन है । वह स्वयं विधान के आधीन नहीं है । 
वह किसलप्रकार की प्रतिज्ञा करके अपने आपको बंधन में नहीं डाल सकता 
वह सेना का सबसे बड़ा सेनापति है तथा राज्य में प्रचलित सब प्रकार के 
सिद्धान्तों तथा विश्वासों का निर्णय करने वाला सबोंच्च न्यायाधोश है। 
ग्रथवा यों कह सकते हूँ कि सम्नाट सर्वेस्र्वा है । 

लॉक के सामाजिक अनृबन्ध के अनसार सवो ज्चसत्ता न तो स्वेच्छा- 
चारी ही है और न अविभाज्य ही। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सवो चअ्च- 
सत्ता जनता और सम्राद के बोच में विभाजित हैं। जसा कि ऊपर वर्णन 
किया जा चुका है लॉक के सामाजिक अनुवन्ध के दो भाग हें । एक अनुबन्ध 
द्वारा लोग परस्पर समझौता करके प्राकृतिक श्रवस्था का श्रन्त करते हैं और 
उस अराजकता के स्थान पर एक नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। यह 
प्रथम अनुबन्ध है । इस प्रथम श्रनुबन्ध के लिये प्रत्येक व्यक्ति की सहमति 
अनिवाये है । सर्वसम्मति से यह नागरिक समाज स्थापित होता हैँ । सहमति 
दोनों प्रकार की हो सकती है, अनुक्त और स्पष्ट । देश में निवाध करना 
ही भ्रनक्‍्त सहमति हैं । यदि एक व्यक्ति किसी राज्य में निवास करता है तो 
इसका यह प्रयोजन है कि वह व्यक्ति इस व्यवस्था को मानता है । एक दूसरे 
अनुबन्ध द्वारा शासकों को कुछ अधिकार दिये जाते हें श्ौर उतसे यह आशा 
की जाती हैँ कि वे इन अधिकारों का प्रयोग उचित रीति से करोंगे। 
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यदि यह शासक जनता की इच्छानुसार कार्य करने में श्रसफल होते हैं और 
जनता उनके कार्य से सस्तुष्ट न होतों वह इन शासकों को पदच्युत कर 
सकती है और दूसरे शासकों को नियुक्त कर सकती' है| ऐसा करने से 
उज के अनबन्ध के समान समाज प्राकृतिक श्रवस्था की अ्राजकता की दशा 
परिवर्तित नहीं हो जाता । समाज की नागरिक अ्रवस्था ज्यों की त्यों रहती 
है। लॉक के सामाजिक भ्रतृबन्ध के अनुसार सर्वोच्चसत्ता लोगों में विद्यमान रहती 
है और वह सर्वोच्च सत्ता शासन द्वारा प्रयोजित की जाती है। यहाँ शासन से 
ग्रभिप्राय इंगलंण्ड के सम्राट तथा पालियामेंट से है । जब शासन न्याय का उल्लंघन 
करता है लोग शासन का अधिकार उससे छीन लेते हें । इस प्रकार लोग इस 
ग्रनवन्ध में निष्किय साभेदार हे। जब तक शासक ठीक ठीक कार्य करते 
रहते हैं तब तक लोग उन्हें कार्य करने 3ये हैं । ज्यों ही वे ठीक प्रकार से 
कार्य करना बन्द करके अपने अधिकारों का दृरुपयोग करता श्रारम्भ कर देते 
हे तभी लोग उस शासन का अन्त करके दूसर्रा शासन स्थापित कर देते हैं। 
प्रतः भ्रवशिष्टाधिक।र जनता के हाथ में रहता है । शासन में परिवर्तत करने 
की कौई वैधानिक पद्धति नहीं है । इसलिये किसी प्रकार की शासन-प्रणाली क्‍यों 
न हो, यदि वह जनता की इच्छा के अनुकूल नहीं तो एंसी दशा में विद्धेड अथवा 
क्रान्ति कोई भ्रनचित कार्य नहीं है । लॉक के मतानुसार बही विद्रोह न्याययुक्त 
, है जो सम्पूर्ण जनता द्वारा किया जाय । यदि सम्पूर्ण समुदाय विद्रोह करने के 
लिए उद्यत नहीं है तो वह विद्रोह भ्रनूचित है । यह निर्णय करना भी अत्यन्त 
कठिन कार्य है कि कोई विद्रोह सम्पूर्ण समदाय द्वारा किया गया हैँ या नहीं । 
लॉक के सर्वोच्चसत्ता-सिद्धान्त में एक बड़ा भारी दोष यह है कि वह सर्वोच्च- 
सत्ता के भ्रधिकार को वैधानिक मर्यादा द्वारा सीमित करता है। एक स्थान 
पर वह लिखता है कि “विधान-मण्डल मनमाने श्रादेशों द्वारा शासन नहीं 
कर सकता” परन्तु वैधानिक सर्वोच्चसत्ता को व्यक्ति के जीवन श्रथवा सम्पत्ति 
पर पूर्ण अधिकार है । वह प्राण ले सकता है और सम्पत्ति भी ले | सकता 
है। तिस पर भी लॉक इन शब्दों का प्रयोग करता हैँ। यह बात 
न्यायेसंगत नहीं प्रतीत होती । हां यदि वह “नहीं कर सकता हैँ के स्थान 
पर “तहीं करना चाहिये” लिखता तो यहे बात ठीक प्रतीत होती । वास्तव 
में लॉक के सम्राट को एक मनुष्य के प्राण श्रथवा उसकी सम्पत्ति लेने का 
विधान द्वारा पूर्ण भ्रधिकार है । तिस पर भी वह लिखता है कि “वह ऐसा 


नहीं कर सकता” । इसका गअभिप्राय यह है कि लॉक प्राकृतिक अधिकारों की 
समाज से पृथक कल्पना करता है। . 
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रूसो के सामाजिक अनुबन्ध द्वारा क, ख, ग, घ, अपने व्यक्तिगत 
प्राकृतिक अधिकार सामूहिक रूप में क+ख-+-ग-+घ को सौंप देते हैं । 
यह अनुबन्ध जनतंत्र शासन-प्रशाली कौ भ्राधार है।इस अनुबन्ध द्वारा 
लोक प्रिय शासन की स्थापना होती है । रूसो के अनुबन्ध द्वारा प्रत्येक व्यक्ति 
शासन में साभीदार हे। प्रत्येक व्यक्ति विधान निर्माण करता है श्रौर प्रत्येक 
व्यक्ति उन विधानों का पालन भी करता है। अ्रर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति शासक 
भी है और शासित भी । रूसो हाब्ज के अनुबन्ध सिद्धान्त के भ्रनुसार सर्वोच्च- 
सत्ता को स्वेच्छाचारी, अ्रविभाज्य और अहस्तान्तरकरणीय मानता हे । परन्तु 
भेद इतना है कि हाब्ज का शासक एक है और रूसो का शासक सामृहिक् 
रूप में सम्पूर्ण जनसमुदाय हैँ । रूसो ने सर्वोच्च-सत्ता को सम्पूर्ण जनसमुदाय 
की सामान्‍य इच्छा का स्वरूप दिया हैे। इसी का नाम लोकेच्छा या “जन- 
सम्मति' ([ एशथालओां ४४! ) हं। सवा च्चसत्ता लोकेच्छा का व्यक्त 
रूप है । हे 

(४) राज्य तथा शासन का रूप--हाब्ज के मतानुसार एक सत्ता- 
त्मक स्वेच्छाचारी सम्राट द्वारा शासित राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य है। लॉक 
वैधानिक शासन अथवा सीमित राजठन्त्र का समर्थन करता है । रूसो प्रत्यक्ष- 
जनतन्त्र रौज्य का पक्षपाती है । 

इन तीनों लेखकों के शासन सम्बन्धी विचार भी बिल्कुल भिन्न हें । 
हॉब्ज के मतानुृप्तार राज्य और शासन में कोई भेद नहीं है | वह दोनों को 
एक ही बात समभता है । अर्थात्‌ वस्तुतः अथवा कार्य रूपेएा शासन को वह 
विधानत: शासन समझता है । दोनों प्रकार के शासनों में वह कोई भेद नहीं 
मानता । इसके विपरीत लॉक श्रौर रूसो राज्य तथा शासन को एक ही वस्तु 
नहीं मानते । वे इन दोनों में भेद मानते हैं । वे वस्तुत: शासन और विधानत: 
शासन में भी भेद मानते हें और हॉब्ज के समान दोनों को एक ही नहीं 
समभते । हॉब्ज के मतानुसार शासन का अब्त होते ही राज्य का श्रन्त हो 
जाता हे और समाज प्राकृतिक अवस्था की अ्राजकता की दशा को पहुँच 
जाता है । हॉब्ज का यह विचार भिथ्या है । बहुबा ऐसा होता है कि एक 
प्रकार की शासन प्राणाली का अन्त होता है और दूसरी प्रकार की 
शासन प्रणाली प्रचलित की जाती हैं । इस प्रकार शासन प्रणाली के परि- 
वतन में हमने कभी अराजकता की अवस्था का अनुभव नहीं किया है । 
शासम प्रणाली के परिवत्तेन में हमने कभी राज्य का श्रंत होते ने 

[ 


सुना है न देखा है । लॉक कहता हूँ कि लोकसत्ता को अपना शासन निर्धारित 
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करने का अश्रधिकार है श्लोर जब शातन संतोष प्रद न र उत्तको परिवादित 
करने का अधिकार है । उसका विचार हूँ कि शासन एक प्रकार का न्यास 
श्रथवा नेतिक उत्तरदायित्व है। रूसो के मतानुसा।र शासन जनता का केवल 
एक धटक अभ्रथवा “जीवित उपकरण” (॥॥ए॥782 (00!) है । यह भनुबन्ध 
का परिशाम स्वरूप नहीं है । यह एक परिमित अधिकार है । यह श्रधिकतर 
लोकसत्ता द्वाश प्राप्त होता है । जिसमें क्रोई मौलिक अ्रविकार नहीं है। 


सकती हैँ । (यहां सवो च्च इच्छा से अभिप्राय लोकमत से ::)। शासन परवश 

हैँ । वह जनसम्मति के अधीन है । छप्षो शासन की श्राधीनता भ्थवा परवशता 

निम्नलिखित बातों से स्थापित करता है-- 

(१) सामयिक सभाओं में एकन्रित होकर लोग इस प्रइन का तिर्णाय करें 
कि क्‍या वर्तमान शासन प्रणाली प्रचलित रखी जाय ? 

(२) सामयिक सभाश्रों में एकन्नित हाकर लोग इस प्रश्न का निर्शाय करें 
कि यदि वर्तमान शासन प्रणाजी प्रचलित रखनी है तो क्या वर्तमान 
व्यक्ति शासन कार्य करते रहें ? 
शासन के कृत्य तथा अ्रधिकारों के बिषय में भी तीनों लेश्षकों के 

विचार भिन्न हें। हॉब्ज के अनुबन्ध ने संपूर्ण श्रधिकार शासव को सौंप दिय 

हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार शारान ही सो च्चयता है। एक स्वेच्छाचारी 
सम्राट में शासत की सम्पूर्ण शक्ति विद्यमान है। लॉक शासन को 
परिमित अधिकार देता है। लॉक के सामाजिक अनवन्ध के अनुसार लोग 
केवल उतने ही प्राकृतिक अश्रधिकारों का समर्पण करते है जितने नागरिक 
समाज के हितों को सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक हैं। लॉक शासन के 
विधान निर्माण सम्बन्धी तथा कार्यकारिणी संबंधी कार्यों में भी भेद प्रकट 
करता है । वह इन दोनों के पृथक्ृत्व का समर्थन करता है । हॉँड्ज का यह 
विचार नहीं है । वह व्यवस्थापिका को शासन का सर्व श्रेष्ठ भाग समझता 
। वह सुरक्षा तथा व्यवस्था को बड़ा महत्व देता हैं। लॉक का कथन है कि 
शासन का कार्य केवल शांति तथा व्यवस्था स्थापित रखना ही नहीं है, शाप्तन 
का काय राज्य करना भी हू राजा को प्रजा के हित के लिये शासन करना 
चाहिये । हे 
रूसो का विचार है कि शासन का कार्य केवल प्रबन्ध करत। ही है। 
विधान-निर्माण का कार्य केवल सवाच्चिसताधारी लोगों को ही करना 
चाहिये । यदि शासन यह काम करने लगे तो जनता के हाथ से अपने 
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विधानों को स्वयं बनाने का अधिकार छित जायगा। ऐसा करने में लोगों 
की सवा च्चसत्ता का ह्वास होगा अतः सवा च्वसत्ताधारी लोगों को विधान- 
निर्माण के अतिरिक्‍त शअ्रन्‍्य कोई कार्य नहीं करना चाहिये। विधान निर्माणण 
का तत्व 'इच्छा' है और इच्छा कन्नी परिवर्तित नहीं हो सकती श्रोर व उसका 
प्रतिनिधित्व ही हो सकता है| इसी झाधार पर रूसो प्रतिनिधिक शासन का 
विरोध करता है और प्रत्यक्ष जनतन्त्र भासन-प्रणाली का समर्थन करता हैं । 
वह ऐसी शासन प्रणाली के पक्ष में हैं जैसी प्राचीनकाल में यूतान के छोटे 
छोटे नगर राज्यों ४ प्रचलित थी ! उसका कथन है कि “क्योंकि सवा उचसत्ता 
अहस्तान्तरकरणीय है इसल्लिये बह प्रतिनिध्यात्मक वहीं हो सकती। वास्तव 
में वह लोकेच्छा में स्थित है और इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता 
चाहे वह एक की इच्छा हो सकती है या हसरे कीं दोनों के वीच में होने की 
उसकी संभावना नहीं है । अ्रतः लोगों के प्रतिनिधि न तो वास्तव में प्रतिनिधि 
हैं, और न वे प्रतिनिधि हो सकते हूँ | _ 

रूसो के मतानसार राजनैतिक संस्था की एक इच्छा होती है उस्त 
इच्छा को कार्य कारिणी सत्ता कार्य रूप से परिणत करती है-। इस का यह 
 भ्मभिप्राय बही समझना चाहिये कि कार्य कारिणी की निजी कोई इच्छा ही 
नहीं होती । अत्येक देश में कार्यक्रारिणी को विशेष विवेकाधीन अधिकार 
प्राप्त होते हैं! रूसो के सामाजिक अ्रनुबन्ध द्वारा कार्यकारिणी को लोकेच्छा 
में भी साभेदारी प्राप्त है। श्रथवा यों कह सकते हें कि रूसो के अ्नुबन्ध के 
अनुसार लोग केवल विधान निर्माण का ही कार्य नहीं करते बल्कि उन्हें यह 
कहने का भी अधिकार प्राप्त है कि ये विधान किस प्रकार कार्यान्वित किये 
जाने चाहिये, और किन व्यवितयों हारा ये कार्यान्वित किये जाने चाहिये । 
इस प्रकार वें धपनी इच्छाग्रों के कार्यान्वित करने के काये में भी साफोदार 
हैं । इच्छा करना और इच्छा को कार्याग्वित करना इन दोनों में सैद्धान्तिक 
भेद अवश्य है परन्तु यह भेद स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता । 
कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका थें पेंद है परन्तु जिस प्रकार रूसो कार्य- 
कारिणी को एक अधीनस्थ स्थान में प्रेषित करता है, ऐसा हम नहीं कर 
सकते । रूसो विधान निर्माण करने वाल्ली लोकसत्ता और कार्यकारिणी 
लोकसत्ता में भी विभेद करता है। झसो के मतानुसार विधान निर्माण 
करने वाली तोकसत्ता और कार्य कारिणी अर्थात्‌ शासन में यह भेद 
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है कि विधान निर्माण करने वाली लोकरात्ता का सम्बन्ध कार्यों से हें और 
कार्यकारिणी का संबंध विशिष्ट कार्यों से होना चाहिये। साधारण और 
विशिष्ट कार्यों में भेद प्रवाट करणा बड़ा कठिन हे | यदि यह कहा जाय कि 
साधारण कार्यों से अभिप्राय उन कार्यो से है जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण समुदाय 
से है और विशिष्ट कार्यों से श्रभिप्राय उन कायों से है जिनका सम्बन्ध किसी 
विशेष वर्ग अथवा व्यक्ति से हैं तो भी इस का श्रर्थ स्पष्ट नहीं होता है। 
वर्तमान समय में राज्य का प्रत्येक विधान किसी विशेष उद्देश्य के लिये बनाया 
जाता है। कदाचित्‌ ही कोई ऐसा विधान होता होगा जिस का सम्बन्ध 
सामान्य तथा सम्पूर्गा जनसम॒दाय से हो । यदि रूसो का यह विभेद मान लिया 
जाय तो व्यवहार में शासन ही सब डिधानों को बनाने लगेगा । तब वह 
अ्र्रीनस्थ संस्था होने के बजाय स्वयं सो ज्चप्त्ता बत जायेगा । 
५--व्यक्तिगत स्वतत्त्रता तथा ग्रधिकार सिद्धान्त-- हाव्ज वैधानिक 
अधिकार सिद्धान्त को मानता है । लॉक नेसगिक अधिकार सिद्धान्त #ॉ 
समथन करता हैँ । रूसो के मतानसार समाज की सदस्यता की दशा में ही 
सनृष्य को अधिकार प्राप्त होते हैं अतः रूसो श्रादर्शवादी श्रधिकार सिद्धान्त 
को मानता है । हॉब्ज के सामाजिक अनबन्ध के श्रनसार प्रजा को केबल वे 
प्रधिकार प्राप्त हैं जो उसे विधान द्वारा प्रदान किये गये हें । प्रजा को बेवल 
वही चेसगिक अधिकार प्राप्त हें जो विधान द्वारा वर्जित नहीं हैं। परन्तु 
ऊपर बताया जा च॒का हूँ कि हाब्ज के अ्नृवन्ध के अनार मनष्य को अपने 
जीवन को सुरक्षित रखने का तेसमिक श्रधिकार प्राप्त है। मनुष्य के इस 
अधिकार पर शासन का वैधा।भिक अधिकार नहीं है | इसक्रा यह श्रभिप्राय 
नहीं है कि राजा भनुष्य के जीवन पर कोई अधिकार नहीं रखता है। राजा 
का वास्तव में लोमों के जीवन और पत्य दोनों पर श्रधिकार हें । राजा जब 
चाह अपनी स्वेच्छा से लोगों की स्वतत्त्रता को परिमित कर सकता है और 
उसमे हस्तक्षेप कर सकता हूँ । जहां पर मनुष्यों के कार्यों के लिये कोई 
विधान नहीं हे वहां मनुष्यों को कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। इसका 
यह प्रयोजन है कि शासनाधिकार और स्वतन्त्रता ये दोनों विपरीत बातें हैं । 
जहाँ स्वतन्त्रता हुं वहाँ शासन का अधिकार नहीं है और जहां शासन का 
प्रधिकार है वहां स्वतन्त्रता नहीं है। हॉब्ज का विचार है कि राजा की 
भ्राज्ञा की कोई सीमा नहीं है । राजा का अधिकार क्षेत्र परिमित 
तहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि एक सीमा ऐसी है जहां राजा 
को श्राज्ञा का व्यक्तिगत उल्लंघन हो सकता है । सवोच्चसत्ता 


कह शा 


न कु ,तव 00% 
लय 44 


सामाजिक-श्रनुबन्ध सिद्धान्त २२९ 


की स्थापता मनुष्य वी प्रसुन्नता तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिये 
हुई है । हाब्ज के श्नुवन्ध का श्रभिप्राय ही यह है श्रतः यदि राजा मनुष्य के 
जीवन पर आधात अथवा झाक्रमण करता है तो मनृष्य के आज्ञा पालन के 
कतंव्य का अन्त हो जाता है। फिर वह झाज्ञा पालन करने के लिये बाध्य 
नहीं रहता । इस बात में विरोधाभास! का दोष है। हाब्ज का यह मत 
मात लिया जाय तो किसी मनृष्य को यदि नन्‍्यायपूर्वक प्राणृदण्ड दिया जाय 
तब भी वह मनष्य श्रपने जीवन की रक्षा करने के लिये सब प्रकार के प्रयत्व 
करने का अधिकारी है। शअ्रर्थात्‌ जब मनुष्य के जीवन पर राजा गाक्रमण 
करता है ( चाहे वह व्याययुकत्त ही क्‍यों न हों ) तो मनुष्य श्रपनें जीवन 
की रक्षा करने के लिये प्रत्येक कार्य करने का अधिकारी है। उसका यह 
प्रधिकार नेसगिक है। उसने अनुवन्ध द्वारा इस अधिकार का आत्म समपंण 
नहीं किया है । दूसरे के जीवन में मनृष्य केवल हस्तक्षेप कर सकता है, बाधा 
डाल सकता है श्रौर कुछ नहीं कर सकता । इसीलिये यह बात विरोधाभास- 
युक्त है । कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ हें जिनमें मनृष्य सेनिक बचने के लिये 
मना कर सकता है क्योंकि प्रनृबन्ध तो मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिये 
बनाया छा है न कि उसे संकट में डालने के लिये । यदि राजा युद्ध के लिये 
सैनिकों की भर्ती करता है तो लोगों का भर्ती होता उनकी इच्छा पर निर्भर 
हैं। राजा इस कार्य के लिये उन्हें बाध्य नहीं कर सकता । यदि राजा किसी 
सेनिक को झड़ने के लिये युद्ध में भेजे तो सेचिक उसकी श्राज्ञा का उल्लंघन 
कर सकता है क्‍योंकि राजा तो मतृष्य के जीवन की रक्षा करने के लिये है न 
कि उन्हें युद्ध में भेजकर उनके जीवन को संकट में डालने के लिये। यदि 
राजा व्यक्तिगत जीवन की रक्षा नहीं कर सकता; यदि वह मनुष्यों 
की रक्षा करने के लिये उचित व्यवस्था स्थापित करने की योग्यता नहीं 
रखता हे तो अनुबन्ध का शअ्रन्त हो जाता है, भ्रनुबन्ध टूठ जाता है 
ओर लोगों को राजा की श्राज्ञा का उल्लंघन करनते का पूर्ण अधिकार 
प्राप्त है। इस बातों के अतिरिक्त अन्य सब बातों में राजा का लोगों ु 
पर पूर्ण अधिकार हैँ । राजा की सत्ता श्रत्य सब बातों पूर्ण है और वह 
पूर्ण स्वेच्छाचारी है! यह हाब्ज का मत है या उसके मत से यह परिणाम 
निकलता है। 

लॉक का मत है कि शासन शासितों की सहमति पर निर्भर है। एक 
व्यक्ति को वह सब अधिकार प्राप्त हें जिनका उसने राज्य को समर्पण नहीं 
किया हैँ। राज्य को स्थापना मनुष्यों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने 
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के' लिये हुई है ! परन्तु लॉक ने जनसाधारण के अधिकारों की परिभाषा इस 
प्रकार की है कि यदि उनकी गणना की जाय तो वे नहीं के बराबर प्रतीत 
होंगे 

झूसो के सामाजिक श्रनयन्ध के अनुसार प्रत्येक व्यगित राजनैतिक 
ग्रवस्था में उतना ही स्वतस्त्र 7 जितगा बहू सेसमिक अथवा प्राकृतिक अ्रवरथा 
में था, क्योंकि वह अपने अ्रधिकार किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सौंपता है । 
वह अपने अधिकार स्वयं को तथा जिस राजनंतिक समुदाय को बह रथापित 
करता है उसके अन्य व्यवितयों को सॉंपता हो। रूसो कहता है कि समस्या 
तो “एक ऐसी समाण की खोज करना है जो अ्रपत्ती सामुदायग्रिक शत से 
समाज के प्रत्येक सदस्य के शरीर तथा सम्पत्ति की रक्षा करेगी और जिस 
(समाज) में व्यक्ति सब के साथ संयक्‍त होकर भी केयल स्थयं अपनी ही 
व्यक्तिगत श्राज्ञा का पालन करेगा श्रौर पहले की भांति स्वतन्त भी रहेगा । 
इस समस्या का हल रूसो एक ऐसे सामाजिक - अनुबन्ध में पाता हैं जिसके 
अनुत्तार १हममें से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को तथा अपने संपूर्ण वेयय्तिक अ्धि- 
कारों को मिलाकर एक लोकेच्छा रूपी सर्वोक््चसत्ता को दोप देता है और 
(वे ही) हमको व्यत्ितिगत रूप (जो संपूर्ण समह दा एक अविभाज्यु रवरूण 
हैं ) में प्राप्त होते हैं ”। इस प्रकार झसो से रामाजिक अनुयन्‍्ध के अनुसार 
नागरिक अवस्था में मनुष्य एक स्वतन्त्र व्यवित हे। जितने प्रतिबन्ध नागरिक 
श्रवस्था में व्यक्ति पर हें वे सब उसने स्वयं ही अपने ऊपर लगाये हें किसी 
दूसरे ने नहीं । वह स्वयमारोपित विधान की श्राज्ञा प्रालन करता हैं और ऐसा 
करने में उसकी स्वतन्त्रता का ह्वाप्त नहीं होता है । “जो विधान स्वयं हमने 
अपने लिये निर्धारित किया है उसका पालन करना स्वतन्त्रता है ” । इससे 
स्पष्ट हे कि रूसो के मतानूसार पूर्ण जनतन्त्र का श्रर्थ ही पर्ग स्वतन्त्रता हे 
इस सिद्धान्त को स्थापित करने में रूसो ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया 
कि इस प्रकार की शासन-प्रणाली में बहुमत के अत्याचार की संभावता है । 
आधुनिक जनतस्त्रीय शासनों में इस दोष का होना जेम्स स्टुआर्ट मिल ने 
भी संभव बतलाया है। लोकेच्छा को मानने श्लौर उसके परिणाम स्वरूप 
स्वतंत्र होने के लिग्रे व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है” रूसो के इस 
सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप यह हो जायगा कि व्यक्ति को बहुमत की स्वे- 
च्छाचारिता के सामने सिर भुकाना होगा । इसका श्रर्थ वास्तव में “व्यक्ति 
पर बहुमत का शअत्याचार हु” । इस सिद्धान्त के विरोध में कुछ भी कहा जाय 
किन्तु इतना श्रवश्य सत्य है कि रूसो का सिद्धान्त सर्वेश्रेष्ठ तथा कार्यान्वित 
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करने योग्य है। जैसे राज्य की रूसो स्थापना करता है उसमें मनुष्य के व्यक्तिगत 
अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सकते हैं और व्यक्तिगत कर्तव्यों का 
पालन भी भली प्रकार हो सकता हैँ। इस प्रणाली से अ्रधिक श्रेष्ठ भ्रन्‍्य 
कोई शासन-प्रणाली नहीं है जिसमें इतनी अधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो सकती है । 

तीनों के सिद्धांतों की श्रालोचचना--हॉब्ज न्यायशास्त्र का बड़ा विद्यान-? 
पंडित था। उसने अपने समाजिक अ्रनुबन्ध सिद्धांत को बड़ी चतुराई से 
स्थापित किया है । उसने इसके प्रतिपादन में तकंशास्त्र के नियमों से काम 
लिया है। उसने अपने निष्कर्षों को उचित तक्नों से सिद्ध किया है। उसने 
राजशास्त्र में एक नवीन सिद्धान्त को जन्म दिया वहु॒ सिद्धान्त हैँ “वंधानिक 
प्रभुता का सिद्धान्त” । हॉब्ज के इस सिद्धान्त में एक बड़ा भारी दोष यह 
है कि वह भ्पनी वैधानिक प्रभुता की कम्मी को राजनेतिक प्रभृता से पूर्ण 
नहीं करता । इसका तात्पयं यह हे क्रि उसका वेधानिक राजा सामान्य इच्छा 
भ्रथवा जनसम्मति से पूर्ण स्वतन्त्र हैं। श्राधुनिक काल के राजशास्त्रवेत्ता 
वैधानिक प्रभुता के साथ साथ लोकेच्छा को भी स्थान देते हें । इत लोगों का 
सत हे कि वैधानिक प्रभुता का आधार लोकेच्छा है और वैभ्ानिक प्रभुता से 
बड़ी राजनैतिक प्रभता है। लोकेच्छा ही राजनेतिक प्रभुता हैँ । हॉब्ज के 
मतानुसार वेधानिक प्रभुता और राजनैतिक प्रभुता एक ही बात है। वह इन 
दोनों में कोई भेद वहीं समझता है। बेधानिक प्रभुता को वह राज्य की 
इच्छा समझता है शोर राज्य की इच्छा को ही वह वास्तविक सर्वोच्चसत्ता 
* समझता है| हॉब्ज ने इस प्रकार की समानता स्थापित करके राज्य और 
'शासन के भेद को भ्रमपूर्णां कर दिया हेँ। वहु राज्य और शासन को एक 
ही बात समझता है परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है । राज्य और 
शासन की समानता स्थापित करने के कारण ही उसने यह मत प्रकट किया 
है कि शासन का शअ्रन्त होने पर राज्य का अन्त हो जाता है और मनुष्यों का 
राजनेतिक समाज प्राकृतिक अवस्था की अ्राजक दशा में परिवर्तित हो जाता 
है। राजा की मृत्यु पर राज्य का अन्त हो जाता है यह उसके प्विद्धान्त का 
परिणाम निकलता है । | 

हॉब्ज के मतानूसार मनुष्यों को व्यक्तिगत स्वतन्तता का प्रश्न ही 
नहीं उठता उसने प्रत्येक व्यक्ति को राजा की दया पर छोड़ रखा है । कोई 
मनुष्य राजा का विरोध नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यवित को राजा के अत्था- 
चार उस समय तक सहन करने चाहिये जब तक व्यजितगत जीवन संकट में ने 
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पड़े । व्यक्ति को राजा का विरोध करने का अधिकार उसी समय हैँ जब वह 
समभाता है कि अ्रव उप्तको अपने जीवन वा भय हैँ । जीवन का भय उपस्थित 
होने पर वह राजा की आज्ञा का उस्लंबव कर सकता £। अन्यथा नहीं । 
साधारणतया व्यवित के अधिकारों के कप का यह विचार है कि जब 
राजा प्रजा पर अत्याचार श्रववा उसके साथ अन्याय करे तो प्रजा को उसका 
विरोध करने का पूर्ण श्रधिकार है। हाँव्ज भी इस बात को मानता है 
परन्तु एक विशेष सीमा पर पहुँच ऋर । जब तक जीवत का भय उपस्थित न 
हो हॉब्ज के मतातृसार राजा का विरोध करना अपराध हे। हॉब्ज प्रजा को 
शीघ्र विरोध करने की साज्ञा रेप में उय्ाएसल स्वता है । बह स्पष्ठ कहता है 
कि प्रत्येक राजभक्त व्यक्त को राजा का विरोध करने से पूर्व स्वयं से यह 
प्रश्न वृद्धना चाहिये कि “क्या ऐसी स्थिति हो गई है कि गुह-्युद्ध श्रारम्भ 
करके मराजकता की स्थिति स्वापत की या सकती, 2.7 “क्या ऐसा करना _ 
बद्धिमानी होगी ? उसका विचार है कि जब कभी शासन का विरोध किंया 
जायगा उसका परिणाम गृह-युद्ध ही होगा, लोगों में व्यवस्था स्थापित नहीं 
रह सकती । जहां एक बार शासन का विरोध आरम्भ हश्रा फिर उसके परि- 
णाम पर लोगों का काब नहों रहता। कोई नहीं कह सकता कि इस विरोध 
का अन्तिम परिणाम क्या होगा और यह विरोध कहां जाकर रुकेंगा | अ्रत: 
हॉब्ज का मत है कि यह आवश्यक नहीं है कि शासत वास्तव में न्यायपूर्ण ही 
हो परन्तु शासत का दृढ़ होना अत्यन्त झावश्यक है । अराजकता अथवा 
वद्रोह की अपेक्षा दढ़ शासत सद्य है । शासन की ज्यादती को सहन किया जा 
सकता हू परन्तु अराजकता को नहीं | शांति तथा सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित 
रखने के लिये यदि शासन कुछ अन्याय भी करे तो जनता को सहन करता 
चाहिये क्‍योंकि शासत का विरोध करने से शासन की शक्षित का ह्वास 
होता है । 

हॉब्जन का यह विचार कि मनष्य वास्तव में स्वार्थी है, मनष्य के सब 
कार्य स्वार्थंभावना द्वारा ही किये जातें हैं और विशेष कर मनुष्य की व्यविति- 
गत दुःप सुख की भावना ही उससे प्रत्येक कार्य कराती है, यक्तिसंगत नहीं 
प्रतीत होता । मनोव॑न्ञानिक दृष्टि से भी इस विचार की पुष्ठि नहीं होती है । 
प्लेटो का विचार है कि मनुष्य आत्म-निर्भर नहीं है, उरो अपनी झावश्यक- 
ताशभों को पूर्ण करने के लिये समाज में रहना आवश्यक है। समाज से पृथक्‌ 
होकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता | उसका जीवन मनुष्य-समाज से संबद्ध 
है । हॉब्ज के मतानुसार मनुष्यों को समाज में बांधने वाला केवल एक ही 
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कारण हे और वह हैँ अराजकता का सामान्य मय । इस भय के कारण 
सम्राट्‌ को उसने समाज से पृथक्‌ रखा है। समाज के नागरिक संगठन में 
सम्राट सम्मिलित नहीं है । ह 

हॉब्ज की यह धारणा है कि राजा लोगों का प्रतिनिधि है परन्तु हॉम्ज 
के प्रतिनिधि! शब्द के ग्र्थ में और जनप्ताधारण के अतिनिधि' शब्द के 
अर्थ में भेद है । हम लोगों के 'प्रतिनिधि' शब्द का ग्र्य यह है कि हमारा 
प्रतिनिधि! हमारी इच्छा के ग्रनुसार कार्य करेगा। जो प्रतिनिधि की सम्मत्ति 
का अनुरूप होगी। परन्तु हाब्ज के प्रतिनिधि के लिये यह आवश्यक नहीं है 
कि वह वास्तव में जनसाधारण के हित के ही कार्य करें!। उसकी सम्पति 
जनसाधारण की सम्मति से भिन्न हो सकती है । हॉब्ज का राजा विधान 
निर्माता है। वह विधान से ऊपर है परन्तु इस राजा और जनता के बीच 
कोई ऐसों अ्रनुवस्ध नहीं है जिससे जनता को राजा से सदैव पूर्ण स्याय मिल 
सके । एक वार गअनुबन्ध हारा राजा बना तो दिया है परन्तु उसकी शक्ति 
पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। आधुनिक काल में इस प्रकार का 
स्वेखाचारी शासक कभी सहद्य नहीं हो सकता । 

प्र तिनि धिकशासन का मूलभूत नियम यह है कि वह लोकमत के 
अनुसार कार्य करता है श्र लोकहित के लिये ही कार्य करता है । चाहे यह 
शासक ऐन्टोनाइनस (2/00॥68) के शासन से समान एक-सत्तात्मक हो, 
चाहे इंगलेंड की पालियामेंट के समान अप्रत्यक्ष जनतन्त्र हो और चाहे 
स्विटजरलेड के कुछ कंन्टनों के समान प्रत्यक्ष जनतन्त्र शासन हो । परन्तु यह 
बात हॉब्ज के प्रतिनिधिक शाप्तन में उपलब्ध नहीं है ।.. 

लॉक स्तुग्नत क्रान्ति का दाशनिक्र हैं। ऐतिहासिक -दृष्टि से उसका 
“सैकन्ड ट्वीटिज़ श्रॉन सिविल गवनेमेंट” नाम का ग्रन्थ बहुत महत्व रखता 
है । इस ग्रन्थ में स्तु्नत-क्रान्ति के समय की इंगलैण्ड की दशा का पूर्णारूप से 
चित्रण किया गया है । इस ग्रन्थ में उसने लिखा है कि शासन का कार्य केवल 
लोगों की आवश्यकताम्नों की पूर्ति करना ही होना चाहिये। हॉब्ज का मत 
है कि शासन का कार्य केवल शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित रखना ही है और 
कुछ नहीं । लॉक का मत है कि शासन का कार्य केवल शान्ति तथा व्यवस्था 
स्थापित करना ही नहीं हैं बल्कि भली प्रकार शासन करना भी है। राजा 
को प्रजा के हित के लिये शासत करना चाहिये। लॉक राजतैतिक सर्वोच्चसत्ता 
के पक्ष में है वह वेधानिक सवों च्चसत्ता के पक्ष में नहीं हैं । इस विषय में 
हॉब्ज और लॉक के भेद को गिलक्रिस्ट ने इस प्रकार वर्णुत किया हैं “राज- 


| हे कि शुद्धेच्छा में “करना चाहिये” यह भाव होता है । क 
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' नैतिक प्रभुता की शक्ति को न मानते हुए हॉब्ज ने वैधानिक प्रभता का 


विद्धान्त स्थापित किया हैं और लॉकु राजनतक प्रगता को दापरित को भावता 
है परन्तु बधानिक प्रभुता को नहीं मानता 

रूसो के सामाजिक अनुवन्ध में एक विशेष बात यह है कि उसके 
विचार बहधा अनबन्ध की सीमा को पार करक्र उसके बाहर हो जाने है 
इसका भ्रश्मिप्राय यह है कि जो भाव उसके सामाजिक अनबन्ध का है उससे कहीं 

छा भाव स्वयं रूसो का हैं हाव्ज के सामाजिक ग्रनवन्ध से सर्वोच्चिसत्ता के 

विचार लेता है । उसके अनवन्ध की प्रमता हाव्ज के अनवन्ब की प्रसभता के समान 
श्रविभाज्य, अ्रहस्तान्तरकरणीय ओर स्वेच्छाचारी लॉक के अनबन्ध से 
रूसो लोकहित सम्बन्धी यह विचार लंता हैँ कि ग्रच्छा शासन बढ़ी है जो 
लोकहित का कार्य करे। इस प्रकार रूसो, हाब्ज ग्रौर लॉक के विचारों को 
मिलाकर एक नवीन सर्वोच्चरात्ा स्थापित करता हैं। इस प्रकार रूपों की 
लोकेच्छा की उत्पत्ति होती हैं । रूसो केवल लोकहिल तक ही उस लोके् 
को सीमित नहीं रखता है । वह उसमें एक और नवीन भाव उत्पन्न करता 
हैं । यह नवीन भाव हूं जनतन्त्र का। अर्थात्‌ सो च्चसत्ता वह सथ लोगों के 
हाथ में रखता है । इस प्रकार रूसो एक वास्तविक जनतन्त्रीयब्शासन की 
स्थापता करता है श्र अपने सामाजिक अनुबन्ध द्वारा उसकी पुष्टि 
करता है । 

रूसो की 'लोकेच्छा' ((उाहावां एत])--हसो की लोकेच्छा को 
समभने के लिय यह श्रावश्यक हैं कि पहले इसके श्रतिरिकत गअ्रम्य दो प्रकार 
की इच्छाओं को मन्नी प्रकार समझ लिया जाय । एक 9008] ए जिसे 
हम केवल “इच्छा” कहेंगे | दूसरी 768] शा जिसे हम घुद्ध-इच्छा के 


// भीम से सम्बोधित करेंगे । ऐल० टी० हावहाउसप्त ने श्रपती “मेटा फिजीकल थ्यौरी 
आ्राफ दी स्टेट” नामक पुस्तक में लिखा है कि 'इच्छा' और 'गद्ध-इच्छा' में 


कोई भेद नहीं हे “जो इच्छा है वही शुद्ध-इच्छा है, जो शद्ध-इच्छा है वही 


इच्छा है ।” जो लोग इच्छा ओर शुद्ध-इच्छा में भेद मानते हें उनका कथन 
तेंव्य बुद्धि ही इसकी 
जन्मदात्री होती हूँ। जब स्वार्थ इसका रूप विकृृत कर देता है तब यह कोरी 
इच्छा या वासना रह जाती हूँ । इस इच्छा में स्वार्थ की भावना का सम्मिश्नण 
है। इच्छा अस्थिर है, स्थिर नहीं है । इच्छा में क्षण क्षण परिवर्तन होता 
हहता हू। इस इच्छा का संचालन कुसंकल्प और सुसंकल्पों द्वारा होता र 


है, मनुष्य बहुधा इस इच्छा का दास होता है । कभी कभी इस इच्छा का 
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इतना प्राबल्य होता है कि उसको रोका नहीं जा सकता । ऐसी इच्छा के : 
आ्राधीन मनुष्य कभी ऐसे कार्य कर डालता है जिनके कारण उसे संसार में 
बड़ा लज्जित होना पड़ता है | भिन्न भिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों द्वारा इसका 
संचालन होने करे कारण यह अस्थिर हे और परिवत्तंवशील हे । इस इच्छा का 
मनुष्य समाज से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह व्यक्तिगत इच्छा है । 

बोसाँके (30537006[) तथा अन्य आदर्शवादी दार्शनिक इच्छा 
ओर शुद्ध-इच्छा में भेद मानते हैं । इन लोगों का मत है कि शुद्ध-इच्छा वह 
इच्छा हे जिसमें स्वाय॑ का भाव नहीं है । स्वार्यरहित इच्छा ही शुद्ध-इच्छा हे, 
शुद्ध-च्छा स्थायी इच्छा है । इस इच्छा में परिवर्तन नहीं होता है । यह सदा 
एक रस रहती है। मनृष्य की इच्छा का घुद्ध -इच्छा द्वारा संचालन हाता है। 
“इच्छा शुक्ध-इच्छा के आबीन है । इस शुद्ध इच्छा-द्वारा मनृप्य को स्थायीतुष्टि 
प्राप्त होती है । शुद्ध-इच्छा से मनष्य को सुख और संतोष प्राप्त होता हैं । 
मनुष्य की अ्रभिलाषाम्रों की पूर्ति ये शुद्ध-इच्छा का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इस इच्छा का सम्बन्ध परमार्थ से है । यह इच्छा युक्तियक्त इच्छा हैं। यह 
मनुष्य में सदेव नहीं रहती है और न पूर्श रूप से किसी व्यक्ति में कभी विद्यमान 
होती है । इसी शुद्ध-इच्छा द्वारा एक व्यक्ति समाज के साथ सम्बद्ध होता 
है। यह इच्छो किसी न किसी परिमाणा में प्रत्येक नागरिकर्स़ें विद्यमाव है। इस 
इच्छा का उद्देश्य परमार्थ और लोकोप॒कार है । एक साधारण मनुष्य में दोनों 
प्रकार की इच्छाएँ होतो हें । प्रत्येक मनष्य में साधारणतया इच्छा की गपेक्षा 
शुद्ध-इच्छा अधिक मात्रा में होती है । शुद्ध-इच्छा वास्तविक इच्छा है । यही 
श्रेष्ठ इच्छा है । इसी शुद्ध-इच्छा के आधार पर दाशंनिकों ने लोकेच्छा का 
सिद्धान्त स्थापित किया है । लोकेच्छा की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते 
समाज की स्थापना हुई है । बोसाँके ते लोकेच्छा की परिभाषा इस प्रकार की 
है लोकेच्छा “सम्पुर्ण जनसमाज की सामहिक इच्छा श्रथवा सर्वताधारण का _ 
कल्याण करने वाली व्यक्तिगत इच्छ झय ः परह हैं।” लोकेच्छा रूसो के 
सामाजिक अनुबन्ध सिद्धान्त की आ्राधार-शिला हे । लोकेच्छा के 'लोक' शब्द 
से रूसो के दो अभिप्राय हैं । एक तो इच्छा करते वालों की सुंख्या दूसरा 
सर्वेताधारण का हित अ्रधिक महत्वपूर्ण है। वह कहता कि मतदाताश्रों क॑ 
संख्या की श्रपेक्षा लोगों को परस्पर संगठित करने वाला सर्वसाधारण हित करने वाला सर्वसाधारण हित 
लोकेचछा है । रूसो ने मतदाताश्रों की संख्या की अपेक्षा लोकहित पर श्रधिक 
जोर दिया हैं और लोकहित का ही लोकेच्छा से अधिक सम्बन्ध है |. 













् 


२३६ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


लोकेच्छा का अभिप्राय बहुमत अ्रथवा लोकमत नहीं है। लोकेच्छा 
का वास्तविक सम्बन्ध लोकहित से हैं । यदि अल्पसंख्यक लोकहित सम्बन्धी 
कार्य करते हे तो इस अल्पश्चंस्पयक ही को लोकेच्छा कहेंगे । यदि एक ही व्यवित 
लोकहित की बात करता है तो एक ही व्यक्ति का मत लोकेच्छा समझा 
जायगा । अ्रत: लोकेच्छा का भ्र्थ लोकमत अश्रथवा बहुमत ही नहीं समझना 
चाहिये । लोकेच्छा का वास्तविक सम्बन्ध लोकहित से है । यदि बहुमत में 
स्वार्थ की भलक है तो वह लोकेच्छा नहीं समका जा सकता । परन्तु धारणा 
यह है कि बहुधा बहुत से लोगों का मत एक अथवा श्रनेक के मत की अपेक्षा 
ठीक, उचित और श्रेष्ठ होता हैं इस्ीलियें साधारणुतया लोकेच्छा बहुमत 
ग्रथवा जनसम्मति के साथ सम्बद्ध है। साधारणतया एक जनतन्‍त्र शासन- 
प्रणाली में लोकेच्छा पूर्णारूप से प्रकट होती है और प्रत्यक्ष दिखाई देती है । 
परन्तु लोकेच्छा अप्रत्यक्ष रूप में राजतन्त्र श्रथवा कुलीनतन्त्र में भी विद्य- 
मान रह सकती है । के 

रूसो के मतानुसार एक समाज में 'सर्व सम्मति' (शांत ० 2) 
होती हैं । सर्वेसम्मति का अर्थ है समाज के सदस्यों की विशिष्ट इच्छाग्रों का 
सम्‌ह । समाज का प्रत्येक सदस्य लोकहित संबंधी प्रश्नों पड, अपने विशेष 
दृष्टिकोण के अनुसार विचार करता है । परन्तु एक श्रेष्ठ समाज में, जिसमें 
नागरिकता के भाव विद्यमान हैं, लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ एक दूसरे से 
टकरा कर स्वयं नष्ट हो जाते हैं और-ब्युद्ध-जनमत स्थापित हो जाता हूँ । 
इसी जनमत का नाम लोकेच्छा हे । अ्रतः सर्वेसम्मति से लोकेच्छा की उत्पत्ति 
होती है । लोकेच्छा द्वारा जो निर्णय होगा वह वास्तव में श्रेष्ठ और न्याय- 
यूक्‍त होगा । यह निर्णय एक आदर्श सम्मति के निर्णाय के-समान होगा । 
परस्पर वाद विवाद करके सब लोग लोकोपकारक निर्णंय पर पहुँचते हैं। 
ऐसा निर्णय सदेव टचित होगा। क्योंकि पारस्परिक वाद-विवाद से लोगों के 
विचारों की शूद्धि हो जाती है और यदि कोई स्वार्थ संबंधी दोष भी होता 
हु तो वह वादविवाद से निकल जाता है और इस प्रकार साधारणतया 
निर्णय ठीक ही होता हे । इसी प्रकार की लोकेच्छा को रूसो सर्वो- 
व्चसत्ता का व्यक्तरूप समभझता है। जब सव्ोच्चसत्ता| लोकहित का कार्य 
करती है तो वह अ्रपत्री लोकेच्छा का प्रयोग करती है। जब तक राज्य के 
विधान लोकहित का कार्य करते हे तब तक इन विधानों में लोकेच्छा का पुट 
विद्यमान रहता है । लोकेच्छा ही स्वराज्य का श्राधार तथा मूलतत्व है । जब 
तक लोकेच्छा कार्य करती रहती है प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रहने के लिये 
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श्र 


बाध्य किया जा सकता है | ऐसी दज्षा में एक व्यक्ति को गिरी अवस्था 
से उठाने के लिये उसे बाध्य किया जा सकता हैँ।एक व्यक्ति को 
यदि किसी की द्ासता में ही आनन्द मिलता है और स्वतन्त्रता के 
जीवन की अपेक्षा वह उस दासता के जीवर्न को अधिक श्रेष्ठ समझता है तो 
लोकेच्छा का सहारा लेकर उसे स्वतन्त्र होने के लिये बाध्य किया जा सकता 
है चाहे इस प्रकार जीवन व्यतीत करने में उसे उतना आनन्द न प्राप्त हो । 
इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अ्रज्ञानता के कारण किसी ऐसे स्थान पर' जाता 
है जहां उसके जीवन के लिये संकट है तो उसे बलपूर्वक ऐसा करने से वर्जित 
किया जा सकता हैं । 

लोकेच्छा के तीन विशेष लक्षण हें (१) ऐक्य, (२) चिरस्थिति 
झोर (३) उचित इच्छा । 

( १ ) ऐक्य--लोकेच्छा केवल एक होती हैं। यक्ति संगत होने के 
कारण उस्तकी विरोधो कोई लोकेच्छा नहीं होती । यदि कोई ऐसी 
इच्छा हो भी तो वह लोकेच्छा नहीं हो सकती लोकेच्छा कई प्रकार 
की हो सकती हूं किस्तु ये प्रकारान्तर उसके मूल स्वभाव के अन्तर्गत 
ही होंगे। लोकेच्छा “राष्ट्रीय चरित्र में ऐक्य स्थापित करती है और उस 
( ऐक्य ) को सुरक्षित रखती है और एक राज्य के नागरिकों में जैसे गणों 
को हम आशा रखते हूं वैसे ही सामान्य गुण उनमें उत्पन्न करती है 

( २) चिर-स्थिति--लोकेच्छा चिर॒स्थायी होती है। लोगों के 
उद्वेग और दुष्कल्पनाञश्रों का उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोकेच्छा 
लोगों के स्वभ्ञाव में बस जाती है और उनके चरित्र का एक भाग बन 
जाती है । 

(३) उचित-इच्छा--लोकेच्छा सदैव एक उचित इच्छा होती है। 
जेसा कि ऊपर वर्शान किया जा चुका है लोकेच्छा का संबंध लोक-हित से है । 
यह सदेव लोकोपकार की बात सोचती और करती है । यह इच्छा सर्वश्रेष्ठ 
होती है । इसमें स्वार्थ का लेशमात्र भी अंश नहीं होता । रूसो का विचार 
है कि कभी ऐसा हो सकता है कि लोकेच्छा कभी कोई दोपपूर्ण निर्णय 
करदे । ऐसा कार्य नेतिक दृष्टि से दूषित नहीं समझा जायगा। ऐसा भूल से 
ही हो सकता है जान बृककर कभो दोषपूर्ण निर्णय नहीं दिया जा सकता। 
लोकेच्छा सदव प्रत्येक कार्य में मनृष्य का पथ प्रदर्शन करती है श्रौर इस के 
ढरा मनुष्य स्देव ठोक कार्य करता है । किसी कार्य अथवा निर्णय में त्रुटि 
होने पर लोकेच्छा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।॥ लोकेच्छा सदेव ठीक 
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और श्रेष्ठ होती है । इतना श्रवश्य हो सकता है कि किसी विशेष अवसर पर 
लोकेच्छा का संचालन करने वाला बौद्धिक निर्णाण चटिपूर्ण हो । ऐसी अवस्था 
में लोकेच्छा का परिणाम चुटिपर्ण हो सकता है । 

क्रालोचना--कुछ लोगों का कथन हैँ कि लोकेच्छा बहुमत के अनुसार 
ही निर्धारित होनी चाहिये । लोकेच्छा का बहुमत से इतना संबंध नहीं है 
जितना लोकहित से है | लोकेच्छा का लोकहित से घनिप्ठ संबंध है । एक बार 
ऐसा संभव हो सकता है कि लोकेच्छा बहुमत की इच्छा नहों परन्तु यह 
आवश्यक है कि उसमें लोक हित का भाव अवद्य होता चाहिये । यदि श्रत्पमत में 
_लोकेच्छा पाई जाती हैं तो वह अल्पमत भी लोकहित का कार्य करेगा और 
इस प्रकार जनसाधा रण की भलाई का कार्य होगा और उसका प्रभाव बहुमत 
पर पड़ेगा । वास्तव में यह एक आदर्शवादी सिद्धान्त हैँ केवल काल्पनिक ही 
नहीं है । लोकेच्छा एक ऐसा आदर्श है जिसे पूरी तरह किसी राज्य में भी 
कार्यात्ित हुआ नहीं पाया जा सकता। हां, प्रत्येक्त जवत॑त्र राज्य में इस 
ग्रादर्श का व्यवहार में लाने का प्रयत्न अवश्य किया जाता हे 

कुछ लोगों का यह मत है कि लोकेच्छा के नाम से शासक बड़े बड़े 
प्रत्याचार कर सकते हैं | लोकेच्छा के सिद्धान्त द्वारा स्वेच्छाचारी मासन हो 
सकता है । इस सिद्धान्त का यह निष्कर्श कि प्रत्येक को स्वःन्त्र रहने”क लिये 
बाध्य किया जा सकता हैं, प्रनुचित है क्योंकि जहाँ बाध्य करना आरम्भ हो 
जाता है वहाँ स्वतन्त्रता किस प्रकार प्रयुकतत की जा सकती हैं ? इस प्रकार के 
आक्षेप देखने में तो युक्तिसंगत से प्रतीत हाते हैं और वास्तव में इस प्रकार के 
कार्य शासन कर सकता हैँ जिनसे लोगों की साधारण स्वतन्त्रता में बाधा 
पड़े | परन्तु इन दोषों को दूर किया जा सकता है। यदि इस प्रकार के दाष 
शासन में भ्राते हें तो रूमो का यह नियम कि समय-समय पर लोग एकत्रित 
होकर इस बात का निर्शाय करें कि कया इस प्रकार शासन प्रचलित रखा जाय 
अथवा इसमें कुछ परिवर्तेत की आवश्यकता है, इस प्रकार के दोषों को दूर 
करने भ्ौर शासन में उत्पन्न हुई कुरीतियों तथा भ्रष्टाचार को . दूर करने के 
लिये पर्याप्त हैं । रसो का कथन है कि शासक अ्रपनी प्रजा पर ऐसे बन्धन 
नहीं लगा सकता जो प्रजा के लिये हानिकारक हैं। न वह कभी ऐसा करने 
का विचार अपने मन में ला सकता हैं। रूसो के इस विचार स्ने स्पष्ट 
हैं कि लोकेच्छा सिद्धान्त द्वारा व्यक्तिगत नागरिक स्वतन्त्रता का ह्वास 
नहीं होता है । स्वतन्त्रता का अ्रभिप्राय केवल बन्धनों कान होना ही नहीं 
हू। राज्य के विरोधक विधानों से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का ह्वास नहीं होता 
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। कोल ((0]0) का कथन है कि “स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के 
लिये क्रित-कित विरोधक विवानों की ख्रावश्यकता है इप बात का निर्णय 
सदैव विशष वाद-विवाद द्वारा किया जायगा | प्रत्येक्त विषय का निर्णोय 
उसके महत्व पर निर्भर होगा और वास्तव में सवो च्चप्तता सर्वशक्तिमान्‌ 
होगी श्रौर वह सत्ता विवेकजन्य विधान ([.8छ ० #९8300) के 
आधीन होगी 

लोकेच्छा का सिद्धान्त लोक हित से सम्बद्ध है| लोकेच्छा द्वारा जो 
कार्य किये जायंगे वे सब लोकहित के लिये ही' होंगे । परन्तु जो लोग इस 
सिद्धान्त के विरोधी हैं उनका कथन हे कि लोकहिंत का विसुय करता बड़ा 
कठित है । बरे से ब्रा अत्याचारी स्वेच्छाचारी शासक लोकहित के नाम पर 
बरे से ब्रा अन्याय प्रजा पर कर सकता है। दूसरा श्राक्षेप वे यह भी करते 


४) 2 


हि ४, है. 
। 


ग्रमक कार्य का परिशाम लोकहिंत ही होगा । लोकऋह्ित तो परिशाम से छे 
ज्ञात हो सकता है । यदि वास्तव में उस्त विधान अथवा कार्य से सवेक्ाधारण 
हित हुआ है तो वह विधान अथवा काये ढक है अन्यथा वहीं । किन्तु 
परिणशाम"को देख कर लोकेच्छा का निर्णाय करना ठीक नहीं मालूम होता 
लोकेच्छा वही हैं जिसको बुद्धि ने लोकहितकारी समक्का हो, चाहे परिणाम 
कुछ भी हो । यदि इस दूसरे सिद्धान्त को मान लें तो यह कहा जा सकता है 
कि एक व्यक्ति या अल्पसंख्यकों की इच्छा की श्रपेक्षा बहुसंख्यकों को इच्छा 
में लोकेच्छा का अ्रधिक पुद' होगा । यह हो सकता हे कि बहुसंख्यकों की 
इच्छा केवल उन्हीं का सामूहिक स्वार्थ हो । इसलिये इस सम्बन्ध में निश्चय 
पूर्वक कोई सिद्धान्त नहीं किया जा सकता | केवल यही कहा जा सकता हैं कि 
बहुसंख्यकों की इच्छा अधिक्रतर अवसरों पर लोकेच्छा होगी | इसी विश्वास 
की नींव पर जनतंत्र राज्य तथा शासन का भव्य भवन खड़ा किया जा सकता हूं । 
कछ लोगों का यह विचार है कि यदि यह बात मात्र भी ली जाब 

कि लोकेच्छा में कभी त्रटि होती ही नहीं है और सदेव इसका रूप लोकहित 
चितन के पर्चात ही स्थिर होता हूँ तो इस बात को क्या श्रत्याभूति 
((प६॥8/८०७) है कि राज्य का शासन-कार्ये सदेव ठीक प्रक्वार से होता 
रहेगा और उसमें कभी कोई दोब नहीं उपस्थित होगा । इसके उत्तर में यह 
कहा जा सकता है कि यदि यह मात भी लिया जाय कि शासव से दोष आा 
सकते हैं तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सामान्य इच्छा दृषित हो गई 
है । सामान्य इच्छा दूषित नहीं हो सकती है। यदि शासत में दोष आये हैं 
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तो उन दोषों का तिरोध अ्रथवा शासन का सुधार लोकेच्छा द्वारा हो सकता 
हैं क्योंकि लोकेच्छा का उद्देश्य सदेव ही लोकहित होता हैँ । लोगों को अच्छी 
शिक्षा देकर और लोकमत का सुधार करके लोकेच्छा द्वारा शासन के दोषों 
को दूर किया जा सकता हूँ । 


लोकेच्छा के गुण--लोकेच्छा राजनैतिक कायों में पथ-प्रदर्शन का 
कार्य करती है, राज्यकायें में क्या साथ्य हे, यह निश्चित करती हैं ग्रौर विध्न- 
बाधाओं के आजाने पर,समाज तथा राज्य को इधर-उधर भटकने न देकर 
उन्हें निद्दितत दिशा में ले जाती है । 


लोकेच्छा में श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों की यह धारणा हे कि राज्य 
कैवल व्यवितयों की भीड़ नहीं है बल्कि उन व्यक्तियों का पारस्परिक पम्बन्ध, 
तथा राज्य से उनका वैसा ही सरोकार है जंसा किसी प्राणी के शरीर के 
अ्रवयवों का शरीर से होता है । शरीर के सब भ्रववव मिल कर शरीर का 
धारण, पोषण व रक्षा करते हैं और बदले में स्त्रय॑ पुष्ट बनते हें । यदि सब 
दरीर को सुख मिलता हैँ तो उसके अ्रवयव अ्नायास ही उस सुख में श्रपना 
भाग पा लेते हें। शरीर का सुख-दुख उसके श्रवयवों के सुख-दुख से पृथक 
नहीं वरन्‌ अविच्छिन्न रूप से बंधा हुआ' है । जो इच्छा शरीर की हे वही उसके 
विभिन्न श्रवयवों की है | यही बात राज्य में व्यक्तियों के लिये सत्यः हे, ऐसा 
इन लोगों का मत है । 


लोकेच्छा इस सिद्धान्त की सत्यता प्रकट करती है क्रि “शक्ति नहीं 
बल्कि इच्छा ही राज्य का आधार है” । लोकेच्छा की कत्पता में कहीं भी 
शक्ति का ऐसा प्रयोग नहीं हैं जहां ग्रत्पमतों के ऊपर अत्याचार का भाव 
हो । यदि अल्पमतों के विचार ठीक और श्रेष्ठ हैं तो वह आग्रह श्रौर वाद- 
विवाद द्वारा बहुमतों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैँ और लोकेच्छा का 
प्रयोजन सदा लोकोपकार है | यदि अ्रल्यमत वास्तव में ठीक हैं तो बहुमत को 
ये अपने मत का बना सकते हूं । 


लोकेच्छा-सिद्धान्त मनुष्यों को यह शिक्षा देता है कि 
राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और उसका आधार लोकेच्छा है। 
राज्य मनृष्य की स्वाभाविक आवश्यकता है । मनृष्यों की स्वाभाविक आ्रावश्य- 
कताओं की पूर्ति के लिये राज्य वास्तव में एक स्वाभाविक्त संस्था है। राज्य 
के बाहर रहकर मनुष्य की शारीरिक, बौद्धिक, और. प्राध्यात्मिक उन्नति वहीं 
हो सकती । कोल का कथन है कि “राज्य की स्थापना हम से इस बात की 
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प्रभियाचना करती है कि हम उसकी ग,्राज्ञा क्रा पालत करें क्योंकि वह हमारे - 
ही व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक विस्तृत रूप है ।* 


लोकेच्छा सिद्धान्त इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे लोकतन्‍्त्र 
का आधार दकित नहीं. है । श्र्थात्‌ जनतन्त्रीय शासन मे वल का प्रयोग नहीं 
किया जाता बल्कि सबकी सामहिक इच्छा से शासन किया जाता हूँ। सब 
लोगों की सामूहिक इच्छा ही लोकेच्छा है । जब यह काय रूप से व्यक्त होती 
है तो उसका स्वरूप जनतन्त्र में परिवर्तित हो जाता हैं ।, 


हम लोकेच्छा की प्राज्ञा का पालन इसलिये नहीं करते हैं कि वह 
शासक है और हम उसके श्राधीन है बल्कि इसलिये करते हैं कि हम इस बात 
को जानते हें कि यह लोकेच्छा हमारी व्यक्तिगत इच्छाश्रों का संयुक्त रूप है । 
हमारी इच्छा यही है कि अ्रमुक श्राज्ञा का पालन किया जाय क्योंकि एंसा 
करने में हमारा व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण हैं। 


कक 


विशेष अध्ययन के लिय दांखय 
जें० जे० रूसो--सोशल कॉन्ट्र कट 
लार्ड--ग्रिच्पिल्स आफ पोलिटिक्स 
जे० लॉक--सैकिएड ट्रीटिज आन पिविल गवनमैंट 
एस० लीकाक-ऐलीमेन्ट्स आफ पोलीटिकल साइ प 
सी० ई० ऐम० जोड--माडने पोलीटिकल थ्योरी 
ठी० हॉब्ज-लें वियिथन 
आर० एन० गिलकिस्ट--ग्रिंस्पिल्स आफ पोलीटिकल साहस 
श्रार० ऐस० गैटिल--इन्ट्रोडक्शन टू पौलीटिकल साहइ च 
जे० एन० गानेर--पौली टिकल साइ'स ऐस्ड गवनमेंन्ट 
बी० बोधांके--फिलापाफिकल ध्योरी आफ दी स्टेट 
कौटिश्य--अ्थ-शा स्त्र 
सहाभारत--शा न्ति-पर्व 


अध्याय € 
अधिकार 
जीवन के साथ ही अ्रधिकार की भावना का उदय हो जाता हैं। 


संसार में छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बढ़े तक में यह देखने में 
श्राता है कि वे कुछ वस्तुओ्रों को श्रपना स्वत्व॒ समभते हैं श्रौर उस स्वत्व 
के लिये अपने जीवन को बलिदान करने के लिये उद्यत हो जाते हैं। तनिक 
मधुमविखयों के छत्ते में हस्तक्षेत्र करके देखिये कि वे अपने प्रधिकार को सुरक्षित 
रखने के लिये क्या-क्या करती हैं ? एक कौए को पकड़ लीजिये और देखिये 
कि कितने कौए उस एक कौए की स्वतन्त्रता की रक्षा करते के लिये कितने 
प्रयत्न करते हैं ? एक बन्दर के बच्चे को श्राप पकड़ कर देखिये कि बन्दरों 
का समुदाय उस बच्चे की स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये क्यात्क्या करता 
है । श्राप किसी मनृष्य की कोई वस्तु बल पूर्वक लेने का प्रयत्न कीजिये, वह 
भी अपला अ्रधिकार किसी न किसी प्रकार प्रदर्शित करेगा और श्राषको अपने 
जीवन की रक्षा करता कठित हो जायगा। इन उदाहरणों में अधिकार' 
शब्द उस स्वार्थपूर्णा स्वामित्व के लिये प्रयुक्त हुआ है जो व्यत्रित या समूह की 
शारीरिक शक्ति पर निर्भर है | जो अ्रभिप्राय श्रंगरेजी शब्द 'राइट्स का हैँ 
वह इस अधिकार शब्द का नहीं है। समाज व राज्य में हम यह विचार नहीं 
करते हैं कि श्रमुक व्यक्ति या समुदाय कितना बलवान है और कितनी सम्पत्ति 
को अपने वश में रख सकता है | बरन वहाँ इसी बात पर दृष्टि रहती हैं 
कि सामाजिक या वैयक्तिक कल्याण के लिये किन-किन बातों की व्यवित को: 
सुविधायें प्राप्त रहें । इन सुविधाश्रों में जितना पुट नैतिकता का रहता हैं 
उतना स्वामित्व का नहीं। इसीलिये सामाजिक सुविधाओं को अंगरेजी में 
'राइट्स' शब्द से पुकारा जाता है । इन सुविधाओं में एक ऐसा सत्य निहित 
समझा जाता है जिसे सारा समाज स्वोकार करता है । सब प्राणियों में मनुष्य 
ही ऐसा प्राणी है जिसको सत्य-फ्रूठ या उचित-अनुचित समभने की बुद्धि हैं । 
केवल वही नीति-प्रनीति के भेद को समझ सकता है । इसलिये जिन श्रधिकारों 
का हम यहाँ वर्णान करेंगे वे मानव समाज की नीतिपुर्ण व्यक्तिगत सुविधायें 
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होंगी, जातवरों का बलप्रयोग से रक्षित स्वामित्व नहीं । इत अधिकारों को. 
समभलने के लिये इनके बारे में कुछ अन्य बातें जानना आवद्यक है । 

मानव समाज में झ्रधिकारों व क्तंव्यों का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
एक का अस्तित्व दूसरे के बिता नहीं रह सकता। यदि के को किसी वात 
का अधिकारी कहा जाय तो उसका श्रर्थ ही यह है कि ख, ग, या घ॒ के लिये 
वही कतेंवग्य है । समाज में ग्रधिकार शब्द से “प्राप्त होता चाहिये” का बोध 
होता है । यदि किसी व्यक्ति को कोई सुत्रिवा प्राप्त होती चाहिये ऐसा मात 
लिया जाय तो उसका यही भ्रर्थ होगा कि दूसरे व्यक्तियों को चाहिय्रे कि वे 
उसे वह सुविधा दें । सुविधा एक ही है, एक के लिये वह अधिकार का रूप 
धारण करती हे दूसरों के लिये कतंव्य बतकर सामने आती हैँ। इससे स्पष्ट 
हैँ कि अधिकार और कतंव्यों का अस्तित्व एक दूसरे पर ग्राश्चित है। 
अधिकार और कर्तव्य कागज के दो पृष्ठ हैं, दोनों का नित्य सम्पर्क है। 
एक के. विना दूसरे का प्रस्तित्व- नहीं रहता । जहाँ अधिकार वहाँ कर्तव्य भी 
अवश्य होगा “केवल कर्तव्यों के संसार में ही श्रधिकारों का महत्व है * 

उपरोवत कथन से ही यह नियम भी निसुत होता है कि प्रत्येक अधि- ' 
कार के लये समाज के अ्रभिस्वीकरण की आ्रावश्यकता है । बिता इस प्रकार 
के अभिस्वीकरण के अधिकारों की स्वत्व-याचना का कोई अर्थ नहीं होता । 
इसका अभिप्राय यह है कि हमारे अ्रधिकारों के लिये समाज की स्वीकृति 
ग्रावश्यक है । जब समाज के श्रन्य व्यक्ति यह स्वीकार करते हैँ कि मभे कुछ 
प्राप्त होना चाहिये, तभी मेरे अधिकार का जन्म होता है अन्यथा नहीं । ऐसी 
स्वीकृति न होने पर मेरी माँग उदण्डता कही जा सकती, वह अधिकार नहीं 
हो सकती । यदि एक व्यदित के अधिकार समाज में मान्य हैं तो इसका यह 
श्रभ्िप्राय नहीं है कि वे वैधानिक रीति से भी मान्य हैं। मनृष्य के भिन्न- 
भिन्न प्रकार के अभ्रधिकार होते हें । कुछ समाज के प्रति, कुछ राज्य के प्रति, 
कुछ अपने कृदुम्बियों के प्रति, सामाजिक स्वीकृति तेतिक आधार पर होती 
है । अधिकार साधारणतया सार्वजनिक हित पर निर्भर है। सब अधिकारों 
का सम्बन्ध किसी न किसी नैतिक उद्देश्य सेया लौकिक श्रेय से होना 
ग्रावद्यक है । 

जैसा हम पहले बतला चके हूँ श्रधिकार कोरी स्वार्थ॑सिद्धि की माँग 
नहीं हें । यदि यह हम मान लें कि व्यक्ति अ्रपने मनुष्यत्व की श्रधिक से 
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अधिक उन्नति के लिये समाज का अद्भ बनता है, भौर यह भी मान लें कि 
इस उन्नति के लिये दूसरों के साथ उपकार करना, दुखी पर दया करना, 
निर्धनों से सहानुभूति रखना श्रा्दि श्रावश्यक्र हे तो यह प्रकट है कि जिन 
ग्रधिकारों का व्यक्ति दावा करता हे उन अधिकारों की प्राप्ति पर श्रन्य 
व्यक्तियों का सुख भी थोड़ा बहुत निर्भर है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की 
वही माँग पभ्रधिकार कही जा सकती है जिसे किसी व्यक्ति विशेष के लिये ही 
आवश्यक नहीं समझा जाता वरन्‌ जो प्रत्येक साधारण व्यक्रित के लिये भी 
आवश्यक है । उसका रूप साधारण मानवधर्म के भ्रनुकूल होता चाहिय। 
किसी व्यक्ति की मनमानी माँग अ्रधिकार नहीं कही जा सकती । ऐसा कहने 
के पहिले यह देखना होगा कि उस माँग से व्यक्ति के वास्तविक कल्याण, 
या सामाजिक हित से सम्बन्ध है या नहीं और यह भी देखना होगा कि यह 
किसी व्यक्ति विशेष की माँग है या वह ऐसी माँग है जिसे समाज का प्रत्येक 
व्यक्ति करने के लिये स्वतंत्र है । ५ 

एक्र सत्तात्मक ग्रथवा स्वेच्छाचारी राज्यों में व्यक्तित के श्रधिकारों पर 
अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था । राजा की शक्षत के सामने प्रजा के कोई 
ग्रधिकार नहीं होते थे । वे सब अभ्रधिकार राजा की इच्छा पर निर्भर रहते 
थे। प्रत्येक व्यक्ति का श्रधि कार राजा की दया का एक अ्रंश समझा जाता 
था। उस समय व्यक्ति अपने अधिकार के लिये राजा से प्रार्थना कर सकता 
था और भिक्षा के रूप में उससे याचना कर सकता था। यदि राजा किसी 
को कोई ग्रधिकार देता था तो वह उसकी कृपा, दया अ्रथवा दात समझा 
जाता था। झ्राधुनिक काल में जनतन्त्र राज्यों में अधिकारों को बड़ा महत्व 
दिया गया हैं। “फ्रांसीसी कास्ति ने भिक्षा नहीं माँगी, उसने मनुष्यों के 
अधिकारों को माँगा । फ्रांस ने यूरोप में सबसे प्रथम मानव-गअधिकारों के 
लिये युद्ध किया और उनको प्राप्त क्रिया। जनतन्त्र राज्यों में मानव- 
ग्रधिकारों को राज्य स्वीकार करता हैं और उनकी रक्षा करता है। ज्यों-ज्यों 
सभ्यता की उन्नति होती जाती है, मानव-श्रधिकार बढ़ते जाते हैँ । श्०वीं 
शताब्दी की श्ौद्योगिक क्रान्ति के परचात्‌ सामाजिक संगठन मेँ ऐसे परिवर्तन 
हो गये हें कि इन परिवतंनों के कॉरैश नवीन अ्रधिकारों की उत्पत्ति हो गई 
है । जो प्रधिकार कमी व्यक्तिगत थे ग्रौर कुटुम्ब से ही सम्बन्ध रखते .थे, श्राज 
वे सामांजिक हो गये हैं । कुछ तो इतने विस्तृत हो गये हे कि उन्होंने श्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। नवीन अ्रधिकारों में कार्य करने का ग्रधिकार, 
हड़ताल करने का अधिकार, हडताल के समय अपने कार्य पर बने रहने का 


श्र्घिकार र्डेंश 
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अधिकार इत्यादि हें। भ्रधिकार के विषय में साधारणतया पांच विशेष 
सिद्धान्त हें जिनका वर्गोन क्रमशः किया जायगा :-- 


“(३) नैसणिक-अ्रधिकार सिद्धान्त । 


४२) वैधानिक अधिकार सिद्धान्त । 
(३) ऐतिहासिक भ्रथवा रूढ़िवादी श्रधिकार सिद्धान्त । 
(४ 
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लोक-कल्याण-अधिकार सिद्धान्त । 

(५) आदशंवादी श्रधिकार सिद्धान्त । » 

(१) नेसगिक अधिकार सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य 
के कुछ स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक ( नैसगिक ) अधिकार होते हें। ये 
उसके जन्मजात अधिकार होते है । उन अ्रधिकारों से मनृष्य का बड़ा घनिष्ठ 
संबंध होता है । जैसे मनुष्य का रूप, रंग, आदि उसकी व्यक्तिगत अ्रभिन्न 
विशेषताएँ हैं उसी प्रकार मनुष्य के नेसगिक अ्रधिकार हैं। ऐसा विचार 
प्राचीन काल में यूनानी दार्शनिकों का था | उच्तका मत है कि इन नेसगिक 
अधिकारों को सिद्ध करने के लिये किसी विधान, न्याय अथवा युक्‍्ति की 
श्रावद्यकता नहीं है । यह स्वतः सिद्ध सत्य है । जीवित रहने का अभ्रधिकार, 
सम्पत्ति कहअ्रधिकार निर्णय करने ग्रथवा निणोेय देने का भ्रधिकार, ऐसे अधिकार 
हे जिन्हें जन्मजात अधिकार कहा जा सकता है । इस प्रकार के अनेक जन्मजात 
अ्रधिकार हैं जिनको प्राप्त करने तथा सुरक्षित रखने का प्रत्येक मनुष्य का 
श्रधिकार है। लोक का कथन है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतन्त्र तथा विवेकशील है! 


>फमदकाफरी 


नैेसगिक अ्रधिकार सिद्धान्त बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। सृष्टि के 
आ्रारम्भ से भ्रव तक मनुष्य की सभ्यता की उन्नति में इस सिद्धांत ने बड़े बड़े 
कार्य किये हैं। जॉन लॉक (30॥07 [,0076) और टामप्त पेत ([0795 
900॥6) जैसे अंग्रेज विद्वानों ने इस सिद्धान्त पर बहुत कुछ लिखा हे। फ्रांस 
आर अमेरिका ने इस सिद्धान्त को कार्ये रूप में परिशणत किया है। अमरीका 


के वर्जीविया राज्य ( ४॥209) के संविधान में यह वर्शान किया गया. 


है कि “स्वभावतया सब लोग उन्मुक्त तथा स्वाधीन हैं और उनके कुछ 
जन्मजात अधिकार हे जो मनुष्यों के सामाजिक रूप में संगठित होने पर 
भी किसी अनुबन्ध हारा उनसे तथा उनकी सन्‍्तानों से पृथक नहीं किये जा 
सकते । वे श्रधिकार ये हें-->जीवन का अश्रशिकार, स्वतन्त्रता का श्रधिकार, 
सम्पत्ति, सुख तथा सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार" * अमेरिका की 
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रा 


स्वतन्त्रता की घोषणा ( १७७६ ) में भी इसी प्रकार का वर्णन हूँ। 
सत्‌ १७९१ और १७९३ की फ्रांस की घोषणा में भी इसी प्रकार के शब्दों 
का प्रयोग किया गया है । स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा, और सम्पत्ति को 
फ्रांस की घोषणा ( १७९६३ ) में मनृष्य का नेसगिक भ्रधिकार बसलाया 
गया है । 

हॉब्ज, लॉक और झूसो ने भी अपने सामाजिक शअ्रनुबंधों में नैसशिक 
अधिकारों का वर्णान क्रिया हैं । हॉव्ज ने जीवन के अधिकार को ऐसा नैसमिक 
अधिकार माना है जिसको अ्नुबन्ध स्थापित करने के पर्चात्‌ भी लोग राजा 
को न सोंप कर अपने हाथ म॑ ही रखते हैं । हॉहज ने जीवन के ग्रव्विकार के 
भ्रतिरिक्‍्त स्वतन्त्रता, सम्पत्ति श्रादि के भ्रधिकारों को भी मनष्य का नेसहग 
भ्रधिकार माना हे,परन्तु इन अधिकारों को मनृष्य सामाजिक अनुबन्ध स्थापित 
करने के पश्चात्‌ सवो च्चसत्ता को सौंप देता है | वास्तव में हॉड्ज ने मनुष्य के 
सब प्रकार के अधिकारों को नेसग्रिक भ्रधिक।र बतलाया है । उसका कथन है 
कि “प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक वस्तु पर भ्रधिकार है, यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति 
के शरीर पर भी उसे श्रधिकार है ।” * हाब्ज के मतानुसार मनुष्य की प्राक्ृ- 
तिक दक्षा पशु के समात ही उसके नेसगिक अ्रधिकार हैं । ल्‍ 

लॉक के मतानुप्तार भी मनुष्य के कुछ भ्रधिकार नैसगिक हैं। इन 
अधिकारों में जीव, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, समानता आ्रादि के अधिकार विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार रूसो ने भी नैसगिक अ्रवस्था में मनुष्य 
के अधिकारों का उल्लेख किया है | जिन नैसगिक अधिकारों का वर्शान हॉब्ज 
श्रौर लॉक ते किया है उनका वर्शणात रूसो ने भी किया है । लॉक के सामाजिक 
श्रतुबन्ध द्वारा यह अधिकार समाज को सौंप दिये जाते हैं और रूसों 
के सामाजिक अनुवन्ध द्वारा यह अधिकार लोकेच्छा को भ्र्थात्‌ सब मनुष्य 
को सॉंप दिय जाते हैं | हरबर्ट स्पेन्सर (स्रिद0०७४ $9670८/) का कथन 
हैँ कि “सब मनुष्यों का मल-भूत अधिकार समान स्वतन्त्रता का अश्रधिकार 
है जिस के ग्रनुसार यदि मनुष्य भ्रन्य मनृष्य की वेसी ही स्वतस्त्रता पर 
आघात न करे तो वह स्वतन्त्रता तथा स्वेच्छापूवंक जो चाहे सो कर सकता 
हैं ।” झ्रौद्योगिक क्रान्ति के समय से श्रब तक लोगों ने नैसरगिक अधिकारों के 
नाम से राजनेतिक क्षेत्र में बड़े-बड़े लाभ उठाये हैं। संसार में लोग मोजन 
वस्त्र, गृह, जीविका तथा राजनैतिक शअ्रधिकारों के प्राप्त करने के लिये 
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सिरस्तर प्रयत्न कर रहे हैं और इत अविकारों को नैसगिक अधिकारों का 
रूप दे रहे है । 


आलोचना--नैसगिक अ्रधिकारों की व्याख्या करना बहुत कठिन है । 
डी० जी० रिशी (॥2., (3. रि0076) ने 'नेसगिक अधिकारों प्र एक 
पूरी पुस्तक लिखी है और अंग्रेजी के 'नेचर' शब्द के प्रयोग के अ्रतुसार मिन्न- 
भिन्न अर्थ बतलाये हें। उसने 'नेचर' के पाँच शभ्रथं बतलाये हें (१) सम्पूर्र 
विश्व (२) झ्रादर्श (काल्पनिक ध्येय), (३) आारम्भिक (पअपूर्यो), (४) 
सनुष्यरहित संपूर्ण विश्व (५) सामान्य (झसत) । 'नेचर' छाब्द के इतने 
श्रथों में से हम कौन से अर्थ का प्रयोग नैचुरल राइट्स' श्रर्थात्‌ नेसगिक 
अधिकारों में कर सकते हैं ? । 

यदि प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी के नेचुरल अथवा हिन्दी के नैसग्रिका 
शब्द की व्याख्या की जाय तो इसका अर्थ होगा--( १) कृत्रिम के विपरीत 
(२) श्राध्यात्मिक के प्रतिकूल और (३) तागरिक अथवा राजनैतिक दशा 
के प्रतिकूल । इन सब ग्र्थों को ध्यान में रखते हुए हम नेसग्रक शब्द के 
श्र्थ यह समभते हें“ (१) मनृष्य की स्वाभाविक दछ्ा जिसमें क्ृत्रिमता के 
लेशमात्र का भी सम्मिश्नण नहीं हे, (२) यदि कभी सम्भव हो तो मनृष्य 
की वह दशा जब उसे श्राध्यात्मिक चेतना न थी । (३) मनृष्य की साधारण 
स्वाभाविक दशा । इन तीतों में से हम पहले और दूसरे को ही यहाँ 'नैसगिक' 
का श्रर्थ मान सकते हैं । सिसरो ((7०८८70) ने नेचर' शब्द का अर्थ आत्मा की 
पुकार या मानव श्रन्तःकरण स्थित सदसद्विवेक शक्ति बतलाया है । किसी भी 
पाव्चात्य लेखक ने “'नेचर' शब्द का ठीक और निर्चित अर्थ नहीं बतलाया। 
कुछ लोगों ने दासता की प्रथा को नैसगिक बतलाया हैँ । कुछ लोगों का मत 
है कि बहु-पत्नी, बहुपति, अस्थाई विवाह आदि प्रथाएँ भी नैतिक हूँ क्योंकि 
प्राकृतिक अवस्था में रहनेवाले पशु-पक्षियों में यह प्रथाएँ प्रचलित हैं । ऐसी 
श्रवस्था में हम रिशी के विचारों का समर्थत कर सकते हैं। बह लिखता 
हैं कि न्‍यदि प्रकृति का निरीक्षण करो तो तुम्हारे किसी भी कार्य में हम 
दोषी नहीं कह सकते हैं परन्तु इतना भी अ्रवश्य है कि तुम भी यह सिद्ध 
नहीं कर सकते कि तुम सत्य हो ।* इससे उसका अ्रभिष्राय यह है कि 
प्रकृति में सब प्रकार की बातें हम होते हुए देखते हूँ । यदि प्रकृति का श्रनु- 
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रडद राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


सकता परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी बात उचित अथवा 
ठीक हैं । ह 

कभी-कभी वैसगिक श्रधिकारों में विरोधाभास का दोष दिखाई देता 
है। फ्रांस की क्रान्ति ने स्वतन्त्रता, समावता तथा बन्धुभाव को मनुष्य के 
ऐसे अ्रधिकार बतलाया था जिनकी प्राप्ति किसी अन्य बात पर निर्भर नहीं 
करती । इन अधिकारों को स्वतः सिद्ध सत्य माना जाता हैँ। परनन्‍्तू इन्हें 
कार्यान्वित करने से पता चलता है कि पूर्ण समानता अथवा पू्णां स्वतन्त्रता 
के भाव केवल कल्पनामात्र हैं । व्यवहार में न क्रिसी समाज में पूर्ण स्वतन्त्रता 
हो सकती है न पूर्ण समानता । पूर्ण स्वतन्त्रता ही अश्रसमानता को उत्पन्न कर 
देगी। बलवान निबलों पर अपना प्रभत्व जमाने का प्रयत्न करेगा, तीक्षण 
बुद्धि वाला व्यक्ति म्खे की जड़ता से लाभ उठा कर अपनी स्वार्थ सिद्धि 
करेगा । ऐसी स्थिति में समानता कहाँ रह जायगी । दूसरी श्रोर यदि पूर्ण 
समानता बनाये रखने का प्रयत्न किया जायेगा तो पूर्गा स्वतन्त्रता पर अंकुश 
रखना आवश्यक हो जायगा। इससे स्पष्ट हैं कि यदि हम स्वतन्त्रता व 
समानता के भ्रधिकार को नेसगिक अधिकार मान लें जिन पर किसी प्रकार 
का बांध नहीं बांधा जा सकता तो समाज का श्रस्तित्व ही मिंट जाय। 
समाज की रक्षा के लिये स्वतन्त्रता व समानता का समन्वय करना श्रावश्यक 
है भौर इस समन्वय के लिये नेसगिक सिद्धान्त उपयोगी प्रतीत नहीं होता । 

नेसगिक श्रधिकार सिद्धान्त के अ्नुयायियों का विचार है कि राज- 
नेतिक तथा सामाजिक संस्थाश्रों ने भनुष्य के नेसगिक अ्रधिकारों को छीन 
लिया है । लैस्की (!,88) का कथन है कि समाज में व्यक्ति के अधिकार 
वह पुनः प्राप्त पैत्रिक निधि है जिसे समाज में प्रवेश करते समय उससे छीन 
लिया गया था । द 

इस कथन का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि समाज व राज्य 
अ्रस्वभाविक बनावटी वस्तुएँ हैँ, इसलिये अ्रसत्य है। यह मत बिलकुल ठीक 
नहीं हैं। समाज व राज्य की उत्पत्ति वैसी ही स्वाभाविक है जैसी कि 
मनुष्य की नेतिकता। यदि मनुष्य के नैतिक विचार कोई बनावटी श्रसत्य 
वस्तु है तो समाज और राज्य भी बनावटी और श्रसत्य हैं क्योंकि बोसांके के 
कथतानुसार सभाज और राज्य “नैतिक विचारों की साकार मृत्तियां हैं” 
किन्तु ऐसा है नहीं। नैसगिक अधिकार सिद्धान्त की जो व्याख्या की गई है 
उससे स्पष्ट है कि वे ही लोग़ इस सिद्धान्त को मान्य समभते हैं जो उत्कट 
व्यक्तिवादी हें, कम से कम उनकी मान्यता इसी श्रोर उन्हें चसीट कर ले 


कर 
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जायगी। झ्राजकरवादी भी इसी सिद्धान्त का सहारा लेकर अपने विचारों का 
प्रतिपादन करते हैं । 

गिलक्रिस्ट का कथन हैँ कि “अधिकारों की उत्पत्ति इस कारण से हुई 
हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है” * । वास्तव में मनृष्य के अधिकार 
भ्रौर कर्तव्य समाज में रहकर ही हो सकते हें। ब्रिता सामाजिक संगठन के 
श्रधिकार और कतंव्य की कल्पना करना अ्म है । प्रधिकार की जो परिभाषा 
हमने इस अध्याय के आरम्भ में की है उससे स्पष्ठ है कि प्रत्येक अ्रधिकार के . 
साथ साथ कोई कतंव्य होना श्रावव्यक है | मेरा अधिकार तभी तक अधिकार 
है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसे शञपना करतैव्य समझे । यदि ऐसा न हो तो 
मेरे अधिकार का रूप मेरी धींगा धींगी कही जा सकती है, वास्तव में अधिकार 
नहीं कहा जा सकता । यदि में यह झ्राशा करता हूं कि समाज के शन्य व्यक्ति 
मेरी किसी मांग को स्वीकार करें तो उसका श्रर्थ यही है कि जो मांग में ममाज 
के सामने रख रहा हूँ वह सामाजिक हित के लिये श्रावश्यक है । इसलिये मेरे 
अधिकार के साथ मेरा यह कतंव्य भी हे कि में उस अधिकार का प्रयोग समाज 
के हित में करूं। अधिकारों तथा कतंव्यों की यह दो प्रकार की शृंखला समाज 
में ही बन झुकती है, निर्जेन बन में नहीं । निर्जन द्वीप पर रोबिस्सत ऋसों को 
भ्रपने अधिकारों व कतंव्यों का भाव ही न हुप्रा होगा क्योंकि जब कोई दूसरा 
व्यक्ति ही नहीं तो उसके स्वामित्व की सीमा बांध कर कौन उसे मान्य करता 
और ऐसा करना अपना कतंब्य समझता या किससे वह कहता कि तुम मुझे 
यह काम करने दो क्योंकि तुम्हारा इसमें हित है और में अपने ऊपर यह भार 
लेता हूँ कि तुम्हारे हित के लिये ही में यह काम करूंगा । 

इन बातों से स्पष्ठ है कि ग्रधिकारों की कह्पता केवल सामाजिक दक्षा 
भें ही की जा सकती है श्रन्यथा नहीं । परन्तु नैसगिक अधिकारों की कह्पना 
समाज से पृथक करते हें । उनका मत है कि मनृष्य की सामाजिक अ्रवस्था से 
पूर्व भी मनृष्य के अधिकार थे और उतर अधिकारों का नाम नेसशिक श्रधिकार 
है ।! यह बात युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती । भ्सामाजिक श्रवस्था में भ्रधिकारों 
की कल्पना नहीं की जा सकती है । उस अवस्था में भ्रधिकार का होना संभव 
नहीं हो सकता । हां, उस अ्रवस्था में 'शक्ति' श्रथवा 'बल' का प्रयोग होना 
संभव हो सकता है । 

आदर्शवादी भी इस सिद्धान्त को निमू ल बतलाते हैं। लाडे ([,076) 


* ख्ार० ऐव० गिलक्रिस्ट-- प्रिस्पिल्स शाफ पोलिटिकल साइंस पृष्ठ ११६४ 
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'का विचार है कि नैसगिक अधिकार सिद्धान्त के अनुयायी “अन्रिकार के लक्षरों 
की उपेक्षा करते हूँ श्रौर प्रकृति के लक्ष्यों को अधिक महत्व देते हैँ । वास्तव 
में ग्रधिकार शभौर कर्तव्य का संबंध मनृप्य के पारस्परिक संबंध से संबद्ध है । 

प्र्यालोचना--लार्ड का कथन है कि “हम नेसगिक अधिकारों की 
परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि नेसगिक श्रश्रिकरार वे परिरिथतियाँ हे जो 
चाहे मनुष्यों द्वारा उत्पन्नहों प्रथवा न हों परन्तु जो मनष्य के व्यक्तित्व के विकास 
के लिये आ्रावश्यक हं+ । वास्तव में लार्ड का यह कथन यक्तिसंगत प्रतीत होता 
हैं यदि नैसगिक अ्रधिकारों का वास्तव में यह अर्थ समझा जाय कि संशगिक 
अधिकार वे श्रधिकार हैं जिनसे मनुष्य के सुखबमय जीवन का सम्बन्ध हे तो इस 
को हम मान सकते हैं। श्रावश्यक भोजन-वस्त्र का श्रधिकार, जीविका के लिए 
कार्य प्राप्त करते का अधिकार, अपने बाल-बच्चों के लिये शिक्षा तथा मनुष्य 
समाज की शारीरिक, बौद्धिक, झ्राध्यात्मिक तथा नैतिक उन्नति के आधार 
संबंधी श्रधिकार वे श्रधिकार हैं जिनका मनुष्य समाज से घतिष्ठ सम्बन्ध है 
ओर जिनके लिये प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्त करना चाहिये । परन्तु यह विचार 
करना कि “मनुष्य को सामाजिक अथवा राजनंतिक स्थिति से पूर्व मनुष्यों के 
कुछ विशेष अधिकार थ' यूक्रित ग्रथवा न्याय संगत नहीं प्रतीत होना है । यह 
केवल कल्पना है । लेस्की का यह कथन कि “अधिकार कोई ऐसी वस्तु नहीं 
है जो मनुष्य समाज में सबसे आरम्भ में विद्यमान थी और फिर उसका श्रन्त 
हो गया हैँ” स्वंथा सत्य है। नैसगिक अधिकार सिद्धान्त के श्रनुयाथियों का 
विचार उचित नहीं है । प्राकृतिक भ्रवस्था में जब' मनुष्यों में सभ्यता नहीं थी 
ओर किसी प्रकार की राजनैतिक श्रथवा सामाजिक चेतना न थी उस समय 
मनुष्यों में किसी प्रकार का अधिकार की भावना तहीं हो सकती । नैसगिक 
प्रधिकारों का अर्थ केवल मनुष्य के वही वास्तविक अधिकार है जिनकी मनुष्य 
के जीवन के लिए अत्यंत श्रावश्यकता है और जिनके बिना मनुष्य की ऊपर 
वर्णान की हुई उन्नति नहीं हो सकती । 

(२) वधानिक श्रधिकार सिद्धान्त--वैधानिक अधिकार सिद्धान्त के 
अनुयाधियों का विचार सेसगिक अधिकार सिद्धान्त के श्रमयाथियों के विचारों 
के बिल्कल विपरीत है । उनका मत हूं कि मनष्य के ग्रधिकारों की उत्पत्ति 
राज्य से ही होती है । राज्य में रह कर ही अ्रधिकार प्रकट होते हैं भ्रन्यथा 


नहीं । राज्य के विधान द्वारा जो वस्तुएं हमारी हूं उन्हीं पर हमारा अधिकार 
कल ज अ मल न लक लक लक मिलन किक आह किल लि मदे कक लिलिकिगी 
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है । जिन जिन कार्यों के करते के लिये राज्य के विधान हमको आराज्ञा देते हें 
वही हमारे अभ्रधिकार हैं। जो जो वस्तुएँ राज्य के विधानों द्वारा हमारे लिये 
अप्राप्त अथवा वर्जित हें उन पर हमारा प्धिकार नहीं है। अधिकारों का 
रूप निरपेक्ष नहीं है। 'पर्णाअ्नरधिकार का विचार केवल कहुपना मात्र हूैँ। 
अधिकारों का संबंध राज्य के विधानों से है । स्वतन्त्रता का अधिकार, जीवन 
का अ्रधिकार, सम्पत्ति का अधिकार इत्यादि सब प्रकार के शअ्रधिकार राज्य 
द्वारा निर्धारित किय जाते हें । अ्रधिकार प्राकृतिक वस्तु नहीं है । वे क्लत्रिम 
हैं। वेधानिक अधिकार सिद्धान्त के अनुयायी नैेसगरिक अ्रधिकारों को नहीं 
मानते | इनका कथत हैं कि यदि नेसगिक श्रधिकार ऐसे हें जो राज्य के 
विधान द्वारा स्वीकृत हैं तो वैसगिक अधिकारों का नाम लेना झथवा उनके 
लिये प्रयत्त करना व्यर्थ है क्योंकि वे तो राज्य द्वारा माने ही हुए हैं। और 
जिन नेसगिक ग्रधिकारों की स्वीकृति राज्य के विधान नहीं देते हु और राज्य 
का विधान. उनको नहीं मानता है तो उन्हें अधिकार कहना व्यर्थ है, उनकी 
मनुष्य को आवश्यकता नहीं है। बेस्थम (36747) वैध/निक अधिकार 
सिद्धान्त का कट्टर पक्षपाती है। वह केवल वेधानिक श्रधिकारों को ही 
अधिकार समभता हे अन्य को नहीं । 

आलोचना--यह विचार कि जो कुछ राज्य का विधान निर्धारित 
करे वही मनुष्य का अधिकार है और कुछ नहीं, भिथ्या है । यदि राज्य 
घूसखोरी, चोरी या दगाबाजी की विधान द्वारा ग्राज्ञा दे दे तो क्या इनकी संज्ञा 
अधिकार हो जायगी ? कदापि नहीं । 

क्या राज्य सती की प्रथा को विधान द्वारा प्रचलित कर सकता है ? 
विधान का कार्य-क्षेत्र सीमित है । प्रत्यक कार्य विधान द्वारा निर्धारित नहीं 
किया जा सकता | लेस्क्री ने तो यहां तक कहा है कि “अ्रधिकार राज्य की 
स्वीकृति की सीमा से बाहर हे । लेस्की के श्रनुसार अधिकारों का विधान से 
कोई सरोकार नहीं है लेस्की के इस विचार में भी अ्तिशयोक्ति है। स्पेन्सर 
(9[2८70&') का विचार हे कि अधिकारों की उत्पत्ति राज्य से नहीं होती । 
राज्य तो केवल अधिकारों की रक्षा करने के लिये है । ऐन० वाइल्ड 
(।५, ४४॥08) का कथन है कि “राज्य हमारे अ्रधिकारों को उत्पन्न नहीं 
करता । वहु तो केवल उनको मानता हैं और उनकी रक्षा करता है। श्रधिकार 
स्वतः विद्यमान हैं चाहे उनका विधानीकरण हुझ्ना हो अथवा न हुआ हो । 
उन्हें (राज्य द्वारा) इसलिये बलपूर्वक नहीं प्रचलित किया जाता कि वे अधि- 


च्क 


कार राज्य द्वारा निर्धारित हूँ बल्कि इसलिये उन्हें बलपूर्वक मनवाया जाता 
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हैं कि वे श्रधिकार है ” । यदि कोई वस्तु हमारा अधिकार है तो बह इसलिये 
अधिकार नहीं है कि वह प्र।धकार राज्य द्वारा रवीकृत है बल्कि इसलिये कि 
उस वस्तु पर हमारा स्वामित्व नीतिपूर हूं राज्य मनुष्य के नीतिपर्ण सवत्वों 
की रक्षा करता है । 

यह विज्ार करना कि हुमारे अधिकारों का निर्माता केबल राज्य 
ही है बिल्कल भ्रम है । राज्य हमारे अधिकारों का निर्माता अथवा निर्धारित 
करन वाला नहीं है । चास्तव में सबब्वितता राज्य को सबंध महात्‌ सत्ता हु 
परन्तु उसकी सत्ता भी'किप्री अंश तक सीमित हूँ। प्रजा के रीति रिवाज, 
परम्परा, इतिहास तथा ग्राचार-विचारों पर राज्य की सबण्त्रगत्ता का श्रधि- 
कार नहीं है। मनुष्य के अधिकार अधिकतर रीतिरिवाज, परम्परा तथा 
आचार विचारों पर निर्भर रहते हे लिखित विधानों रा इसका श्रध्रिक सम्बन्ध 
नहीं है । लेस्की का भी ऐसा हा विचार हैं उसका कथन है के “अधिकार की 
पुष्टि आदत और परम्परा से होती है न कि इसलिये कि वह अ्रधिक्रार विधान 
द्वारा कागद पर शब्द-बद्ध कर दिया गया हैं प्रत्यक देश के विधानों का निर्माण 
उस देश के निवासियों के रीतिरिवाजों पर निर्भर हैं। अपने देश के हिन्दू 
और मुस्लिम न्‍्याय सम्बन्धी विधाव हिस्दू श्रौर मुसलमानों को परम्परागत 
रीति-रिवाजों पर निर्भर हैं। अ्रत: यह धारणा कि मनुष्य क श्रधिकार विधानों 
द्वार। निर्धारित किय जाते हें बिलकुल सत्य नहीं है । 

वेघानिक अधिकार सिद्धान्त के कुछ अ्नयाधियों का यह विचार है 
कि राज्य केवल वंधानिक अश्रधिकारों की ही सूष्ठि करता है । इस विचार के 
अनुसार वेघानिक अ्रधिकार सिद्धान्त मनृष्य के सम्पूर्ण अधिकारों से सम्बन्ध 
नहीं रखता है वह तो केंचल उन थोड़े से ही अ्रधिकारों स॒ संबंध रखता हैं 
जिनका सम्बन्ध राज्य से है । बंधासिक अश्रधिकार सिद्धान्त हमकों यह नहीं 
बतलाता कि जिन ग्रधिकारों को विधान स्वीकार करता है वास्तव में वे 
श्रधिकार विधान द्वारा स्वीकार किये जानते चाहिये भ्रथवा नहीं। इस “चाहिये 
का निणंय करने के लिये विधान की सहायता से काम नहीं चल सकता। 


उसके लिए कोई भ्रन्य मापदण्ड ढृढ़ना पड़ेगा जा विधान के बा:र हो। यह. 


मापदण्ड स्वयं विधान की श्रच्छाई बराई को परख बारने की कसौटी होगा । 
मनुष्य का मनुष्यत्व ही वह मापदण्ड है। सत-अ्रसत बरनेवाली मानव-बुद्धि 
और उसके झ्राधार पर निर्मित मानव आचार-विचार का प्रासाद ही मनुष्य 
का मनुष्यत्व है । यह मनुष्यत्व लाड्ड के शब्दों में नागरिकता से कहीं ऊेची 
वस्तु हैं। नागरिकता की रूप-रेखा ही विधान निश्चित कर सकता है मनुष्यत्व 


भ 


जूे 


हे अधिकार | २५३ 


की नहीं । वस्तृतः मनष्यत्व ही यह निश्चय करता है कि विवान क्या होना 
चाहिये । इसलिये मनष्यत्व ही अ्रधिकारों का मूल स्रोत है। विधान भ्रधिकार 
सिद्धान्त का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त बातों का समझना 
आ्रावश्यक है । 

प्र्यालोचना--वैधानिक अधिकार सिद्धान्त के झनुयायियों का यह 
विचार कि “मनुष्य के भ्रधिकारों का निर्णय केवल राज्य ही करता है! युक्ति- 
संगत नहीं हैं । व इस सिद्धान्त के विरोधियों का यह विचार ही कि अधिकारों 
का राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है सत्य हैँ । मनुष्य के वे अधिकार जिनके 
द्वारा मनुष्य को सब प्रकार की उचद्बति होती है, वास्तव में अधिकार हें चाहे 
राज्य उन्हें स्वीकार करे चाहे त करे। प्राचीनकाल में अंग्रेज जमींदार अपने 
किसानों की जोती हुई भूमि और हरे भरे खेतों को पददलित करते हुए 
घोड़ों पर सवार होकर चले जाते थे ! कोई उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक 
सकता था । इसका यह अभिप्रायब्नहीं है कि उन्हें ऐसा करते का अधिकार 
था। इसी प्रकार के बहुत से शअ्रनुचित रिवाज भ्रधिकार समभे जाते थे । 
सती का रिवाज भी एक प्रकार से श्रधिकार समका जाता था। इसी प्रकार 
भविष्य में भी ऐसा हो सकता है कि जो बातें भ्रव भ्रधिकार नहीं समझी 
जाती हैं, मनुष्य का अधिकार समझी जायें। बहुत से जनतन्त्र राज्यों में 
जनता ने श्रनेक ग्रधिकार प्राप्त कर लिये हें श्रौर करते जा रहे हैं। हमारे 
विचार से मनुष्यों के भ्रगण्य अधिकार हैं । इन अधिकारों को किसी विधान 
हारा सोमित नहीं किया जा ..सकता । वास्तविक अधिकार में वेधानिक तथा 
नैतिक दोनों प्रकार के लक्षण होने चाहिये | बोसांके का कथन है कि 
“अधिकार में दोनों गुण होने चाहिये वैधानिक और नेतिक | यह एक ऐसी 
श्रभियाचना है जो विधान द्वारा लागू की जा सकती हो ( एक नेतिक श्रादेश 
विधान द्वारा लागू नहीं किया जा सकता) और विधान द्वारा लागू किये जाने 
योग्य भी हो श्रर्थात्‌ उसमें नेतिकता का लक्षण भी वर्तमान हो । वास्तविक 
विधान में दो बातें होनी चाहिये, वह विधान द्वारा लागू किये जाने योग्य 
होना चाहिये शोर वह विधान द्वारा लागू किया जा सकता हो । * 

एक व्यक्ति को केवल अपनी ही दाक्ति से नहीं बल्कि जनसम्मति 
अथवा समाज की शक्ति से दूसरे के कार्य पर अपना प्रभाव डालने की 
सामर्थ्य को वैधानिक अधिकार कहते हैं। वेधानिक अधिकार एक आदमी की 


ननानन, 
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बह सामर्थ्य है जिसे द्वारा राज्य को स्थ!काति और सहायता से बढ़ दसरों के 
कार्यो को नियंत्रित कर सके । यह केबल बंधानिक अधिकार की परिभाषा 
है। 'राइट्स' या अधिकार का रूप जानने के लिये इसमें नैतिकता का पुट 
देता पड़ेगा । वेधानिक अधिकार के मकाबिले में रि्यी। (रि॥2॥6) नैतिक 
ग्रध्रिकार की परिभाषा इस प्रकार करता है 'लतिक अधिकार मनप्य की वह 
सामर्थ्य हैं कि जिसके द्वारा बढ़ जन संम्पति की सथोक्ृलि लथा उसकी 
सहायता, या कम से कम बिना जनसम्मति के विरोध के, जनशगम्मति को 
नियंत्रित कर सके” अ्रथवा 'नेतिक अधिकार एक व्ययिति का दूगरे व्यक्ति 
पर ऐसा दावा हे जिसे समाज स्वीकार कस्ता है नाटे उसे राज्य स्वीकार 
नकरे”। 

(३) ऐतिहासिक अ्रधिक्षार सिदास्त-निद्ञारिक अभ्रधिकार 
सिद्धान्त के भ्रनयाधियों का बिचार हूं कि हिल हो अधिकारों का निर्माण 
करता हूं । इसका प्रभिप्राय यह है कि गंगा के जो रोति-रिवाज बहुत काल 
से चल ग्राते हें वही रीति-श्बिज अभ्रधिकारों के रुप में परिवतित हो जाते 
हैं। अछत जातियाँ बहुत काल से हिल्दू लोगों के मंदिरों में नहीं जा सकती 
थीं। हिन्दुओं का यह अ्रधिकार हो गया कि उनके मंदिरों में क्रेडल वे ही 
पूजा कर सके । अब से १० वर्ष पूर्व यदि कीई अ्रद्धत हिन्दुओं के मन्दिर में 
घुस्तता तो वह दण्ड का भागी होता था । इसी प्रकार कुछ उच्च हिन्दू जातियों 
में विवाह के समय लड़के वाला लड़की वाले थे रुपये सांगना अपना अ्रधिकार 
समभता है क्योंकि यह रीति बहुत समय से चली थ्रा रही है । श्रन्‍्य बहुत से 
ऐसे रीति रिवाज हैं जो कालान्तर में प्रध्रिकारों में परिवर्तित हो गये हैं और 
उनको देश के विधान भी स्वीकार करते हैं । हिन्द और मुसलमानों के दीवानी 
विधान में इन जातियों के रीतिरिवाज ही श्रत्रिकारों में परिवर्तित हो गये 
हैं। न्यायालयों में ये अधिकार समभे जाते हैं श्रौर राज्य उन्हें स्वीकार करता 
है । बहुत से ऐसे अधिकार जिन्हें लोग नैसगिक बतलाते हैं वास्तव में परम्परा- 
गत रीति रिवाज हैँ। ऐडमन्डबर्क (307प्ा)0 ह0778) का कथन है 
कि फ्रांस की क्रान्ति मनुष्य के अव्यक्त श्रधिकारों का सहारा लेकर उठी थी । 
इज्धलेण्ड की ऋन्‍्ति इसके विपरीत प्रचलित भ्रधिकारों की रक्षा के लिये हुई । 
वास्तव में बक का कथन सत्य है। इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता है कि 
श्रठारहवीं शताब्दी में फ्रांस की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा श्रच्छी न 
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थी । राजा स्वेच्छाचारी शासक था, उसकी दक्ति अपरिमित थी। वह जो 
चाहता था, कर सकता था। समाज की दशा भी अच्छी तन थी, एक ओर तो 
श्रमीर, ताल्लकदार और धनी पुरुष थे जितको कर भी कम देते पड़ते थे और 
वे स्वर्गीय जीवन व्यतीत करते थे | दूसरी ओर वे श्रमिक और किसान थे 
जिन्हें पेट भर भोजन भी प्राप्त न होता था । एक और तीसरी श्रेसी के लोग 
थे जो व्यापार और व्यवसाय करके अपना जीवन व्यतीत करते थे । राज्य के 
कर का बहुत बड़ा भाग इन्हें देता पड़ता था परन्तु राज्य शासन में इन को 
सुनवाई न थी, इन्हें शासन प्रबन्ध में हाय बटाने का भ्रधिकार न था | लोगों 
ने समानता, स्वतन्त्रता और बन्धभाव की श्रावाज उठाई और क्रान्ति की । 
इसके विपरीत इजड्भल॑ण्ड की कान्ति का यह कारण था कि जिन अधिकारों 
का प्रयोग बहाँ की जनता सैंकड़ों वर्षों से करती चली आ रही थी उच 
श्रधिकारों पर वहां के शासकों ने कुठाराधात किया । उन पर नवीन प्रतिबन्ध 
लगाये । लोग इन प्रतिबन्धों को सहन न कर सके और उन्होंने क्रान्ति की । 
उन्होंने श्रपत्ती बहुत पुराने समय से चली आने वाली स्वतंच्रतान्नों और 
सुविधाओं को महाधिकार पत्र (४३874 (878) और अधिकार 
प्रार्थना पत्र (?2&0॥0॥ ० रि9॥8) के रूप में ्तामनें रखा। 
आालोचना--पह सत्य है कि बहुत से श्रधिकार ऐसे रीति-रिवाज हैँ 
जो बहुत काल से परम्परागत चले आरहे हैं श्लौर अधिकार के रूप मं परिवर्तित 
हो गये हैं । परन्तु सब अधिकारों के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता । सत्र 
श्रधिकार ऐसे नहीं हें जो बह्त काल से रीतिरिवाज के रूप में प्रचलित रहे 
और फिर अ्रधिकार बन गये । प्रोफेतर सुमतर (शिणी, #>पाशादा) का 
मत है कि “रीतिरिवाज ही अधिकार है” इसकी आलोचना करते हुए हाकिंग 
(स०ठंतंग2) यह प्रश्त करता है कि 'जिस समय दास बनाना विधान द्वारा 
स्वीकृत था तो क्या वह अधिकार था ? क्‍या शिक्षु-हत्या अधिकार था ? वह 
. इसके उत्तर में कहता है कि “कदापि नहीं” । कुछ लोग दासता की प्रथा को 
सापेक्ष-अधिकार बतलाते हैं। प्र्थात पहले दासता प्रथा थी परल्तु . श्रब नहीं 
है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि सारदा विवाह-विधारन और 
श्रछ्तोद्धार सम्बन्धी विधान ऐसे विधान हैं जिनके द्वारा बहुत काल से प्रचलित 
रीतिरिवाजों को बन्द किया गया है। ये प्रथाएं मनृष्यों का अधिकार बन गई 
थीं परन्तु स्थिति और समय के अनुसार श्रब ये प्रथाएं घुखित समभी गई 
और उनका श्रत्त कर दिया गया । इसी प्रकार समय-समय पर लोगों के रीति- . 
रिवाजों में भेद होते रहते हें और इन्हीं भेदों के श्रनुसार राज्य के विधान 
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बनते रहते हैं । किसी जाति या समृदाय के रीति-रिवाज उराके नेतिक विचारों 
का ही प्रकट रूप होते हें । नेतिक विचार ज्ञान व बुद्धि पर अ्वलम्बित रहते 
हैं। किसी काल विशेष में ज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होगा श्र बद्धि का 
जितना विकास होगा उसी के अ्रनसार रीति-रिबाज भी होंगे । जब ज्ञान समय 
के बीतन से श्रधिक शुद्ध होजाता हें और ब॒द्धि अधिक परिप्कृत होजाती है तो 
नैतिकता का रूप भी बदल जाता है श्र उसके ग्रगसार ही पुराने रीति-रिवाज 
बदल कर तया रूप धारुण कर लेते हू । ये रीति-रिवाज ही विधान में बदल 
जाते हैं, जब समाज यह समझता है कि इनका साना जाना इतना ग्निवार्य 
है कि उसके लिये राज्य शक्तित का प्रयोग करना भी उचित होगा । इसलिये 
इतिहास यह तो बतला देगा कि अ्रमुक माँग या दावा अधिकार कहा जा सकता 
हैं क्योंकि पुराने समय से यह मान्य होता चला श्रा रहा है किन्‍त यह मान्य 
क्यों हुआ, इस प्रश्न का उत्तर केवल यह कहने से नहीं मिलता कि यह 
प्रानी प्रथा हैं। हाकिंग का यह कथन सथ्य प्रतीत होता है कि “इतिहास 
की भ्रवहेलना नहीं की जा सकती परन्तु उस पर विश्वास भी वहीं किया जा 
सकता * | 

लोककल्याण श्रधिकार सिद्धान्च--लोक कल्याग अधिवार सिद्धान्त के 
मतानुयायियों का कथन है कि अ्रधिकारों के उत्पादन का कारण समाज है। 
समाज में रहकर जो सम्बन्ध व्यक्तियों में परस्पर स्थापित हो जाता हे वही 
रीतिरिवाज में परिवर्तित हो जाता है तो यह अधिकार का रूप धारण 
कर लेता है और उसका उल्लंघन करने पर उल्लंघन करने वाला व्यक्ति 
समाज द्वारा दण्डित किया जाता है । डीन पाउन्ड ([2647 ?8070) और 
चेफी ((386) इस सिद्धान्त के समर्थक हें । इनका मत है कि विधान, 
रीतिरिवाज, नेसगिक अधिकार भ्रादि समाज की इच्छानुसार निर्धारित किये 
जाने चाहिये | जो समाज के लिये उपयोगी श्रथवा वाज-छनीय हैं उन्हीं को 
प्रचलित रखना चाहिये | चेफी का मत है कि लोकहित के अनुसार अधिकारों 
को निर्धारित करता चाहिये । जिन बातों से समाज में दोष फंलें उन्हें निवारण 
करना चाहिये। उपयोगितावादी इस सिद्धान्त का समर्थन करते हैं । उनका भी 
यही सिद्धान्त है कि लोकहित के अनुसार विधान बनाने चाहिये । बेन्थम और 
मिल ने उपयोगितावाद सिद्धान्त के अनुसार मनुष्यों के श्रधिकार निर्धारित 
करने का आदेश किया है। उनका मत हूँ कि मनष्यों के भ्रधिकारों का निर्णाय 
करने के लिये न तो केवल रीति-रिवाज ग्रादि पर निर्भर रहना चाहिये और 
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न मनुष्य के अ्रन्त:करण के श्रादेश पर ही निर्भर रहना चाहिये । मनृष्य को 
गुण और दोषों पर विचार करके समाज के हित की बातों पर निर्शाय 
करना चाहिये । उपयोगितावादियों का सिद्धान्त है “अधिकतम लोगों 
का श्रधिकतम सुख ।” वे इसी नियम के अनुसार समाज के रीति- 
रिवाज, विधान ब्रादि का तनिरिचत करने का आदेश करते हैं। 
उनका मत है कि इत बातों का निर्णय करते के लिये मनुष्य को अपने 
श्रनुभव तथा बुद्धि मे कार्य लेता चाहिये। लेसस्‍्की (.880) का कथत है 
कि भ्रधिकार को उपयोगिता की दृष्टि से देखना चाहिये | वहू श्रधिकार की 
उपयोगिता की परिभाषा इस प्रकार करता है “राज्य के लोगों के लिये एक 
प्रधिकार जो महत्व रखता है वही उस अधिकार की उपयोगिता है |” * बह 
कहता है कि “हमारे अधिकार समाज से पृथक्‌ नहीं हैं वे समाज में अन्तर्निहित 
हैं । हम उन्त श्रधिकारों को इसलिये भपनाते हैं कि हम अपनी और उनकी, 
दोनों की रक्षा करें ।/| लैस्की फिर कहता है कि “अधिकार झौर कृत्य अन्योन्या- 
श्रित हैं । में इसलिये अधिकार रखता हूँ कि में उससे सामाजिक उद्देश्य पूरा 
कह । मे असामाजिक रीति से कार्य करने का अधिकार नहीं है । यदि में कुछ 
लेने का अधिकार रखू' तो मुझे कुछ देता भी चाहिये। श्रतः अ्रधिकार में 
कृत्य गर्भित है।” ३ वह फिर लिखता है कि “धुके मसमानी करने का 
अधिकार नहीं है । मेरे अ्रधिकारों-का निर्माण सदेव मेरे लोकोपयोगी छत्यों के 
प्राधार पर हुआ है और वास्तव में मेरी अभियाचनायें ऐसी होनी चाहिये जो 
कार्यों को उचित रूप से करने के लिये आवश्यक हों । इस दुष्टि से समाज 
के द्वारा मेरी मांगें स्वीकृत होनी चाहिये क्योंकि उनकी स्वीकृति में 
समाज द्वारा स्वीकृत होने योग्य लोकहित गर्भित है ।“-- अच्त में वह फिर 
कहता है कि “में लोकहित के विरुद्ध अधिकार नहीं रख सकता क्योंकि ये 
श्रधिकार एक ऐसे हित के विरुद्ध हैं जिसमें मेरा हिंत सम्मिलित है ।»€ 
आालोचना-- जितने अधिकार सिद्धान्तों का भ्रब तक वर्णात किया गया 
है उन सब में सबसे श्रेष्ठ सिद्धान्त यही है। वास्तव में लोकहित के आधार पर 
ही अधिकारों का निर्णय होता चाहिये । परन्तु यह नहीं समझता चाहिये _ 
* ऐच० जे० लेस्की-ग्रामर श्राफ पालिठिक्स पृष्ठ ६२ 
+ ऐच० जे० लेस्की-ग्रामर श्राफ पालिठिक्स पृष्ठ ६४ 
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श्श्य राजधास्त्र के मुल सिद्धान्त 


कि वास्तव में यह सिद्धान्त सर्वश्रष्ठ है । इस सिद्धान्त में भी कुछ 
दोष हूँ । 

इस सिद्धान्त में अधिकारों का निर्णय लोकोषयोंगिता के श्रनुसार किया 
जाता है। अभ्रत: हमकी इस बात पर विचार करना चाहिये कि लोकोपयोगिसा का 
क्या अर्थ है । यदि इसका अर्थ “अधिक्तन लोगों का अधिकतम सुख” समझा 
जाय तो हमारे पास इस बात को जाँच करने का कोई ऐसा माप नहीं है जिसके 
द्वारा यह ठीक ठीक निश्चित किया जा सके कि वास्तव में भ्रभक अधिकार 
द्वारा “अधिकतम लोगों का श्रधिकतम सुख” होगा । समाज के भावों को ठीक 
ठीक समझता सरल कारये नहीं है । 

इस सिद्धान्त में एक और दोप यह है कि ऐसा भी संभव हो सकता 
है कि एक लोकोपयोगी कार्य ऐसा हो जिससे व्यक्तिगत छ्वित का हछास होता 
हो | साधारणतया ऐपा होता है कि लोकोपयोगी कार्यों में व्यक्तिगत हित 
गभित रहता है। परन्तु सदेव ऐसा नहीं होना है। कभी-कभी ऐसे अवसर 
श्रा जाते हैं कि लोकहित के लिये व्यक्तिगत हितों को त्यागना पड़ता 
है । त्यागना ही नहीं पड़ता बल्कि कभी-कभी व्यक्तिगत हितों का बलिदान 
भी लोकहित के लिये करता पड़ता है । महाभारत में भी लिखा हे--- 

त्यजेदेकम कुलस्यारथें, ग्रामस्थार्थे कल॑ त्यजेत्‌ । 
ग्राम॑ं जानपदस्यारथें, आत्मार्थे. पृथवीन्त्यजेत्‌ ॥” 

ग्र्थात्‌ कुल' के हित के लिये एक व्यक्रित को त्याग देवा चाहिये 
( बलिदान कर देना चाहिये ), ग्राम के हित के,लिये एक कूल का त्याग 
किया जा सकता है। एक प्रान्त के हित के लिये एक ग्राम का त्याग करना 
चाहिये और आत्मोन्नति के लिये संपूर्ण पृथ्वी को त्याग देना चाहिये। 
अधिकतम लोगों का भ्रधिकतम सूख' नियम का यही अभिप्राय हैं। इस मत 
के मानने वालों का कथन है कि बहुमत के हित के लिये श्रल्पमत के हितों 
की अवहेलना की जा सकती है । प्रोफेसर हाकिंग ने एक कहानी लिखी है कि 
एक उप-तोसेनापति से यह प्रश्त किया गया कि क्या आप सेता का सामान्य 
नेतिक स्तर उच्च करने के लिये एक निर्दोष व्यक्ति का बलिदान कर देंगे ? 
तो उस सेनापति ने जीघ्र यह उत्तर दिया कि 'अ्रवश्य” । एक बार श्रमरीका 
के संयुकत-राज्य का एक जहाज तूफान के कारण एक चट्टान से टकरा कर 
नष्ट हो गया । नाविकों को कई दिवश्ष तक भोजन न मिला । उन्होंने अपने 
में से एक व्यक्ति को मार कर खा लिया । क्‍या ऐसी दशा में श्रधिक लोगों 
को भूखों मरते से बचाने के लिये इस्त प्रकार एक व्यक्ति को मारकर खा 
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जाना उचित था ? संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में इन लोगों पर 
मुकदमा चलाया गया और दण्ड दिया गया | वास्तव में ऐसी दल्षा में उस 
न्यायालय ने उचित कारंवाई की चाहे उस व्यवित के बलिदान से बचे हुये 
लोगों की प्राण रक्षा हुई किन्तु उतका यह कार्य निन्‍दतीय ही था। सामदायिक 
हित के आधार पर सत्य-प्रसत्य या उचित-ग्रनचित का तिणय ठीक नहीं 
हो सकता । ऐन० वाइल्ड (ए, ५/।|४८) का कथन है कि 'यदि अ्रधिकारों 
का निर्णय समाज की स्वीकृति पर निर्भर रहेगा तोन्मत्‌ष्य को व्यक्तिगत 
रूप में अपील करने का अधिकार ही न रहेगा और व्यक्ति को समाज की 
स्वच्छुत्द इच्छा पर निर्भर रहुना पड़ेगा ।* 


(५) आभादर्शवादी श्रधिकार-सिद्धान्त--प्रादर्शवादी श्रधिकार सिद्धान्त 
के अ्रनुयाथियों का मत है कि अधिकार वास्तव में वे वाह्य परिस्थितियाँ हैं 
जो मनुष्य की श्रान्तरिक प्रगति के लिये आवश्यक हैं श्रर्थात्‌ वे सब बातें जो 
मनुष्य की नैतिक, बौद्धिक तथा श्राध्यात्मिक उन्नति के लिये आवश्यक हैं, 
वही मनुष्य के अधिकार हैं । कौज ; ₹7६0588) का विचार है कि “विवेक- 
शील जीवन के लिये झ्रावश्यक वाह्य स्थितियों के सम्पूर्ण एकावयवी रूप को 
अधिकार वहहते हें ।/ | हेनरीसी (आएं) का मत है कि “सानव- 
व्यक्तित्व को पूर्ण उच्नति करने तथा उसको स्थित रखने के प्रभिप्राय से 
आवश्यक भोतिक परिस्थितियों को बनाये रखने के लिये जो वस्तू वास्तव में 
श्रावर्यक है वही अ्रधिकार है ।” | एऐतस० वाइल्ड का कथन है कि “कुछ 
कार्यों को कार्यान्वित करते के लिये अधिकार स्वतन्त्रता की अ्रभियाचना 

-+इन सब उद्धरणों का अभिप्राय यह है कि मनष्य के व्यक्तिगत 
विकास का झ्राधार अधिकार है । बिना अ्रधिकारों के मनृष्य की व्यक्तिगत, 
देहिक, बौद्धिक तथा ग्ाध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती । कुछ ऐसी 
सांसारिक तथा भौतिक वस्तुएं हें जिनकी मनृष्य की आत्मिक उन्नति के लिये 
बड़ी आवश्यकता है। इन वाह्य वस्तुओ्रों तथा परिस्थितियों का नाम ही 
ग्रधिकार है। प्रत्येक्त मनृष्य का यह अधिकार है कि वह सब प्रकार से जितना 
हो सके अपने व्यक्तित्व का विकास करे श्रर्थात्‌ अपनी बौद्धिक व आध्यात्मिक 
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२६० राजगशास्त्र के मत सिद्धान्त 


दक्ति को प्रस्फूटित होने का संघिक से अविक अवसर दे। यही मनष्य का 
प्रमु व मौलिक प्रधिकार है । अन्य सव श्रधिकार इसी से निसुत हैं । जीवन, 
स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के अधिकार भी पूर्ण निरपेक्ष अधिकार नहीं हैं । ये 
सापेक्ष श्रधिकार हूँ । ये तो केवल व्यक्तित्व अधिकार से सापेक्षता रखते हैं। 
श्र्थात्‌ यों कह सकते हैं कि मेरा अपने जीवन पर वहीं तक अ्रधिकार है 
जहां तक मेरा अपते उच्चतम आत्मिक विकास से सम्बन्ध है । में आत्मवात 
नहीं कर सकता, मझे यह भ्रधिकार नहीं है। यदि में अपने जीवन का सदृपशेग 
नहीं करता हूँ तो मेरे जीवन पर मेरा यह अधिकार छीतसा जा सकता हे ! 
ग्रीव का कथन है कि अधिकार वे शक्त्तियाँ हें जो नैतिक प्राणी की 
हेसियत से मनृष्य को पूर्ण बनाने के लिये आवश्यक हें । * इस सिद्धान्त में 
मनृष्य की नैतिक उन्नति की ओर श्रधिक ध्यान दिया गया है । 

ग्रादर्शवादी श्रधिकार सिद्धान्त केवल उन्हीं श्रधिकारों को स्वीकार 
करता हैँ जो मनष्य की व्यक्तिगत नेतिक उन्नति में सहायक होते हैं। इस 
सिद्धान्त का मूलभूत ग्राघार नैतिक उन्नति है।इस अधिकार के लिये दो 
मुख्य बातें हैं । पहली बात तो यह है कि मे प्रमाज को यह विश्वास दिलाना 
झ्रावश्यक हू कि अ्रभुक अधिकार मेरी आत्मोन्नति के लिये अनिवायं है और 
दूसरी यह कि इस अ्रधिकार की अभियाच्नना से में किसी श्रन्य व्यक्ति के 
अ्रधिकार को किसी प्रकार का श्राघात नहीं पहुँचाता हूँ श्रौर दूसरा व्यविंत 
निरविध्न अपनी ग्रात्मोन्नति बिना मेरे किसी प्रकार के हस्तक्षेप के कर सकता 
है । उदाहरणार्थ, मेरा श्रपते जीवन पर अधिकार है। इसका यह अ्रभिप्राय 
है कि (१) में इस अधिकार की दूसरे से श्रभियाचना करता हूँ (२) में दूसरे 
व्यक्ति के इस प्रकार के अधिकार को स्वीकृत करता हूँ (३) में समाज को यह 
विश्वास दिलाता हूँ कि में वास्तव में इस अधिकार को स्वद्ठित के लिग़े प्रयोग 
करूँगा । कोई भी व्यक्ति अपने अ्रधिक्रार का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता । 
ऐन वाइल्ड का कथन हैँ कि “अधिकार एक व्यवित की, सामाजिक व्यवस्था 
में एक विशेष स्थाव पर एक विशेष कृत्य के लिये, कार्य करने की स्वतन्त्रता 
है 7 _ प्रोफेसर हारक्रिग का सत है कि “अधिकार उस इच्छा की 
पूर्ति का दावा हूँ जिस इच्छा का सामाजिक हित से थोड़ा बहुत मेल 
है ।” इस मेल के कारण और नैतिकता के आधार पर प्रत्येक सच्चे अ्रधि- 
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कार की मांग करते समय निर्बल से निर्बल व्यक्तित भी अपने अन्दर साहस और 
बल बटोर लेता हे क्योंकि वह जावता है कि उसकी मांग के सामने समाज 
के समकदार व्यक्ति सिर भुकाये बिला न रहेंगे। समझदार व्यक्तियों से 
तात्पप्यं यहां उन व्यक्तियों से हें जो अपने वास्तविक हित को पहिचाचचे 
की योग्यता रखते हें और यह जानते हें कि नीति-अ्रनीति क्‍या है । 

डाक्टर हॉकिंग कहता हैँ कि जब कोई व्यक्ति किसी श्रन्य व्यक्ति से 
प्रपने अधिकार की भ्रमियाचना करता है तो उस व्यक्ति से वहु ऐसा कहता 
है “यदि तुम मेरे अधिकारों का उल्लंघन करते हो पी तुम अपने को अत्यन्त 
हानि पहुँचाते हो” । दासता की प्रथा द्वारा दास की अपेक्षा दास रखने वाले 
को अधिक कष्ट होता है । दास को तो केवल शारीरिक कष्ठ मिलता है परन्तु 
दास रखने वाले की आत्मा का हनन होता है जो शारीरिक कष्ट से अधिक 
कष्टकारी है। श्रतः दूसरों के अधिकारों का सनन्‍्मान करने में में अपने प्रधि- 
कारों को प्राप्त रखता हूं। 

आलोचना-- आदशवादी अधिकार सिद्धान्त मनृष्य की व्यक्तिगत 
प्रात्मोत्ति का समर्थन करता है। यह सिद्धान्त वास्तव में सर्वेश्ेष्ठ है । परन्तु 
इसको कार्यान्वित करना कठिन प्रतीत होता है । राज्य किस प्रकार इस बात 
का निरंय करेगा कि कौन कौन सी बातें मनुष्य के व्यक्तित्व उन्नति के लिखे 
आ्रावश्यक हें ?. व्यक्तित्व कोई ऐसी वस्त नहीं जों नापी, तौली जा सके । 
यह ॒तो श्रन्तःकरणा का धर्म है। में स्वयं अपने व्यक्तित्व को समक सकता 
हूँ दूसरे के व्यक्तित्व को देख नहीं सकता | ऐसी दा में राज्य केवल कुछ 
निरिचत परिस्थितियों द्वारा सहायता कर सकता है और मनुष्य उन्त परिस्थि- 
तियों से अधिक से श्रधिक लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र किये जा सकते हें । 
एक और विशेष बात इस सिद्धान्त में लोक कल्याणवादी सिद्धान्त की तरह 
ग्रादशंवादी सिद्धान्त भी मावव द्वितर के अनुछल सुविधाओं को अधिकार का 
रूप देता है। दोनों ही सिद्धान्तों में यह दोष हैँ कि यह मालूम करवा कठिन 
है कि समाज या व्यक्ति का सुख या हिंत किस बात में है । दोनों ही सिद्धान्तों 
में कुछ सुविधायें स्वेसम्मति से समाज को सुखकारी व हिंतकारी समझ ली 
जाती हैं और उन्हें श्रधिकार का रूप दे दिया जाता है। यहां तक तो दोनों 
सिद्धान्त साथ साथ चल सकते हैं | कठिनाई तो तब आती हे जब व्यक्ति के 
हित और सम्पूर्ण समाज के हित का मेल नहीं खाता। उस समय लोक 
कल्याण सिद्धान्त के अनुसार वही सुविधा अधिकार है जो अधिक से अधिक 
व्यक्तियों की सुख देने वाली हो, चाहे उस श्रधिकार के देने से कुछ व्यक्तियों 
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के ग्रात्मविकास में बाधा हीं क्‍यों न पड़े । ऐसी परिस्थिति में आ्रादर्शवादी और 
लोक कल्याण सिद्धान्त में टक्कर हो जाती है और यह निशचत्र करना कठिन 
हो जाता है कि वास्तव में प्रधिकारः क्‍या हैं। झ्रादशवादी सिद्धान्त कहता है 
कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं साध्य है किसी दूसरे के सुख या हित का साधन 
नहीं, बहुमत के हित में उसका बलिदान नहीं किया जा सकता। लोक 
कल्याण सिद्धान्त ऐसे बलिदान को न्याय संगत ठहराता है । 

लोककह्याण सिद्धान्त को आदिभौतिक सिद्धान्त भी कह सकते हैं 
क्योंकि लोककल्याणु से ईस सिद्धान्त का गअ्रभिष्राप लोक के भौतिक सुख से 
ही है । यह सुख संसार के पदार्थों से प्राप्त होता हैं। आादर्शवादी सिद्धान्त 
इसके विपरीत इन्द्रियजन्य भोतिक सुख से सम्बन्ध न रख कर उस आध्यात्मिक 
उन्नति और शान्ति से सरोकार रखता हे जो मनुष्य के जीवन का ध्येय माना 
जाता है । लोक-कल्यारणा सिद्धान्त अधिक संख्या पर जोर देता है, श्रादर्शवादी 
प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य समझता है । व्यक्तित्व,का विकास और उसकी पूर्णाता 
इन्द्रियजन्य सुख से कहीं ऊंचे दर्जे की वस्तु है। व्यक्तित्व के आधार पर 
अधिकारों का रूप अ्रधिक व्यापक और चिरस्थायी होगा । लोक कल्याण की 
नींव पर जमे हुये श्रधिकार सदा डगमगाते रहेंगे । 


विशेष्ट अधिकार 


श्रव तक हमने अधिकारों के रूप के सम्बन्ध में विविध सिद्धान्तों की 
चर्चा की । यह निश्चित होजाने के पश्चात्‌ कि अधिकारों का सामान्य रूप 
क्या है, हम श्रब उन विशिष्ट अ्रधिकारों का वर्शान करेंगे जो साधारणतया 
राज्यों में व्यक्ति के समभे जाते हैं। राज्य व्यक्ति पर नियंत्रण करता है । 
इस नियंत्रण को उचित सीमा के भीतर रखने के लिये सदा से यह भावना 
रही है कि राज्य व्यवित के कुछ अधिकारों का आदर करेगा और अ्रपना 
नियंत्रण इस प्रकार रखेगा कि उन अधिकारों पर किसी प्रकार का आघात न 
हो । ऐसी भावना न रहने से राज्य की शक्ति निर्बाध होने का भय रहता है 
जो न व्यक्ति के लिये श्रौर न राज्य के लिये हितकारी है। श्राधुनिक काल 
में भी सब राज्य अपनी प्रजा के कुछ विशेष अश्रधिकारों को स्वीकार करते 
झ्रौर उनकी रक्षा करते हें । परन्तु शासनों का श्रथवा राजशास्त्रवेत्ताशोों का 
कभी इस विषय पर एक मत नहीं हुआ है कि कौन कौन से श्रधिकार मनुष्य 
के वास्तव में विशेषाधिकार समभने चाहिए । मनुष्यों के व्यक्तिगत मूल भूत 
अधिकारों की गणना बिल्कुल ठीक ठीक नहीं हो सकती । साधारणतया 


की 
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कक 


निम्नलिखित अधिकार हैं जिन्हें शासन मनुष्य के मूल-भूत अधिकार समझता” 
है, उनकी रक्षा करता है और वास्तव में जिनकी रक्षा करती चाहिये श्रर्थात्‌ 
दो प्रकार के अधिकारों का वर्शान किया जाता है--जो अधिकार ज्ासव 
बास्तव में स्वीकार करता है और आदर्श अधिकार जो शासन को स्वीकार 
करने चाहिये-- 

(१) जीवन का अभ्रधिकार | 

(२) स्वतन्त्रता का अधिकार | 

(३) समानता का अधिकार । 

(४) सम्पत्ति का अधिकार । 

(५) राजनेतिक भ्रधिकार । और 

(६) राज्य का विरोध करने का अधिकार | 

(१) जीवन का अधिक्वार--मनुष्य का सबसे महत्वपूर्णो अधिकार 
जीवन का अधिकार है । मानव जीवन प्रकृति देवी के आ्रविर्भाव व विकास की 
सबसे ऊंची सीढ़ी है। यह विकास मानव तक ही समाप्त हो गया हो ऐसा 
विश्वास करना कठिन है। स्वर्गीय ग्ररविन्द के कथनानुसार मानव का विकास 
उससे भी ऊंची किसी वस्तु में होने वाला है। इसीलिए जीवन की लालसा 
प्रकृति का धर्म हे। यह लालसा इतनी अ्रदम्य है कि किसी भी स्थिति में 
मनुष्य मरना नहीं चाहता । यदि परिस्थिति विशेष में किसी समय कोई 
कहता है कि में मर जाऊं तो उस समय भी उस कथन के पीछे कष्टहीन 
दूसरी परिस्थिति में जीवित रहने की इच्छा बनी रहती है। समाज 
जीवन अभ्रधिकार को इसलिये मानता है कि प्रथम तो वह प्रक्षति का धर्म है। 
ऐसा अ्रधिकार न मानना प्रकृति विकास क्रिया में बाधा डालना होगा, उच्च 
मानव या दैव के प्रकट होने में रोड़ा श्रट्काना होगा | दूसरे व्यक्ति समाज 
का अज्भ है । समाज के लिये वह एक उपयोगी वस्तु है। उसका मर जाना 
समाज की हानि होगी । जीवन-श्रधिकार में इसलिये दो शर्तें लगी रहती हैं । 
यह भ्रधिकार तभी तक मान्य है जब तक व्यवित अपनी झात्मा की उन्नति 
में जीवन का उपयोग करे और समाज की हानि न करे। जीवन के अ्रधिकार 
में स्वतंत्रता भी सम्मिलित है क्योंकि जब तक मनुष्य को स्वतंत्रता न होगी 
वह अपनी इच्छानुसार अपना जीवन मार्ग निश्चित नहीं कर सकेगा | इसलिए 
टी० ऐच० ग्रीन ने 'जीवन का अधिकार और सवतत्तवता का अधिकार 
इत दोनों अ्रधिकारों को मिलाकर वर्णान किया है । वर्योकि उसका 
विचार है कि बिना स्वतन्त्रता के जीवन व्यर्थ हैं । यदि किसी 
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व्यवित का अपने जीवन पर शअश्रधिकार नहीं है भ्र्थात्‌ वह अपनी इच्छा- 
नुसार उसको व्यतीत नहीं कर सकता हैँ तो उप्तका जीवन व्यर्थ है । एक दास 
का श्रपने जीवन पर अधिकार नहीं होता। वह अपने जीवन को अपनी 
इच्छानुसार व्यतीत नहीं कर सकता । वह तो श्ररस्तू के शब्दों में एक “जीवित 
उपकरण” हैँ । वह सदेव अ्रपने स्वामी की इच्छानसार कार्य करता है, अपनी 
इच्छान पार कार्य नहीं कर सकता । उसे जीवन पर अधिकार नहीं है । अतः 
जीवन के लिए स्वतन्त्रता का होना अनिवाये है। वास्तव में सत्र श्रधिकार 
व्यक्तिगत हें परन्तु 'जीवन का! श्र 'स्वतन्त्रता का! ये दोनों अधिकार 
विशिष्ट रूप से व्यक्तिगत अधिकार हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह विशिष्ट 
व्यक्तिगत अधिकार है कि वह अपने जीवन को तथा अपने शरीर को जिस 
प्रकार चाहे, रखे, परन्तु इसका यह अ्रभिप्राय नहीं है कि वहु अपने जीवन का 
श्रथवा अपने शरीर का दुरुपयोग करे | उसको ऐसे कार्य करते का भ्रधिकार 
नहीं जिनसे उसके जीवन तथा शरीर का नाश हो ॥ यद्धि वह ऐसा करेगा तो 
राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है श्रीर उसे ऐसा करने से रोक सकता हैं । 
जीवन के अ्रधिकार में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :-- 
) प्रत्येक व्यक्षित का कर्तव्य हैँ कि जीवित रहे । 

) प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह किसी की हत्या न करे । 
(ग) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार हे । 

) प्रत्येक व्यक्ति को संतान उत्पन्न करने तथा कृटुम्ब बनाने का 
श्रधिकार है ह 

(3) प्रत्येक व्यक्ति को सम्पत्ति का अधिकार है और 
(च) प्रत्यक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र तथा जीविकोपारजन के लिए कार्य 
प्राप्ति का श्रधिकार है । 

(क) जीवित रहुने का कतेव्य--प्रत्येक मनृष्य का कर्तव्य हूँ कि वह 
जीवित रहे । प्रत्येक धर्म में आत्मघात को पाप समझा जाता है । जीवन बड़ी 
पवित्र वस्तु है । प्रत्येक धर्म के श्रनुसार जीवन, ईश्वर की एक धरोहर है जो 
मनुष्य को इस लिए सौंपी गईं है कि वह इसको भली प्रकार से रखे ॥ इसका 
दुरुपयोग करना धामिक दृष्टि से पाप है । राज्य भी जीवन के दुरुपयोग को 
बुरा समभता हे । आत्मघात करना या जीवन को नष्ट करने वाले काये 
करना राज्य द्वारा सदैव वर्जित रहा है और वर्जित रहेगा । श्रत: प्रत्येक व्यक्ति 
का यह कतेंव्य हैं कि जीवित रहे और अपने जीवन को उत्तम से उत्तम बनावे । 
व्यक्तिगत दृष्टि से जीवन की रक्षा करना और उसे भली प्रकार से व्यतीत 


२०६... सकमबन्‍ल्यबटे ५ 3३ 2५ २८३० ० 


« अधिकार २६५ 


करना प्रत्येक व्यवित का कतेव्य है इसी प्रकार सामाजिक दृष्ठि 
से भी जीवन की रक्षा और उमप्तकी उन्नति करना उचित है । 

जीवत का समाज से. घनिष्ट सम्बध्ध हैं । दूषित जीवन समाज 
को दूषित करेगा और श्रेष्ठ जीवन समाज का उपकार करेगा अ्रतः समाज के 
हित के लिए प्रत्येक व्यक्ति को -श्रपता जीवन भली प्रकार व्यतीत 
करना चाहिए और उसकी उन्नति करनी चाहिए । गिलक्रिस्ट का कथन है कि 
“सार्वजनिक हित की दृष्टि से प्रत्येक जीवन बहुमूल्य है और स्वयं को अथवा 
श्रन्य को मार डालने का अभिष्राय है एक ऐसे जीवन का अन्त कर देना जिसके 
' कर्तव्य भो हैं और अधिकार भी”। झाधुनिक काल के आचार रश्ाास्त्रवेत्ताओं 
का मत है कि आ्रात्मघात नहीं करना चाहिये । कुछ पादचात्य विद्वानों का मत 
है कि किसी ऐसे रोग की अवस्था में जब कि स्वस्थ होने की कोई झ्ाशा नहीं 
है और कष्ट भ्रधिक हो रहा है तो जीवन का श्रन्त किया जा सकता है। 

परन्तु ऐसा करने की झ्राज्ञा कोई धर्म नहीं देता है । धर्म की दृष्टि से किसी 

भी दशा में आत्मघात करना पाप है। 

(ख) किसी की हत्या वे करना--जिस प्रकार एक मनुष्य हे 
जीवित रहने का अधिकार है उसी प्रकार दूसरे मनुष्य का यह कतेंव्य है कि 
वह उसका जीवन नष्ट न करे | अर्थात्‌ किसी व्यक्ति को जान से मार डालने 
का किसी को अ्रधिकार नहीं है । प्रत्येक का यह कतेंव्य है कि वह दूसरे को 
जीवित रहने दे और जिस प्रकार चाहे उसे अपना जीवन व्यतीत करने दे । 
जब तक एक व्यक्ति का जीवन दूसरे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की 
अनचित बाधा नहीं डालता तब तक उसके जीवम का सम्मान आवश्यक ही 
नहीं बल्कि परम कतंव्य है। सब धर्मों में दूसरे की हत्या करना महात्‌ पाप 
है । श्रत३ हत्या करना नैतिक अपराध है और वधानिक शअ्रपराध भी । प्रत्येक 
राज्य में हत्या बड़ा भारी अपराध समझा जाता है और इसका दण्ड 'प्राण 
दण्ड” है । विधान द्वारा हत्या के प्रपराध में प्राण दण्ड देना कहाँ तक उचित 
है ? कुछ लोगों का मत है कि जो लोग ह॒त्या करते हें उन्हें मनुष्य समाज 
में रहने का कोई अधिकार नहीं है, भ्रतः उन्हें मार ही डालना उचित है । जो 
लोग इस बात के पक्ष में हें कि हत्यारे को समाज में रहने का कोई अधिकार 
नहीं है वे कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे की ह॒त्या कर सकता है उसे प्रारदण्ड 
देना इसलिये आवश्यक है कि यदि उसे जीवित रखा जायगा तो वह समाज 
के लिये भयानक सिद्ध होगा और फिर ह॒त्यायें करेगा | दूसरे लोगों का मत 
है कि हत्यारे को प्रारादण्ड व देकर आजन्म कारावास में डाल देता चाहिये 
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ताकि जीवित रहकर वह अपने पाप पर पश्चात्ताप करता रहे और उसे पता 
चले कि ह॒त्या करने के श्रपराध में उसे कष्ट भोगना पड़ रहा है। कुछ लोग 
ऐसे हैं जिनका मत है कि अपराधी को कारावास में डाल दिया जाय और जब 
वह पर्चात्ताप कर चुके और उसे ज्ञात हो जाय कि वास्तव में उसने 
अपराध किया था और ऐसी आशा हो कि उसने पश्चात्ताप कर लिया 
हैं श्र मनुष्य समाज के लिये ' श्रब वह हानिकारक नहीं हैं तो उसे छोड़ 
देना चाहिये । लाई बकमास्टर ([.070 30८6(ए850०/) का विश्वास हैं 
है कि मनृष्य ठीक प्रकार से सोच समभकर हत्या नहीं करता है ।जो लोग 
प्राणदण्ड के विरोधी हैं उत्तका विश्व|स हूँ कि प्राणृदण्ड बहुधा निर्दोषों को 
मिलता है श्र वास्तविक अपराधी बच जाता है, द्वितीय यहु कि प्राण॒दण्ड 
का प्षमाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है । मनुष्य जीवन को तुच्छ समभने की 
भावना फैलती हे भ्रोर क्ररता बढ़ती है, तृतीय बात यह हैँ कि बहुत से हत्यारे 
अपराध की गम्भीरता को नहीं समभते हैं, श्रतः ऐसे मनप्यों की बुद्धि ठीक 
करने का प्रयत्त करवा आवश्यक है । चतुर्थ बात यह है कि ह॒त्या के प्रतिकार 
में हत्या की प्रथा बहुत प्राचीन है श्रोर उस समय से चली श्रा रही हे जब 
मनुष्य अ्रसभ्य थे । श्रतः भ्रव इस प्रथा को बन्द कर देना चाहिये क्योंकि अब 
मनृष्य समाज बहुत सभ्य हो गया है । ऐसे मनृष्य को सुधारने का प्रयत्न 
करना चाहिये । पञ्चम बात यह है कि प्राणदण्ड कोई अधिक कठोर और 
अ्पराध-निवर्तक दण्ड सिद्ध नहीं हुआ्ना है | हत्या के अ्रपरध में प्राण॒दण्ड देने से 
यह अपराध कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है श्रतः प्राण॒दण्ड देना 
इस दृष्टि से व्यर्थ है । 

प्राणदण्ड के पक्ष अथवा विपक्ष में लोगों का कुछ भी मत हो, हमारा 
तो यह विध्वास है कि हत्यारे को समाज में रहने का अ्रधिकार नही है। 
हत्यारे के जीवन का अन्त ही कर देना न्यायसंगत प्रतीत होता है । देखा गया 
हूँ कि बहुत से हत्यारे पागल समझकर कुछ दिन पागलखानों में रखे गये और 
फिर छोड़ भी दिये गये हैं । यहु बात भी अनुचित है। चाहे वह पागलपन 


भ्घ्ा 


में ही हत्या क्‍्योंत करे, उसको समाज में रहने का कोई अधिकार 
नहीं है । 

(ग) स्वरक्षा का श्रधिकार--गिलक्रिस्ट का कथन है कि “स्वरक्षा 
के लिये शक्ति का प्रयोग करना उचित है चाहे शक्ति के प्रयोग में दूसरों 
की हत्या क्‍यों न हो जाय” । परस्तु उसने यह भी कहा है कि “इस प्रकार 
को शक्ति का प्रयोग उम्र दशा में तभी किया जा सकता हे जब अ्रन्य साधन 


है 
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उपयुक्त सिद्ध न हुए हों”* | श्राजकल लोगों का यही विश्वास है कि स्वरक्षां 
करना उचित है परन्तु प्रत्याचार करना उचित नहीं हे । इस बात का निर्शाय 
करना कठिन है कि स्वरक्षा में किया हुआ शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक 
उचित औझौर फिर ग्रनुचित हो जाता है । 

क्या यह बात राज्य के लिये उचित हे कि वह मन॒ष्य को युद्ध के 
लिये सेना में भर्ती करके युद्धक्षेत्र में भेजकर मरवा डाले ? क्‍या ऐसा करने 
में राज्य मनृष्य के जीवित रहने के श्रधिकार में हस्तुक्षेप नहीं करता ? टी० 
ऐच० ग्रीन (!', ति. (४>८॥) युद्ध को पूर्रारष से उचित नहीं समझता 
है । उसका कथन है कि “यूद्ध सापेक्षयया उचित हो सकता है क्योंकि एक 
बुराई को ठीक करने के लिये दूसरी बुराई की जाती है। परन्तु बुराई तो 
बुराई ही रहती है और जिन लोगों ने पहली बूराई की थी वे तो मर जाते 
हैं, एक और बुराई कर जाते हैं जिसके द्वारा वे पहली बुराई को ठीक करते 
है! $ इसका अभिप्राय यह है कि युद्ध एक दूषित वस्तु है। एक बुराई को 
दूर करने के लिये युद्ध किया जाता है । युद्ध दूसरी बुराई है। बुराई द्वारा 
बुराई का सुधार किया जाता है। ग्रीन का मत है कि एक आदशों राज्य में 
युद्ध की श्रुवश्यकता ही नहीं है । युद्ध वास्तव में एक नेतिक दोष है। 

(घ) सन्‍्तान उत्पत्ति तथा कोटुमश्विक जीवन का अ्रधिकार---संसार 
में यह बात देखने में श्राती है कि कौटुम्बिक जीवन पशु-पक्षियों में भी पाया 
जाता है। यह एक प्राकृतिक तथा अनिवाय स्थिति है जिसमें प्रत्येक प्राणी को 
रहने की श्रावश्यकता हे ।-कटुम्बी जीवन व्यतीत करने में प्राणी को सुख प्राप्त 
होता है । कटुम्बी जीवन के साथ संतान उत्पत्ति भी प्राकृतिक हूँ। यह भी 
किसी ॥कार नहीं रोकी जा सकती । कुटुम्बी जीवन व्यतीत करना और संतान 
उत्पन्न करना मनुष्यों का नेसगिक अधिकार है। जब से संसार में मनुष्यों 
की उत्पत्ति हुई है तब से श्राज तक इस भ्रधिकार को सब दशाश्रों में स्वीकार 
किया गया है । जब लोगों में राजनैतिक चेतना न थी तब भी लोग स्वतन्त्रता 
पूर्वक क॒टुम्बी जीवन व्यतीत करते थे श्रौर ज्यों ज्यों सभ्यता की उन्नति हुईं 
त्यों त्यों इस अधिकार की पृष्टि होती गई । मनुष्यों का कुटुम्बी जीवन व्यतीत 
करने का अधिकार है और संतान उत्पन्न करने का भी । परन्तु इस अधिकार 
को भी स्वच्छन्दतापूवंक नहीं भोगने दिया जा सकता यदि समाज को सुखी 


_उकपकन पनननननभनननपननानमनन«>« 
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तथा समद्धिशाली बनाना है। वारूतव में राज्य का यह ततेंव्य है कि अस्धे, 
अपाहिन कोढ़ी, तथा श्राजी बन रोगी को इस अ्रधिकार से वंचित रखा जाय। 
क्योंकि ऐसे लोगों की संतान कभी पूर्गारझय से स्वस्थ नहीं हो सकतो। यदि 
ऐसे लोगों को विवाह करने से नहीं रोका जायगा तो अस्वस्थ नागरिक उत्पन्न 
होंगे । ये नोग राज्य के लित्रे एक अ्रमह्य भार बन जायेंगे | इन्हें पालने के 
लिये राष्ट्र के धत का व्यर्थ अ्रपव्यय होगा। प्राचीन काजल में यूनान के स्पार्टा 
राज्य में यह प्रथा प्रचलित थी कि बच्चे को उत्पन्न होते हो एक रात्रि के 
लिये बाहर डाल दिया जाता था यदि वह दूसरे दिन प्रात:काल जीवित रहता 
था तो उसे पाल लिया जाता था। ऐसे बच्चे बड़े होकर हृप्ट-पृष्ट होते थे 
बीमार भी बहुत कम होते थे झौर अधिकतर स्वस्थ रहते थे । अ्रतः प्रत्येक 
राज्य का यह धर्म है कि मनुष्यों को कटुम्बी जीवन व्यतीत करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता दे, परन्तु ऐसे व्यक्तियों को कभी कुठुम्बी जीवन व्यतीत करने की 
श्राज्ञा न दे जो समाज के लिये ग्रहितकर हों “वास्तव में होना तो यह चाहिये 
कि जिन लोगों के पास भाग का साधन नहीं है श्रौर जीविका उपा्जेस करने 
का साधन नहीं है उन्हें कुटुम्बी जीवन व्यतीत करने से रोका जाय । मनुष्य 
को तभी विवाह करने की श्राज्ञा दों जाय जब वह अ्रपती जीविक्रा उपार्जेन 
करने योग्य हो श्रन्यथा नहीं । क्योंकि जिन लोगों के पास जीविका उपार्जन 
करने का साधन नहीं है उनको यदि सन्‍्तानोत्पक्ति करने से न रोका जायगा 
तो देश में दरिद्रता फलेगी । लॉरीमर ([,0707) का कथन है कि “जो 
व्यक्ति अपनी संतान को मानुषिक शिक्षा नहीं दे सकता है उसे विवाह करने 
का उसी प्रकार नेसग्रिक अधिफरार नहीं है जैसा उस पुरुष को जो संतान 


भ 


उत्पन्न नहीं कर सकता है /। * 


(ड:) सम्पत्ति का भ्रधिकार--जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को कुट्म्बी 
जीवन व्यतीत करने और संतान उत्पन्न करने का तेसगिक अधिकार है उसी 
प्रकार उसे सम्पत्ति रखने का भी अ्रधिकार है। इतिहास काल के आरम्भ में 
जब मनुष्य कृटुम्बी जीवन व्यवीत करते थे, उस समय उनके पास कुछ भूमि 
भी होती थी जिससे वे अ्रपनी भोजन सामग्री उत्पन्न करते थे। कुटुम्ब के 
अधिकार के समान भूमि तथा श्रन्य सम्पत्ति भी प्रत्येक मनुष्य के लिये अनि- 
वार्य है। भ्रब सभ्यता की उच्चति के कारण भूमि तथा पशु के अ्रतिरिक्‍त कुछ 

न्‍्य श्रकार की सम्पत्ति भी हे जिस पर मनुष्य का जन्मजात अधिकार है । 


अकिनिननभनगरगननग#गरपननभन तय --+ +. 


* डी० जी० रिश्ञी--नैचुरल राइट्स पृष्ठ १२८ 
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प्रत्येक मनृष्य को अपने लिये एक घर रखने का अधिकार है। बिना घर के 
प्नुष्य एक बन्जारे की भांति अथवा भांतू और कंजड़ की भांति है। राज्य को 
भनुष्य के इस अधिकार को भी स्वीकृत करना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य के पास 
निवास के लिये एक निश्चित क्षेत्रफल का घर होना परम आवश्यक है । 
सम्पत्ति दो प्रकार की होती है चल झौर अचल | अचल सम्पत्ति में भूमि, 
गृह आ्रादि सम्मिलित हैं। चल-संपत्ति में घरेलू झ्रावश्यक्र सामान, जो मनुष्य 
के गृहल्थ जीवन को सुख पूबंक व्यतीत करने के लिये आ्रावश्यक हैँ, सम्मिलित 
हैं । खाट, बतंन श्रादि चल-सम्पत्ति हैं। इन वस्तुग्रों का होना भी मनुष्य के 
लिये अत्यन्त आवश्यक है | अतः मनुष्य के पास झावश्यक्र चल और प्रचल 
संपत्ति होनी चाहिये। राज्य को देखना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 
थ्रावदयक सम्पत्ति हे या नहीं । यदि नहीं हे तो राज्य को उसे प्राप्त कराने 
में सहायता करनी चाहिये । 

कौटुम्बिक जीवन और श्षम्पत्ति राज्य को स्थिरता प्रद्यन करती हैं । 
जिस राज्य में अभ्रधिकतर व्यक्ति ऐसे हे जिनके पास कोई निजी चल या 
अचल सम्पत्ति नहीं है या जिनको स्तेहपाश में बाँध कर रखनेवाले क॒टम्बीजन 
नहीं हैं, उस राज्य की प्रजा पतभड़ के उन पत्तों के समान व्यवह्र करती 
है जो हवा के एक हलके फभोंके में ही इधर से उधर उड़ जाते हैं । आजकल 
विश्व में जो हलचल दिखाई देती हैँ उसका कारण यही है कि ऐसे व्यक्तितियों 
की संख्या बढ़ रही है जिनके पास न कृटुम्ब है, न घर। ये दोनों वस्तुयें 
व्यक्ति के चरित्र में शुद्धता और संयम लाती हैँ । यदि राज्य चरित्रवान 
संयमी व्यक्तियों का राज्य बनना चाहता है तो यह आवश्यक है कि वह 
प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति और उसके क॒ट॒म्ब की रक्षा करे। केवल रक्षा से 
ही काम न चले तो उसे इस ओर कूछ सक्तिय कदम भी उठाना चाहिये । 

सम्पत्ति के अधिकार के प्रशत का महत्व आजकल गअ्रधिक बढ़ गया है। 
यह कहा जाता हुँ कि झ्राधुनिक युग की जितनी बुराइयां हें उनका कारण है 
वैयक्तिक सम्पत्ति का अधिकार ओर इन बुराइयों को दूर करने का एकमात्र 
साधन है इस श्रधिकार को समाप्त कर सव सम्पत्ति पर प्म्माज के अधिकार की 
स्थापना करता । वैयक्तिक सम्पत्ति के अधिकार से जो सांसारिक उन्नति हुई 
है इसे सभी स्वीकार करते हैं । इस अधिकार के बिना भी उद्योग, विज्ञान, 
कला और साहित्य की उन्नति उतनी ही होती इससे सब सहमत नहीं हैं । 
वैषक्तिक सम्पत्ति और उस सम्पत्ति से प्राप्त होनवाले सुख की श्राशा व्यक्ति 
को जितना प्रेरित कर सकते हैं उतना अन्य कोई भाव नहीं कर सकता | 
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परिश्रम ( चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक ) उसके लिये आशिक 
प्रयोजन जितना सबल प्रेरक होता है उतना प्रेरक अन्य कोई मानवीय भाव 
श्रभी तक नहीं मिला है। व्यक्ति में! पराथंभाव हैं अवश्य झिन्‍्तू स्वार्थभाव 
अ्रत्यन्त प्रबल है | वेयक्तिक सम्पत्ति के अधिकार से ब्राई उस समय उत्पन्न 
होती हैँ जब व्यक्ति अपने वर्तमान स्वार्थ को सर्वोपरि समझ कर भविष्य में 
सार्वजनिक उन्नति से प्राप्त होनेवाले सूख की परवाह नहीं करता और 
सार्वजनिक हितों को अपने निजी हित की बेदी पर बलिदान कर देता है । यह 
मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जहाँ वेय्क्तिक सम्पत्ति के भ्रधि- 
कार से मनष्य की भौतिक उन्नति हुई हूँ वहाँ उसके स्वार्थ की मात्रा बढ़ने 
से मनुष्यता की हानि भी हुई है। भ्राथिक अप्तमानता, ऊेच, नीच का भाव- 
निर्धनों का कर शोषण, साम्राज्यों फी स्थापना तथा पिछड़ी हुई जातियों की 
लूट, संक्षेप में पूंजीवाद की सारी बुराइयाँ इसी वेयब्रितिक सम्पत्ति के श्रधिकार 
पर अ्रवलम्बित हैं । जिस समाज-व्यवस्था में ब्रेयक्तिक सम्पत्ति का अ्रधिकार 
न हो वहाँ मनृष्यों को परिश्रम में लगानेवाली कौन सी प्रेरक शक्ति हो यह 
बड़ा कठिन प्रइन है । कुछ भ्रंश तक मानवीय उच्चभावबों को प्रेरक बनाया 
जा सकता है किन्तु उसकी भी एक सीमा हूं। अ्रन्त में सार्वजनिक, कार्यों में 
लगानेवाली प्रेरक शक्ति केवल प्रधिकारियों का पशुत्रल ही रह :जाता है । 
ऐसी व्यवस्था में भय ही मनुष्यों को काम करने के लिये बाध्य कर सकता 
है । जहाँ भय है वहाँ स्वतन्त्रता, सुख , आ्राध्यात्मिक उन्नति नहीं रह सकती । 
इसलिये यह आवश्यक हैँ कि वेयक्तिक सम्पत्ति के श्रधिकार का ऐसा 
संतुलन रखा जाय जिससे वेयक्तिक पुरुषार्थ घटने ने पावे और सार्वजनिक 
हित भी सधता रहे । 

(व) जीविकोपाजंन के लिये कार्य करने का श्रधिकार-जिस प्रकार 
मनुष्य को जीवन का अधिकार है, उसी प्रकार जीवन को बनाये रखने के लिये 
जीविका उपाजन करने का अ्रधिकार हैँ। वर्तमान समय में इस बात पर 
अधिक जोर दिया जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को जीविका उपार्जन करने 
के लिये कार्य प्राप्त करने का अ्रधिकार है| राज्य का यह कतेंव्य है कि 
मनुष्य के इस अधिकार को वह स्वीकार करे | प्रत्येक मनुष्य को राज्य की 
ओर से कार्य दिलाने का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि वह अपनी जीविका 
उपार्जव कर सके ओर समाज के लिये बोफ न हो । समाजवादियों का यह 
सिद्धान्त है कि राज्य की ओर से इस बात का प्रबन्ध होना चाहिये कि कोई 
व्यक्ति बेकार न रहे और सब कार्य करने योग्य पुरुष कार्य करें। यदि कोई 
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कार्य करने योग्य पुरुष काये न करे तो राज्य द्वारा उसे दण्ड दिया जाय, 
झ्ौर उसे कार्य करने के लिय बाध्य किया जाय । इन लोगों का यह मत है 
कि जब तक मनुष्य कार्य कर सकता है तब तक उससे कार्ये लिया जाय । 
जब वह कार्य करने योग्य न रहें तो राज्य द्वारा उसकी जीविका का प्रबन्ध 
किया जाय और जबन्न तक वह जीवित रहे उसे भोजन वस्त्र का कष्ट न हो । 
ग्रत: इन लोगों का कथन है कि सब लोगों के लिये बीमा इत्यादि की योजना 
प्रतिवायं होनी चाहिये । जब तक लोग कार्य करते रहे! तब तक उनकी आराय 
से कुछ रुपयों की कटोती करके उसे जमा किया जाय और जब वह व्यक्ति 
अ्रवकाश प्राप्त करे, उसे वह धन इकट्ठा दिया जाय अथवा मासिक आय के 
रूप में दिया जाय जिससे उस्ते शेष जीवन में कोई कष्ट न मिले। लैस्की का 
कथन है कि * या तो राज्य को अपने नागरिकों के हित के लिये आद्योगिक- 
शक्ति का अवश्य नियंत्रण करना चाहिये अन्यथा अपने स्वामियों के हित के 
लिये ओरद्योगिक शक्ति राज्य पर | नियंत्रण करेगी । * अठारहवीं शताब्दी 
की यद्भाव्यं नीति (,95587 [87/8) कि राज्य को व्यापार में हस्तक्षेप 
तहीं करना चाहिये, इस बीसवीं शताब्दी में प्रयोग नहीं की जा सकती। 
श्र तो राज्य को मनुष्य के हित के लिये प्रत्येक विषय में हस्तक्षेप करना 
श्रावश्यक है । राज्य का कतंव्य है प्रत्येक मनुष्य के लिये उचित कार्य का 
प्रबन्ध करता जिससे वह अपनी जीविका उपार्जन कर सके । लेस्की का कथन 
है कि “एक प्रधान मन्‍्त्री को, जो अपने पद से हटा दिया गया है फिर वैसा 
ही कार्य प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। समाज प्रत्येक मनुष्य को उसकी 
इच्छानसार कार्य नहीं दे सकता, उसको ऐसे काये की आवश्यकता है जिससे 
उसकी जीविका का प्रबंध हो सके । कार्य करने के भ्रधिकार का यह अभिप्राय 
है कि मनुष्य को ऐसे कार्य में लगाया जाय जिससे वह कुछ उपयोगी काये 
कर सके और कुछ वस्तुप्रों का उत्पादन करने में भाग ले सके ।” यदि मनुष्य 
कुछ समय के लिये बेकार हो जाता है तो राज्य का कतंव्य है कि वहु उसकी 
उस समय तक सहायता करें जब तक उसे पुनः कार्य न मिल 
जाय । लैस्क्री का मत हेँ कि “बबेकारी के लिये भी बीमे की 
योजना करना राज्य का कतेव्य होता चाहिये |। लेस्की का विचार हूँ 
# कि “मनुष्य को केवल्न कार्य प्राप्त करने का ही अधिकार नहीं है। 
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उसका यह भी अधिकार है कि उसे उनके कार्य के लिये उचित मजद्री दी 
जाय ।”* प्र्थात्‌ ऐसी मजदूरी दी जाय जो सुजनात्मफ नागरिकता' के लिये 
आवश्यक हो । प्रत्येक मतृष्य को भोजन, वस्त्र, घर, कुछ अ्रवकाश, शिक्षा तथा 
संस्कृति के लिये अवसर श्रादि की झावश्यकता है जिससे वह अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति कर सके । एक ऐसा स्तर स्थापित करने की श्रावश्यकता है जिस से 
नीचे कोई व्यवित न गिरने पाये । लेस्की का कथन है कि उचित मजदूरी 
का अ्भिप्राय यह नहीं है कि प्रत्येक मनृष्य को समान वेतन दिया जाय 
बल्कि यह अभिप्राय है कि वह वेतन श्रथवा मजदूरी जीवन निर्वाह के लिये 
पर्याप्त होनी चाहिये और ऐसा न हो कि किसी को अत्यश्विक मिले और 
किसी को अति न्यून। पहली श्रावश्यक बात यह है कि प्रत्येक मनष्य को अपने 
परिश्रम के बदले में उचित वेतन मिलना चाहिये जिससे वह सम्मान के साथ 
समाज में अपना जीवन व्यतीत कर संके और अ्रपनी संतान की शिक्षा, भरण- 
पोषण आदि का प्रबन्ध कर सके । 


स्वृतत्त्रता का अधिकार--जीवन के अधिकार के परचात्‌ मनष्य के 
. लिये दूसरा आ्रावश्यक अधिकार स्वतन्त्रता का है। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
व्यक्तिगत कार्य-क्षेत्र में एक सीमा तक यह चाहता हैँ कि वह दूसरों के तस्त्र 
( पराधीनता ) से मुक्त रहे । यदि उसके ऊपर कोई तंत्र हो तो वह स्व का 
श्र्थात्‌ अपने श्राप लगाया हुआ अंकुश हो । इस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के 
लिए लोगों ने बड़े-बड़े बलिदान किये हें और घृणित से घशणित श्रत्याचार भी 
किये हैँ । इतिहास से हमको विदित होता है कि मनुष्यों में स्वतन्त्रता के भाव 
सर्देव रहे हैं । मनुष्य के जीवन के लिये स्वतन्त्रता बड़ी आवश्यक वस्तु हे । 
परन्तु पूर्ण स्वतन्त्रता किसी को प्राप्त नहीं हो सकतो है। ऊपर बताया जा 
चुका है कि एक विशेष सीमा तक ही स्वतन्त्रता की आवश्यकता है। इसी 
स्वतन्त्रता के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्त करता हैँ | अपनी व्यक्तिगत प्रगति 
के लिए व्यक्ति को जितनी स्वतन्त्रता की श्रावश्यकता हैं उतनी उसे अ्रवश्य 
मिलनी चाहिए। स्वतन्त्रता दो प्रकार की होती है एक नकारात्मक और 
दूसरी वास्तविक । नकारात्मक स्वतन्त्रता का यह प्रभिप्राय हैं कि बिना किसी 
प्रकार के प्रतिबन्ध के मनृष्य को पुर्णो रूप से तंत्रहीन कर दिया जाय। उसके 
ऊपर से सब प्रकार का प्रतिबन्ध उठा लिया जाय। चाहे वह कोई कार्य करे, 
चाहे न करे । इस प्रकार की नकारात्मक स्वतन्त्रता लाभदायक नहीं है । 
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ऐसी स्वतन्त्रता से समाज का वास्तविक हित नहीं हो सकता । समाज के हित 
के लिए वास्तविर अर्थात्‌ कार्यात्मक स्वतन्त्रता की श्रावश्यकता है। इसका 
अशिप्राय यह है कि प्रत्येक मनुष्य को आ्रात्मोन्नति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त 
होना चाहिये जिससे वह स्वतन्त्रताप्वक अपनी उन्नति कर सके । उसको 
उन्नति में किसी प्रकार की बाधा न पड़े । लेस्की का कथन हैँ कि स्वतन्त्रता 
का यह अभिप्राय है कि “मनृष्य को ऐसी शक्त प्राप्त हो कि वह अपनी 
उन्नति के लिए जो चाहे सो कर सके । किसी प्रकार की बाह्य वाधा उसके 
कार्य में न डाली जाय ।” * ऐसा होने पर मनृष्य पूर्णा रूप से अपनी उन्नति 
कर सकता है। स्वतन्त्रता अ्नक प्रकार की हो सकती हैँ। भ्रव भिन्न-भिन्न 
प्रकार की स्वतन्त्रतात्नों का वर्णन किया जाता है । 

१-स्वाभाधिक स्वतन्त्रता--ऊपर नेसगिक ग्रधिकारों का वर्णात करते 
समय सामाजिक अनबन्ध के मतानुसार मनृष्य के नेसमिक अधिकारों का 
वर्णान किया जा चुका है | रूसो नेअपनी पुस्तक सोशल कॉन्‍ट्रैक्ट' में लिखा 
है कि “मनष्य स्वतन्त्र उत्पन्न हुआ्ला हे भर सब स्थानों पर वह बन्बन में है” 
उम्रका विचार है कि प्राकृतिक अवस्था में मनृष्य प्र कोई बन्धन नहीं था, 
वह स्वच्छन्द विचरता था। किसी प्रकार की उसको चिन्ता न थी। जब से 
मनुष्य में सभ्यता फली है तभी से मनृष्य की स्वतत्त्रता का हास हो गया 
है । बहुत से लोग इस बात का समर्थन करते हू । वास्तव में स्वभावतया 
मन॒ष्य स्वतन्त्र रहना चाहता हे वह अपने ऊपर किसी अपने से पृथक शक्ति 
का अ्ंकृश पसन्‍द नहीं करता । वह संसार के भोगों को स्वच्छन्दतापूर्वक 
भोगना चाहता है । किन्तु समाज में यह स्वच्छन्दता बरती जाय तो समाज 
का अस्तित्व ही न रहे । समाज के बिता अर्थात्‌ अन्य लोगों के सहयोग के 
बिना व्यक्ति का भोग भी अधूरा ही रह जाय | इसलिग्रे समाज में रहकर 
उसे दूसरों की भी स्वतन्त्रता का ध्यान रखना पड़ता हैं और इस विचार से 
कि एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता का दूपरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता से संघर्ष न हो 
जाय, प्रत्येक व्यक्तित को श्रपनी स्वतन्त्रता को एक सीमा के श्रन्दर परिमित 
रखना पड़ता है । ज॑से-जसे व्यक्ति की बुद्धि परिष्कृत होती जाती है, वह 
स्वच्छन्दता से विमख होता जाता है । 

२--व्यक्तिगत स्व॒तस्त्रता--प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता का इच्छुक है । 
वह अपनी उन्नति के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करना चाहता है, अपनी 
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ए७४ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


'इच्छानुसार अपने जीवन को एक विशेष प्रकार से व्यतीत करने का इच्छुक 
होता है और यह आशा रखता है कि कोई श्रन्य व्यक्ति उप्त के कार्य में 
बाधक न हो। मनष्य के अनेक व्यक्तिगत कार्य ऐसे हें जिनके करने 
में वह पूर्णा स्वतन्त्र हैं। अपने घर के भीतर मनुष्य को प्रत्येक कार्य स्वेच्छा- 
पूर्वक करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। केवल राज्य द्वारा वजित अपराध वह नहीं 
कर सकता है । अपने घर से बाहर भी मनुष्य बहुत से कार्य स्वतन्त्र तापूवेक कर 
सकता है; जब तक उप्नका कार्य अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधक नहीं होता 
तब तक वह कोई भी कार्य स्वतन्त्रता पूर्वक कर सकता है । मिल का विचार 
हैं कि मनुष्य की पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होनी चाहिए। जब तक एक 
व्टक्ति दूसरे के कार्य में बाधक नहीं हो उसे सब्र कुछ करने देना चाहिए। 
भ्रतः उसका विचार है कि मनुष्य को अ्रपने जीवन को चाहे जिस प्रकार 
बिताने दो । यदि वह बुरे से बुरा भी कार्य करता है तो उसे करने दो । मिल 
के समान बट्रेण्ड रसल (36870 'रिप्र5४८]|) भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का पक्षपादी है । जो लोग व्यक्रिगत स्त्रतन्त्रता के पक्षपाती हैँ उनका मत 
है कि राजनैतिक श्रधिकारों की अपेक्षा व्यवितगत स्वतन्त्रता का श्रधिकार 
बहुत महत्त्व रखता है। वे कहते हैं कि वोट देना, पद प्राप्त करना शभ्रादि 
राजनैतिक अधिकारों की अपेक्षा विचार-स्वातंत्य भाषणास्वातंत््य, प्रभिव्य॑- 
जना-स्वातश्य तथा कार्य स्वातंत्य मनुष्यों के लिए श्रधिक महत्वपूर्ण हैं । इन 
स्वतन्त्रताश्रों का होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है । यदि मनुष्य को ये स्वतन्त्रताएं 
प्राप्त नहीं हैं तो उसका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य की व्यक्तिगत उस्लति बिना 
इन स्वतन्त्रताश्रों की प्राप्ति के नहीं हो सकती । दार्शनिक श्रराजकतावादी इस 
सिद्धान्त को मानते हैं श्रौर इस प्रकार की स्वतन्त्रता की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्त 
का ध्येय बतलाते हें । 

३--राष्ट्रीय स्वतन्त्रता--राष्ट्रीयता के विचार मनुष्यों में पहले 
भी हुआ करते थे परन्तु हाल में कुछ शताब्दियों से राष्ट्रीयता के विचारों ने 
बड़े महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। एक देश, एक जाति, एक देश, एक भाषा 
अ्रथवा एक्र देश, एक धर्म के नाम पर लोगों ने अपने देश का संगठन किया । 
केवल संगठन ही नहीं किया अत्याचार भी किये । किसी देश ने राष्ट्रीय स्वत- 
नत्रता इसमें समझी कि अपने देश से अन्य धर्म श्रथवा अन्य भाषा बोलने वाले 
लोगों को निकाल दिया और उन्हें बेघर कर दिया । प्रत्येक व्यक्ित में राष्ट्रीयता 
के भाव होने चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति को स्वदेश से प्रेम करता चाहिये और 
आ्रावश्यकता पड़ने पर उस पर बलिदान हो जाना चाहिये परल्तु राष्ट्रीय 
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स्वतन्त्रता का यह ग्रभिप्राय नहीं है कि अपने देश की श्रथवा जाति की. 
स्वतन्त्रता तथा उन्नति के लिये अन्य जातियों और देझों पर शअ्रत्याचार किया 
जाय । वास्तविक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का यह, प्रयोजन है कि एक देशवासी स्वतन्त्र 
हों, स्वयं अपने देश पर शासन करते हों और उस देश के सब लोग प्रेमपूर्वक 
रहते हुए अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नति करें और पअ्रन्य देश व 
जातियों से भी परस्पर प्रेम का बर्ताव रहे । 

४--वैधानिक्क स्वतन्त्रता--राष्ट्रीय स्व॒तन्त्रता के साथ-साथ श्राज-कल 
वैधानिक स्वतन्त्रता के विचारों की उन्‍नति होती जा रही है। प्रत्येक देश में 
स्वशासन का भाव फैल गया है। प्रत्येक देशवासी यह चाहते हें कि वे पूर्ण 
रूप से स्वतन्त्र हों । उनका विधान वे ही बनायें । कोई श्रन्य देश उनके 
विधान-निर्माण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। वास्तव में लोगों को 
अपने देश का प्रबन्ध करने में पूर्णा स्वतन्त्रता होनी चाहिये और जब तक 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग होने की सम्भावना न हो तब तक किसी देश के शासन 
विधान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। 


५--नागरिकक स्वतन्त्रता--गेंटिल का कथन है कि “इसमें कार्य करने 
की स्वतन्त्रता तथा वाह्म हस्तक्षेप से निर्भभमता सम्मिलित है/*। इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक स्वतन्त्र देश में नागरिकों को अपने कार्यक्षेत्रों में 
एक विशेष सीमा तक पूर्ंखू्प से स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। जब तक वे उस 
सीमा का उल्लंघन नहीं करते हें, वे अपना कार स्वतन्त्रता पूर्वक कर सकते 
हैं । साधारणतया एक स्वतंत्र देश में निम्न प्रकार की नागरिक स्वतन्त्रता 
लोगों को प्राप्त होती है :-- 

(क) व्यक्तिगत शारीरिक स्वतन्त्रता । 
(ख) न्यायालयों में समानता । 
(म) निजी सम्पत्ति प्राप्त करते ओर उसकी रक्षा करने की स्वतन्त्रता । 
(घ) विचार करने और विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता । 
(डः) चेतना स्वातंत््य प्रथवा विवेक स्वातन्त्र्य । 

६ - राजनंतिक-स्वतन्त्रता---राजन तिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है 
कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन प्रबन्ध की नीति तिर्धारण करने के काम में भाग 
लेने की स्वतन्त्रता होती चाहिये। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अ्रयोग्य 
नहीं है तो उसे अपने देश के शासकों के निर्वाचित करने में भाग लेने की 
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२७६ राजशसस्त्र के मूल सिद्धान्त 
| स्वतन्त्रता होनी चाशिये । किग्मी प्रकार का राजनंतिक अवरोध उस पर नहीं 
होना चाहिये। लस्को का कथन है कि राजनेतिक स्वतन्त्रता का अर्थ है 
राज्य-कार्यों में नागरिक का भाग लेना । 

आ्राथिक स्वतन्यत-- जिय प्रकार प्रत्येक माय के लिए नागरिक 
भोर राजनंतिक स्वतस्चता की झावश्यद्रता है उसी प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता 
की भी आवश्यकता हूँ अ्रथवा यों कहना चाहिये कि श्राथिक स्वतन्त्रता सबसे 
भ्रधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी देश के निवासी पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हें, 
अपने विधान का निर्माण स्वयं बरते हैं 


हैं, उन्हें सब प्रकार की व्यक्तिगत 
तथा*राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्त है, परन्तु यदि उन्हें श्राथिक स्वतंत्रता प्राप्त 


नहीं है तो सब प्रकार की स्वतन्त्रता केवल कहने भर की वस्तु ही 
रहती है । क्योंकि व्यवित की प्राथमिक आरावश्यकतायें श्राथिक हें । 
उसे सबसे पहले शरीर रक्षा के लिये भोजन वस्त्र तथा मकान 
चाहिये । जो व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पति के लिये दूसरों का मंह 
नहीं देखता, उसके समान स्वतंत्र व्यक्ति अन्य कोई नहीं । किन्तु श्राधुतिक 
सामाजिक व आशिक संगठन में ऐसी स्वतच्वता असम्भव हैं। श्राजकल प्रत्येक 
व्यक्ति श्रपनें भरण पोषण के लिये दूसरों के सहयोग की आ्रावश्यकृता समझता 
है । ऐसे समाज में यदि कुछ अल्पसख्यक्र व्यक्ति उत्पादन के साथनों पर 
श्रपना स्वत्व स्थापित कर लें तो वे बहुसंख्यक व्यक्तियों को अपना दास बना 
सकते हैँ । पूजीपति, बिद्वान की विद्वत्ता, मजदूर का परिश्रम, धामिकों का धर्म 
कवियों की कविता श्रौर लेखकों की लेखन-शक्ति खरीद सकता हैँ। सबसे 
बड़ी परतंत्रता आथिक परतन्त्रता है। भूखे व्यक्ति से राजनतिक स्वतन्त्रता 
की बात कहना, नंगे श्रादमी के सामने राष्ट्रीयता का राग अ्रलापना उसकी 
खिल्‍ली उड़ाना है। जहां व्यक्तिश्नों को प्रतिक्षण पेट भरने और अ्रंग ढकते 
की चिंता रहती हैँ वहां चाहे सब तरह की सामाजिक, नागरिक या राजनंतिक 
स्वतंत्रतायें उपलब्ध हों, वे सब केवल उन व्यक्तियों के लाभ की वस्तु हैँ 
जिनके पास इतनी सम्पत्ति हे और इतने साधन हें कि उनके सहारे वे इन 
स्वतन्त्रताओं का नारा लगाकर प्रगना स्वार्थ सिद्ध करने में श्रधिक से भ्रधिक 
सफल होते हैं और अ्रपनी सत्ता बनाये रखते हैँ। संक्षेप में सब स्वतंत्रताश्रों 
की रक्षा के लिये आ्राथिक स्वतन्त्रता परमावश्यक् है । श्राथिक संगठन ऐसा 
हो जिसमें उत्पादन तथा वितरण की व्यक्तियों को इतनी स्वतन्त्रता ही कि 
देश की प्राकृतिक सम्पत्ति का अधिक से अधिक उत्तम उपयोग हो सके । यह 
स्वतन्त्रता इतती परिमित हो कि झ्राथिक शक्ति कुछ हाथों में केन्द्रित होकर 
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सम्पत्ति-हीनों के गोषण और पीड़व का कारण न बन सके। श्राथिक 
स्वतन्त्रता तभी प्राप्त हो सकती है जत्र सम्पत्ति वितरण का ऐसा संतुलन हो 
कि प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करने का अवसर हो, उप्त परिश्रम के बदले 
में उचित मात्रा में खाने-पहिवने व सभ्य जोबन विताने की सामग्री प्राप्त हो 


सके, और बिता परिश्रम के केवल सम्पत्ति के स्वामित्व के बल पर कोई 
इतना सबल न हो जाय कि दूपरों का श्राधीत कर सके । 


८5-- नेतिकक स्वतन्त्ता--ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के साथ साथ व्यक्ति 
को जगत्‌ के वास्तविक रूप तथा जोवन के सच्चे उद्देश्य का पता चलता जाता 
है । जगत के रूप तथा जीवन के उद्देश्य को जानकर मनुष्य धर्म श्र नीति 
क्या है, यह स्थिर करता है । इस धर्म और नीति को वह पवित्र तथा उच्च 
जीवन बिताने के लिये अपने व्यवहार में प्रयोग करता है। व्यक्ति की 
धाभिक तथा नैतिक भावना धारमिक सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थाश्रों 
के रूप में व्यक्त होती है। इन्च भावना को यदि व्यक्त होने का पूरा अभ्रवसर 
न मिले तो व्यक्ति अपने को सुखी व सफल जीवन नहीं समभता | उसका 
व्यक्तित्व इस भावन। के व्यक्त होने की स्वतन्त्रता के बिना ग्रच्छी तरह नहीं 
निखरता,। इसलिये समाज व राज्य की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें व्यक्ति 
अपनी उच्च नैतिक भावनाओ्रों को कार्यरूप देने में परतन्त्र और बन्धनय॒क्रत 
त समझे । यदि व्यक्ति को राज्य व समाज अपने उत्तमस्व को विकसित तथा 
व्यक्त होने का अवस्तर ने दे या पग-पग पर उस उच्च भावना को कुचलते 
का प्रयत्न करे तो व्यक्ति अश्रपने आप को सुखी नहीं समझ सकता। 


स्वतन्त्रता और शासन 


स्वतंत्रता का श्र तंत्रहदीनता नहीं है | स्वतंत्रता का नारा लगाकर 
यदि कुछ व्यक्ति मनमाना व्यवहार करना चाहे तो उन्हें कोई भला न 
कहेगा। जैसा स्वतंत्रता शब्द के श्र्थ से प्रकट है स्वतंत्रता उस स्थिति का 
नाम है जिसमे तंत्र या आधीनता तो भ्रवश्य हो किन्तु वह तंत्र या आधीनता 
ग्रपनें ऊपर स्वयं लगाई गई हो । यदि बाहरी बन्धन, चाहे वे समाज के हों 
या राज्य के, स्वेच्छा से स्वीकार कर लिये जायें तो उनसे स्वतंत्रता की मात्रा 
कम नहीं होतो ! प्रश्व यह है कि कौन से बाहरी बन्धन व्यक्ति स्वेच्छा 
से स्वीकार करता हैँ । प्रकट है कि ऐसे बन्धत अनुचित ने होने चाहिये। 
यदि इन बन्धनों के सम्बन्ध में मनृष्यों का यह विचार हो कि वे उनके हित में 
आवश्यक हैं, उनको सबके ऊपर बिना भेद-भाव के लगाने का अश्रभिप्राय है, 
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उनकी रूप-रेखा निश्चित करने में पुरी समझे वे सदेखछा से काम लिया गया 
है तो ऐसे बन्धनों को उनकी ब॒द्धि सहज ही अपना लेती हैं और तब ये बन्धत 
बाहरी प्रतीत न होने से बेबी का शाव मन में नहीं लाते । इससे स्पष्ट हैं 
कि शासन व स्वतंत्रता ये दोनों भाव एक दूरारे के विरोधी नहीं कहे जा 
सकते । यवि शासन बुद्धिग्राह्म है तो मनुष्य की शुद्ध बद्धि मन पर अंकुश नख 
उस शासन को मनवाती है । मनुष्य स्वयं अपने अपर निमंत्रण करता हैुँ। 
इसी स्थिति का नाम स्वतंवता हे । 

विधान श्रौर स्वप्त॑ंत्रता-- राज्य के विधान स्वतंत्रता की सृष्टि करते 
हैं, ऐस्प्र प्रायः कहा जाता है । ऊपर से देखने में इन विधानों से जकड़ा हुआ 
व्यक्ति बड़ी शोचनीय दशा में पड़ा मानम होता हैँ। प्र पं पर कानून 
उसके मार्ग में आकर एक विशिष्ट दिशा में जाने का निर्देश करता हें उसे 
मनमाती ओर जाने से रोकता हूँ | रवामाविक है कि ऐसी रोक और नतिदेशन 
सब को एक सा रुचिकर नहीं होता । जो कानूत से बत लाये हुये मार्ग पर 
जाना चाहते हें उन्हें तो यह निर्देशन रुचिकर होता है । श्रन्य जो ऐसा नहीं 
करना चाहते उन्हें कानून का निर्देशन बन्बन मालूम होता है। विधान या 
कानून जब सर्वेसम्मति या बहुमत द्वारा सब पर लागू होने के लिये बनता है 
तब वह समाज के व्यवितयों के उच्चस्वार्थ और दूरदशिता का प्रतीक होता 
है। साधारणतया व्यक्त होने वाले निजी स्वार्थलाभ पर दृष्टि रख कर कारये 
करना चाहता है। विधान की दुरद्शिता उसे ग्राह्म नहीं होती, वह तुरन्त 
निजी लाभ को भविष्य में होने वाले सामूहिक लाभ में प्राप्त हिस्से से श्रघिक 
श्रच्छा समझता है । इसी लिये विधान उसके सुख लाभ में बाधक प्रतीत होता 
है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती जाती है और उसका चरित्रबल 
बढ़ता जाता है, मे-तू की दीवाल पतली पड़ती जाती है, बसे ही वेसे लोकेच्छा 
से बना हुआ विधान उसे श्रपनी इच्छा के श्रनुकुल ही प्रतीत होता है । तब 
विधान का अंकुश वाहरो अ्रंकश नहीं रहता, वह स्वतंत्र हो जाता है अपनी ही 
इच्छा से अपने श्राप को नियंचित समझता है। इसीलिये जिस समाज में 
सभ्यता बढ़ती जाती है, जहां व्यक्ति का नैतिक स्तर ऊंचा होता जाता है, 
समाज और राज्य के नियम व्यक्ति स्वत: ही स्वभावतया मानने लग जाते 
हैं । वे नियम उनकी प्रक्ृति के श्रद्धा बन जाते हैं। उसी मात्रा में वे अपने 
आप को स्वतंत्र समभने लगते हें हालाँकि भ्रपेक्षाकृत असम्य समाज की दुष्टि 
में वे बन्धनों में जकड़े हुये दिखाई देंगे । विधान स्वतंत्रता के बाधक नहीं 
उसके सहायक हैँ । उनकी अनुपस्थिति में व्यक्ति स्वयं श्रपनी कुवासनाश्रों 
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का दास हो सकता है वयोंकि उस पर अंकुश रखने वाला बाहरी नियंत्रण नहीं 
रहता । यही नहीं किन्तु समाज में विधानों का नियंत्रण न होने से भले 
आदसी बुरे श्रादमियों के वश में हो जायेँ, वे अपनी सदेच्छा से परिचालित न 
होकर दुष्ठों को स्वेछाचारिता के दास बन जाय॑। उपयुक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि विधाम और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं किन्तु पूरक 
और सहायक हैं । ह 

स्वतन्त्रता और दइसाननता--लार्ड एक्टन श्र डी० टॉकविल सरीखे 
राजनीतिज्ञों क" विचार है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी 
है । यदि स्वतंत्रता का अर्थ तंत्रहीतता हो तब तो यह विचार ठीक है 
बयोंकि सब व्यक्ति एक योग्यता व. एक समन गुणवाले नहीं होते। ऐसे 
भानवसमह्‌ में यदि सबको स्वेच्छानुसार कार्य करने की स्वच्छन्दता हो तो 
निश्चय ही दुष्ट, धूते व चानाक़ व्यक्ति सीधे-साधे व्यक्तियों को अपने वश 
में कर लेंगे, उनकी सम्पत्ति कर हरण करेंगे और उन्हें झ्ागे उन्नति करने 
का अवसर न देंगे। किन्तु स्वतंत्रता का अर्थ तंत्रहीतता नहीं है । स्वतंत्रता 
के प्रन्तगत वे सब बन्धन हैं जिनसे मनुष्यों की असामाजिक भावनाओं व 
कार्यों पर रोक लगती है और इस प्रकार व्यक्तियों को अन्य लोक-कल्यारा- 
कारी कार्यों को करने की निरिष्न सुविधा प्राप्त होती है। इत बन्धनों से 
समानता की सृष्टि होती है । इनसे सब व्यवित एक समान योग्यतावाले , 
प्रतिभायुकत व गुण युक्त नहीं बनाये जा सकते | किन्तु समानता का एऐंसा 
अर्थ समाज-शास्त्र की दृष्टि से अ्रभिपष्रेत नहीं है। समाज में समानता का 
श्रथं यह नहीं करना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को एकसा ही खाना, 
पहनना, शिक्षा, काम तथा वेतन प्राप्त हो। ऐसा सम्भव भी नहीं है और 
न ऐसी समानता समाज या व्यविति की सर्वोन्मुखी उन्नति तथा विक्रास में 
पहायक हो सकती है । ऐसी समावत, स्थाणित करने के लिये हमें वास्तव में 
स्वतंत्रता से हाथ धोना पड़ जायगा | जहाँ ऐसी समावता की दुहाई दी 
जायगी वहाँ स्वतंत्रता टिक चहीं सकती । स्वतंत्रता उप्त समानता के साथ 
रह सकती है जिसका शअ्र्थ है प्रत्येक व्यक्ति को संमाव अवसर प्राप्त ही। 
इसके लिये निम्नलिखित बातें श्रावश्यक हैं :--- 
(१) किसी व्यक्ति श्रथवा समुदाय को किसी प्रकार का विशेषाधिकार 

नरहे। 
(२) अपनी शक्ति अथवा अधिकार का दुरुपयोग करने पर न्यायालय में सब 

को समान दंड दिया जाय । 
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(9) इस बात की प्रत्याभूमि हो कि अगसाथारग के हित के लिये ही श्ित्र 

का प्रयोग किया जाय, मेवल स्वार्थ विद्धि कि लिये नहीं । 
(४) प्रत्येक ज्यक्ति के लिये समान रूप से श्रावश्यक बस्तुएँ प्राप्त करने का 

प्रयत्न क्रिया जाय । क्‍ 
(५) ऊँच, नीच तथा धनी, निर्वत का सामाजिक भेद-भाव मिटा दिया 

जाय । है 

राज्य द्वारा स्वतन्त्रता का नियमन--ऊपर लिखा जा चक्रा है कि 
ग्रपरिमित स्वतस्त्रता किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती । स्वतन्त्रता 
का उपयोग भी एक विशेष प्रीमा के भीतर होता है । यदि एक व्यक्त किसी 
कार्य को स्वतत्त्रतापुवंक करता है तो उसका प्रभाव दूगरे व्यत्रित की 
स्वतन्त्रता पर पड़ता है । श्रतः यह अ्रच्यन्त आवश्यक है कि स्वतन्त्रता का 
नियमन किया जाय । स्वतन्त्रता की भी एक सीमा हें। राज्य स्वतन्त्रता की 
इस सीमा को निर्धारित करता है और विधान द्वारा उसका तिबरमन करता 
है । जो व्यत्रित उस सीमा को पार करके दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा 
डालता है उसे दंड दिया जाता है । इस प्रकार का नियमन और नियंत्रण 
समाज द्वारा भी होता है, किसत्‌ु उस तियमन के पीछे भय नहीं 
होता | बहुत से सामाजिक नियम ऐसे हैँ जो स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करने 
से एक व्यक्ति को रोकते हैं। मनुष्यों की पारस्परिक ब्णविनगत ज्यादतियों 
तथा अ्रन्यायों को रोकने के लिये राज्य विधान द्वारा व्यक्तियों के कार्यों व 
उनके पारस्परिक व्यवहारों का रूप निर्धारित कर विधान के प्रतिकूल कार्य 
व व्यवहार पर रोक लगाता है | नीचे हम ऐसी रुकाबटों पर दृष्टि डालेंगे 
झऔर यह देखने का प्रथत्न करेंगे कि इन रुकावटों के विरुद्ध व्यक्ति के कौन- 
कौन से ग्रधिकार हूँ। 
१--व्यक्तिगत स्व॒रक्षा का भ्रधिकार--अपने शरीर की रक्षा, बचाव 

श्रौर स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति अपना श्रधिकार समझता है। बिना कारण 
वह इस अधिकार को खोना नहीं पसन्द करता । किसी मनुष्य को मेरे ऊपर 
श्राक्रमण करने का अधिकार नहीं है । कोई मेरे शरीर को कष्ट नहीं दे 
सकता | में स्वतन्त्रतापूर्वक जहाँ चाहूँ विचर सकता हूँ। जितने सर्वंसाधारण 
मार्ग, स्थान, गृह, वाटिकार्यें आदि हैं उन सब पर मेरा भी उतना ही 
भ्रधिकार है जितना अन्य व्यक्तियों का । मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक 
सकता । यदि कोई व्यक्ति इसमें बाधा डालता है तो वह राज्य द्वारा दण्ड पाने 
का भ्रधिकारी है । कोई व्यक्तित किसी अन्य व्यक्ति को बिना कारण डरा, 


झधिकार श्प 


धमका नहीं सकता । वह किसी को अपरब्द भी बोल नहीं सकता ॥ यदि 
कोई मुझ पर आक्रमण करे तो मुझे अपने शरीर की रक्षा करते का पूरा 
अधिकार है । यदि में अपने शरीर की रक्षा कहूँ और ऐसी दक्शा में मुझ पर 
आक्रमण करने वाले की मृत्यु भी हो जाये तो में न्यायालय में दण्डनीय नहीं 
समभा जाऊंगा। इस प्रकार राज्य का विधान एक श्रेष्ठ नागरिक की 
पूर्ण रूप से रक्षा करता है। जिस प्रकार लोग परस्पर एक दूसरे के 
साथ अन्याय कर सकते हें वेसे ही शासन भी प्रजा पर अनुचित 
प्रतिबंध लगाकर अन्याय कर सकता है । राज्य का विधान एक व्यक्ति की 
अन्य व्यक्तियों से ही रक्षा नहीं करता, वह उसकी शासन के अत्याचारों से 
भी रक्षा करता है । इज्भलैण्ड में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का यह अध्निप्राय है कि 
किसी नागरिक को बिना न्यायालय की ग्राज्ञा के कारागमार में नहीं डाला जा 
सकता न अन्य कोई दण्ड शासन द्वारा दिया जा सकता है | इस व्यक्तिगत 
अधिकार के सुरक्षण के लिये तीन प्रकार के उपाय हँ-- 

(१) भनुचित आवर्जन (गिरफ्तारी ) का प्रतिकार किया जा 
सकता है । है 

(२) वेयक्तिक स्वतस्त्रता संबंधी तिधि ( नि80983 (/07708 
“3० ) की शरण ली जा सकती है । 

(२) साधारणतया न्यायलय में श्रपील की जा सकती है । 

(१) अनुचित आवजन का प्रतिकार इस प्रकार हो सकता है कि 
न्यायालय द्वारो उसे (अनुचित आवजन करने वाले को) दण्ड 
दिलवाया जा सकता है भ्रथवा अपराध के अनुसार उससे क्षति 
पूति कराई जा सकती है । भ्र्यात्‌ उससे कुछ निश्चित घन 
मानहानि के बदले में लिया जा सकता है।इस प्रकार की 
कारवाई शासनीय अ्रथवा अशासनीय, दोनों प्रकार के व्यक्तियों 
के विरुद्ध की जा सकती है । 

(२) “वेयक्तिक स्वतन्त्रता” (90895 (07709) के भ्रनुसार 
कारावास में डाला हुआ व्यक्ति न्याय के लिये सार्वजनिक 
न्यायालय में न्याय करा सकता है । अतः शासन किसी व्यक्ति 
को अन्यायपुर्वेक पकड़ कर कारावास में नहीं डाल सकता और 
शासन्‌ के कर्मचारियों को विधान के अनुसार कार्य करना 
पड़ता हैँ । | ह 
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हार के लिये न्यायालय का श्राश्नय लेकर उन्हें दण्ड दिलवा 
सकते है । सरकार की अनुचित ग्राज्ञा के विरुद्ध न्यायालय में 
अपील कर सकते हैं। व्यक्तिगत “भापण' लेख तथा सभा में 
सम्मिलित होने वाली स्वतन्त्रता को न्यायालय का आश्रय लेकर 
सुरक्षित रखा जा सकता है । 
२--विचार, भाषण तथा लेखन की स्वतन्त्रता--प्रत्येक व्यक्ति को 
इच्छानुसार विचार करने का अ्रधिकार है । इसका यह अभिप्राय नहीं हैँ कि 
झपने कमरे में बंठकर मनृष्य जो चाहे सोच-विचार करता रहे । वास्तव में 
इसका यह अभिप्राय है कि मनुष्य किसी विषय पर स्वतन्त्रतापुर्वेक श्रपने 
विचार प्रकट कर सके, उसे इस बात करा भय न रहें कि श्रमुक बात, चाहे वह 
सत्य ही क्‍यों न हो, कहने से उसे किसी प्रकार की आपत्ति में पड़ना पड़ेगा । 
प्रच्छे राज्य में प्रत्येक नागरिक को विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता 
होती है । 
जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को स्वतन्त्रतापर्वक विचार करता और 
उस विचार को प्रकट करनी अत्यन्त आवश्यक है उसी प्रकार इस बात की 
प्रावश्यकता है कि प्रत्येक मनृष्य स्वतन्त्रतापूर्वक प्रत्येक विषय पर वादविवाद 
कर सके । मनष्य को वादविवाद करने श्शोर, भाषण देकर अथवा पत्र-पत्रि- 
काश्रों में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करने का पूर्ण अश्रधिकार होना 
चाहिये । प्रत्येक जनतस्त्र राज्य में नागरिकों को विचार करने की, वादविवाद 
करने की और भाषण तथा लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता होती हु । जिस राज्य में लोगों को इस प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त 
नहीं होती, वह राज्य कभी जनतन्त्र नहीं हो सकता । सामान्य समय में (कभी 
लोगों के विचार, भाषण और लेखन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध एक जन- 
तन्त्र राज्य में नहीं लगाया जाता परन्तु असामान्य समय में जिस समय किसी 
दूसरे देश से युद्ध हो रहा हो तो उस दशा में प्रतिबंध लगाना श्रावश्यक हो 
जाता हैं । क्योंकि जिस देश में लोगों को अपने विचार प्रकट करने का 
श्रभ्यास होता है वहां लोग प्रत्येक विषय पर अपने विचार स्वतन्त्रता पूर्वक 
प्रकट करते रहते हे। ऐसे असाधारण समय में शत्रु देश के झनेक गुप्तचर 
देश में आकर उस देश की निरबंलता की खोज करते हैं। परिणाम यह होता 
है कि जन साधारण सब प्रकार की बातों को स्वतन्त्र तापू्वंक करते है भौर 
शत्र्‌ के गृप्तचर उन बातों से लाभ उठाकर देश की निर्बलता को जानकर 
उसी प्रकार से काय करके देश को हानि पहुँचा कर उसे विजय कर. लेते हैं । 


के 


ग्रधिकार श्णरे 


डर 

प्रत: किसी भी प्रकार के जनतस्त्र राज्य में ऐसे असामान्य समय में लोगों के 
विचार, भाषण और लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है जिससे देश की किसी 
कमी का पता शत्रु को न चल जाये और वह उससे लाभ न उठा सके। आधुनिक 
काल में लगभग सब देशों में इस प्रंकार की स्वतन्त्रता लोगों को प्राप्त है । 
परन्तु एकं समय ऐसा था जब अधिकतर देशों में लोगों को इस प्रकार की 
स्वतन्त्रता प्राप्त व थी। यूनान के जनतनन्‍्त्र नगर राज्यों में भी लोगों पर 
कहीं कहीं विचार, भाषण और लेखों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था। सुकरात 
का विचार था कि में विचारों को प्रकट करने पर प्रतिबन्ध लगाने से मृत्यु 
को अ्रधिक अ्रच्छा समभता हूँ । इंगलेंड में मिल्टन, सिडनी, लॉक और जे० 
ऐस० मिल ने इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि मनुष्यों को अपने विचारों 
को स्वतन्त्रतापुर्वेक प्रकट करने का अधिकार होना चाहिये । 

विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होने का यह अ्रभिप्राय नहीं है कि 
चाहे जिससे चाहे कुछ कह दिया जाय । किसी के लिये अपमान या निनन्‍्दा 
के शब्द बोलने का किसी व्फवित को अधिकार नहीं है। ऐसी निन्दा या 
अपमान राज्य से दण्डनीय होता है क्योंकि इससे पारस्परिक दुर्भावना बढ़ती 
है जिसको मिटाना ही राज्य का करतंव्य है। यद्वि सार्वजनिक रूप से कोई 
व्यक्ति दूसरे की निन्‍दा करता है तो उस पर च्यायालय में मुकदमा चलाया 
जा सकता है जिसके फलस्वरूप निनन्‍्दक को दण्ड मिल सकता है। अ्रतः यह 
श्रावश्यक है कि विचार, भाषण तथा लेख की स्वतन्त्रता होते हुए भी इस 
अधिकार का कभी दुरुपयोग न किया जाय और एक श्रेष्ठ नागरिक की 
भाँति प्रत्येक कार्य सोच विचार कर विवेक के साथ, सदभावना और प्रीति 
को कम न करते हुये, किया जाय । 

राज्य तथा शासन की आलोचना करने का श्रधिकार -- जनतन्त्र राज्य 
में प्रत्येक व्यक्ति को शासन के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है। 
तागरिकों का यह कतंव्य है कि वे शासन के कार्यों की जानकारी रक्‍खें । यदि 
शासन में किसी प्रकार का शभ्रष्ठाचार भ्रथवा घमखोरी चल रही हो तो 
उसको जनता पर प्रकट करना ग्रावश्यक है। ऐसा तभी हो सकता है जब 
लोगों को स्वतन्त्रवापूर्वक विचार प्रकट करने का अ्रधिकार हो । लोगों को भी 
यह चाहिये कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझें और व्यर्थ शासन की आलो- 
चना न करें क्योंकि शासन की व्यर्थ आलोचना करने से शासन निबंल होता 
है । शासन का भी यह कतंव्य है कि आलोचना करने वालों के भाषण तथा 
लेखों पर ध्यान दे और जो जो त्रुटियाँ शासन में दिखलाई जायें उन्हें दूर 
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करने का प्रयत्न करे अन्यथा शासन संकट में पड़ सकता है। शासन को सदैव 
इस बात का ध्यान रखना आ्रावश्यक है कि लोगों के विचारों का बड़ा प्रभाव 
होता है। लोगों का भाषण श्रौर लेख बड़ी शक्ति रखता है। भाषण श्र 
विचारों की स्वतन्त्रता का यह अ्रभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक मनृष्य जो चाहे 
राज्य तथा शासन के विषय में भाषण दे तथा लेख लिखे । प्रत्येक मनृष्य को 
ऐसा न करना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य शासत की नीति को समभने की बद्धि 
नहीं रखता है । केवल राजनीतिज्ञ अथवा राजशास्त्रवेत्ता ही राज्य तथा 
शासन की नीति को भली प्रकार से समझ सकते हें । इन्हीं लोगों को राज्य 
अथवा शासन की आलोचना करने का अधिकार है। श्रन्य व्यक्ति यदि एसा 
करते हैं तो वह श्रालोचना बेकार होती है और भ्रनूचित आलोचना संकट 
का कारण बन सकती है। प्रत्येक मनृष्य को राज्य श्रथवा शासन की आलो- 
चना नहीं करनी चाहिये । जो वैद्यक नहीं जानता है उसे रोगी पुरुष का 
इलाज करने का कोई श्रधिकार नहीं है । 


मुद्रणालय तथा समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता--मुद्रणालय की 
स्वतन्त्रता के नियमन करने के विषय में दो प्रकार के विधान हैं । इज्जुलेंड 
में विधान के अनुसार किसी विषय को मुद्रणालय द्वारा प्रकाशित किया जा 
सकता है ओर इस कार्य के लिये किसी विशेष सरकारी अनुमान पत्र 
(]060706) लेने की आवद्यकता नहीं होती है। सिनेमा चित्र तथा नाटकों 
के श्रतिरिक्त किसी विषय को मुद्रण करने पर किसी प्रकार का नियंत्रण 
नहीं है और न प्रकाशन के लिये राज्य-कोष में प्रतिभू के रूप में कुछ द्रव्य 
ही जमा करना पड़ता है। “मुद्रण विधान को तोड़ने वालों पर न्यायाधीश श्ौर 
जूरी हारा साधारण न्यायालयों में मुकदमा होता है। सब प्रकार के निन्‍्दक लेखों 
के मुकदमों का निर्णय जूरी द्वारा किया जाता है चाहे मुद्रणालय राज्य 
विधान का उल्लंघन करे भ्रयवा न करे ।” * इज्जूलेंड में पत्र-पत्रिकाशों के लियें 
वही विधान हें जो नागरिकों के लिये हैं। फ्रांस में ऐसा ,नहीं है वहाँ मुद्रणा- 
लय के संबंध में विशेष विधान हैं श्र मृद्रणालय सम्बन्धी विधानों का 
उल्लंघन करने वालों पर मृकहमा साधारण न्यायालयों में नहीं होता उन्तके 
मुकहमे का निणंय करने के लिये विशेष अधिकरण ( अ्रदालत ) की नियुक्ति 
की जाती है । फ्रांस की सरकार का यह सिद्धान्त हें कि भाषण स्वातंत्र्य 
संबन्धी विधानों का उल्लंघन करनेवालों को दण्ड ही न मिलना चाहिये प्रत्युत 
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लोगों की विचार धारा को उचित दिशा में ले जाना चाहिये लोगों के विचारों 
को पथप्रदर्शन करना राज्य का कार्य है। इन दोनों प्रकार के विधानों में 
हमारे विचार से इज्भलंण्ड के विधान श्रधिक अच्छे हें। किसी सभ्य तथा 
जनतन्त्र राज्य में मुद्रण संबंधी बन्धनों को लोग पसन्द नहीं करते हैं । संवाद 
प्रथवा समाचार नियंत्रण, अनुमति पत्र, द्रव्य प्रतिभूति श्रादि प्रतिबन्धों को 
जनता अनुचित समभती है । जनता साधारण॒तया किसी प्रकार के प्रतिबन्ध 
नहीं पसन्द करती । मिल्टन का कथन है कि “जो नर ह॒त्या करता है, वह एक 
विवेकशील जीव की भश्रर्थात्‌ ईश्वर की प्रतिमा की ह॒त्या करता है, परन्तु जो 
एक अच्छी पुस्तक को नष्ट करता है बह स्वयं विवेक की हत्या करता है और 
ईदवर की मूर्ति की हत्या करता है” | फिर उसने एक स्थान पर लिखा है कि 
पुस्तकों पर निर्णाय देने वाला न्यायाधीश विशेष रूप से अ्रति विद्वान, 
ग्रध्ययनशील झौर न्यायी होना चाहिये । 

३--व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की स्वतन्त्रता--जे० ऐस० मिल 
ने अपनी 'लिबर्टी! नामक पुस्तक में केवल विचार, भाषण और लेखन की 
स्वतन्त्रता का ही समर्थन नहीं किया है बल्कि व्यक्तिगत रूप से कार्य करने 
की पूर्णा स्वतन्त्रता पर भी बड़ा जोर दिया है । उसका मत है कि मनुष्य के 
व्यक्तिगतब्कार्य दो प्रकार के होते हें एक तो वे जिनका सम्बन्ध केवल उसी 
से होता है भौर श्रन्य लोगों से नहीं होता | दूसरे वे जिनका सम्बन्ध अन्य 
लोगों से होता है । वे व्यक्तिगत कार्य जिनका सम्बन्ध केवल कर्त्ता से ही 
होता है, भ्रन्य लोगों से नहीं ऐसे कार्यो में किसी को हस्तक्षेप करने की 
प्रावश्यकता नहीं है । पुर्णरूप से व्यक्तिगत कार्यो में न॒तो राज्य को ही 
हस्तक्षेप करने का अधिकार है और न समाज को ही । राज्य को अ्रथवा 
समाज को उन व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप करने की श्रावरदयकता है जिनका 
संबंध अन्य लोगों से है। मिल का कथन है कि इस प्रकार के कार्य जसे 
प्रपव्यय, मदोन्मत्ता, दूत ( जुझा ), भ्रादि ऐसे कार्य हैं, कि यदि इन कार्यों 
का करने वाला अपने क॒टुम्ब के प्रति अपने कतंव्यों का पालन करता है, ऋण 
को चुकाता है, और अपने कार्य की उपेक्षा नहीं करता तो ऐसे मनुष्य के 
ऐसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की ग्रावश्यकता नहीं हैं। मिल के इस 
मत से हम सहमत नहीं हैँ । राज्य के सावयव सिद्धान्त के मानने वालों का 
मत है कि राज्य एक शरीर के समान है और प्रत्येक व्यक्ति उसका श्रंग है । 
राज्य के अंग की बुराई का प्रभाव राज्य पर अवश्य पड़ेगा। वास्तव में 
मनुष्य का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो समाज से किसी न किसी प्रकार 
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मंबंद्ध नहीं हैं । मनष्य को श्रपता स्वास्थ्य भी थो बिलकुल निजी वस्तु है 
खराब करने का कोई श्रधिकार नहीं है । मिल स्वयं एक स्थान पर लिखता 
है कि यदि एक व्यक्ति एक ऐसा पुल पार करता है जिसके पार करने में 
उसके जीवन का भय हैं तो श्रन्य व्यक्तियों का कर्तव्य है कि उसे बलपूर्वक 
ऐसा करने से रोक । व्यवितवादियों का सिद्धान्त हैँ कि मनुष्य की व्यक्तिगत 
उन्नति पर ही समाज की डक्नति निर्भर है । प्रत्येक मनृष्य की अपनी व्यक्तिगत 
उन्नति होने से समाज की उन्नति स्वतः हो जायगी । अभ्रतः मिल के सिद्धान्त 
में कुछ सुधार करने की ग्रावश्यकता है । वास्तव में किसी व्यक्ति को भी 
व्यक्तिगत कार्यो में पूर्णा स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये क्‍योंकि उसके व्यक्ति- 
गत कार्यो' का यद्यपि समाज अथवा राज्य से कोई सम्बन्ध महीं हें किन्तु 
उसका व्यवहार दूसरों के लिये उदाहरण बन सकता है । यदि उसका व्यवहार 
उसी तक सीमित रहते हुये भी श्रवाम्छनीय है तब भी वैसा ही व्यवहार 
देखा देखी सब करने लगे तो समाज की हानि होगी । 

४-परामृहिक रूप से कार्य करने की स्थतन्त्रता--सन्‌ १७६३ की फ्राँस 
की अ्रधिकार घोषणा ([020]8730707 ० रि98)8) में विचार प्रकट 
करने के अधिकार के साथ-प्राथ इस अ्रधिकार की भी घोषणा की गई थी कि 
मनष्यों को शान्तिपूर्वक सभाओ्रों में एकत्र होते का अ्रधिकार है। नेल्जियम में 
धर के भीतर सभा करने में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु धर के 
बाहर सार्वजनिक स्थान पर सभा करना पुलिस विधान के अन्तर्गत आरा जाता 
है । इद्धुलैण्ड में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । चाहे निजी घर में 
कोई सभा की जाय, चाहे किसी सर्वसाधारण स्थान.पर कोई सभा की जाय, 
सभा में एकत्र होने के सम्बन्ध में वहाँ किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं हे । 
लोगों को कहीं भी एकत्र होकर सभा करने का अ्रधिकार है । जब तक लोग 
राज्य के विधान के विरुद्ध कोई भाषण नहीं देते श्रथवा राज्य के विधान को 
नहीं तोड़ते तब्र तक उनको सभा में एकत्र होने और भाषण देने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता है । वास्तव में इस प्रकार की सभाश्नों पर राज्य द्वारा किसी प्रकार 
का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । प्रतिबन्ध की ग्रावश्यकता केवल उसी समय 
पड़ती है जब शान्ति भंग प्रथवा झगड़ा होने का भय हो, अन्यथा नहीं । रिशी 
(२०॥8४) का कथन है कि “नागरिक की शिक्षा का यह प्रावश्यक अंग 
हैँ कि बिना सिर फुड़ऊग्नल किये हुए लोगों को भिन्न भिन्न अकार की 
सम्मतियां प्रकट करने का और सुनने का अवसर दिया जाय । चाहे तो ऐसा 
समाज द्वारा किया जाय चाहे शासकों द्वारा” । 


कर 
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५-संवास बचाने का अधिकार--प्राचीनकाल में जब मनुष्यों का 
जीवन साधारण था उसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं आई थी, उस 
समय मनृष्य-समाज में भ्रविक संवास न थे । लोग उस समय- देवताश्रों की 
पृजा करने के लिये एकत्र होते थे, ग्रथवा व्यापार के लिये संवास बनाते थे । 
धामिक और व्यापारिक संवास के अ्रतिरिक्‍त श्रन्‍्य प्रकार के संवासों का वर्णन 
प्राचोन काल के इतिहास में नहीं दिखाई देता । स्वाभाविक संवास मनुष्यों 
के कूटुम्ब तथा जातियां थीं। परन्तु ज्यों ज्यों सुभ्यता बढ़ती जा रही है 
त्यों त्यों संवास भी बढ़ते जा रहे है । भिन्न भिन्न धर्मों के अचलित होने से 
बहुत से धासिक संवास स्थापित हो गये हूँ । श्रठारहवीं शताब्दी की श्रौद्योगिक 
क्रान्ति के पदचात्‌ पूजीपंतियों और श्रमिकों के संवास स्थापित हुए, रेल, 
डाक, तार, आदि के ग्राविष्कार हो जाने के कारण रेलबे-जन-संवास, डाकघर- 
जन-संवास आदि शअ्रनेकों संवास स्थापित हो गये हैं। विद्यार्थी संघ, अ्रध्यापक 
संघ, चपरासी संघ आ्रादि अ्गण्य संघ, स्थापित हो गये हैं। प्रत्येक शज्य में 
आधुनिक काल में अनेकों संवास हें। प्रत्येक संवास अ्रपन संवास के सदस्यों 
के हित के लिये कार्य कर रहा है। इन संवासों, को उस समय तक कार्य 
करने की धूर्णा स्वतन्त्रता हे जब तक वे राज्य के विधान के अन्तर्गत कार्य 
/ रते हैं । जब वे राज्य के विरुद्ध कायय करने लग जाते हें तो उन पर प्रति- 
बन्ध लगा दिया जाता है, और उन्हें प्रबेधानिक घोषित कर दिया जाता है ! 
जनतन्त्र राज्य में मनुष्यों को संघ अथवा संवास स्थापित करने और उनमें 
भाग लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है । कषजनीकिितस्‍ितर 
६--धामिक (वतन्त्रता--सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप 
में धर्म के नाम पर बड़े बड़े अत्याचार हो चुके हैं भारतवर्ष में भी लगभग 
एक सहसख्र वर्ष से धर्म के नाम पर बड़े बड़े धामिक और राजनेतिक अत्या- 
चार हो चुके हें । यूरोप तथा भारतवर्ष में अच्छे शासकों ने धामिक सहिष्णुता 
दिखाई और अपने राज्य में धर्म-युद्ध नहीं होने दिये | आधुनिक काल में 
संसार में जनतन्त्र राज्य अधिक हैं। जनतन्त्र राज्यों में जिस प्रकार लोगों 
को अन्य सब प्रकार की आवश्यक स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हें उसी प्रकार घामिक 
स्वतन्त्रता भी प्राप्त है । एक अच्छे जनतन्त्र राज्य में प्रजा अपनी इच्छा- 
नुसार धर्मों को मानती है और राज्य लोगों के घासिक विचारों में बाधा वहीं 
डालतो हूँ। राज्य का यह कतेंव्य है कि प्रजा जिस प्रकार के धर्म को माने 
उसे मानने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे । प्रत्येक जनतंत्र राज्य में इस प्रकार का 
विधान धर्म के सम्बन्ध में होता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को धामिक स्वतन्त्रता 


र्पप राजद्ास्त्र के मूल सिद्धान्त 


होंगी। रूसो का कथन है कि “उन धर्मों के साथ सहिष्णुता दिखानी चाहिये 
जो धर्म दूसरों के प्रति सहिष्णुता दिखलाते हें श्रौर जब तक नागरिकता के 
कर्तव्यों के विरोध में उनके सिद्धान्तों में कोई अनुचित बात नहीं पाई 
जाती ।” * प्रत्येक मनृष्य को अपनी इच्छा के अ्रनुसार धर्म मानने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता राज्य द्वारा होनी चाहिए। इस बात को विधान में भी स्पष्ट कर देना 
चाहिए । अन्य आवश्यक अधिकारों की भांति किसी भी धर्म का अनुयायी 
होने की स्वतंत्रता भी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए । किन्तु धर्म के 
नाम पर समाज व राज्य विरोधी व्यवहार सदस्य नहीं हो सकता । 

७--राज्य का विरोध करने का श्रधिकार--प्रत्येक मनुष्य को 
व्यक्तिगत रूप में इस बात का निर्णय करना चाहिए कि शभ्रमुक विधान 
सर्वेसाधारण के हित का है अथवा नहीं । यदि कभी ऐसा प्रतीत हो कि 
ग्रमुक विधान सर्वसाधारण के हित का नहीं है तब भी एक जनतन्‍त्र राज्य 
में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हैं कि उस' का उल्लंघन न करे और 
वैधानिक रीति से ऐसे श्रनूचित विधान को नष्ट करने का प्रयत्य किया 
जाय । परन्तु यदि वेधानिक रीति से लोग इस कार्य में सफल न हों तो उन्हें 
राज्य का विरोध करने का अधिकार है । एसी स्थिति आने पर जनता का 
विरोध मरते को इसलिये बाध्य हो जाती है कि उप्ते विरोध के पश्रतिरिक्त 
उस दोष को दूर करने का अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता । 

८--राज्य का दण्ड देने का अ्रधिकार--जिस उपाय से मनुष्य 
अ्सदाचार से निवृत्त और सदाचार में प्रवृत्त किया जाता है, उसे दंड कहते 
हैं और जिससे जन्तु का दमन किया जाता है, उस उपाय श्रथवा साधन का 
नाम भी दंड है ॥| शुक्रनीतिसार की दंड की यह परिभाषा व्यापक है क्‍योंकि 
इसके भ्रन्तर्गेत दण्ड के सभी रूप श्रा जाते हैं । जिस डंडे या लाठी से किसी 
के मारते हैं, वह तो दंड है ही, परन्तु जिस उपाय से अ्रप्रिय कार्य रोका जाता 
है, वह भी दंड हे । यह दो प्रकार का है। एक किसी पूर्वक्ृत श्रपराध के 
लिये शास्ति देता है और दूसरा भविष्य में कोई अपराध होने से रोकता है । 
किसी को दण्डतीय ठहराने में निर्णायक को कोई आनन्द नहीं मिलता, 
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* जे० जे० रूसो-सोशल कॉन्ट्रेक्ट पुस्तक ४ श्रध्याय ८। 
_ निवृत्तिसादाचारादुभनं.दण्डतदचयत्‌ । 
येत सख्वस्थंते जन्तुरुपायों दण्ड एवं सः ॥| ४० ।। झ्रा० ४ 
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4 
क्योंकि वह॒ तो रोग की चिकित्सा की भांति दोष दूर करता है *। गये ने 
ठीक कहा है कि अ्रपराधियों को जो दण्ड दिया जाता है, वह राष्ट्र की विशुद्धि 
के लिये है, क्योंकि उसके बिना मात्स्य न्याय फेलता है । परन्तु दण्ड की सामथ्य॑ 
बहुत अधिक है और भीष्म का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि जिसके अधीन 
सब कुछ है वह केवल दण्ड ही है । कौठिल्य का मत है कि पुत्र और शत्रु 
को उनके अपराध के अ्रनुसार जो राजा ठीक दण्ड देता है वही इस लोक और 
परलोक की रक्षा करता है + | दण्ड के द्वारा राजा चारों वर्गों और 
चारों आश्रमों के लोगों को अपने अपने धर्म कर्म श्वें ठीक रख कर उचित 
मार्ग से चलाता है &; | कौटिल्य ने दण्ड के तीन भेद करके फल भी बताये 
हैं । एक सुविज्ञात प्रणीत त्र्थात्‌ नीतिशास्त्र के ज्ञाता का दिया हुआ दंड है 
जिसका फल प्रजा को धर्म श्र॒थ और काम में लगाना हे दूसरा दुष्प्रणीत 
अर्थात्‌ काम, कोध और श्रज्ञान से दिया हुआ दंड है जिससे वानप्रस्थ और 
संन्याप्ती भी कुपित होते हैं, गृहस्थों की तो बात ही क्‍या है ? तीसरा अप्रणीत 
अर्थात्‌ जहां दण्ड देना, वहाँ न देना है । इसका फल मात्स्य न्याय है । दण्डघर 
के श्रभाव में सबल निबल को खाते हैं 8 । परन्तु जब दण्ड द्वारा सबल से 
निर्बेल की रक्षा की जाती है तो यह भी सबल हो जाता हें । 

+ खिकित्सागस इव दोषविद्द्धिहेतुर्दण्ड:ः ॥ १ ॥॥ 
दण्ड नीति समुहेश, नीति वाक्यामृत । 

' अपराधिषयो दण्ड: स राष्ट्स्य विरुद्धये । 
विनायेन न सन्देहों मात्य्य न्‍्यायों प्रवत्तंते ॥| 

| यस्मिन हि सर्वेमायत्तं स दण्ड इह केवल: ॥ ८ ॥ शान्ति 
पर्व, श्र० १२१ 

+ दण्डो हि केचलो लोक परं॑ चेम॑ च्‌ रक्षति । 
राज्षा पुत्रे च दात्रो च यथा दोष॑ सम धृतः ॥१ अर्थ ० अधि० 
हे श्र० १ 

22 चनुर्थर्णाश्रप्तो लोकों राज्ञान दण्डेन पालितः । 
स्व धर्म कर्माभिरतो वत्तेते स्वेष्‌ वत्मंसु ॥| १६ ॥ प्रथें०, 
अ्रधि० अध्याय ४ 

88 सुविज्ञात प्रणीतों हि दण्डः प्र॒जां धर्मार्थ कार्मयोजयति ॥!१४॥ 
दुष्प्रगमेतः काम क्रोधाभ्यासज्ञानाद्वामप्रस्थपरिन्राजकानपि 
कोपयति किमड्भा पुनगु हस्थान्‌ ॥ १५ ॥ अ्रप्रणीतों हि मात्त्य 
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पं 


इस प्रकार दंड के तीन रूप हुए। एक केवल दंड, दूसरा बल और 
' तीसरा व्यवहार | बल का प्रयोग कामस्द्क ने दण्ड ग्रर्थ में किया है ।* 
महाभारत के श्रनुसार दण्ड का ही नाग धर्म और व्यवहार है । इसलिये दण्ड 
के तीन श्र्थ हुए-- | 

(क) बल व सेना, (ख) व्यवहार व धर्म व्यवस्था और (ग) दुष्ठों 
का नियंत्रण, निग्नह व दमन । शुक्रनीतिमार में ठीक लिखा हैँ कि बलियों के 
वश में सभी रहते हें और दुर्बंल के सभी शत्रु होते हें । छोटे लोगों की जब 
यह बात है, तब राजाओं का तो कहना ही क्या है ? | शक्राचायं का वचन 
है कि धन और प्रिय वचनों से प्ले का अयनाया हुआ आपत्काल में जो 
राजा की रक्षा करता है, वह बल कहाता हे । | बल दो प्रकार का होता हैं 
एक स्वराष्ट में प्रजा की बूटियों व अपराधों के लिये दण्ड देने की शवित 
और दूसरा पर-राष्ट से युद्ध करनेबाला बल व सेना । 

ऊपर यह बताया गया कि दण्ड क्‍या है। शअ्रपराधियों को दंड देना 
राज्य का कार्य है। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाय तो दण्ड एक ऐसी वस्तु है 
जिसके द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्बता परिमित होती है । दण्ड क्‍यों देता चाहिये ? 
इस विषय में तीन सिद्धात्त हैं। इन्हीं तीन सिद्धान्तों के श्राधार पर दण्ड 
व्यवस्था को युक्तिसंगत बतलाया जाता है। यह तीन सिद्धान्त निम्न- 
लिखित हें-- 

(क) प्रतिफलात्मक सिद्धान्त (२४(४0प४४ (2079) 

(ख) निवत्तक सिद्धान्त (26676॥/ (6079) 
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न्यायमुझूावयति ॥ १६॥ बलोयानबलं हि ग्रसते दण्डधरा- 
भावे ॥ १७ ॥ तेन गुप्त: प्रभवतीति ॥ १८ ॥ श्रथें० श्रधि० १ 
अ्रध्याय ४ । 


+. स्वाम्यमात्यव्च राष्ट्र च दुर्ग कोशोबलं सुहृत । 
परस्परोपकारोद सप्ताग राज्य भच्यते ।॥ १॥ नीतिसार से 
४ श्रं० ७ 
- बलिनो वशगास्सवे दुर्बललय च शत्रवः । 
भवन्त्यल्प जनस्यथापि नुपस्य तु न कि पुनः ।। ८६७ ॥ श्र० ४ 
+ घन प्रिय सम्भाषयंतइचे व पुराजितम । 
आरापद्भ्य स्वामित्र रक्षेत्तो बलमिति स्मृतम्‌ ॥॥ शा० पे श्र० ५६ 


दल 


अधिकार २६ है 


(ग ) सुधारात्मक सिद्धान्त (२४६०॥7४4/079 ६6079) 

(क) प्रतिफलात्मक सिद्धान्त--प्रान्नीन काल में यहूदियों में यह प्रथा 
प्रचलित थी जो जैसा करता था वेता ही दण्ड उसे मिलता था शअर्थात्‌ यदि 
कोई किसी की टांग तोड़ देता था तो उसकी टांग तोड़ दी जाती थी । यदि 
कोई- चोरी करता था तो उसके हाय काट डाले जाते थे। जिस प्रकार का 
ग्रपराध कोई व्यक्ति करता था उसी प्रकार का प्रतिफलात्मक दंड उसे दिया 
जाता था। “जंसे को तेसा” सिद्धान्त प्रयोग में लायी जाता था। हेगिल, 
ग्रीन और बोसांके के मतानुसार प्रतिफलात्मक सिद्धान्त का यह अभिप्राय नहीं 
हैं कि सार्वजनिक प्रतिहिसात्मक अ्रथवा प्रत्यपकारात्मक दंड दिया जाय । 
प्रतिहिसा का प्रयोग मनुष्यों के सामाजिक पारस्परिक व्यवहार में हो सकता 
है परन्तु राजा और प्रजा के बीच में इस दण्ड का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता । राज्य तथा व्यक्ति विशेष के बीच प्रतिहिंसा का प्रयोग अ्रसंभव है । 
ग्रीन का विचार है कि दंड का कोई सम्बन्ध प्रतिहिसा से नहीं है और न 
होना ही चौहिये । प्रत्यपकारात्मक और प्रतिहिसात्मक दंड की प्रथा को त्याग 
देना चाहिये । दंड का अभिप्राय यह होना चाहिये कि अपराधी को अपराध 
के बदले में ताड़ना हो और अन्य लोगों क्षो ज्ञात हो जाय कि अपराध करने 
से दंड मिलता है, असामाजिक कार्य का परिणाम दंड हे । 

(ख) निवत्तेंक पिद्धान्त--्रीय और बोसांके ने इस सिद्धांत की 
व्याख्या की है। ये लोग इस बात को मानते हैं कि दंड में तीनों बातें 
सम्मिलित होनी चाहिये अर्थात्‌ दंड प्रतिफलात्मक, निवत्तंक तथा सुधारात्मक 
होना चाहिये । परन्तु वास्तव में अपराधी को दंड देने में इस बात का ध्यान 
रखा जाय कि दंड ऐसा हो और इस प्रकार दिया जाय कि श्रन्य अपराधी 
अपराध करने में भय खायें। ग्रीन का कथन है कि राज्य का उद्देश्य दंड 
देने में यह होना चाहिये कि “केवल अ्रपराधी को दण्ड ही न दिया जाय न 
केवल उसे कष्ट ही दिया जाय न केवल इसलिये दंड दिया जाय कि वह 
भविष्य में ऐसा अपराध करने से डरे बल्कि ऐसा होना चाहिये कि भ्रन्य 
प्रपराध करनेवाले इस दंड के विषय में विचार करके भयभीत हो जायें 
और श्रपराध करने की हिम्मत न कर सके।” यह प्रथा बहुत काल 
तक प्रचलित रही । जे० वेन्थम का कथन है कि “सावेजनिक स्थान में दण्ड 
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देना चाहिये ताकि जनता उसे देखे और उससे प्रभावित हो” । एक बार एक 
प्रपराधी ने इंगलेंड में एक घोड़ा चुराया । जब न्यायाधीश ने उसके मुकदमे 
का निर्शंय किया तो कहा कि “ए, पुरुष । तुझे इसलिये फांसी नहीं दी जायगी 
कि तुमने घोड़ा चुराया हैँ, बल्कि इसलिये कि भविष्य में घोड़े चोरी न 
जायें । यह निवत्तेंक सिद्धान्त हे । इस सिद्धान्त के श्रनुसार सार्वजनिक स्थानों 
पर दंड दिया जाता था ताकि देखने वाले अपराध करने से डरें। 

(ग) सुधारात्मक सिद्धास्त--इस सिद्धान्त के मानने वालों का मत 
है कि अपराधी को सुधार कर फिर समाज में उसे एक भले आदमी के समान 
जीवन व्यत्तीत करने के योग्य बना देना ही दंड का ध्येय होना चाहिये। 
दंड सुधारात्मक होना चाहिये। लौम्ब्रोसो के श्रनुयायियों का मत है कि 
“अपराध एक निदान, शास्त्र संबंधी चमत्कार है, यह एक प्रकार की उन्मत्तता 
है, यह एक प्रकार का पैतृक अ्रथवा श्रजित ग्रध:पतन है ।” उनका कथन है 
कि अपराधी में अपराध के अ्वगुण अधिकतर जन्मजीत होते हैं । कारावास के 
स्थान पर सुधारगृ्‌ह, चिकित्सालय तथा पागलखाने स्थापित करने चाहिये। 
मनुष्य को अपराध करना प्माज ही सिखाता है। कुछ भ्रवगुण माता पिता 
के अनुचित प्रेम से बच्चों में श्रा जाते हें और बड़े होकर बे सर्माज के लिये 
दुःखदायी सिद्ध होते हें । कुछ अ्रपराध माता पिता के उचित ध्यान न देने से 
बच्चे करने लगते हैं और बड़े होकर वे समाज को कष्ट देते हैं। अ्रत: समाज 
का ही सुधार करना आवश्यक है। अपराध एक प्रकार का रोग है | इस 
अवगुण को दूर किया जा सकता है। और एक' अपराधी का सुधार किया 
जा सकता है। एक व्यक्ति जो अ्रपनी जीथिका उपार्जन करने के लिये चोरी 
करता है उसे कोई कार्य श्रथवा उद्योग सिखा कर जीविका उपार्जन करने 
योग्य बना दिया जा सकता है ताकि वह एक भले आदमी के समान जीविका 
उपार्जन करके अपना जीवन व्यतीत कर सके । आजकल अधिकतर लोगों का 
यही विचार है। बहुत से मनोवैज्ञानिक इस बात का उपयोग कर रहे ह. और 
देखा गया हैं कि उनको इस कार्य में सफलता प्राप्त हुईं है। वास्तव में 
मनुष्य राक्षस नहीं है। श्रावश्यकता ही मनुष्य को कुमार्ग पर ले जाती है। 
समाज में अपराधी मनुष्य को फिर से एक श्रेष्ठ पुरुष की भांति रहने को 
बाध्य किया जा सकता है । अपराधी को स्वावलम्बी बनाकर उसमें आत्म- 
सम्मान के भाव जाग्रत करके पुनः सज्जन बनाया जा सकता है। प्रतिफला- 
स्मक और निव्तेक सिद्धांत की श्रपेक्षा यह सिक्षन्‍्त अधिक भ्रच्छा है । बहुत 
से भ्रपराधियों का सुधार किया जा सकता है । मनुष्य वास्तव में जन्मजात 
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अपराधी नहीं होता है । मनुष्य गुण और अ्रवगुण समाज से सीखता है'। 
अपराध कम करने के लिये समाज का सुधार करना आवश्यक है । 
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अध्याय ६० 
नागरिकता तथा प्रतिनिधित्व सिद्धान्त 
इस पुस्तक में यह वर्गान किया जा चुका है कि शासन पद्धतियाँ 
कितने प्रकार की हें श्रौर यह भी वर्शांन किया जा चुका हूँ कि संसार के 
इतिहास में जितनी शासन प्रशालियां प्रचलित रहीं उन सब में सब से श्रेष्ठ 
जनतस्त्र-शासन प्रणाली है। आधुनिक काल में सब सभ्य देशों में जनतन्त्र- 
शासन प्रणाली द्वारा जासन हो रहा है । जनतन्त्र शासन प्रणाली में निर्वाचन 
का महत्वपूर्ण स्थान है । व्यवस्थापक सभाओ्रों के. संगठन में एक मुख्य प्रइन 
यह रहता है कि उसमें सिर्वाचन प्रथा का उपयोग कहां तक, तथा किस « प्रकार 
किया जाता है ? अंग्रेजों के शाज़्ननकाल में भारतवर्ष में लगभग साढ़े सीन करोड़ 
स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था और अरब स्वृतन्त्र भारतवर्ष में नवीन 
विधान के अनुसार वयस्क मताधिकार दिया गया है । प्रत्येक राजनीति विज्ञान 
के विद्यार्थी का यह कत्तेव्य है कि बढ़ इस बात का ज्ञान प्राप्त करे कि 
नागरिक किसे कहते हैं, नागरिकता क्‍या है, मताधिकार किसे कहते हैं, 
निर्वाचन के क्या नियम हैं, इत्यादि । इस श्रध्याय में इन्हीं बातों का वर्णन 
किया जायगा। 
नागरिक शब्द का पअर्थ नगर ग्रथवा ग्राम का निवासी है। राजनैतिक 
दृष्टि से इसका अर्थ प्रधिक विस्तृत है । यह न तो निवास ही का अर्थ देता 
है और न उससे पृथक्‌ है। प्राचीन यूनानी नगर-राज्यों में नागरिक उसे कहते 
थे जो राज्य में रहता था और उन श्रधिकारों से लाभ उठाता था जिन्हें राज्य 
उसे देता था। क्योंकि यूनानी राज्य केवल एक नगर तक ही सीमित था 
इसलिये राज्य के समस्त अधिकारों के भावों को वागरिक कहते थे | यूनान 
के इतिहास से हमको पता चलता है कि वहाँ के नगर राज्यों में तीन प्रकार 
के लोग रहते थे (१) नागरिक (०2205), (२) दास (5]9५985) 
और (३) भ्रादेशी (86758) । 
(१) नागरिक--अरस्तू ने 'नागरिक' शब्द को परिभाषा इस प्रकार 
की है-- “नागरिक वह व्यक्ति हे जो नगर के शासव न्यायालय सम्बन्धी 
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ऋंगड़ों के मिबटाने में भाग लेत का अधिकारी है” । वादल (५७(2) का 
मत हैँ कि नागरिक सभ्य समाज के वे सदस्य हैं जो कुछ कत्तेंव्यों के ढारा 
समाज से सम्बद्ध हें, ज़ो राज्य शासन के आ्राज्ञाकारी हैं और राज्य गासन 
में जिनको हस्तक्षेप करते का अधिकार है। एक मुकदमे में अमेरिका के 
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने वागरिकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा था कि 'तागरिक वे हैं जो उस राज्य के सदस्य हैं, जिसमें वे रहते 
हैं । उन्हीं से राज्य संगठित होता है। सर्वंसाधारण के हित के लिये, वेयक्तिक 
अ्रथवा सामूहिक रक्षा के लिये वे राज्य के साभीदार होते हुए उसके ब्यासन 
के आज्ञापालक होते हैं” । प्रत्येक राज्य के विधान नागरिकों के योगक्षेम 
के लिये होते हैं। इन विधानों से नागरिकों को पारस्परिक व्यवहार में सुविधा 
होती है । परन्तु विधानों का उपयोग तभी है जब नागरिक उन्हें मारने और 
उनका पालन करें। नागरिक राज्य के विधानों का पालन इसलिये करते हैं कि 
विधान का पालन न करने में उन्हें राज्य की ओर से दण्ड मिलता है, अथवा 
नागरिक यह समभते हैं कि विधान हमारे हित के लिये हें इसलिये उनक 
पालन करना चाहिये । 

नागरिकता प्राप्त करने की दो रीतियां हूं । एक जन्म से दूसरी राज्य 
द्वारा प्रदत की हुईं । नागरिकता और राष्ट्रीयता का परस्पर घतनिष्ट सम्बन्ध 
है । बिना राष्ट्रीयता निश्चित हुए नागरिकता का ग्रधिकार प्राप्त नहीं हो 
सकता । राष्ट्रीयता निश्चित करने के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न तियम 
हैं। कहीं तो रक्त-सम्बन्ध से राष्ट्रीयता निश्चित की जाती है और कहीं 
जन्मभूमि से अर्थात्‌ कहीं तो मनुष्य की राष्ट्रीयता उसके माता पिता को 
राष्ट्रीयवा से और कहीं इन दोनों में से क्रिसी एक की राष्ट्रीयता से निश्चित 
की जाती है, कहीं जन्मभूमि से राष्ट्रीयता निश्चित की जाती है। कहीं इन 
दोनों बातों से राष्ट्रीयता निदिचत की जाती है । प्राचीन काल में यूरोप और 
एशिया के लोग माता पिता के ही सम्बन्ध से मनुष्य की राष्ट्रीयता मानते 
थे । रोम के विधान में भी यही बात थी । आधुनिक काल में अधिकांश 
देशों में माता पिता के ही सम्बन्ध से मनुष्य की राष्ट्रीयता निरिचित 
की जाती है। श्रास्ट्रिया देश के विधान द्वारा “श्रास्ट्रिया के नागरिकों के लड़के 
चाहे कहीं उत्पन्न हुए हों या रहते हों, श्रास्ट्रिया के नागरिक समझे जायेंगे । 
फ्रान्स के विधान द्वारा फ्रैंच माता श्रथवा पिता से जन्मी हुई सन्‍्तान चाहे कहीं 
उत्पन्न हुई हो फ्रान्स की नागरिक समझी जायगी। इटली देश के विधान 
द्वारा उन सब लोगों को इटली का नागरिक समझा जाता है जिनका जन्म 
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कं 


इठालियन पिता से हुआ हो । भारतवर्ष में भी यही नियम है। कहीं कहीं 
जन्मभूमि से राष्ट्रीयता निश्चित की जाती हे | अमेरिका और इंगलेंड पपने 
राज्यों में विदेशी माता पिता से उत्पन्न सन्‍्तानों को अपना नागरिक मान 
लेते हैं तथा अंग्रेज श्रथवा भ्रमेरिकन माता पिता द्वारा विदेश में जन्मे हुए 
बालकों को भी अपना नागरिक मान लेते हैं । यदि फ्रांस देश के माता पिता 
से अमेरिका श्रथवा इंगलेंड में कोई बच्चा उत्पन्न हो तो उसे फ्रांस देश के 
विधान के श्रनुसार फ्रांस की और अमेरिका तथा इंगलेंड देशों के विधानों के 
अ्नूसार इन दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त करने का श्रधिकार होगा । 
श्राधुनिक काल के राजनीतिज्ञ जन्मभूमि की श्रपेक्षा माता पिताश्रों 
के ही सम्बन्ध से मनुष्य की राष्ट्रीयता निश्चिचत करने के पक्ष में हें। उनका 
मत है कि केवल जन्मभूमि से राष्ट्रीयता निश्चित नहीं की जानी चाहिये, 
क्योंकि वह प्रणाली दूषित हे और इससे कुछ लाभ भी नहीं है । उदाहरणार्थ 
यदि फ्रान्स देश के तागरिक स्त्री पुरुष यात्रा करने के लिये जायें और मार्गे 
में इंगलेण्ड में उस स्त्री के बच्चा उत्पन्न हो जाय तो-इंगलेण्ड का नागरिक 
बन जायगा । वयस्क होने पर उसे वह सब अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो एक 
इंगलेण्ड के नागरिक को होते. हैं । परन्तु इससे कोई लाभ नहीं हैं । उस बच्चे 
के हृदय में इंगलेण्ड के लिये कभी वह प्रेम नहीं हो सकता जो फ्रान्स के लिये 
होगा । इभधीलिये माता-पिताश्नों के सम्बन्ध से राष्ट्रीयता निश्चित करना 
श्रधिक उचित समभा जाता है। संयुक्त-राज्य अ्रमरीका में एक बार वहां 
के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने किसी मकदमे का निर्णय करते 
हुए यह कहा था कि माता पिता के सम्बन्ध से ही नागरिकता का निश्चित 
करना अधिक उचित है। 
देशीयकरण ('पिध्वाप्रा'व॥72470) द्वारा भी नागरिकता प्राप्त हो 

जाती है । यदि कोई विदेशी पुरुष किसी श्रन्य देश में निवास करे और वहां 
की कुछ शर्तों को पूरा करे तो वह उस देश की नागरिकता का अधिकार 
प्राप्त कर लेता है । इस प्रथा ह्वारा नागरिकता के शअ्रधिकार प्राप्त कर्‌नें को 
'देशीयक रण कहते हें | देशीयकरण निम्न प्रकार से होता है । 

(१) यदि एक राज्य के नागरिक के यहां श्रन्य राज्य का लड़का दत्तक 

बनकर चला जाय तो “दत्तका नवीन राज्य का नागरिक बन जायगा । 
(२) यदि एक राज्य का नागरिक किसी अन्‍य राज्य की स्त्री से विवाह 


कर ले तो उस स्त्री को श्रपने पुरुष के राज्य की नागरिकता प्राप्त 
'हो जायगी । 
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(३) यदि एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में भूमि मोल ले ले तो वह' 
उस राज्य का नागरिक हो जायगा जहाँ उसने भूमि मोज्न ली है । 
संसार के भिन्न भिन्न देझ्षों में 'देशीयकरण द्वारा नागरिकता के 
अ्रधिकार प्राप्त करने के भिन्न भिन्न नियम हैं | सन्‌ १८७० से पूर्व संयुक्त 
राज्य अमेरिका में केवल गौर वर्णों के लोगों को ही नागरिकता के अधिकार 
प्राप्त थे । सन्‌ १८७० में वहाँ एक विधान बनाया गया जिसके द्वारा हब्शियों 
को भी नागरिकता का अ्रधिकार दे दिया गया परन्तु ब्रह्मी, जापानी, चीनी 
ओर भारतवासियों को 'देशीयक्रण' द्वारा नागरिकता का अ्रधिकार प्राप्त 
नहीं हो सका क्‍्योंकिन तो ये लोग गौर वर्ण ही थे और न हब्शी ही । 
संयुक्त राज्य अमेरिका में देशीयकररा द्वारा नागरिक बनने के लिये बड़ी उच्च 
श्रेणी के नैतिक चरित्र की आवश्यकता है । वहां ग्रराजकतावादी को, षड़यस्त्र 
रचने वाले को, सरकारी कमंचारियों की हत्या करने वाले को तथा हत्या 
करनेवाले के पक्षपाती को, वेश्यापुत्र को, व्यवस्थित शासन में अविश्वास रखने 
वाले को, विदेशी शत्रु, श्ञदि को देशोयकरर द्वारा नागरिकता का अधिकार 
प्राप्त नहीं हो सकता । सन्‌ १६०६ के विधान के अनुसार संयुकतराज्य अमेरिका 
के नागरिदु को अंग्रेजी भाषा का साधा रण ज्ञान भी आवश्यक हैं। मैक्सिको 
में डाकू, चोर, राजद्रोही, दास रखने वालों, हत्यारों, तथा किसी अपराध में 
दंड पायें हुश्रों को तार्गारकता का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। वहाँ 
का नागरिक बनने के लिये मनुष्य को किसी न किसी व्यवस्ताय अथवा 
उद्योग धंधे में अ्रवश्य , लगा होना चाहिये क्योंकि बेकार पुरुष को 
नागरिकता का अ्रधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है । पोचंगाल और स्वेडन मेँ 
देशीयकरण के लिये मनृष्य को इस बात का प्रमाण देना आवश्यक है कि 
उसके पास जीविका निर्वाह करने का साधन है। स्वेडन में सच्चरित्रता के 
लिये भी प्रतिभ (जमानत ) ली जाती है । जमेती में नागरिक को इस बात का 
प्रमाण देता पड़ता है कि वह अपना, अपने कुटम्ब का तथा अपने ऊपर आश्रित 
जनों का पालन-पोषण कर सकता हें। पेरू में भी देशीयकरण के लिये 
जीविकोपाजन का साधन होना शत्यन्त आवश्यक है । नावें में देशोयक्रण 
के लिये नागरिक को अपराध न करने की प्रतिभू देती पड़ती है । 

भिन्न-भिन्न राज्यों में देशीयकरण के लिये एक निश्चित समय तक 
निवास करने को आवश्यकता हैँ मेक्सिको, स्विट्जरलैण्ड, अर्जेटटाइन, और 
पोचुगाल में देशीयकरणु के लिये दो वर्ष तक निवास करना आवश्यक है। 
स्वेडन में तीन वर्ष तक निवास करना श्रावश्यक है। परन्तु विद्वान तथा 


ही 
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'कलाकोशल में विशेष रूप से निपुण व्यवित अथबा आविष्कार कर्ता के लिये 
यह ग्रवधि कम की जा सवती है। इटलों में चार बषे तक निवास करने के 
पश्चात्‌ नागरिकता प्राप्त होती है परन्तु सैनिकों तथा राजकर्मचारियों के 
लिये यह बंधन नहीं है। यदि इटालियन स्त्री का पत्ति विदेशी हो तो उसके 
लिये तीन वर्ष इटली में निवास करने के पश्चात्‌ नागरिकता प्राप्त होगी । 
संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नेदरलेड्स, जापान और हंगरी में पाँच वर्ष 
के निवास की आवश्यकता है । साधारणतया देशीयकरणा द्वारा इसी प्रकार 
नागरिकता के श्रधिकार प्राप्त हो जाते हैँ । परन्तु जैसा कि ऊपर वर्णन 
किया जा चुका है नागरिकता के लिये निवास की अवधि में कुछ रियायत भी 
की जा सकती है। जहाँ साधारणतया इंगलेंड में नागरिकता प्राप्त करने 
के पाँच वर्ष का निवास गआ्रावश्यक है वहाँ एक विदेशी को जो सम्राद की 
नौकरी में हें इतने समय तक निवास की श्रावश्यकता नहीं है। श्रमेरिका के 
संयुक्त राज्य में सेना में नौकरी करने वाले विदेशी ,पुरुष को एक वर्ष निवास 
करने के पश्चात्‌ नागरिकता का अ्रधिकार प्राप्त हो जाता है। फ्रांस में भी 
विद्वान्‌ श्राविष्कारक अ्रथवा अच्य प्रकार के विशेषज्ञ को एक वर्ष के निवास 
के पश्चात्‌ नागरिकता का अ्रधिकार प्राप्त हो जाता है अन्यथा «वहाँ देशीय- 
करण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिये दस वर्ष का निवास करना 
ग्रावश्यक हैं । 

देशीयकरण से बड़े लाभ हैं। इससे प्रत्येक विदेशी को राज्य के वे 
सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो इस राज्य के नागरिक को प्राप्त होते 
हैं। ब्रिटेन में जिस विदेशी को देशीयकरणा द्वारा नागरिकता का अ्रधिकार 
प्राप्त हो जाता है उसे वहाँ के विधान के अनुसार अपने देश को छोड़ श्रन्य 
सब देशों में ब्रिटिश नागरिकता के अ्रधिकार प्राप्त होते हैं। प्रथम यहायद्ध 
से पूर्व टर्की और रूस में वहाँ के विधान के अ्रनुसार इन राज्यों का कोई 
नागरिक अपनी सरकार की आज्ञा के विरुद्ध यदि किसी शअ्रन्य देश में देशीय- 
करण करा लेता था तो भी वह इन देशों में अ्रन्य देश का नागरिक नहीं 
समझा जाता था बल्कि अपने ही देश का नागरिक समझा जाता था। सन्‌ 
१९६०१ में इंगलंड में देशीयकरण जांच कमेटी ने यह सिफारिश की थी जहाँ 
तक हो सके इंगलेंड के माता पिता से उत्पन्न हुए नागरिक तथा देशीयकरण 
द्वारा बने हुए नागरिक में कोई भेद न माना जाय । दोनों प्रकार के नागरिक 
प्रत्येक स्थान पर ब्रिटिश नागरिक माने जायें। विदेशों में भी उनको 
नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त हों। संयुक्त राज्य (अमेरिका) में 
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देशीयकरणा द्वारा जो लोग नागरिकता प्राप्त करते हैं उनके तथा अन्य नाग- 
रिकों के अधिकारों में कुछ भेद है । संयुक्त राज्य (श्रमेरिका) का नागरिक 
प्रेसीडेन्ट अथवा उसका सहायक वन सक्रता है परन्तु देशीयकरण द्वारा जो 
लोग वहाँ की नागरिकता प्राप्त करते हें उन्हें यह अ्रधिकार प्राप्त नहीं है । 
श्र्थात्‌ देशीयकरण द्वारा जो व्यक्ति अमेरिका के संयुक्त राज्य की नागरिकता 
प्राप्त कर लेगा वह वहाँ का प्रेसीडेन्ट अथवा उसका सहायक निर्वाचित नहीं 
हो सकता । श्रन्य सब बातों में दोनों प्रकार के नागरिकों को समान अधिकार 
प्राप्त हैं । ह 


ञ 


ग्रब॒ यह जानना ग्रावश्यक है कि नागरिकता का अधिकार किस 
प्रकार नष्ट हो जाता है। विदेशी के साथ विवाह करने से स्त्री की नागरिकता 
का ह्वास हो जाता है विदेशों में सेना की नौकरी करने से भी स्वदेश की 
नागरिकता जाती रहती है। यूरोप के बहुत से देशों में यही नियम है। 
विदेश की सेता में नौकरी करने वाला विदेशी समभा जाता है। पोर्चगाल 
प्रौर बवेरिया में यह नियम है कि जब वहाँ के नागरिक अपने राज्य की उपाधि 
ग्रथवा पदक के अ्रतिरिक्त किसी प्रन्य राज्य की उपाधि या पदक स्वीकार 
कर लेते हैँ तो वह अपने देश की नागरिकता खो देते हें । प्रधिकतर राज्यों में 
फौजदारी के अपराध में दंड पा जाने के कारण लोग नागरिकता के अधिकार 
खो देते हैं । कुछ राज्यों का यह नियम है कि वहाँ का कोई नागरिक यदि 
विशिष्ट लम्बी अवधि तक देश के बाहर रहता है तो वह नागरिकता के 
ञ्धिकारों से वंचित हो जाता है। 


(२) दास--प्राचीनकाल में यूनात में नगर के सब निवासियों को 
नागरिकता के अधिकार प्राप्त त थे । जो लोग शिल्प तथा क्षषि का कार्य 
करते थे उन्हें नागरिकता के अधिकार प्राप्त न थे ये लोग हैलद्स ( दास ) 
कहलाते थे । इनको न्यायालयों में अपना न्याय करने का तो अ्रधिकार प्राप्त 
था परन्तु शासन कार्य में ये लोग भाग नहीं ले सकते थे। रोम में भी आरम्भ 
काल में सब नगर निवासियों को नागरिकता के श्रधिकार प्राप्त न थे । रोम 
में दो प्रकार के नगर निवासी होते थे । एक पेट्रेशियन्स दूसरे प्लैवियन्स, पहले 
प्लैवियन्स को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न थे, पनरतु इन्होंने कुछ काल 
पश्चात्‌ नागरिकता के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिये। मध्यकाल में दास 
प्रथा प्रचलित थी । दासों को किसी देश में भी नागरिकता के अ्रधिकार प्राप्त 
न थे। उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्त में सब देशों में दास प्रथा का अन्त हो गया 
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श्रौर दापतों को स्वतन्त्र कर दिया गया । श्रब जहां जहां ये लोग हैं सब जगह 
इन्हें नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं । 

(३) प्रदेशी (/४।[075)--प्राचीन यूयान*ममें तीन प्रकार के लोग 
नगरों में रहा करते थे | एक तागरिक, दूसरे दास और तीसरे अदेशी। 
अ्रदेशी वे लोग थे जो व्यापार करने के लिये रोम आदि श्रन्य देशों से आकर 
यूनान में बस गये थे और व्यापार किया करते थे । ये लोग यूनान के स्थायी 
निवासी न थे । केवल व्यापार के सम्बन्ध में वहां रहते थे और जब उनका 
उद्देश्य पूरा हो जाता था तो अपने देश को लौठ जाते थे । इन श्रदेशी लोगों 
को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न थे परन्तु इन्हें यूनान के न्यायालयों में 
न्याय कराने का पूर्ण अधिकार था। इन लोगों का सम्मान होता था और 
साधारणतया ये लोग धनी होते थे | ग्राधुनिक काल में दास तो होते ही नहीं 
हैं क्योंकि दासता की प्रथा का तो श्रन्त हो गया है, परन्तु भ्रदेशी होते हें । 
श्रपनी सुरक्षा के लिये इन्हें उन राज्य के शासनाधिकारियों पर निर्भर रहना 
पड़ता है जिन राज्यों में ये लोग व्यापार के शिये बसते हैं। जिस देश में ये 
लोग निवास करते है उस देश का यदि इनके स्वदेश से युद्ध छिड़ जाता 
हैं तो इन लोगों को दूसरे देश में (जिसमें ये निवास करते हैं) संदेह की दृष्टि 
से देखा जाता है । युद्ध छिड़ जाने की दक्षा में या तो इन्हें देश” छोड़ने की 
श्राज्ञा दे दी जाती हैं और समय निद्िचत कर दिया जाता है कि श्रमुक समय 
तक चले जाओ्रो वरना इन्हें एकत्रित करके एक स्थान पर रख कर इन 
पर पहरा बेठा दिया जाता है श्रौर इन्हें बिना आज्ञा स्थान नहीं छोड़ने दिया 
जाता है। युद्ध काल तक इनकी यही दशा रहती है। या तो युद्ध के समय दोनों 
देश अपने अ्रपने नागरिकों को बदल लेते हैं या युद्धकाल तक इन्हें नज़रवन्द 
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रखा जाता है ओर युद्ध के अन्त में इन पर से प्रतिबन्ध हटा लिया 
जाता है। 

प्रतिनिधिक प्रणाली--प्राधुनिक काल के सभ्य श्रौर स्वतन्त्र देशों की 
शासन प्रणाली विशेष रूप से प्रतिनिधित्व पर ही चल रही है। राजशास्त्र- 
वेत्ताओ्ों का कथन है कि जिस गासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व का समावेश 
नहीं है वह सभ्य जनोचित शासन प्रणाली नहीं है । राज्य जनता से बनता है 
और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हिताहित को जिननी अ्रच्छी तरह 
समझ सकते है उतनी अ्रच्छी तरह अन्य कोई नहीं समझ सकता। मांटेस्क्‍्यू 
(:४॥0॥[650 पांछप) का कथन है कि प्राचीन लोगों को विशुद्ध प्रतिनिधि की 
कल्पना ही नहीं थी | यह कल्पना आ्राधुनिक है । प्राचीन काल के राज्यों में 


/ नागरिकता तथा प्रतिनिधित्व सिद्धान्त , ३०१ 
विधान निर्माण की सत्ता लोक-प्र तिनिधियों के हाथ में नहीं थी । राजा अपनी 
बुद्धि से भ्रथवा विद्वान परामझंदताग्रों से परामर्श लेकर विधानों का निर्माण 
करते थे । श्रति प्राचीन काल में जब प्रतिनिधिक संस्थाओं का अ्रस्तित्व नहीं 
था, सब लोगों का समूह एकत्रित होकर झपनी वैयक्तिक हैसियत से विधान का 
निर्माण करता था | यह जनसमूह साधारण लोगों का होता थ।, लोगों के चुने 
हुए प्रतिनिधियों का नहीं। प्राचीव काल में यूनान में जो सभा विधान के प्रस्ताव 
करती थी या उन्हें स्वीकृति देती थी वह प्रतिनिधित्व के बहुत निकट पहुँच गई 
थी; परन्तु उसकी सीमा के भीतर पग न रख पाई थी | इस सभा में प्रायः स्वत्तंत्रत 
मनुष्य (868 7096॥) रहते थे और वे अपनी वेयक्तिक हँसियत से कार्य करते 
थे। झूसो का कथन हे क्रि प्रतिनिधित्व की कल्पना आधुनिक हैँं। इसकी 
उत्पत्ति उन सरकारों के कारण हुई जिनका कार्य मानव जाति के श्रधःपतन 
का कारण होता था, जिनके झासन में सतृष्य के साथ पश्चवत्‌ बर्ताव किया 
जाता था। मांटेस्क्यू के कहने का आशय यह है कि स्वेच्छाचारी झासन प्रणाली 
से तंग आकर लोगों ने* प्रतिविधित्व की स्थापना की । 

“मध्य कालीन यूरोप में प्रतिनिधित्व भावना का बहुत कम विकास 
हुआ । पालियामेट में इस समय जो सदस्य रहते,थे वे सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि 
होने कीश्ञ्रपेक्षा कुछ समूह-विषश्ञ के प्रतिनिधि हुआ करते थे। उस समय 
पालियामेंट में सरदारों, धर्माचायों और मध्यवर्ग के लोगों के प्रतिनिधि रहा 
करते थे | आजकल प्रतिनिधित्व की जो भावना है वह उस समय इडज्भुलैण्ड 
मेंन थी। यूरोप के और भी कितने ही देशों की प्रतिनिधि संस्थाश्रों की यही 
दशा थी । यूरोप में प्रतिनिधिक संस्था का बहुत देर में विकास हुआ । मध्य- 
युग के महादेशीय नगरों के शासन में प्रतिनिधित्व का नियम काम में लाया 
जाता था परन्तु उसका रूप बहुत भद्दा श्र अपूर्स था । प्रतिनिधित्व के 
वास्तविक सिद्धान्त को वह सार्थक नहीं करता था । कुछ काल पदचात्‌ यूरुप में 
डयों ज्यों नगरों का विकास होता गया त्यों त्यों प्रतिनिधित्व प्रणाली को विशेष 
प्रोत्ताहुन॒ मिलता गया । 

इज्लैण्ड में सोलहवीं शताब्दी के मध्य में प्रतिनिधिक प्रणाली में 
परिवर्तत हुआ । इस समय पालियामेन्ट में बादविवाद करते हुए हेलेत नामक 
एक सदस्य ने कहा था कि “एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आजकल मानती 
जाती है वह यह है कि कामन्स सभा में जो लोग प्रतिनिधि बतकर जायँगे वे 
किसी दल अ्रथवा समदाय विशेष के ही प्रतिनिध न होंगे बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र 
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के प्रतिनिधि समझे जायेंगे!। फ्रांस में प्रतिनिधित्व की नवीन प्रथा का 
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भ्रारम्भ फ्रांस की क्रान्ति तक नहीं हुआ था । १७६१ के फ्रांस के नवीन 
विधान में नवीन प्रतिनिधिक प्रणाली का वर्शांन किया गया हैं । इस विधान 
में स्पष्ट लिखा गया है कि प्रतिनिधि किसी दल श्रथवा जाति विशेष का ही 
नहीं समझा जायगा, वह सम्पूर्सा राज्य का प्रतिनिधि समझा जायगा, जर्मनी के 
भी फ्रांस का अनुकरण किया। जर्मनी के विधान में लिखा हैँ कि जर्मन राइसटेग 
(२९८९०॥882 ) के सदस्य केवल किसी समुदाय विशेष ही के नहीं बल्कि सम्पूर्ण 
राष्ट्र के प्रतिनिधि हैँ । यूरोप के भ्रन्य देशों की राजपद्धतियों में आ्राजकल प्राय: 
इसी सिद्धान्त द्वारा कार्य हो रहा हैं । भ्रब संसार के प्राय: राभी सभ्य देशों में 
प्रतिनिधि किसी जाति विशेष का नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि 
समझा जाता है ।॥ श्रौद्योगिक क्रान्ति से पूर्व यूझुप में यह प्रथा थी कि चाहे 
प्रतिनिधि देश की आथिक, सामाजिक अथवा राजन तिक बातों से ज्ञान रखता 
हो अभ्रथवा न रखता हो परन्तु उसे अपने उस दल के हितों की रक्षा करना 
आवश्यक था जिस दल का वह प्रतिनिधि होता था उस समय संख्या के परिमाण 
से प्रतिनिधि न चुनकर दल विशेष की श्रोर से चुने “जाते थे | लाड्ड बेरोहम 
का कथन हे कि “प्रतिनिधियों की व्यवस्था में इस बात पर क्थशिष ध्यान देने 
को भ्रावश्यकता है कि वे प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व करते हें अथवा नहीं” 
डिग्विट (॥)8280५),डेग्रीफ़, बनाठ श्रादि फ्रेंच लेखकों ने तथा झोल्फे श्रादि 
राजशास्त्रवेत्ताओ्ों ने इस प्रतिनिधिक प्रणाली का समर्थन किया है जिसमें दल 
श्रथवा समुदायों का प्रतिनिधित्व होता है । डिग्विट का मत्त है कि दलों के 
प्रतिनिधित्व द्वारा ही जनता के मत का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व हो सकता है 
क्योंकि दलों की सम्मिलित सम्मति ही सामान्य जनता की सम्मति है। 
विधान मंडल तभी सच्चा प्रतिनिधिक मंडल कहला सकता है जब कि उसमें 
राज्य के सब व्यवितियों का पूर्णारूप से प्रतिनिधित्व हो । जिस प्रकार राज- 
नेतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है उसी प्रकार राज्य के उद्योग-धंधों, 
व्यापार, कलाकोशल आदि का प्रतिनिधित्व भी होना आवश्यक है । 

प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान एसमिन का मत है कि यदि विधान मंडल में 
प्रतिनिधि सम्पू्ं देश के सामुदायिक हितों की श्रवहैलना करके अपने अपने 
दलों के हितों की रक्षा का ध्यान रखेंगे तो विधान मंडल एक वादविवादीय 
क्लब बन जायगा और परिणाम यह होगा कि राज्य के हितों को हानि 
पहुँचेगी और लोग केवल व्यक्तिगत हितों की ओर ही ध्यान देंगे । 

प्रतिनिधि का कर्तंव्य--अतः प्राधुनिक काल की प्रतिनिधिक प्रणाली 
का आधार राष्ट्रीय हित हैं। आधुनिक काल में प्रतिनिधि किसी दल, जाति, 
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लगे श्रथवा स्थाबीय सरकार का ही प्रतिनिधि नहीं होता है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र 
का प्रतिनिधि होता है ।वह किसी विशेष दल शभ्रथवा समदांय के हितों का 
ध्यान नहीं रखता वह सम्पूर्ण राष्ट्र से हितों को ध्यान में रखता हुँग्ना कार्य 
करता हूँ । राष्ट्र की जनता एक निर्चित समय के लिये श्रपनी शक्ति अथवा 
अधिकार प्रतिनिधि को सौंप देती है। प्रतिनिधि अपने विवेक के श्रससार उस 
अधिकार का प्रयोग करता है। उसे ग्रपने निर्वाचक्रों की मनोवत्ति का ध्यान रखना 
पड़ता हैं। इसका यह प्रभिप्राय नहीं है कि प्रतिनिधि प्रत्येक विषय पर अपने 
निर्वाचकों की बार बार सम्मति ले । ब्लंशले नामक प्रसिद्ध राजशास्त्रवेत्ता 
का कथन है कि वर्तमान काल का प्रतिनिधि किसी व्यक्ति, संघ श्रथवा दल 
का प्रतिनिधि नहीं है, वह राज्य का प्रतिनिधि है और राज्य-कार्य ही उसका 
फरतेंव्य है, बह अ्रपने विर्वाचकों के आदेशों से बाध्य नहीं है और न अपने कार्यों 
के लिये वह निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी ही है!। फ्रांत के प्रसिद्ध विद्वान 
एसमित का मत भी ज़ही है जो ब्लंशले का है। ब्लंशले का कथन है कि 
४ प्रतिनिधि वह है जो झपने वैधानिक अधिकारों की सीमा में लोगों के बदले 
अपनी स्वतस्त्र निरशंय शक्ति के श्ननसार कार्य करने के लिये निर्वाचित किया 
गया हैँ ।उसे कार्य और निर्णय की पूर्ण स्वतन्त्रता होती चाहिये । यदि कोई 
प्रतिनिधि अपने विवेक और विचार शक्ति से कार्य न लेकर केवल निर्वाचकों 
की सम्मति से कार्य करता है तो वह वास्तव में प्रतिनिधि नहीं है लोक ह्ति 
के लिये उसे अपने विवेक से काये लेना चाहिये” । प्रिस्टल में भाषण देते 
हुए ऐंडमन्ड बकरे (सिवध्पात छेपा।78) ने कहा था कि “आरजकल की 
पालियामेट भिन्न भिन्न विरोधी स्वार्थ रखनेवाले दलों के वकीलों की सभा नहीं 
हें । अब पालियामेंट एक राष्ट्र की विचारक संस्था है । श्राप सदस्य निर्बाचित 
करते हें, निर्वाचित होने के पश्चात्‌ वह केवल श्राप ही का नहीं बल्कि सम्पूर्ण 
राष्ट्र का प्रतिनिधि हो जायगए” । बक ने यह भी कहा है कि प्रतिनिधि का 
यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने निर्वाचिक्रों के मत्तों के लिये अपने मत का 
बलिदान कर दे । उसका यह कर्तव्य है क्रि वह लोकहित के लिये पूर्ण परिश्रम 
करे और अपने विवेक का पूर्ण उपयोग करे । 

विधान मण्डल के निर्बाचित सदस्य को अपने विवेक के अनुसार 
कार्य करना चाहिये, और उसे अपने निर्वाचक्रों के मतों को ज्यों का 
त्यों ले सुना देता चाहिये। उसे लोकहित को ध्यात में रखकर अपने 
विवेक के श्रनुसार कार्य करना चाहिये या अपने निर्वाचकों के 
आदेशों का पालन करना चाहिये, इन बातों का उसे निर्णय करना 


का 


३०४ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त. 


पड़ता है । ग्रधिकतर विद्वानों का यह मत है कि प्रतिनिधि अपना विवेक 
प्रयोग करने का भ्रधिकारी है | कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मत इस सिद्धान्त 
के विपरीत है । उनका कथन है कि प्रतिनिधि जनता के मुखपात्र होते हें । 
प्रत: उनका कतंव्य है कि वे लोगों की इच्छा को ज्यों का त्यों प्रकट करें। 
यदि वे किसी कारण ऐसा करना अनुचित समभे तो वें अपना पद त्याग दें । 
उन्हें अपने निर्वाचकों के मत के विरुद्ध विचार प्रकट करने का अधिकार 
नहीं हैं । ५ 

आ्रालोचना--प्रतिनिधि निर्वाचकों के मुखपात्र नहीं बन सकते। वे 
अपने प्रतिनिधियों के मत के श्रनुसार प्रत्येक विषय पर विचार प्रकट नहीं कर 
सकते । यदि वे ऐसे करें तो वे सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकते | विधान 
मण्डल में ग्रनेक ऐसे ऐसे विषय उपस्थित होते हैं जिन पर तत्काल विचार 
प्रकट करना पड़ता है । इस दशा में प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की प्रत्येक 
विनय पर सम्मति कैसे ले सकता है ? एक झौर बात यह है कि निर्वाचिक्र 
प्रायः साधारण श्रेणी के लोग होते हैं, वे छोटी बातों पर उद्गेग में झाजाते हैँ । 
उनमें शान्‍्तचित्त होकर निशुंय करने की शक्ति नहीं होती । ऐसी दशा 
में उनके हित के विपय में जितना अच्छा निर्णय उनके «प्रतिनिधि 
कर सकते हैं उतता वे स्वयं नहीं कर सकते | इसके विरुद्ध यह कहा 
जा सकता हैँ कि यदि निर्वाचकों के विचारों की श्रपेक्षा कर प्रतिनिधि 
प्रपने विवेकानूसार मनमाने विचार प्रकट करता है तो जनता को उस श्रति- 
निधि को चुनने से लाभ ही क्‍या है ? जनता के मत की अवहेलना करके 
वह जनता का प्रतिनिधि ही कैसे रह सकता है ? अतः एक बुद्धिमान्‌ राज- 
नीतिज्ञ ने इत दोनों मार्गों के बीच एक तीसरा ही मार्ग निकाला हैँ। उसका 
कथन है कि प्रतिनिधि का कतेव्य जनता के भावों की उपेक्षा करना नहीं हें। 
जनता के भावों को पूर्ण रूप से समभते हुए तथा श्रपनी स्वतन्त्र विवेक शक्ति 
का उपयोग करते हुए परिस्थिति के श्रनुसार वह लोकहित के लिये प्रयत्न 
करता रहे । परन्तु इसका यह अ्रभिप्राय नहीं है कि वह बात बात में अपने 
निर्वाचकों से पूछ कर कार्य करे। जनता के हित की रक्षा करते हुए अपने 
विवेक के अनुसार कार्य करने की उसे पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये । 

साधारणतया जनता का प्रतिनिधि प्रायः अपने निर्वाचकों से श्रधिक 
बुद्धिमान होता है। उसे राजकार्य का अनुभव भी अधिक होता है। श्रतः 
निर्वाचकों का यह कर्तव्य है कि उसके विचारों तथा सम्मति का आदर करे। 
जनता अ्रपना प्रतिनिधि इसलिथे नियुक्त करती है कि वह उसके हित की 
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रक्षा करने की प्रधिक योग्यता रखता है । उसे लोक हित के लिये अपने विवेक 
का पूर्णा रूप से प्रयोग करता चाहिये और विचारों तथा निर्णय शविति की 
स्वतन्त्रता रखते हुए उसे लोकमत का ध्यान्त रखना चाहिये । 

प्रतिनिधिक प्रणाली का झाविष्कार--प्र-्निधिक प्रणाली लोकतंत्र 


का विशुद्ध रूप कहा जा सकता है । लोकतंत्र शासन में ही इसका प्रयोग होता _ 


हे भश्रन्यत्र इसका कोई श्रर्थ ही नहीं | प्राचीन काल में यनान में छोटे छोटे 
जनतस्त्र नगर-राज्य थे | नगर के सब लोग मिलकर विधान बनाते और 
शासकों को चुनते थे । यूनान में कई सौ वर्ष तक यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली 
प्रचलित रही । परन्तु आधुनिक काल के बड़े बड़े साम्राज्यों में श्रव इस़ प्रकार 
का प्रत्यक्ष लोकतंत्र सभ्भव नहीं है । श्राधुनिक काल के बड़े बड़े नगरों को 
जन संख्या प्राचीन काल के साम्राज्यों के समान हैँ | इतनी बढ़ी संख्या के 
एकत्रित होने के ब्रिये पहिले तो स्थाव ही नहीं | यदि स्थान भी हो तो इतनी 
संख्या में एकत्रित हुये लोगों में विचारविमर्श होकर किसी मत का प्रकट होना 
या किसी भी विषय पर कोई निर्णाय होना असम्भव हें। इसके अतिरिक्त 
फ्राचीन नगर राज्यों के समान श्रजकल के राज्यों में तागरिक अधिकार केवल 
उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं जो राजनीतिज्ञ या सैनिक हों। नगरों 
में व्यापारी, शिल्पकार कृषक, जमीदार सब को तागरिक समफक्ता जाता था 
श्जौर वे राज्यकाय में भाग लेने के अधिकारी थे | शासक-वर्ग और दासवर्ग 
ज॑सा जन-विभाजन ग्राधुतिक तगरों में न था। इसलिये यदि सब नागरिक 
प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लें, श्र्थात्‌ विधान बनावें, सरकारी आदेश 
निकालें और मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करें तो न व्यापारी व्यापार कर सकता है 
न मजदूर मजदरी । सबको अपना कार्य छोड़कर राज्य कार्य के लिये एकत्रित 
होना न सम्भव है न सामाजिक हित की दृष्टि से वांछनीय है । यदि आधुनिक 
राज्यों में इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का प्रयोग भी किया जाय तो उसका 
- परिणाम यही होगा कि शासनसत्ता उन थोड़े । से लोगों के हाथ में भरा जायगी 
जिनको अपनी जीविका उपार्जन के लिये कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। 
ऐसा लोकतस्त्र अपने नाम को सार्थक नहीं कर सकता । इसी कठिनाई के 
कारण प्रतिनिधिक प्रणाली का आविष्कार हुआ । सारी जनता स्वयं एकत्रित 
होने के बजाय अपने में से ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी सी संख्या में चुनती जो 
एक स्थान पर बेठ कर जनता की ओर से राज्य कार्य सम्पादन करें। यह 
मान लिया गया कि चुने हुये प्रतिनिधि ऐसे हैं जो श्रपते निर्वाचकों के हित को 
समभते हैं, उनके योगक्षेम के सम्बन्ध में विर्वाचक जनता और निर्वाचित 


$ 
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प्रतिनिधि में मतंक्य है और प्रतिनिधि निर्वाचकों का. हितेपी, विश्वासपान 
एवं योग्यतम व्यक्ति हे । 

प्रतिनिधि प्रणाली से सुविध--प्राकीन काल में यूनान के छोटे-छोटे 
नगर राज्यों में सब वागरिक एक स्थान पर एकत्र हो जाया करते थे श्लौर 
शासन कार्य में भाग लेते थे। परन्तु श्राधुनिक काल के बड़े-बड़े राज्यों में 
सब नागरिकों का एक स्थान पर एकत्र होना असंभव है। न तो वे एक 
स्थान पर एकत्र ही हो सकते हैं और न सब नागरिक अ्रपना कार्य छोड़ कर 
भरा ही सकते हैं। इसलिए यह झ्रावश्यक और सुविधाजनक समझा गया कि 
लोग आपने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज दें और यही प्रतिनिधि विधान 
बनाएं और झासनकाय में भाग लें । श्रतः देश के प्रत्येक भाग से प्रतिनिधि 
आकर देश के विधान निर्माण में भाग लेते हें। प्रादेशिक क्षेत्रों के प्रति- 
निधियों के भ्रतिरिक्त विशिष्ट वर्गों, हितों, संवासों तथा ऋमुदायों के पृथक्‌- 
पृथक्‌ प्रतिनिधि इन विशिष्ट जनसमूहों व संवासों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
इससे सबके हितों की रक्षा होती है और प्रजा का कोई भाग प्रतिनिश्तित्व 
से वंचित नहीं रहता । प्रतिनिधिक प्रणाली से लोकतंत्र श्राधुनिक युग में भी 
एक व्यावहारिक वस्तु बन गई है । यदि इस प्रणाली का प्रयोग न किया 
जाय तो लोकतंत्र को कार्यरूप देवा अ्रसम्भव हो जाय | प्रतिनिधिक सिद्धान्त 
के आधार पर प्रब बड़े से बड़ा सामहिक कार्य चाहे वह राज्य का शासन 
हो या किसी व्यापारिक कम्पनी का प्रवन्ध बड़ी सरलता से जनतंत्रात्मक ढंग 
पर किया जा सकता है । इस प्रणाली से लोकतंत्र कम खर्चीला और अधिक 
सुविधापूर्ण हो गया है, अ्रन्यथा वह ऐसा न होता। प्रतिनिधियों द्वारा 
जनप्तमूह की इच्छा ही जानने की सुविधा नहीं होती किन्तु शासन की नीति 
क्या है और उसका उद्देश्य भी क्या हैँ यह सब सरलता से जनता को प्रति- 
निधियों द्वारा जता दिया जाता है। प्रतिनिधिक प्रणाली से लोकतंत्र में 
पत्तमता व व्यवस्था आती है। यह प्रणाली श्रत्र लोकतंत्र में अ्रनिवायें हे । 
इसके बिना लोकतंत्र व्यवहार में नहीं लाया जा सकता । 

प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन--प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने 
की दो प्रणालियाँ हें। यदि व्यवस्थापक मंडल के लिये जनता प्रतिनिधि 
निर्वाचित करे और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि व्यवस्थापक मंडल के सदस्य 
बन जायें तो इस प्रकार से भेजे हुए प्रतिनिधियों के लिये कहा जायगा कि 
वे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा विधान मंडल में भेजे गयें हैं। यदि किसी राज्य में 
जनता के निर्वाचित किये हुए प्रतिनिधि राज्य के व्यवस्थापक मंडल के सदस्य 
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त हों वरत्‌ इन प्रतिनिधियों को यह अ्रधिकार हो कि वे विधानसभा के 
सदस्यों को चुनें तो इस प्रकार चुने हुये व्यवस्थापक लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 
चुने समझे जाते हैं। सन्‌ १९०६ के विधान के अनूसार भारतवर्ष में अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन प्रणाली की प्रथा प्रचलित थी । उस समय जनता म्युनिस्तिपल और 
डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये सदस्य निर्वाचित किया करती थी और ये बोड 
अपने सदस्यों में से प्रान्तीय कौन्सिलों के सदस्य निर्वाचित किया 
क*ते थे । सत्‌ १६१६९ के विधान के झनुसार भारतवषं में प्रत्यक्ष निर्वाचन 
प्रझाली प्रचलित की गई । इस विधान के अनुसार, प्रान्तीय असेम्बलियों में 
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा सदस्य भेजे जाते थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन में 
केवल एक बार चनाव होता है और भ्प्रत्यक्ष निर्वाचन में दोबारा चुनाव 
होता है ग्र्थात्‌ एक बार जनता प्रतिनिधि निर्वाचित करती है श्रौर यह 
निर्वाचित प्रतिनिधि अपने में से प्रतिनिधियों का पुनः निर्वाचन करते है । 
ये पूनः निर्वाचित प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित' 
कहलाते हैं । अप्रत्यक्ष थिवाचिन* सुगम और सरल है। इससें व्यय भी कम 
होता हैं और इस प्रणाली द्वारा अधिक सदस्य चुने जाते हैं । प्रत्यक्ष निर्वाचन 
में यह लाभ है कि लोगों में राजनंतिक चेतना जाब्यत होती है और वे स्थानोय 
राजनीति भें दिलचस्पी लेते हें । जनसाधारण प्रत्येक राजनैतिक प्रश्न को 
समभनते तथा उस पर अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करता हूँ। अतः 
राजनंतिक चेतना जाग्रत करने के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अधिक 
श्रेष्ठ समभी गई हे । 

निर्वाचक्त संघ-प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की कई प्रणालियाँ 
हैं । प्रतिनिधि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हें, उद्योग-व्यवसाय 
आदि संगठनों द्वारा चुने जाते हैं, जाति, सम्प्रदाय और धर्मों द्वारा चुने 
जाते हैं तथा अन्य आधिक, व्यापारिक, शिक्षण तथा श्रन्य संस्थाओं द्वारा 
चुने जाते हें। किसी प्रदेश की व्यवस्थापिका सभा के लिये सदस्य निर्वाचित 
करने के लिये प्रदेश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 
निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधिक या बहुप्रतिनिधिक होते हें । जिप्न क्षेत्र से 
केवल एक प्रतिनिधि चुना जा सकता है वह एक प्रतिनिधिक और एक से 
श्रधिक प्रतिनिधि को चुनने वाला क्षेत्र बहुप्रतिनिधिक क्षेत्र कहलाता है, प्रदेश 
की जनगणना के आधार पर निश्चित संख्या में चुने जाने वाले प्रतिनिधिकों 
की संख्या से भाग देने पर वह सख्या मालूम हो जाती हूँ जो एक प्रतिनिधि 
चुन सकता है । इसी संख्या के अनुसार एक प्रतिनिधिक या बहुप्रतिनिधिक 
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निर्वाचन क्षेत्र बताये जाते हैं । प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचक-समूह को निर्वाचन- 
संघ के नाम से सम्बोधित किया जाता हैं । 
निर्वाचक सद्छ दो प्रकार के होते हैं एक साधारण निर्वाचक सचद्च 
दूसरे विशेष निर्वात्चक संद्ब-- 
साधारण निर्वाचक संघ--व्यवस्थापिका सभा के लिये प्रदेश को 
निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र 
से एक अथवा एक से भ्रधिक सदस्य निर्वाचित करने की व्यवस्था की जाती 
हैं। इस प्रकार के निर्वालन क्षेत्रों में सब प्रकार के मतदाता निर्वाचन में 
' भाग लेते हें। किसी प्रकार का जाति, धर्म, संवास, समुदाय आदि का 
भेदभाव नहीं किया जाता । हाँ इतना अवश्य है कि ये निर्वाबन संघ दो 
अकार के होते हें ग्राम निर्वाचक-संघ दूसरे नगर निर्वाचन-संघ । 
विशेष निर्वाचक-संघ--जब प्रादेशिक क्षेत्रों से सदस्यों की न चन- 
कर किसी विशेष संस्था या वर्ग से उन्हें निर्वाचित किया जाता हैँ तो ऐसी 
संस्था को विशेष निर्वाचक संबच कहा जाता हैं । इन सदस्यों का कार्य उन 
संस्थाओं के हितों पर दृष्टि रखना है जिन संस्थाओं से वे निर्वाचित किये 
जाते हैं, जसे भारतवर्ष के “व्यापार-संघ से सदस्य निर्वाचित करना अथवा 
विश्वविद्यालयों से निर्वाचित करना । 
विशेष प्रतिनिधित्व--साधा रणतया विशेष निर्वाचक संघों के निर्वाचक 
धारण निर्वाचक संघों में श्रपता मत देने के अधिकारी तो होते ही हैं परस्तु 
विशेष संस्थाथों के सदस्य होने की दशा में वे विद्येप संषों में मत देने के श्रधि- 
कारी भी होते हें । जसे एक रजिस्टर्ड ग्रेजएट साधारण निर्वाचन संघ में तो 
अपना मत देगा ही परन्तु रजिस्टड् ग्रेजुएट होने की हैसियत से वह विश्व- 
विद्यालय से निर्वाचित होने वाले सदस्य को चुनने का भी भ्रधिकारी होगा। 
इस प्रकार उसे दो प्रकार के सदस्य चुनने का अधिकार प्राप्त होगा। विशेष 
प्रतिनिधित्व के विषय से राजनीतिज्ञों के दो मत हें। विशेष प्रतिनिधित्व के 
समर्थकों का कथन हे कि जब तक समाज की स्थिति ऐसी है कि लोग सबके 
“हित का विचार न करके ग्रपने सामृदायिक हित का ही ध्यान रखते हैं तो 
एसी दशा में विशेष प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही कार्य लेना उचित है । जो 
लोग इस प्रणाली के विरुद्ध हें उनका कथन है कि विशेष प्रतिनिधित्व 
प्रणाली व्यर्थ तथा प्रन्यायपूर्ण हैं श्रौर देश के लिये हानिकारक है। वास्तव 
विशेष प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कोई 
वर्ग विशेष शिक्षा व झ्राथिक दृष्टि से समाज का पिछड़ा हुश्रा अज्भ हो और 
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शिता विशेष सुविधा दिये श्रपता उचित स्थान पाने में उसे कठिनाई हो। 

गानेर का मत है कि निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में दो प्रस्यालिंयाँ 
हुं। एक तो यह कि जितने सदस्यों का निर्वाचच करना होता है उतने ही 
भागों में प्रान्‍्त को विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक विभाग से एक 
सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है। दूसरा यह कि बहुत से छोटे छोटे 
निर्वाचन क्षेत्र बना लिये जाते हैं और एक टिकट पर अनेक सदस्यों के लिये मद 
लिये जाते हैं । परन्तु आजकल झ्रधिकतर पहली प्रणाली को ही अधिक अच्छा 
समझा जाता हैं। साधारण ठिकठ प्रणाली की प्रथा क्वीन्सलेच्ड के अतिरिक्त 
संपूर्ण आस्ट्रेलिया में प्रचलित है। यह प्रणाली उन देल्ों में भी प्रचलित 
है जहां झानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रथा हे । ऐसे देश विशेषकर *बेल्जियम, 
डेन्‍्माके, क्यूबा, नारवे, पोचगाल, स्वेडन, द्राजील के कुछ प्रान्त, इटली जापान 
स्पेन के कुछ प्राच्ज़, स्विदृज रलेण्ड के कुछ कम्टन आइसलैण्ड तस्मानिया भ्रादि 
हैं। डिस्ट्रिक्ट टिकट प्रणाली ( प्र्यात्‌ एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य 
निर्वाचित करने की श्रथा) “अमेरिका के संयुक्त राज्य में अधिकतर प्रचलित 
हुं । इस प्रणाली में यह लाभ है कि निर्वाचन में सुविधा होती है और कार्ये 
परलता से होता है । “निर्वाचक निर्वाचित सदस्य से परिचित होते हें निर्वा- 
चित सदस्य निर्वाचकों के हित की बातें सोचते हें” *॥ इस प्रणाली में दोष 
यह है कि “अपने क्षेत्र के न्यून योग्यता के सदस्यों को निर्वाचित करते हें” 
यदि किसी क्षेत्र सें बहुत योग्य पुरुष नहीं होते हें तो जैसे होते हें उन्हीं 
में से चुनते हैं । “अनुभव इस बात को सिद्ध करता हे कि जिन नगरों मैं 
यह प्रथा प्रचलित है वहाँ न केवल कम योग्यता के ही लोग निर्वाचित किये 
जाते हैं बल्कि बहुधा शभ्रष्टाचारी प्रतिनिधि निर्वाचित कर दिये जाते हैं। 
दूसरी बात यह है कि इस प्रथा द्वारा निर्वाचित सदस्य स्थानीय हितों को 
ध्यान रखते हैं और देश के हित का नहीं । अतः उच्के विचार लोकहित 
सम्बन्धी' प्रश्नों पर संकीर्शा और परिभित होते हें और उन्तके विचारों में 
राष्ट्रीयता नहीं होती | | 

संपदत निर्बाचक संघों की श्रवश्यकता--जाति श्रेथवा संप्रदाय के 
श्राधार पर अभ्यर्थी ((8७7080988) का निर्वाचन कश्ना लोकहित के लिये 
हानिकारक है। निर्वाचक संघ पृथक्‌ पृथक्‌ जाति अ्रथवा सम्प्रदाय सम्बन्धी 
इन्ट्रोंडक्शन द्‌ पोलीदिकल साइंस पृष्ठ 'डडभ 
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नहीं होने चाहिये । यदि एक जिले से एक हिन्दू और एक म्‌ृसलमान निर्वा- 
चित करना हो तो छेसी व्यवस्था न की जाय कि हिन्दू निर्वाचक हिन्द सदस्य 
को चुने और मुसलमान निर्वाचक मुसलमान सदस्य को । बल्कि हिन्दू 
संदस्य को हिन्द और मसलमान दोनों मिलकर चनें और इसी प्रकार 
मसलमान सदस्य को भी दोनों सम्प्रदाय के लोग मिलकर निर्वाचित करें। 
स्वतन्त्र भारतवर्ष के नवीन विधान में यही व्यवस्था की गई हैं। इसमें 
साम्प्रदायिक निर्वाचन का श्रन्त कर दिया गया हूँ । 

संयुक्त निर्दाचन जले लाभ--संयुकत निर्वाचन से राजनैतिक दृष्टिकोण 
संकुचित और साम्प्रदायिक न होकर उदार तथा राष्ट्रीय हो जाता हैँ । जाति- 
गत पक्षर्पात का श्रन्त होता है। इस' प्रणाली से राष्ट्रीयता के भाकों की वृद्धि 
होती है भर राष्ट्र की' उन्नति होती हैं। भारतवर्ष में साम्प्रदायिक निर्वाचत 
की प्रथा अंग्रेजों ने प्रचलित की थी इसमे उन्हें भारतवर्ष पर शासन करने में 
सुविधा होती थी । उन्होंने आपस में साम्प्रदायिक फूट स्थापित करके अपने 
राज्य की जड़ पक्‍को कर रखी थी । अब स्वतन्ध भारत में इस दोष को दूर 
कर दिया गया है । ु 

संयुक्त निर्वाचन के को भेद--संयुवत निर्वाचन दो प्रकार का होता हैं 
एक तो वह जिसमें श्रल्प संख्यक जाति के प्रतिनिधियों के लिये स्थार्न सुरक्षित 
रखे जाते हें दूसरा वह जिसमें अल्प संख्यक जाति के प्रतिनिधियों के लिये 
स्थान सुरक्षित नहीं रखे जाते हूँ । 

मताधिकार के सिद्धान्त---अब से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व फ्रेंच राज- 
नेतिक-दर्शन का सिद्धान्त यह था कि प्रत्येक नागरिक को प्रतिनिधि निर्वाचित 
करने का नैसगिक तथा परम्परागत श्रधिकार है और लोकेच्छा ही सर्वोच्च- 
सत्ता हे । लोकेच्छा तभी ठीक प्रकार से प्रकट हो सकती है जब सब नागरिक 
अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति में भाग लें। 
मान्टेस्क्यू का मत हुँ कि जिन लोगों की श्रपनी इच्छा ही नहीं हैं उन्हें छोड़ कर 
सब लोगों को प्रतिनिधि निर्वाचित करने में भाग लेना चाहिये। रूसो का 
भी यही मत है। रोवेस्पीयर का मत है कि “सर्वोच्चसत्ता जनता में वास 
करती है और प्रत्येक नागरिक को प्रतिनिधि चुनने में भाग लेना चाहिये । 
प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि जिन विधानों की वह आज्ञा पालन 
करता है उनके निर्माण में वह उचित सहयोग दे”। कुछ फ्रेंच विद्वानों का 
मत है कि मताधिकार प्रकृति का दान है और प्रत्येक नागरिक को इसका 
प्रयोग करना चाहिये क्योंकि यह उसका नैसगिक अधिकार है। फ्रेंच राज- 
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शास्त्रवेत्ताओं ने इस पा का समर्थन तो किया है परच्तु उन्होंने इस 
'फसिद्धान्त को अपने विधान में कोई स्थाव नहीं दिया है।यह सिद्धान्त 
उन लोगों के लिये कोरा सिद्धान्त हे"। इस सिद्धान्त को उन्होंने कार्य 
रूप में परिणशत नहीं किया है। श्राधुनिक काल में भी केवल स्क्टिज़र- 
लेन्ड ही एक एसा देश है जिसमें साधारण मताधिकार का प्रयोग किया जा 
रहा है भ्रन्य देशों में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यूसेप और 
अमेरिका के भिन्न भिन्न देशों की शासन प्रणाली में कुछ विशेष नियमों के 
आधार पर मताधिकार स्थापित किया गया है इसका विस्तृत ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये भिन्न भिन्न देशों के मताधिकार का उल्लेख किया जाद् हें । 

उन्नीसबीं शताब्दी के आरम्भ तक इंगलेंड में पालियामेंट के सदस्य 
केवल वे लोग ही निर्वाचित कर सकते थे जिनके पास चालीस शिलिंग अथवा 
इसके अधिक कौ भूसम्पति थी | इसके पश्चात ज्यों ज्यों राजनैतिक विचारों 
का विकास होता गया त्यों त्यों वहाँ के मताधिकार में भी परिवर्तन होता 
गया । झाधूनिक काल में इंगलेण्ड में लगभग सब वयस्क स्त्री पुरुषों को 
भताधिकार प्राप्त है । न्नब इंगलेण्ड में घरेलू बौकरों तथा उन लोगों को जो 
झपने मात्ता पिता पर निभर रहते हैं मताधिकार प्राप्त नहीं है । आवास 
घूमने वालों, विक्षिप्त, अपराधी, प्रत्यन्त दरिद्र तथा कायवास का दंड भोगे 
हुए लोगों को भी मताधिकार प्राप्त नहीं हे । 

जम॑नी में श्री लगभग सब पुरुषों को मताधिकार प्राप्त है परन्तु वहाँ 
निर्वाचकों की आयु इंगलंड और फ्रांस के निर्वाचकों की झ्रायु से श्रधिक रखी 
गई हैँ । जमंनी में पच्चीस वर्ष की झ्गयु पूरी करने पर मतधिकार प्राप्त 
होता है। वहां भी विक्षिप्त, अत्यन्त दरिद्र, युद्ध में गये हुए सेनिकों तथा 
दिवालियों को मताधिकार प्राप्त नहीं हें। फ्रांस में भी दण्डभोगी श्रवस्यक 
युद्ध में गये सेनिक तथा दिवालियों को छोड़ कर सब लोगों को मताधिकार 
प्राप्त है । 

सन्‌ १६६३ में बेल्जियम में बहुमत मताधिकार की प्रथा आरम्भ 
हुई थी । किसी विशेष मनृष्य को किसी विशेष स्थिति या गुण के कारण एक 
से अ्रधिक मत देने का अधिकार प्राप्त होना बहुमत मताधिकार कहलाता है। 
कुछ लोगों का मत है कि बहुमत मताधिकार की प्रथा उन दोषों को दूर करने 
के लिये प्रचलित की गई है जो व्यापक मताधिकार [ पंप 5प्री9 26) 
की प्रणाली से उत्पन्न होते हें । बहुमत मताधिकार के समर्थकों का विचार है 
कि संसार में बृद्धिमानों और विद्वानों की अपेक्षा मूर्लो की संख्या अ्रधिक होती 


३१२ राजशास्त्र के मूल सिद्धाग्व 
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है 'इसका परिणाम यह होता है कि चुनाव करने में मर्खों का बहुमत हो जाता 
हैं। इस कारण बहुत से दोष उत्पन्य हो जाते हैँ । इन दोषों को रोकने के 
लिये विशेष गुण अथवा स्थिति वासे मनृप्य को साधारण मनष्य से अधिक 
मत देना श्रत्यन्त प्रावश्यक प्रतीत होता है! । इसका परिस्थाम यह होगा कि 
विशेष गुशसम्पन्त मनुष्य कम संख्या में होते हुए भी अधिक संख्या वाले 
अ्ज्ञानियों के विरुद्ध खड़े होकर उन दोषों को संयप्ित करने में समर्थ हो 
सकेंगे जो सर्व मताधिकार में अज्ञानियों क्री अधिक संख्या होने के कारण 
उत्पन्त हुए हैं । बहुमत मताधिकार की पद्धति भी दोपरहित नहीं है ! 
बहुमत मताधिकार देने के लिए जिन विशिष्ट गुणों और स्थितियों की 
ग्रावश्यकता होती हैं उनकी ठीक ठीक परीक्षा करने के लिये कौन सी कसौटी 
होनी चाहिये । इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की अभ्रइचनें भी उपस्थित होती हैं ॥ 
यद्यपि दह बहुमत मताधिकार पद्धति ठीक कार्य करती है, परन्तु वर्तमान 
काल में अधिकतर लोग इरो नहीं पसन्द करते हूँ । वे व्यापक मताधिकार को 
अधिक पसन्द करते हैं । 
व्यापक म्ताविकार-याधारणताया लोगों का यह विचार हे कि 
प्रत्येक नागरिक का यह परम्परागत और स्वाभाविक अधिकार है कि वह 
प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग ले। प्रजा ही शासन का अवलम्ब है । 
प्रजा ही शासन की सम्पूर्ण शक्तियों का आधार है । ऐसी दशा में 
अनेक राजनीतिशों के मतानुसार प्रजा का कोई भी समभदार मनुष्य 
मताधिकार से वंचित न रखा जाना चाहिये | श्रठारहवीं शताब्दी के फ्रेंच 
राजनीतिज्ञों का भी यही मत था। प्रसिद्ध राजशास्त्रवेत्ता जज स्टोरी का 
कथन है कि यहू बात कभी संभव नहीं हो सकती कि सब के सब प्रजाजन 
मताधिकार प्राप्त कर सकें। विशुद्ध से विशुद्ध प्रजातन्त्र में भी कुछ लोग 
ऐसे रह जाते हूँ जिन्हें मताधिकार नहीं रहता । विक्षिप्त, बच्चे, दुराचारी 
आदि कई प्रकार के मनुष्य विशुद्ध से विशुद्ध प्रजातन्त्र में भी मताधिकार से 
वंचित रखे जाते हैं । जज स्टोरी के कथनानुसार यदि किसी बात का भेंद- 
भाव रखे बिना सबको बिना किसी अपवाद के मताधिकार दे दिया जाय तो 
राज्यकाय एक प्रकार से अ्सम्भव हो जायगा। श्रत: यह श्रावश्यक है कि 
मताधिकार जनता की योग्यता और बृद्धिमत्ता पर निर्भर रखा जाय। 
मताधिकार में शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों का, बड़े पद का श्रथवा धन का 
प्रतिबन्ध न रखा जाय । हष की बात है कि यह प्रतिबन्ध दिन पर दिन सभ्य 
देशों से उठता जा रहा है । मिल प्रभृति कुछ प्रसिद्ध राजशास्त्रवेत्ता यद्यपि 
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यह आवश्यक नहीं ना कि मताधिकार के लिये अमक शिक्षा सम्बन्धी 
उपाधियों की आवश्यकता हे परन्तु वे इस बात पर बड़ा जोर देते हूँ कि मत 
देने वालों को लिखना पढ़ना ही नहीं चाहिये बल्कि उन्हें कुछ अन्य प्रकार का 
भी व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिये । मिल का कथन हे कि “में इस वात को 
अनुचित समभता हूँ कि जिन लोगों को लिखना पढ़ना अथवा साधारण गरित 
का भी ज्ञान नहीं उन्हें मताधिकार दिया जाय | मताधिकार के लिये लोगों 
को न केवल लिखना पढ़ना और साधारण गरितत ही जानना चाहिये बल्कि 
इसके श्रतिरिक्त उन्हें साधारण इतिहास और संसार की राजनेतिक अवस्था 
का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिये 

प्रसिद्ध अंग्रेज राजशास्त्रवेत्ता लेकी ने अपनी 'डमोक्रेसी एण्ड लिबर्दी' 
नामक पुस्तक में उन दोषों को दिखलाया हे जो भझज्ञानियों के हाथ में शासन- 
सत्ता के चले जाते" से उत्पन्न होते हें। इसने साधारण मताधिकार को ब॒द्धि 
मत्तापूर्णा और उपयोगी नहीं बतलाया है। उसका कथन हू कि यदि शासन का 
अन्तिम अधिकार उन लोगों के हाथ में चला जायगा जो सब से श्रधिक दरि 
अज्ञनी और अयोग्य हँ ( शौर इन्हीं की सब से अ्रधिक संख्या भी रहती हे ) 
तो इस से मनुष्य जाति की बड़ी हानि होगी। संसार को योग्यतापूर्वक संचालित 
करते में बुद्धि जितनी सफल हो सकती है उतनी केवल संख्या की श्रधिकता 
नहीं हो सकती । इसी प्रकार सर हेनरी मेल प्रभूति कितने ही विख्यात विद्वानों 
ने साधारण मताधिकार का विरोध किया है। उसने स्पष्ट प्रतिपादित किया 
हैं कि इसके लिये किसी न किसी प्रकार की सीमा श्रवश्य निर्धारित होनी 
चाहिये । 

वास्तव में साधारण मताधिकार की ओर संसार की गति बड़ी तेजी 
से हो रही है | यूरोप में इसकी सबसे श्रधिक प्रगति हुईं है। कई विद्वानों का 
कथन हे कि संसार में शिक्षा का प्रचार दिनोंदिन श्रधिकाधिक बढ़ता जा रहा 
हैं । यरोप और अश्रमेरिका में प्रायः सर्वत्र अनिवार्य शिक्षा का प्रचार है । 
मनुष्य जाति की मानसिक और बौद्धिक स्थिति का विकास हो रहा है चारों 
झ्रोर ज्ञानज्योति चमकने लगी है । ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है कि 
साधारण मताधिकार में जितने दोष भूतकाल में थे उतने वर्तमान काल में 
नहीं हैं । और भविष्य में तो इनका बहुत कुछ मूलोच्छेंदन हो जायगा। मिल 
ने ठीक कहा है कि साधारण मताधिकार से पहले साधारण शिक्षा की आवश्य- 
कता है। 

सताधिकार का महत््व--जो व्यक्ति व्यवस्थापक मंडल, म्युनिसिपल बोर्ड 


३१४ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


जिला बोर्डो के सदस्यों के निर्वाचन में मत देने के अधिकारी होते हैं, उन्हें 
मतदाता या निर्वाचक बहते हें | उनका यह अधिकार 'मताधिकार' कहलाता 
हैं। इस अधिकार का बर्तमाव समय में बढ़ा महत्व है, क्‍योंकि जो व्यक्ति 
व्यवस्थापक मंडल झादि के सदस्य होते हैं, वे मतदाताओ्रों के इस अधिकार के 
प्रयोग से ही चुने जाते हें । जिस दल के अथवा जिन विचारों वाले श्रादमियों 
के पक्ष में मतदाताओं का बटुमत नहीं होता, वे व्यवस्थापक मंडल के सस्दस्य 
नहीं बन सकते । अत: देश का जिधान-निर्माण-कार्य अप्रत्यक्षरूप से देश के निर्वा- 
चकों श्रथवा मतदाताओं पर निर्भर है । जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त 
होता है थे यह समभते हे कि राज्यशासन में हम भी भागीदार है| चाहे यह 
अ्रप्रत्यक्ष रूप से ही क्‍यों न हो | भ्तः यह झ्रावश्यक है कि यह अ्रधिकार देश 
के अधिक से अ्रधिक व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिये और केवल किसी विशेष 
जाति, धर्म ग्रथवा व्यवसाय बालों को ही प्राप्त न हो । इसे प्रकार के मता- 
धिकार में स्त्री, पुरुष, हिन्दू-मुसलमाव, निधुल, घनी ग्रादि का ध्यान नहीं 
रखना चाहिये । े ेृ 

मताधिकार के प्रधिक्रारी--श्रत विचार यह करना है कि मताधिकार 
के अधिकारी कौन हैं । मताधिकार सम्पूर्ण जनता को नहीं दिया*जा सकता 
क्योंकि जनता में तो पागल, रोगी, बच्चे आदि लोग भी होते हैं । ऐसे मनुष्यों 
को मताधिकार देने से कोई लाभ नहीं हैं क्योंकि वे मताधिकार को समझ ही 
नहीं सकते । श्रतः अच्छे प्रजातन्त्र में बालकों तथा विज्षिप्तों को यह श्रधिकार 
प्राप्त नहीं होता है| क्‍योंकि इनमें राजनंतिक प्रश्नों पर घिचार करने का तथा 
उचित मत देने की योग्यता नहीं होती है । जो लोग काराबास का दंड पाये 
हुए होते हैं श्रथवा किसी फौजदारी के मुकदमे में अपराधी होते हैं उन्हें भी साधा- 
रणतया मताधिकर नहीं दिया जाता हैं । अ्रदेशीय भी नागरिकता के श्रधिकारी 
नहीं है, क्योंकि वे ग्रन्य राज्य के राजभकत नहीं हो सकते । अतः एक देश में 
रहने वाले लोगों को दूपरे देश में वागरिकता का ग्रधिकार प्राप्त नहीं होता 
है परन्तु एक निश्चित काल तक दूसरे देश अथवा प्रान्त में निवास करे के 
पश्चात्‌ उन्हें वहां की नागरिकता के अ्रधिकार प्राप्त हो जाते हें । 

स्त्रियों का मताधिकार--फ्रान्स की ऋच्ति के समय यूरोप में लोगों 
में पर्याप्त राजनैतिक चेतना हो गई थी । यूरोपीय देशों के लोगों को व्यापक- 
मताधिकार प्राप्त करने की प्रबल कामना हुई । उसी समय फ्रान्स की राष्ट्रीय 
सभा के सन्मुख एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्त्रियों को 
मताधिकार देने के लिये कहा गया था। उस झ्षमय फ्रान्स की राष्ट्रीय 
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सभा में कुछ सदस्यों ने कह था कि मताधिकार प्रत्येक नागरिक का नैसगिर्क 
तथा जन्मजात अधिकार हैँ और किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार 
से वंचित रखना बड़ा भारी अन्याय है, स्त्रियां भी नागरिक हैं अत: इन्हें भी 
मताधिकार मिलना चाहिये । इसके पद्चात्‌ इंग्लैण्ड में बेन्‍्थम, सिजविक, जान 
स्टआटंमिल आदि ने भी स्त्रियों को मताधिकार दिलवाने का बड़ा प्रयत्न 
किया । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में कुछ अंश में स्त्रियों को मताधिकार 
मिला था तब से स्त्रियों को अधिकाधिक मताधिकार प्राप्त होता गया। 
श्रौर भ्रव संसार के लगभग सव देझ्ों में स्त्रियों को पूर्णांडय से मताधिकार 
प्राप्त हैं। ह 

इज्धालेण्ड में स्त्रियों को मताधिकार--इज्भुलैण्ड में सन्‌ १६२८ से 
स्त्रियों को पूर्ण मताधिकार प्राप्त हुआ है । उससे पूर्व स्त्रियों को पालियामेंट 
के चुनाव के अ्रतिरिक्‍त सवंत्र मताधिकार के वे अधिकार प्राप्त थे जो पुरुषों 
को थे । इज्भुलेण्ड में मेग्गर, ऐद्डर मत और म्यूनिश्तिपल सदस्यता आदि के 
पद भी स्त्रियों को प्राप्त हे । जब तक स्त्रियों को पालियामेंट के चुनाव का 
संताधिकार नहीं मिला था तब तक स्त्रियों तथा जनता ने स्त्रियों को यह 
अधिकार दिलाने का बड़ा प्रयत्त किया | कई बार अनुदार और उदार दल 
ने प्रस्ताव पास कर सब चुतावों में स्त्रियों को मताधिकार देने के प्रस्ताव 
पास किये | विलायत के मजदूर दन के आद्शों में स्त्रियों को पुरुषों के समान 
सम्पूर्ण मताधिकार दिलवाने का भी एक श्रादर्श था। स्त्रियों ने भी इस 
ग्रधिकार को प्राप्त करने के लिये बड़ा आन्दोलन किया । स्त्रियों ने पालिया- 
मेंठ पर धावे तक किये । उस समय के प्रधानमंत्री एस्क्विथ पर बड़ी बरी 
तरह से मार पड़ी थी । आस्ट्रेलिया में स्त्रियों को न केवल पुरुषों के समान 
मताधिकार ही प्राप्त हें, यहाँ स्त्रियाँ पुरुषों के समान पालियामेंट की सदस्या 
भी हो सकती हैं तस्मानिया और न्यूजीलैण्ड में स्त्रियों को पुरुषों के समान 
मताधिकार प्राप्त हैं। नावे और फिन्लैण्ड में भी स्त्रियों को समान मताधिकार 
प्राप्त हैं । कनाडा प्रभृति कई राज्यों में तो विवाहित, अ्रविवाहित, विधवा, 
सधवा श्रादि सब वयस्क स्त्रियों को ठीक पुरुषों के समान मताधिकार 
प्राप्त हें । 

अमेरिका के पंयुवत राज्य में स्त्रियों को कहीं मनुष्यों के समान अधि- 
कार प्राप्त थे और कहीं पर नहीं । क्लोरीडो, इडा आदि कुछ राज्यों मे स्त्रियों 
को पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त थे। अन्यत्र कहीं स्त्रियों को केवल 
स्कूल-चुनाव में और कहीं म्यूनिस्चिपल चुनाव में मताधिकार प्राप्त थे । वहाँ 
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भी स्त्रियों ने मताधिकार प्राप्त करने के लिये बड़ा प्रान्दोलन किया और 
उसे प्राप्त करने में सफल हुईं। 

भ्रधिकतर लोगों का नारी मताधिकार के विपय में यह मत हैँ कि 
स्त्रियों का कार्यक्षेत्र उनका घर है, राजनैतिक कंमटों में पड़ने से वे अपने 
गृहस्थी के कतंव्यों से विमुख हो जायेंगी । यह सत्य है कि स्त्रियों को पुरुषों 
की सहधमिणी, बच्चों की माता, तथा गुह-स्वामिनी के रूप में बहुत कुछ 
कार्य करना आवश्यक है,-परन्तु उनमें राज्य-कार्य में भाग लेने की जितनी 
सुविधा और योग्यता हो, उसके उपयोग का अधिकार उन्हें मिलना 
चाहिये । जो लोग स्त्रियों को मताधिकार देने के विरोधी हें उनका कथन है 
स्त्रियों को मताधिकार इसलिये नहीं मिलना चाहिये कि वे मताधिकार 
को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकेंगी। उनके पति का उनके 
मताधिकार पर पूर्ण अ्रधिकार रहेगा। जिस व्यक्ति को वे चाहेंगे उसे अपनी 
स्त्रियों का मत दिलवायेंगे। स्त्रियां अपने पति के प्रभोव से प्रभावित होकर 
उन्हीं की इच्छानुसार अ्रपना मत देंगी। परन्तु वास्तव में यह बात नहीं 
है । स्त्रियां पुरुषों की दास नहीं हूँ । श्रव स्त्रियों में बहुत जागृति 
हो गई है।अभ्रब से लगभग पचास घर्ष पूर्व ऐसा संभव हो सकता 
था परन्तु अब स्त्रियों को न तो उनके पुरुष उन्हें बाध्य ही कर सकते 
हें और न अ्रन्य किसी प्रकार से उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई कार्य 
करा सकते हैं । क्‍योंकि स्त्रियों में अब्र शिक्षा का प्रचार हो गया है भौर 
अधिकाधिक होता जा रहा है। नगर की स्त्रियाँ राजनैतिक क्षेत्रों में कार्य 
करने के लिये पूर्ण रूप से योग्य हो गई हैं। श्रभी ग्रामीण स्त्रियों में श्रधिक 
राजन तिक चेतना नहीं फैली है। इसका कारण यह है कि श्रभी वहाँ शिक्षा 
की कमी हे । परन्तु श्रब ग्रामों में भी शिक्षा की उन्नति हो रही है और कुछ 
काल परचात्‌ वहाँ की स्त्रियाँ भी नगर की स्त्रियों की भाँति राजनैतिक 
क्षेत्र में पुरुषों की भाँति कार्य करने लगेंगी। स्त्रियां पुरुषों के समान बुद्धि- 
मान होती हैं। उन्हें मताधिकार से वंचित रखना वास्तव में घोर श्रन्याय 
है। सिजविक का कथन है कि “में इस बात का कोई कारण नहीं देखता 
कि कोई प्रात्मावलम्बी व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, मताधिकार से 
वंचित रखा जाय । केवल स्त्री होने के कारण मताधिकार से वंचित रखता 
अन्याय है” । जान स्टुआटे मिल का कथन है कि “प्रत्येक योग्य वागरिक 
को मताधिकार मिलना चाहिये, इस लिंग भेद का रखना ठीक नहीं है । 
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के प्रमूक अ्रवयव को भ्रन्य ग्रवयवों की अपेक्षा शरीर पर विशेष भ्रधिकार 
प्राप्त हैं” । श्राधुनिक काल में राजनेतिक क्षेत्र में स्त्रियों को मनुष्य के पूर्रो 
अधिकार प्राप्त हो गये हें और स्त्रियों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि वे 
इस क्षेत्र में मनुष्यों से किसी प्रकार पीछे नहीं हैं । 

निर्वाचकों की योग्यता--प्रत्येक मनुष्य को राजनेतिक विषयों का 
पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है परन्तु यदि प्रत्येक मनुष्य शिक्षित हो तो वह 
सम!चारपत्र, रेडियो आदि द्वारा इतना अवश्य सझ्क सकता है कि वर्तमान 
काल की राजनेतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति कंसी है। अतः यह आाव- 
श्यक है कि जनता में शिक्षा का प्रचार किया जाय । इसका यह “अर्थ नहीं 
है कि जब तक जनता में शिक्षा का प्रचार न हो तब तक उन्हें मताधिकार 
न दिया जाय । अन्न भारतवर्ष में सब वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त है 
परन्तु अब आवश्यकता इस बात की हें कि भ्रामीण लोगों में शिक्षा प्रचार 
शीक्रातिशीघत्र किया जाय। सौभाग्य से हमारी सरकार इस बात का पूर्ण 
अयत्न कर रही है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड भी इस बात का 
पूर्णा प्रयत्न कर रहे हें । डे 

श्रेम और स्वावलम्बत--कुछ लोगों का मत है कि मताधिकार उन 
लोगों को नहीं मिलना चाहिये जो अपनी जीविका-उपार्जव नहीं करते हैं 
ग्रौर स्वावलम्बी नहीं हें । मताधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिये 
जो अपने देश के लिये कुछ उत्पादन काये करते हों और देश की आय में 
थोग देते हों। अतः श्रमजीवी, स्वावलम्बी तथा ईमानदारी से जीविका 
उपाजेन करने वालों को मताधिकार मिलना चाहिये और जो लोग श्रपतने 
व्यवसाय में भ्रष्टाचार करत हैँ, घस खाते हैं, ब्याज खाते हूँ अ्रथवा जो पूंजी- 
पति जप्तीदार और महन्त हें उन्हें मताधिकार नहीं मिलना चाहिये। रूस 
में यह प्रथा प्रचलित है श्रौर वहाँ यह प्रथा सफलतापूर्वक कार्य कर रही है । 
परन्तु वास्तव में किसी प्रकार के मनृष्य को मताधिकार से वंचित नहीं रखना 
चाहिये । स्त्री और पुरुषों को समान मताधिकार प्राप्त होता चाहिये । हमारे 
नवीन विधान में यही बात रखी गई हे । हाँ, जो लोग विक्षिप्त, अपराधी 
तथा अश्रवयस्क हैं उन्हें इस अधिकार से वंचित रखना चाहिये क्योंकि उनमें 
इतनी बुद्धि ही नहीं होती कि वे राजनेतिक बातों को समझ सकें | संसार 
में सब देशों में ऐसे लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं है । 

साम्पत्तिक योग्यता--मताधिकार के लिये साम्पत्तिक योग्यता का 
होता अनिवाये नहीं होता चाहिये । अंग्रेजी शासनकाल में भारतवषें में इस 
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प्रथा का प्रचार था परन्तु जब से रवराज्य मिला हैँ तब से साम्पत्तिक योग्यता 
की रोक हटा दी गई है । 

वयस्क मताधिकार--आधुचिक काल में सब सभ्य देशों में विक्षिप्त, 
ग्रपराधी, दण्डप्राप्त तथा अवयस्क की छोड़ कर सत्र को मताधिकार प्राप्त 
हैं और वास्तव में यह बात व्यायसंगत भी है । निर्वाचन के लिये किसी प्रकार 
की साम्पत्तिक भ्रथवा शिक्षा की शर्त रख-। अनुचित है। जनतन्त्र राज्य में सब 
स्त्री पुरुषों को समात राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हें । किसी देश में इक्कीस 
वर्ष और किसी देश मे २५ वर्ष की झायु हो जाने पर स्त्री पुरुष वयस्क्र समझे 
जाते हैं ७ जिन देशों में एक निरिचत आय पर पहुँचने पर स्त्री पुरुषों को मता- 
धिकार प्राप्त हो जाता है उसे वयस्क मताधिकार कहते हैँ । जहाँ वयस्क मता- 
घिकार प्राप्त होता है वहां मताधिकार के लिये अ्रन्य किसी प्रकार की शत नहीं 
होती है । यदि कोई श्रौर छर्त भी होती है तो वह ऐसी होती है कि उनके 
होते हुए लगभग ९० प्रतिशत लोगों को मताश्निकार प्राप्त होता है। उदा- 
हरणाथ्थ यह शर्ते कि मताधिकार प्राप्त होने के लिये थोड़ी सी शिक्षा की 
प्रावश्यकता है । थोड़ी सी शिक्षा का पअ्रभिप्राथ है केवल इतना पढ़ा लिखों 
होना कि मतदाता समाचारपत्र पढ़ सके श्रौर थोड़ा सर लिखना 
जानता हो। 

कुछ लोगों का मत है कि केवल शिक्षित लोग ही अपने मताधिकार 
का उचित प्रयोग कर सकते हें और अ्शिक्षित नहीं । उनका कथन हे कि 
म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ग्राम पंचायतों में तो श्रशिक्षित लोग भी 
शअ्रपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हें परन्तु प्रान्तीय तथा संघीय विधान 
सभाग्रों के लिये सदस्यों का शिक्षित होना ग्रावश्यक है । इसमें संदेह नहीं कि 
इन सभाश्रों में शिक्षित सदस्य ही भेजने चाहिये । 

आ्राजकल यह देखने में श्राता है कि जनतन्त्र राज्यों में वयस्क मता- 
धिकार प्राप्त होने पर भी लोग निर्वाचनों में अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हें । 
संयुक्त राज्य अमेरिका प्राधुनिक काल का सबसे प्राचीन देश है जहाँ सबसे 
पहले पूर्ण जनतन्त्र राज्य स्थापित हुम्रा । वहां के लोग जन्मजात-जनतन्‍्त्र-प्रेमी 
कहलाते हैं । परन्तु अनुभव से ज्ञात हुआ्आ है कि वहां भी जनता निर्वाचनों में 
अधिक दिलचस्पी नहीं लेती है । बहुत कम लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं । 
अधिकतर लोग मत देने में उदासीन होते है। यद्यपि श्रमेरिका का संयुक्त राज्य 
बहुत उन्नत देश हे और लोगों में राजनैतिक चेतना भी है परन्तु वहाँ भी 
बहुत कम लोग मत देनें को जाते हैं | लोगों में इस बात का आम्दोलन करने 
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की ग्रावश्यकता है कि उन्हें मताधिकार के लाभ बतलाये जायें और यह भी 
- खतलाया ज,य कि राज्य का झासन-य्वन्ध मतदाताओं पर ही निर्भर हूँ। 
यदि वे योग्य, ईमानदार और सच्चरित्र सदस्य विधान समाझ्रों में शेजेंगे तो 
देश का हित होगा और यदि अयोग्य पुरुष भेजे जायेंगे तो देश का अहित 
होगा । इस प्रकार की राजनेतिक चेतना का जागृत करना जबतस्त्र राज्य का 
परम कतंव्य है । 

निर्वाचकों का कर्तेव्य--जिन देशों में जनतन्त्र राज्य हुँ वहां वयस्क 
मताधिकार अनिवाय होता हैं ॥ वयस्क मताधिकार प्राप्त लोगों का कब्तंय 
हैं कि वे अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करें। निर्वाचझ्नों को विचारपूर्दक 
अपना मत देना चाहिये और अच्छे मतदाता के जो कठंव्य हें उनका पालन 
करना चाहिये | बहुधा ऐसा देखा गया है कि मतदाता प्रभावज्ञाली व्यक्तियों 
के प्रभाव में गराकर अपने अधिकार का उचित प्रयोग नहीं करते हें । कृषक 
लोग अपने जमींदारों के दबाव मेंडआकर अपनी इच्छानूचार मत न देकर जमींदारों 
की इच्छानुसार अपना मत देते हैं क्योंकि उनको इस बात का भय होता है 
कि यदि वे जमींदारों कं इच्छा के विरुद्ध अपना मत देंगे, तो वे उन्हें अपनी 
भूमि से पृथक कर देगें, उनका जीविका उपाजन करने का साधन जाता रहेगा 
ओर उतके बाल बच्चे भूखे मर जायेंगे। इसी प्रकार पू जीपतियों का भी मत- 
दाताग्रों पर बड़ा प्रभाव होता हैं । वे बन का लालच देकर अपनी इच्छानुपार 
मत प्राप्त कर लेते हैं । बहुधा यह देखा गया है कि जनतन्त्र राज्यों में निर्वा- 
चनों में बहुत धन व्यय होता हे अथवा यों कहता चाहिये कि घन का अपव्यय 
होता है । बहुत से लोग साम्प्रदायिक्र विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। 
ग्रभ्यर्थी धर्म ग्रथवा जाति के नाम पर मत प्राप्त करने का प्रयत्न करते हें । 
कभी कभी 'धर्म संकट में है यह नारे लगाकर जनता को उत्तेजित करके मत 
प्राप्त कर लेते हैं । इस प्रकार के बहुत से दोष वयस्क मताधिकार में पाये 
जाते हैं ।इन दोषों को दूर करने के लिये लोगों को उचित शिक्षा देने की 
' आवध्यकता हुँ और उन्हें यह भी बतलाने की आवश्यकता हु कि अभ्यर्थी जिन 
जिन श्रनुचित दबावों की धमकी देते है वह व्यर्थ हें श्लौर उन धसकियों में 
उनको नहीं झाना चाहिये । 

श्रभ्यर्थी के गुण--जिस प्रकार मतदाताओं में विशेष गुणों की आव- 
इयकता है उसी प्रकार अभ्यर्थी में भी कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता है । 
श्रभ्यर्थी को गंभीर, पर्याप्त आय का, योग्य और निर्मीक होना आवश्यक है । 
अ्रभ्यर्थी को अनुभवी होना चाहिये और वह ऐसा व्यक्षतित होना चाहिये जो 
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ल्ोभी न हो। सच्चरित्र होना चाहिये और उसे निस्वार्थ भाव से कार्य करना 
चाहिये । ऐसे ही श्रभ्यर्थी वास्तव में देश की भलाई कर सकते हैं। ग्रभ्यर्थी ऐसा 
होना चाहिये जिसे जीविका उपार्जत -करने की चिन्ता न हो। जिस अ्रभ्यर्थी 
को जीविका उपार्जन करने की चिन्ता लगी रहेगी वह सफलतापूर्वक अपने 
राजनैतिक कार्य को न कर राकेगा । डाक्टर भगवायदास जी का मत है कि 
अभ्यर्थी में निम्नलिखित गुण होने चाहिये--- 

(क) सभाज के इन चार मुख्य धर्मों में से किसी एक का वह विशेषज्ञ 
हो--(१) जान-विज्ञान, (२) शासन कार्य ( रक्षा और प्रबन्ध ), 

(३) धनधान्योत्पादन श्रर्थात्‌ कृषि, शिल्प, वारिज्य-व्यापारादि, 
(४) शरीर श्रम ( मजदूरी ) । 

(ख) सामाजिक जीवन के किसी क्षेत्र में उसने प्रशंसनीय कार्य किया हो, 
और सद्बुद्धि (ईमानदारी) श्रौरर लाक हितेपिता का सुयश कमाया 
हो । 

(ग) उसके पास इतना अ्रवकाश हो कि धर्म सभा ( व्यवस्थापिका सभा ) 
के कार्य को भल्ली अकार कर सके श्रौर जीविका साधन अ्रथवा धक्त- 
संचय के कार्यो से निवृत्त हो चुका हो । परन्तु ऐसी निवृत्ति अनि- 
वाय न हो । 

“धर्मसभा ( व्यवस्थापिका सभा ) के किसी सदस्य को कोई सपदि 
द्रव्य (नकदी ) रूपी पुरस्कार या वेतन, सभा का कार्य करने के बदले में न 
दिया जाय, पर उस कार्य के लिये उसका जो कुछ विशेष व्यय हो, यथा, मार्ग 
व्यय, मकान का किराया आदि, वह सब उसको राजकीय निधि ( राष्ट्र-कोष ) 
से दिया जाय और विशेष सम्मान के चिन्ह भी उसको दिये जायें । 

हमारा आदशें--म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर, प्रान्तीय तथा संघीय 
व्यवस्थापक मंडलों में उच्च श्रेणी के नीतिपूर्ण श्राचरण वाले व्यक्तियों को ही 
जाना चाहिये । जो लोग इन संस्थाग्रों के सदस्य बनने के लिये खड़े होते हें 
उन्हें जनता को भूठी प्रतिज्ञाएँ करके धोखा नहीं देवा चाहिये और न अपने 
निर्वाचन के लिये भूठा प्रचार ही करना चाहिये | इन संस्थाग्रों का सदस्य 
निर्वाचित होने के लिये उन्हीं लोगों को खड़ा होना चाहिये जो वास्तव में जनता 
की सेवा कर सकें और श्रपने देश के हित के कार्य कर सके । जनता का भी 
यह कर्तेव्य है कि वह भूठे प्रचार से प्रभावित होकर चालाक, मक्कार, दुश्चरित्र 
ओर लोभी षुरुषों को सदस्य न॑ निर्वाचित करे । यदि ऐसे पुरुष इन संस्थाश्रों 
के लिये निर्वाचित किये जायेंगे तो देश का भ्रहित होगा, क्‍योंकि ऐसे लोग 
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निर्वाचित होने के पश्चात्‌ प्पने स्वार्थ की सिद्धि करेंगे अथवा अपने सम्बन्धी ' 
श्रौर इष्ट मित्रों का भला करेंगे | ग्रत: हमारा यह कतंव्य हैँ कि अत्यन्त उच्च- 
श्रेणी के चरित्रवान्‌ पुरुषों को इन संस्थाश्रों* के लिये निर्वाचित करें और स्वार्थ 
की बातों पर ध्यान न देकर लोकहित की बातों पर ध्यान दें । जब इन बातों का 
घ्यान रखा जायगा तभी अच्छे सदस्य विधान सभाओं में पहुंचेंगे । जो लोग 
सदस्य बनने के लिये अपनी प्रशंसा स्वर करते हें झ्ार निर्वाचन के. दिलों में 
निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर प्रचार करते हें वे लोग सदस्य बनने के योग्य नहीं 
हैं । जो लोग वास्तव में उच्च चरित्र के होते हैं उन्हें किसी बात की लालसा 
नहीं होती है । वास्तव में ऐसे ही उच्च चरित्र के व्यक्तियों को दू ड उनसे 
प्रार्थना करनी चाहिये कि वे इन संस्थाओ्रों के सदस्य बनने के लिये खड़े हों 
ऐसे पुरुषों को प्राग्रह करके स्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और व्यवस्था- 
पक मण्डलों में भेजनां चाहिये जिससे जनता तथा देश का हित हो और ऊंचे 
आदर्श स्थापित हों । न 

मतों का ग॒प्त रहना--जब तक लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक मत देचे का 
अविकार न हो तब तक मताधिकार व्यर्थ है । वास्तव में मतदाताश्रों को ऐसी 
परिस्थिति कु सामना करना पड़ता है कि वह स्वतन्त्रतापृवंक मत नहीं दे सकते । 
कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को मत देना होता हैँ वह मतदाता का 
मित्र, सम्बन्धी, जमींदार आदि ऐसा व्यक्ति होता है कि जिससे उसका लिहाज 
करना पड़ता है और उससे दबना पड़ता है और उसे मत देते के लिये बाध्य 
होता पड़ता है । मतदाता को स्वतन्त्रतापूर्वक ऐसे व्यक्ति को मत देना चाहिये 
जो वास्तव में लोकहित का कार्य कर सके । अतः अनुचित अथवा अनाधिकारी 
को मत देने से बचने के लिये गृप्त मत देने की प्रथा का आविष्कार किया 
गया हूँ । इस प्रथा के श्रनुसार यह पता नहीं चलता हैं कि मतदाता ने किसके 
लिये ग्रपना मत दिया है । इस प्रकार ग॒प्त मत देने से मतदाता अपने जमीं- 
दार, मित्र श्रथवा सम्बन्धी के प्रकोप से बच जाता है और इन लोगों से उसका 
बैमनस्यथ भी नहीं होता है । मतदाता को स्वतन्त्रतापुर्वेक मत देने का अवसर 
इसी गृप्त मत प्रणाली में ही मिलता है । 

एकसत प्रणाली--जितने सदस्य प्रान्तीय-व्यवस्थापिका सभा में 
भेजने होते हैं साधारणतया प्रांत को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित 
कर लिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक सदस्य निर्वाचित 
कर लिया जाता है .। यदि इन निर्वाचन क्षेत्रों से एक ही व्यक्ति निवाचित 
होने के लिये खड़ा हो तो उसे सदस्य चुन लिया जाता है और मत लेने की 
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आवश्यकता ही नहीं होती। मत लेने की श्रावश्यकता उस समग्र होती है 
जब एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अ्रधिक शअ्रभ्यर्थी खड़ होते हैं । ऐसी दशा में 
निर्वाचन कराने की श्रावश्यकता होती है जिसमें यह पता चल जाय कि किस 
व्यक्ति के पक्ष में उस निर्वाचन क्षेत्र का बहुमत है | एकमत प्रणाली के भ्रनसार 
प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का श्रधिकार होता हैं । वह श्रपनी 
इच्छानुसार जिस व्यक्त को निर्वाचित करना चाहता है उसके पक्ष में एक मत 
देता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बहुसंख्यक्र व्यक्ति होते हें उसी को निर्वाचित 
घोषित कर दिया जाता है । 

प्रालोचना--एकमत प्रणाली बड़ी सरल प्रणाली है परन्तु इस प्रणाली 
में एक दोष भी है। इस प्रणाली द्वारा यदि एक श्रभ्यर्थी चुना जाता है तो 
वह उन्हीं मतदाताग्रों का प्रतिनिधि होता है जो उसे भ्रपना मत देते हैं । जिन 
मतदाताओं ने उसे भ्रपना मत नहीं दिया है वे प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते 
हैं । कभी कभी ऐसा भी होता हे कि एक श्रः्प्यर्थी केवल दो-चार मतों से ही 
जीतता हूँ । ऐसी दशा में वह लगभग आधे ही मतदाताओं का प्रतिनिधि होता 
है भौर अन्य आधे मतदाताओं का कोई प्रतिनिधि नहीं होता । उदाहरणार्थ 
लखनऊ के नगर. निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य प्रान्तीय व्यवस्थापरा मण्डल के 
लिये निर्वाचित करना है। इस क्षेत्र में दो व्यक्ति 'क' और “ख' खड़े होते 
हैं । लखनऊ के नगर क्षेत्र में ५०००० मतदाताओं ने मत दिये । 'क' के पक्ष 
में २४००१ मत दिये गये और 'ख' के पक्ष में २४६६६, श्रत: 'क' को 'ख' से 
केवल दो मत अधिक मिले और वह निर्वाचित हो गया। इस प्रकार “के 
केवल २५००१ नागरिकों का ही प्रतिनिधि हुआ और श्रन्य २४६६६ 
मतदाता प्रतिनिधित्व से वंचित रह गये । उनका कोई प्रतिनिधि व्यवस्थापक 
मण्डल में न होगा । यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से दो से अ्रधिक शअ्रभ्यर्थी खड़े 
होते हूँ तो बड़ा श्रंधेर हो जाता है। मान लीजिये कि बिजनौर नगर के 
मतदाताओं की संख्या ३००० हैँ । यहाँ से चार अभ्यर्थी खड़े होते हैं, 'क' को 
६००, 'ख' को ७००, 'ग' को ८०० और “घर को &०० मत मिलते हैं। इस 
प्रकार 'घ को सब से अ्रधिक श्रर्थात ६०० मत प्राप्त हुए हें और “घ' निर्वाचित 
हो जाता है । परन्तु वास्तव में देखा जाय तो ३००० मतदाताश्रों में से केवल 
६०० मत 'ध' को मिले और वह निर्वाचित हो गया | ऐसी स्थिति में 'घ' 
को बिजनौर की जनता का प्रतिनिधि कहना कहाँ तक युक्‍क्तिसंगत है । वहां के 
२१०० लोग प्रतिनिधित्व से वंचित रह गये । एक तिहाई से कम लोगों का 
प्रतिनिधित्व हुआ। यह कैसा प्रतिनिधित्व है ? 


हि 
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झ्रतेकमत प्रणाली-+-जब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कई कई प्रतिनिधि 
निर्वाचित करने होते हैं और प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का श्रधिकार 
होता है जितने प्रतिनिधि निर्वाचित किये जाते हे तो' इस प्र्याली को अ्नेकमत 
प्रणाली कहा जाता है | इस प्रणाली के अनुसार मत देने के अनेक प्रकार हैं, 
उनमें से मुख्य निम्नलिखित हँं--- ह 

(क) एक श्रभ्यर्थी, एक मत-पद्धति । 
(ख) एकनत्रीभूत मत-पद्धति । 
(ग) एकलसंक्राम्य मत-पद्धति । 3 

(क) एक श्रभ्यर्थी, एकमत' पद्धति--इस पद्धति से यह लाभ है कि 
जहाँ अ्रनेकमत पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है वहाँ बहुमत को ही 
प्रतिनिधित्व मिलता है और अल्पमत का प्रतिनिधित्व नहीं होता । उदाहरणार्थ 
एक निर्वाचन क्षेत्र से चार प्रतिनिधि लिये जायेंगे । यहाँ प्रत्येक निर्वाचक को 
चार मत देने का अ्रधिकार होगा । मान लो, यहाँ तीन दल हें--हिन्दू-सभा, 
समाजवादी ओर काँग्रेसी । हिब्दु-सभा के ८००, समाजवादी के १६०० और 
काँग्रेस के. १८०० मतदाता हैं । प्रत्येक दल चार चार अभ्यर्थी खड़े करता है 
शऔर यह चाहता है कि उसके सब अ्रभ्यर्थी निर्वाचित हो जाय॑ । निर्वाचन का 
परिणाम यह होता है कि हिन्द्सभा से प्रत्येक अभ्यर्थी को आठ सौ मत मिलते 
हैँ, समाजवादी दल के श्रभ्यर्थी को सोलह-प्तोलह सौ और काँग्रेस दल के अभ्यर्थी 
को अठारह-प्रठारह सौ मत मिलत हैं। इस प्रकार काँग्रेस दल के चारों श्रभ्यर्थी 
सफल होते हैं शौर प्रतिनिधि धोषित किये जाते हैं। हिन्दू समा और समाज- 
वादी दलों के ग्राठों ग्रभ्यर्थी असफल होते हें । 

(ख) एकन्नीभूत मत पद्धति--इस पद्धति के लिये बहु-प्रतिनिधिक 
निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिये, और जितने फ्रतिनिधि चुने जाने वाले होते हैँ 
उतने ही मत देने का अधिकार होता है पर उसे इस बात की स्वतन्त्रता रहती 
है कि वह अपने सब मत केवल एक ही अभ्यर्थी को दे दे या उन सबसमें बांट 
दे। एसी दशा में जो दल अपने को अल्पमत समझता है वह अपने सब मत 
एक ही अभ्यर्थी को दे देता है और इस प्रकार कम से कम उसका एक प्रति- 
निधि व्यवस्थापिका सभा नें पहुँच जाता हैं । पिछले उदाहरण में कांग्रेस दल 
व्यवस्थापिका सभा में अपने चारों प्रतिनिधि भेजने के लिये अपने श्रभ्यथियों 
को अपने सब मतदाताग्रों का एक एक मत दिलाता है, उसके प्रत्येक ग्रभ्यर्थी 
को अठारह भ्रठारह सौ मत मिलते हैं । अब यदि हिन्दू सभा के मतदाताश्रों के 
सब मत उस दल के एक अभ्यर्थी को मिल जाते हें तो उसके पक्ष में 
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८०० % ४ ८ ३२०० मत हो जाते हैं, इसी प्रकार समाजवादी दल के सब मत 
'उस दल के एक ही भश्रभ्यर्थी को मिलने से उसके पक्ष में १६०० %८ ४ -: ६४०० 
मत हो जाते हूं, शभ्रव मतों की अधिकता के विचार से विजयी अ्रभ्यर्थियों का 
क्रम इस प्रकार रहता है:--- 

(१) समाजवादी दल का अभ्यर्थी ६४०० 


(२) हिन्दू सभा / ! ! ३२०० 
( >| ) कांग्रेस १, !) ५ ८00 
(४ ) १) 62. 37 दूसरा ग्रभ्यर्थी श्८0० 


इस प्रकार इस प्रणाली में अल्पसंख्यक दल को भी अपना प्रतिनिधि 
भेजने का अभ्रवसर मिलता है । इस पद्धति की यही विशेषता है । 

इस प्रणाली में यह दोष हे कि कुछ विशेष श्रभ्यथियों को आवश्य- 
कता से अधिक मत मिल जाते हें और अन्य अभ्यर्थियों को मतों की कमी हो 
जाती हु और वे निर्वाचित नहीं हो पाते । 

(ग) एकल संक्रास्य-सत-पद्धति--यह प्रणाली श्रभपात प्रणाली की 
ही एक पद्धति हे इस पद्धति में वततमान दो या अधिक एक-प्रतिनिधि क्षेत्रों 
को आपस में मिलाकर कुछ जड़े निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बना दिये जाते हैं 
कि प्रत्येक बड़े निर्वाचन क्षेत्र से कम से कम तीन और श्रधिक से अधिक सात 
श्रभ्यर्थी चुने जा सके । एक निर्वाचन क्षेत्र से कितने ही प्रतिनिधि चुने जायें 
पर प्रत्येक मत-दान-पत्र पर इस मत को देते समय यह स्पष्ट करने की 
भी स्वतंत्रता होगी कि वह सर्वप्रथम किस श्रभ्यर्थी को चाहता है श्र दूसरे 
नम्वर पर किसको । इसी प्रकार वह सब ग्रभ्यथियों के नाम के सामने अ्रपनी 
रुचि-सूचक १, २, ३, ४, श्रादि संख्या लिख देंगा। यदि पहली पसन्द के 
श्रभ्यर्थी को उस मतदाता के मत की आवश्यकता न हुई और वह उसके मत 
पाते से पहले ही निश्चित मतों की संख्या पा चुकने से निर्वाचित हो गया या 
उसके निर्वाचित होने की श्राशा ही नहीं है तो वह मत दूसरी पसन्द वाले 
श्रभ्यर्थी को दे दिया जायगा। इसी प्रकार वह मत यदि श्रावश्यक हो तो 
तीसरी चोथी आदि पसन्द वाले शअ्रभ्यथियों को दिया जायगा। मतधारक का 
मत किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं जायगा। वह किसी न किसी अ्रभ्यर्थी को 
निर्वाचित करने में उपयोगी सिद्ध होगा । इस प्रणाली की विशेषता यही है 
कि कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता, यदि कोई कठिनाई है तो वह गिनने की 
पर उससे मतदाता को कोई कष्ट नहीं होता । गणना से पहले यह स्थिर 
करना पड़ता. है कि निर्वाचित होने के लिये प्रत्येक अ्रभ्यर्थी को कम से कम 
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कितने मत मिलने चाहिये। इसका निकालना घहुत सरल है। इस प्रणाली 
से लोकमत का अधिक सच्चा परिचय मिलता है जो श्रन्य प्रणालियों हारा 
नहीं मिल सकता। इससे प्रत्येक मतधारक को बास्तव में पसन्द करने का 
अवसर मिल सकता है । 

उदगहरण--मान लीजिये कि एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचल हो 
रहा है जिससे पांच सदस्य प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा में भेजने हैं। यह भी 
मान लीजिये कि इन पांच स्थानों के लिये उस क्षेत्र स नौ अभ्यर्थी खड़े किये 
गये हैं । बैलट पेपर पर उन नौ अभ्यर्थियों के नाम" इस प्रकार हँ--- 





बेलट पेपर मर 
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अपनी. पसन्द ग्रभ्यथियों के नाम 








मोलाना अबुलकलाम आजाद 
पैं० गोविन्द वलल्‍लभ पनन्‍्त्र 
श्री चन्द्रभान गुप्त 
श्री बी० जी० खेर ; 
सेठ दामोदर दास 
चौ० गिरधारीलाल 
श्री गीविन्दसहाय 
श्री सम्पूर्णाननन्‍्द 
_त्ीमती सुचेता झणलानी 
भतदाताओं के लिये आदेश 
( १) जिस अभ्यर्थी को श्राप चुनते हें, उसके वास के पहले, पर्स॑द 
के खाने में १ बना दीजिए। 
( २ ) जिस अभ्यर्थी को आप दूपरे नम्बर पर चुनना पसन्द कश्ते 
हैं उसके नाम के पहले पसन्द के खाने में २ बता दीजिए । 
( ३ ) जिस श्रभ्यर्थी को तीसरे नम्बर पर चुनना पसन्द करते हें उसके 
नाम के पहले ३ बना दीजिए 
इसी प्रकार अपनी पसन्द के चिन्ह बना दीजिए । 
निर्वाचन के परिणाम की ध्याख्या-- प्रथम गशाना-पहले रिटनिंगि 
ग्फसर बेलट पेपरों में से उच्न सब नामों को छांटेगा जिनके आगे संख्या १ 
लिखी होगी । प्‌ ३४७ पर प्रथय गणना वाले खाने में दिखाया गया है कि 
किन किन अ्भ्यथियों के नाम के आ्ाागे पहली पसन्द की संख्या कितनी कितनी 





३२६ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


थी । मौ० भआाज़ाद को ११ निर्वाचकों ने पहली पसन्द में रखा था, श्री पन्त को 
१६ ने श्री गुप्त को १२ ने इत्यादि । 

रिटर्निंग श्रफसर तब कोटाज्ञात करेगा, श्रर्थात यह ज्ञात करेंगा कि 
एक अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए कम से कम कितने मतों की आ्रावद्यक्रता 
है । इस निर्वाचन सूची के अनुसार अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए कम से कम 
२० मी को श्रावश्यकता है । इस संख्या को इस प्रकार ज्ञात करते हँं--- 
जितने मत दिये जायें, उस संख्या में जितने स्थान हैं उसमें एक जोड़कर भाग 
दे दो और भागफल में १ क्रौर जोड़ दो | यहां ११५ मत दिये गए हें । स्थानों 
की संख्या ५ है। इसमें १ जोड़ने से ६ हो गया ११४ में ६ का भाग दे 
दिया गया, निकटतम भागफल १६ हुआ १६ में १ जोड़ दिया | श्रतः कोटा 
२० हुआ । निर्वाचित होने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम २० मत 
प्राप्त करने चाहिए । श्रब प्रथम गणना से ज्ञात होता है कि, चौ० गिरधारी- 
लाल को ३०० मत प्राप्त हुए हैं । इसलिए. चौ० गिरधारीलाल को निर्वाचित 
धोषित कर दिया जाता हैं । कि... 

द्वितीय गणना--चोधरी गिरधारी लाल के भ्रधिक मतों का हस्तान्तर 
इस प्रकार होगा-*चोधरी गिरधारी लाल को १० मत श्रधिक मिले हैं। 
रिटनिंग ग्रफसर इन मतों को इस प्रकार हस्तान्तर करता हैं कि उन सब 
अभ्यर्थियों के साथ पूर्ण न्याय हो जाये जिनको चौधरी साहब के निर्वाचकों 
ने भ्रपनी दूसरी पसन्द में दिखलाया है। चौधरी साहब के तीसों बेलट पेपरों 
का फिर निरीक्षण किया जाता है ओर वे नाम छांटे जाते हें जिनके झ्ागे 
दूसरी पसन्द का चिन्ह बना हुआ हैं। छाँट का परिणाम पृष्ठ ३४७ के 
भ्रनसार निकाला:-चौ., गि लाल बेलट पेपरों में ६ पर श्री पन्‍त के लिए १ 
वूसरी पसंद थी ,, ,, ,, » » » ल्री गुप्त ,, ,, +, # » न्‍* 
पा के मा २१ » श्री खेर ,, ,, » + ४> 

*चोधरी गिरधारीलाल के ३० बैलटपेपर 

चौधरी गिरधारीलाल के ३० मतों में से १७ मत लिये जा सकते हैं श्रर्थात्‌ एक 
तिहाई मत लिये जा सकते हैं। अ्रतः प्रत्येक अभ्यर्थी को चौधरी गिरधारीलाल 
के उन बैलट पेपरों का तिहाई भाग मिल सकता है जिनमें दूसरी पसन्द लिखी 
हुई है । इस प्रकार श्री पंत को दो पेपर ( मत ) और मिल जाते हैं क्योंकि 
६ पेपरों पर इनके लिये दूसरी पसन्द दिखाई गई थी और ६ का तिहाई 
हुआ २। श्री गुप्त को एक मत और मिलता है क्योंकि तीन पेपरों में इनके 
लिये दूसरी पसन्द दिखाई गईं थी और तीन का तिहाई हुआ १ । श्री खेर को ७ 
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मत मिलते हैं क्योंकि २१ पेपरों में इनके लिये दूसरी परांद दिखाई गई हैँ | 
तृतीय गणना--श्री सम्पूर्णानन्द के मतों का हुस्तान्तर--सब अधिक 
मतों को हस्तान्तर करने के पश्चाव संब से कम मत प्राप्त करने वालों को 
रिटनिंग श्रफंसर असफल घोषित करता है। यहाँ श्री सम्पूर्णानन्‍्द असफल 
होते हैं और इमके ६ मत्तों को अ्रन्य पसन्द किये हुये व्यवितयों में बांद दिया 
जाता हैं। तीन मतदाताओं ने दूसरी पसन्द मौ० श्राजाद के लिये प्रकट की 
है श्रौर एक ने श्रीमती सुचेता कृपलानी के लिये । श्रत: इन मर्तों का हस्तान्तर 
कर दिया जाता है। दो मतदाता अपनी पसन्द नहीं दिखलातें हें और केवल 
श्री सम्पूर्णालनद को मत देते हैं ॥इस प्रकार सम्प्‌ग[निन्‍्द तथा उनके दल को 
दो मतों की हानि होती है श्रौर ये दो मत अहस्तान्तरित समझे जाते हैं । 
चतुर्थ गणता--श्री दामोदरदास के मतों का हृस्तान्तर--इन्होंने भी 
कम मत प्राप्त किये हैँ | इनके पेपर देखने से पता चलता हैँ कि इनके पांच 
मतदाताओं ने अपनी दूसरी पसन्द श्री गोविन्दसहाय के लिये प्रकट की हूँ 
झोौर एक ने श्रीमती सुचेता कृपलानी के लिये। श्रत: इन मतों का इस 
प्रकार वितरण कर दिया जाता है । यद्यपि श्रीगोविन्दराह्यय को निश्चित २० 
मत मिल जाते हैं और वह ॒निर्वाचित हो जाते हें परन्तु एक पेपर पह पसन्द 
नहीं प्रकट की गईं है भ्रत: उस पेपर को अहस्तान्तरित करके पृथक कर दिया 
जाता है । 
पंचम गणना--श्रीमती सुचेता कृपलानी के मतों का हस्तान्तर--श्रव 
श्रीमती सुचेता कृपलानी के मत बहुत कम हैं । इनके १० पेपरों से पता चलता 
है कि उनमें से ६ में दसरी पसन्द मौ० आजाद के लिये हैं, दो में श्री पन्‍्त के 
लिये है । इन आठ मतों को पसन्द के अनुसार हुस्तान्तरित कर दिया जाता 
है । दो पेपर और हैं जिनमें पसन्द प्रकट नहीं की गई हैं प्रतः ये दोनों पेपर 
बेकार हो जाते हूँ । इनको शअरहस्तान्तरित कर के पृथक कर दिया जाता है । 
शभ्रब मोलाना आजाद व श्री गोविन्द बल्लभ पंत को मतों का निश्चित 
कोंटा प्राप्त हो जाता है और इन्हें भी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। 
श्री गोविन्द वल्ल॑भ पंत को प्रथम गणना में श्रधिक मत मिले थे इसलिये 
निर्वाचित सदस्यों के क्रम में इनका नाम मौलाना आजाद के ताम के ऊपर 
रहेगा । एक स्थाव और भरना रह गया हूँ | श्री गुप्त को श्री खेर से कम 
सत मिले हैं इसलिये श्री गृप्त असफल होते हूँ। भ्रन्तिम स्थान को भरने के 
लिये श्री खेर के मतों की संख्या श्रधिक होने के कारण इनको निर्वाचित 
घोषित किया जाता हूँ यद्यपि इनको मतों का निर्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ 


नागरिकता तथा प्रतिनिधित्व सिद्धान्त श्र 


है। इसका कारण यह है;कि एक स्थान खाली था और एक अभ्यर्थी की 
आवश्यकता थी इस लिये इनको ले लिया गया । ह 


विशेष अध्ययन के लिये देखिये 
जे० डब्ह्यू० गान... --इस्ट्रोडक्शन टु पोलीटिकल प्ताइ स 
सिजविक --ऐलीमेन्ट्स आफ पोलीटिक्त 
ब्लंशली --थ्योरी श्राफ दी स्टेट*« 
मेन --पोपूलर गवर्न॑मैंट ु 
मिल --रिग्रेजेन्टेटिव गवनमैंट 
रूसो .... --सोशल कॉन्ट्रे कट 
सुमतर -- शक्‍्वल स्फ्र ज इन कोलोरेडो 


शक 
$ 


--हैमोंक्र सी ऐन्ड लिबटीं 


ही 


अध्याय ११ 
_विधान ओर सर्वोच्चसत्ता 


“विधान शब्द का प्रयोग विविध्ि श्रर्थों में किया जाता हैँ किन्तु उन 
सब का श्रभिप्राय होता है नियम जिसके अनुसार घटनायें घटती हैं चाहे वह 
नियम जड़, प्रकृति, मावव्-स्वभाव ग्र। सामाजिक बलप्रयोग पर आधारित हो । 
जिस विधान से हमें यहां सरोकार है बह एक सामाजिक नियम है, उस समाज 
का विशेषकर वह नियम हैँ जो राज्य के रूप में संगठित हो चुका हो । इस 
समाज में एक व्यक्ति या एक से अ्रधिक व्यक्षितयों का समूह दूसरों को ग्रादेश 
देने की निरपेक्ष शक्ति रखता हूँ भ्रौर दूसरे व्यक्ति इन श्रादेशों को प्रकृत्वा 
मानते हें। ऐसे समाज में शासक व्यक्ति जो श्रादेश पत्र प्रजा द्वारा मानने के 
लिये निकालते हैं वे विधान कहे जाते हें । 

विधान का स्वरूप--जिस विधान की हम इस अश्रध्याय में व्याख्या 
करने जारहे हें वह राजा, या शासक द्वारा नागरिकों के आचार व्यवहार का 
नियमन करने के लिये दिया हुआ्रा आदेश है जिसके अनुसार पालन न करने से 
नागरिक राज्य द्वारा दण्ड पाने के अधिकारी हैं। राज्य के विधान की प्रमुख 
पहिचान यह हूँ कि उसका पालन राज्यदण्ड द्वारा कराया जा सकता हैं। 
बिना राज्य दण्ड के भय के विधान राजविधान नहीं रहता । यह भय प्रत्यक्ष 
ने हो और व्यविंत सदा भय के कारण हो विधानों का पालन न करते हों 
किन्तु यह भय विधान पालन की पृष्ठभूमि में रहता अ्रवश्य है | इस दण्ड के 
भय के बिना राज्य का आदेश अ्रच्छी सलाह, राय या नसीहत भले ही हो 
वह विधान का रूप धारण नहीं करता । 

विधान और नेतिकता--यह झावश्यक नहीं कि प्रत्येक विधान नीतिपूर्ण 
हो । विधान ग्रनीतिपूर्ण हो सकता है और वैसी दक्षा में उस विधान की अ्रवज्ञा 
करना नीति और आचार की दृष्टि से प्रशंसनीय ही ससभफा जायगा। विधान 
के अ्रस्तित्व के लिये उसकी नैतिकता की वेसी श्रावश्यकता नहीं जितनी कि 

उसकी इस विशेषता की वह सर्वोच्च सत्ता की प्रकट इच्छा हो जिसे न मानना 
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दण्डनीय हो सकता हो । नैतिक नियमों व विधान में बड़ा अन्तर है । चैतिक - 
नियम व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिये, उसके चरित्र को ऊंचा बनाने 
के लिये और उसके सामूहिक जीवन में सुखु व शान्ति भरने के लिये श्रावश्यक 
हों । इसी कारण वश इन नियमों का पालन वांछुनीय हो किन्तु केवल इतने 
भर से ही वे विधान का रूप धारण नहीं कर लेते । जब्र तक नेतिक नियमों 
पर राजाज्ञा की छाप नहीं लगती तब तक ये विधान नहीं कहलाते । व्यक्ति 
का कोई कार्य नैतिक दृष्टि से बहुत ही हीन होने पर भी विधान द्वारा दण्डनीय 
नहो। भूठ बोलना नैतिक अवगुण हे किन्तु विधात असत्य भाषण को 
तब तक दण्डनीय नहीं समभता जब तक कि उससे लोक यात्रा में भ्ड़चन 
नहीं पड़ती । राज्य का ध्येय चाहे श्राध्यात्मिक उन्नति भले ही हो, जैसा कि 
आदर्शवादी कहते हैं, किन्तु राज्य के लिये यह सम्भव नहीं कि वह लोगों को 
नीतिपूर्ण बनाने के लिये शक्ति का प्रयोग करे। अश्रसल में नीति और बल 
प्रयोग विरोधी बातें हैं । नैतिकता स्वप्रेरित ही होती है बलपूर्वक बुद्धि को 
नीतियूर्ण वनाना नैतिकर्तां की जड़ काटना है। इसलिये विधान जिनका 
श्रान्नार राज्य-बल है नीति की सृष्टि नहीं कर सकते, वे यह निश्चय नहीं कर 
सकते कि नीति क्या हैं और उस नोति को बरबस लोगों पर लाद भी नहीं 
सकते । वे नौति का श्रनुकरण कर सकते हैं, मार्ग प्रदर्शन करना विधातों का 
काम नहीं हैं । ह 

विधान और धर्म--मानव इतिहास के प्रारम्भ में जब धर्माचार्य ही 
राजा होता था, धामिक शआराज्ञा्यें ही विधान का रूप धारण कर लेती थीं। 
समय बीतने पर राजा और धर्मगृढ़ का अधिकार क्षेत्र अलग अलग हो गया। 
धर्मंगुरु मनुष्यों के उस श्राचार-विचार पर दृष्टि रखता था जिसका सम्बन्ध 
उसके पारलौकिक जीवन से था और राजा इहलौकिक जीवन की बातों पर 
नियंत्रण रखने लगा । यह प्रथकीकरण स्पष्ट न होने से राजा और घधर्मंगृरु 
के भ्रधिकारों में टक्कर होना अनिवायं था। इस टक्कर का फल यह हुआा 
कि शताब्दियों के संधर्ष के बाद राजा विजयी हुआ । व्यक्ति के शरीर और 
सम्पत्ति पर राजा का पूरा अधिकार हो गया । इससे सम्बन्ध रखने वाले 
नियम लौकिक नियम कहलाने लगे और जिव नियमों को राज्य ने कार्यान्वित 
करना निरिचत, किया वे विधान -कहलाने लगे। धर्मगरुरुओं की आाज्ञायें 
साधारण जनता उतने ही भय से मानती थी किन्तु वह भय राज्यदण्ड का 
तन था वह नरक का भय था। धर्माचार्य ईईवर का भय दिखलाकर चाहे. 
इन भक्तों से कुछ भी. करा लेते किन्तु बंलप्रयोग राज्य ही-कर सकता था | 
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जनतंत्र प्रणाली में राज्य श्रोर धर्म बिलकुल पुंथक्‌ मानना ही श्रेयस्कर 
समझा गया है क्‍योंकि एक राज्य में कई विभिन्न धर्मावलम्बियों के रहते 
हुये राज्य द्वारा किसी धर्म का अमनाया जाना मुसीबत से खाली नहीं हो 
सकता । अ्रब विधानों का रूप धर्माज्ञाओ्रों को कार्यान्वित करने का काम नहीं 
करते । उनका काम धर्मस्थापना नहीं, समाज संचालन हे । वे यह नहीं 
कहते कि प्रमुक सम्प्रदाय को मानो, ईश्वर में विश्वास करो, उपासना करो, 
हाँ यह अवद्य कहते है कि यदि समाज व्यवस्था के भ्रम॒क नियम को तोड़ोगे 
तो दण्ड मिलेगा । 

विधान के ख्रोत-- श्राधुनिक समय में सर्वोच्चसत्ता किसी प्रकार को 
व्यवस्था करने के लिये विचार-विमर्श द्वारा विधान बनाती हे। ऐसा करते 
समय यह सत्ता विधान मण्डल का रूप धारण कर लेती हैं। विधान सभाश्रों 
के अतिरिक्त प्रेसीडेंट, गवर्नर श्रादि को भी अल्प-अ्रस्थायी विधान बनाने का 
श्रधिकार रहता है। विधान सभायें विधान बनाने के भ्रधिकार को अन्य 
छोटी संस्था्रों को भी दे देती हैँ । म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड श्रादि 
शासन विभागों को भी मूल विधान के श्रन्तगंत नियम व उपनियम बनने 
का अ्रधिकार दे दिया जाता है । आधुनिक विधान प्रायः लिखित होते हैं। 
यहाँ हमें दो बातें जानना अश्रावश्यक हैं। एक तो यह कि लिखित विधान 
कितनी ही सृक्ष्मबुद्धि से बनाया गया हो वह मानवजीवन में होनेवाला, 
परिवर्तनों व नई समस्यायों को सुलझाने में सवंदा सफल नहीं हो पाता। 
कुछ बातें विधान निर्माताश्रों की दृष्टि के बाहर रह ही जाती हैं। दूसरे 
भाषा कितनी ही नपी तुली हो वह विधान-निर्माताओं के मन्तव्य को श्रसंविग्ध- 
रूप से व्यक्त करने में प्री सफल नहीं हो पाती । इन दो बातों के कारण 
लिखित विधान के श्रतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्रोत हैं जहाँ से विधान का रूप 
परिवर्तित और विवर्धित होता हैं । इनका वर्शान नीचे किया जाता है । 

रीति-रिवाज--जिस समाज में पूर्वजों पर श्रद्धा होती है परम्परा के 
प्रति आदर होता है वहीं रीति-रिवाज्ञ बनते हु और उनको उचित महत्व 
दिया जाता है । तकंबुद्धि और नवीनता के प्यासे युग में रीति-रिवाजों का 
महत्व कम हो गया है किन्तु प्राचीन काल में रीति-रिवाजों को ही न्यायकर्ता 
राजा अथवा प्रफसर लागू करता था। प्राचीन काल में श्राजकल जंसी कानून 
बनाने की प्रथा न थी जिसमें एक स्थान पर बैठ कर कुछ व्यक्ति सोचविचार 
के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार व श्रधिकारों का रूप निश्चित करते हैं । उस 
समय भरेष्ठ, वयोफ्द्ध विल्लन्‌ व्यक्ति ही किसी व्यवहार की रूप रेखा भिश्चित्त 
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कर देते थे और उसका साधारण प्रचलन होने पर कुछ समय के पश्चात्‌ वह 
रीति रिवाज का रूप धारण कर लेता था। भगड़ा होने पर इन रीति रिवाजों 
का सहारा लेकर न्याय का निर्णय होता था । इससे स्पष्ट है कि नैतिक बुद्धि भर 
मानव स्वभाव ही यद्यपि रीति-रिवाजों का मूल रही होगी किन्तु किसी बात की 
व्यावहारिक उपादेयता तथा सर्वंमान्यता रीति-रिवाज को जन्म देती है। आधु- 
निक काल में लिखित विधानों ने रीति-रिवाज के क्षेत्र को बहुत संकीर्ण कर 
दिया है। आधुनिर विधान स्वयं कहीं कहीं रीति-रिवाजों का लिखित रूप हें 
इस यूग में भी ऐसे अवसर आते हैं जब वकील या जज को रीति-रिवाज का 
सहारा लेना पड़ता है क्योंकि लिखित विधान उन्हें अपूर्णो प्रतीत होता है । 

प्राचीन विधान और उन पर टीकार्यें--संसार की प्रमु्खोजातियों के 
प्राचीन लिखित कुछ विधान रहे हैं जिनके आधार पर उनके ब्राधुनिक विधानों 
का निर्माण हुआ -है । मनृस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति श्रादि स्मृतियां हिन्दुओं के 
प्राचीन ग्रंथ हैं जिन पर आधुनिक हिन्दू वैयक्तिक विधान आधारित है इसी 
प्रकार .मौजैइक ला झसाइयों*में, सोलन के विधान यहूदियों में रोमन लोगों 

के बारहे विधान आदि प्रसिद्ध हैं । ये ग्रंथ प्राचीन हैँ । समय॑-परिवर्तत के साथ 

साथ इनमें दिये हुये नियमों को भ्रन्य लोगों ने टीकाय्यें करके समय के अनु- 
कल बनाने का प्रयत्त किया । हिन्दू वैयक्तिक विधान (स्री760 4.8छ) को 
समभने के लिये विद्यार्थी को मनुस्मृति अ्रन्य स्मृतियां और उन पर की गई 
टीकाओं को देखना पड़ेगा जिनमें मूल लेख के मन्तव्य का भिन्न भिन्न रूप 
निश्चित किया है । 

श्राघुनिक विधांनों पर टीका्यें--श्राधुनिक विधानों पर भी अमुख 
बकील, विधि विधान के ज्ञाता तथा न्याय विशारद अपनी टीकायें प्रकाशित 
करते हैं । न्यायाधीश न्याय करते समय इन टीकाओ्नों को कभी कभी बड़ा 
महत्व देते हूं । 

न्‍्यायाधीज्ञों के निर्णय-- विधान सभा द्वारा बने हुये विधानों में न्‍्याया- 
घीश कभी कभी अपने निर्णायों से कमी पूरी करते हें, किसी समय वे विधान को 
प्रधिक स्पष्ट करने में सहायता करते हैं ग्रौर कभी उसके क्षेत्र को अधिक 
व्यापक बना देते हैं। प्रमुख न्यायाधीशों के निर्णय सब न्यायालयों में बेसा 
ही आदर पाते हैं जेसा मूल-विधान के प्रावधान पाते हैँ । यदि न्यायकर्ता ऐसा 
ने करें तो विधान प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकता है । विधान के राब्दों की, 
मूलमन्तव्य के अनुकूल परिवर्तित परिस्थिति में, व्याख्या करवा एक पअत्यस्त 
प्रावर्यक कार्य है जिसे करना न्यायकर्ता अपना धर्म समझता हुँ । न्यायकर्ता 
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रीति-रिवाज को भी ध्यान में रख कर विधान को लागू करता है । इस प्रकार 
वह रीति-रिवाज द्वारा विधान को बढ़ाता और घटाता रहता हे । 

उपर्यक्त स्रोतों के श्रतिरिकत जहां विधान किसी विषय पर कुछ नहीं 
कहुता वहां न्‍्यायाध्रीश को यह विचार करना पड़ता है कि शुद्ध न्याय या नीति 
उस विषय में क्या करने को कहती है और उसके अनुसार ही वह अपना 
निंय देता हे । इंगलेंड में ऐसे मुकदमे जिनमें केवल शुद्ध न्याय और नीति के 
सहारे निर्णय देना हो एक विशेष न्यायालय में सुने जाते है । ऐसे मुकदमों का 
निर्णय करने में न्यायाधीश ,कों बड़े संयम तथा समभकबफ कर कार्य करना 
पड़ता हैं। उसकी वेतिक भावना तथा चरित्र की ऐसे निर्णायों में कड़ी परीक्षा 
होती है । * 

श्राधुनिक विधानों का विकास--पश्चिमी यूरोप में श्राजकल जो 
विधानों का हूप हैं उसका आधार रोमन विधान है । रोमन साम्राज्य के पतन 
के बाद जो नये राज्य उत्पन्न हुये उन्होंने श्रपने काम के लिये रोमन विधानों 
को ही अपना लिया । जहाँ कहीं भी कोई विशेष रीति रिवाज या लिखित 
विधान सहायता नहीं देता वहां इन देशों के न्यायालय रोमन-विधान-सिद्धान्तों 
का अनुकरण करते हैं। रोमन विधान का पदिचमी यूरोप के विधानों में कंसे 
समावेश हुआ्ना, उसका इतिहास संक्षेप में बतलाना ठीक होगा । | 

यूरोप में पांचवीं शताब्दी में रोमन तथा ट्यूटानिक राजनीति का 
परस्पर सम्मिलन होने से आधुनिक विधानों का प्रादुर्भाव हुआ्आ। आरम्भ में 
ट्यूटन लोगों के विधान रोमन लोगों के विधानों से सवंथा भिन्न थे। रोमन 
लोग शासकों की आ्ाज्ञात्रों को ही विधान समभते थे परन्तु ट्यूटन लोगों में 
यह बात न थी, उनमें भारतीयों के सदुश देश-प्रथा तथा रीति-रिवाज की ही 
प्रधावता थी । रोमन वियान राष्ट्रीय थे परन्तु ट्यूटानिक विधान व्यक्तिगत थे 
यही कारण हैँ कि रोमन विधान राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक दल के 
लिये समान थे परन्तु ट्यूटानिक विधान भिन्न भिन्न दलों के लिये भिन्न भिन्न 
थे | ट्यूटन लोग जहाँ गये वहाँ अपने विधानों को भी साथ लेते गये । 

रोमन और. ट्यूटन लोगों के परस्पर मिलने से बड़ी गड़बड़ हुई। * 
एक ही राष्ट्र में परस्पर विरोधी नियम प्रचलित हुए। उनके शिल्पंसंघ 
(0पां]0) तथा पादरी लोग अपने अपने विधानों के द्वारा ही अपना शासन 
तथा निर्णाय करते थे | परन्तु रोमन लोगों में यह बात न थी । वहाँ भिन्न- 
भिन्न दलों तथा श्रेणियों के लिये भो एक ही सदुश नियम थे । शनेः शने: 
दयठानिक विधानों पर रोमन लोगों का प्रभाव पड़ा । संकड़ों साधनों के सहारे, 
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रोमन विधान यूरोप में प्रचलित किये गये । श्रसभ्य लोगों के शासकों ने 
बहुत समय पहले ही रोमन सिद्धान्तों पर अपने विधानों का निर्माण किया 
और एकत्र किया । विसिगाथ्स के विधाव इसी के उदाहरण हैं। यही संग्रह 
ग्यारहवीं शताब्दी तक यूरोप के शासत का आधार था। 
इटेलियन नगरों ने ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में बहुत उन्नति की थी 
उनका व्यापार दूर दूर तक फैल गया था | व्यवसाय ने भी विशेष उन्नति की 
व्यापार-व्यवसाय की वृद्धि के साथ ही साथ उनमें लोकतन्‍्त्र राज्य स्थापित 
हुआ । भिन्न भिन्न सभ्यता वाले देशों पर सम्राज्य के होने से और एक 
नवीन परिस्थिति में कार्य करने से प्रचलित विधावों में परिवर्तेत करना 
उनके लिये आवश्यक हो गया। बालोगना (30]08709) विश्वविद्यालय में 
ही सब से पहले रोमन विधानों का ग्रध्ययन आरम्भ हुआ । यहां से अन्य 
इटैलियन नगरों में और*'"फिर स्पेन पोचु गाल तथा हाल॑ण्ड में इसका प्रचार 
हुआ । इंगलेंड में भी इसका प्रचार हुआ्ना। रोम में पढ़ने के लिये अंग्रेज लोग 
रोमन विधानों तथा उनके आधारभूत सिद्धान्तों को अपने साथ लाने लगे । 
ल्‍आँगल राजाओं ने भी उनको सहारा दिया क्योंकि रोमन सिद्धान्‍्तों के अनुसार 
विधानों का संशोधन करने में राजा की शक्ति बैहुत ही अधिक बढ़ जाती थी । 
इन्हीं दिनों चर्च के प्रभाव को भी न भूलना चाहिये । चर्च के अपने ही विधान 
तथा अपने ही न्यायाधीश थे । जन शिक्षण में एकमात्र एकाधिकार होने से, 
शासकों के परामशंदाता तथा तथा विधानों के ज्ञाता इन्हीं के प्रभाव में होते 
थे । लैटिन के प्रचार ने भी रोमन विधानों तथा रोमन सिद्धांतों को इंगलेंड 
में विशेष रूप से प्रचलित किया । 
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सामनन्‍्तवाद ( िप्रत॑क्षीआ॥ ) से 
छ टकारा पाते ही रोमन विधानों का अवलम्बन करने के अतिरिक्त और कोई 
भी संगठन की रीति यूरोपीय राष्ट्रों को न सूफी-। राजा का सम्पूर्ण राष्ट्रोय 
शक्ति को श्रपने हाथों में करने, अपनी ही श्राज्ञा को विधानों का रूप देने और 
बकीलों बैरिस्टरों पर रोमन सभ्यता का भरपूर प्रभाव होने का भी यह 
परिणाम हुआ कि रोमत विधान तथा रोमन सिद्धान्च ही यूरोप के संगठन के 
झ्राधार बने । सन्‌ १८०४ के नैपोलियत के कोंड को भी न भूलना चाहिये । 
रोमन विधान, फ्रांसीसी रीति-रिवाज, और फ्रान्सीसी राज्य-क्रान्ति के विधान 
तथा सिद्धांतों को मिलाकर यह कोड बवाया गया था। सारे यूरोप और स्पेनिश 
अमेरिका में यही कोड प्रचलित हुश्ना । मु 
इंगलेण्ड ने नवीन प्रणाली का श्रनुकरण किया । इंगलेण्ड के विधानों 
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का आधार दयूटानिक रीति-रिवाज ही हैँ । इसका यह प्रभिप्राय नहीं कि इंगलैंड 
रोमन विधानों तथा सिद्धान्तों से स्वथा ही बचा रहा । पूरी चार शताब्दियों 
तक इंगलैण्ड रोम का ही एक प्रान्त था। उसके शासन तथा न्याय का श्राधार 
रोमन विधान थे । मध्यकाल में इंगलेण्ड के पादरी रोम में पढ़ने के लिये जाते 
थे और वहां से रोमन विचारों को अपने साथ ले श्राते थे । यह सब होते हुए 
भी इंगलेंड के विधानों में ट्यूटानिक रीति-रिवाजों का मुख्य भाग है । संयकक्‍त- 
राज्य श्रमेरिका इंगलेंड का ही एक उपनिवेश था, यद्यपि श्राजकल वह स्वतन्त्र 
है तो भी उसकी सभ्यता श्ंग्रेजों की ही सभ्यता है । वहां का विधान इंगलैण्ड 
के विधान का ही प्रतिबिम्ब है । उस पर ट्यूटन जाति की छाप लगी हुई है । 


इंगलेण्ड के विधानों में दो समय विशेष परिवर्तेत हुए । एक तो उस 
समय जबकि चर्च-राज्य पृथक न रहकर राष्ट्रीय राज्य में ही मिल गया और 
दूसरा उस समय जबकि प्यूरिटन लोगों ने अपने विचारों को विधानों के 
परिवतंत में श्राधार बनाया | इन सब परिवर्ततों के होते हुए भी इंगलेण्ड के 
विधानों का आधार ट्यूटानिक रीति-रिवाज ही बने रहे | सारांश यह हे कि 
राष्ट्रीय विधानों में द्यूटानिक सिद्धांत भौर साधारण विधानों में रोमनें 
सिद्धान्त ही मुख्य रहे । स्थानीय स्व॒राज्य तथा पंचायती राज्य यरोए में न 
आ्रारम्भ होता यदि ट्यूटन लोग भ्रपना सब कुछ खो देते श्रौर रोमन रंग में 
पूर्ण रूप से रंग जाते,परन्तु उन्होंने ऐसा न किया। उन्होंने श्रपनी राजनीति तथा 
शासन प्रणाली को रोमन रिद्धान्तों के सहारे उच्चत किया । अपनी ही नींव पर 
भ्रपनी ही ईटों को रोमन सीमेन्ट से जोड़कर श्रत्यन्त सुन्दर भवन का निर्माण 
हुआ । नागरिक प्रबन्ध तथा औपनिवेशिक शासन की उन्नति भी रोमन 
सिद्धान्तों के सहारे ही की गई। ट्यूटन लोग इन्हीं बातों में रोमन लोगों से 
बहुत पीछे थे । नगर के प्रबन्ध में रोमन लोग बहुत श्रागे बढ़ चुके थे। मध्य- 
काल में ज्यों ही यूरोपियन नगरों ने अपना सिर ऊपर उठाया, रोमन शासन 
प्रणाली उनमें प्रचलित हो गई । उपनिवेशों के बढ़ने पर यूरोपीय राष्ट्रों को 
पुन: रोम की शासन प्रणाली का सद्दारा लेना पड़ा । 


अ्रधिकार--विधान राष्ट्रीय इच्छाश्रों के ही प्रतिबिम्ब हैं । राष्ट्र स्पष्ट 
रूप से यह प्रकट कर देता है कि वह क्षिन किन वैयक्तिक अ्रधिकारों की 
रक्षा करेगा । और .किन किन नियमों पर चलने के लिये उनको बाधित 


करेगा । इस विषय पर विचार करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान 
में रखना श्रावश्यक है । 
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(क) कौन कौन मेनुष्य राज्य के श्रधिकारों से लाभ उठा रहे हैं £ 

और किन किन मनुष्यों को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं ? 

(ख) कहाँ कहाँ राज्याधिकारों कृ मुख्यतः प्रयोग किया जाता है ? 

(ग) किस प्रकार के मनुष्य क्षमा के योग्य हैं ? 

(घ) अपराध क्षमा करना किसका कतंव्य है ? 

गम्भी रतापूर्वक विचार करने पर यह ज्ञात होता ह कि- 

(१) व्यक्ति--मनुष्य, मनृष्य-संघ तथा संचित सम्पत्ति उस समय 
कृत्रिम-पुरुष (७009 | [08758079$) के नाम से सम्बोधित की जाती हैं 
जबकि उनको राजनेतिक श्रधिकार प्राप्त होते हैं । या राज्य के द्वारा विशेष 
रूप से उनकी रक्षा की जाती है । 

(२) बस्तु--स्थिर सम्पत्ति तथा वैयक्तिक जायदादों को ही पदार्थ 
समभ॑ना चाहिये ।'राज्य ऐसे ही पदार्थों की रक्षा करता हैँ। इनकी रक्षा में 
वह अपने राज्याधिकार को काम में लाता है! 

(३) विशेष विशेष दक्षाओं में राज्य अपराधों को क्षमा कर देता 
है । विक्षिप्तों तथा रोगियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की बातें खाधारणतया 
की जाती हूं । प 

विधातों का विभाग--विधानों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न लेखकों ने 
भिन्न भिन्न आधार पर किया है । निम्नलिखित वर्गीकरण सब से श्रेष्ठ हें: 

(१) विधानों का स्वरूप--आ्राजकल के विधानों पर यदि गम्भीरता- 
पूर्वक विचार किया जाय तो निस्तलिखित बातें सामने आती हैं:-- 

(क) व्यवस्थापिका सभाओं के द्वारा जो श्रस्ताव पास किये जा चुके 
हैं वे संविधि (9[907७४) के नाम से सम्बोधित किये जाते हें । 

(ख) जो विवान कुछ ही समय के लिये बदाये जाते हैं वे समयादेश 
प्रथवा सामयिक विधि ((0/0॥79708) के ताम से सम्बोधित 
किये जाते हैं । 

(ग) वे रीति-रिवाज तथा प्राचीन काल से चले आते वाले नियम जिनके 
प्रनुसार व्यायालय मुकदमों का निर्णय करता है और जो व्यवस्थापिका 
सभाओं के द्वारा तियमपूर्वक पास नहीं किये गये हें वे दैनिक नियम 

या साधारण विधि ((/0077007 89) के ताम से सम्बोधित 
किये जाते हें । 

(घ) आजकल भिन्न भिन्न राष्ट्रों में कुछ ऐसे भी नियम प्रचलित 


ध्ध्पै७ 


डें जो कि बहुत कुछ स्थिर हैं और जिनसे राज्य, शा सत-प्रणाली तथा 


कल 


कुक ० 
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'राज्यांगों के श्रधिकारों का विशेष रूप से वर्णान है । ऐसे विधानों को शासन 


पद्धतीय नियम श्रथवा संविधान ((078४॥0फ070व४ [98५) के ताम से 
संबोधित किया जाता है । 

(२) विधानों का संबंध--विधानों का संबंध किससे है इस विचार 
से विधानों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :--- 

(क) राष्ट्रीय विधान--राष्ट्रीय विधान वे विधान हें जो व्यक्ति 
तथा राष्ट्र के संबंध को नियमित करते हैं । 

(ख) वेयक्तिक विधान--वेयक्तिक विधान वे विधान हैं जो व्यक्तियों 
के पारस्परिक संबंध को प्रकट करते हूँ । 

राष्ट्रीय विधानों को राष्ट्र ही बनाता हें। राष्ट्र उन व्यक्तियों को 
दण्ड देता है जो उसके विधानों को तोड़ते हूँ। परन्तु यदि राष्ट्र स्वयं 
बेयक्तिक स्वतन्त्रता को पेरों तले कचले तो व्यक्ति राष्ट्र की स्वीकृति से ही 
श्रपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रख सकते हें राष्ट्र के विरुद्ध व्यक्तियों का ' 
कछ भी अ्रधिकार नहीं हैँ । राष्ट्रीय विधानों के शअ्त्यन्त प्रसिद्ध तथा: महत्वपूर्ण 
उपभेद निम्नलिखित हें-- , 

(१) संविधान--राष्ट्र के संगठन तथा राज्य की कक्तियों का 
निर्देश संविधान ((0॥80प॥07वस |99) द्वारा ही होता है। इन्हीं 
विधानों से सर्वोच्चसत्ता का स्थान वियत किया जाता हैं। यदि ये विधान न 
हों तो सर्वोच्चसत्ता का स्थान पूर्ण रूप से तथा स्पष्ट रूप से न जाना 
जा सके । 

(२) प्रशासन सम्बन्धी विधान--संविधान शास्त्र का प्रयोग राज्य 
किस प्रकार करे और किस प्रकार न करे इसका निर्णाय प्रशासन सम्बन्धी 
नियम (तापा।४7907ए8 89) हो करते हैं | गुडनाऊ ने ठीक लिखा 
है कि “संगठन तथा शासकों के लिये कार्य-क्षेत्र नियत करने वाले और 
व्यक्तियों को अ्रपनी स्वतन्त्रता की रक्षा का मार्ग दिखलाने वाले यदि कोई 
विधान हैं तो वे प्रशासन संबंधी नियम ही हैं” । 

(३) दण्ड सम्बन्धी विधान--शान्ति तथा व्यवस्था को सुरक्षित 
रखने के लिये राज्य भिन्न भिन्न अपराधियों को दण्ड देता हैँ । दण्ड सम्बन्धी 
विधान आजकल 'फौजदारी कानून' के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं । दण्ड 
सम्बन्धी विधानों का आविष्कार यूरोप में बहुत प्राचीन नहीं है। श्रारम्भ 
में वहाँ विशेष विद्येष नियमों के द्वारा ही राज्यापराधियों को दण्ड दिया 
जाता था । व्यक्तियों के प्रति जो लोग अ्रपराध करते थे उनके सम्बन्ध में विधान 





। 
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बहुत कुछ उदासीन थे । न्यायाधीश लोग रुपये दिलवाकर अथवा प्रन्य किसी 
प्रकार से वादी प्रतिवादी का पारस्परिक समझौता करा देते थे। कर्भी 
इन्द्व युद्ध भी कराया जाता था और जो जीतता था वही सच्चा समझा 
जाता था। हनेः झरने: यूरोप में बहुत” से विधान बने जितके आधार पर 
आजकल अपराधियों के दण्ड का निर्णय किया जाता हैँ । भारतवर्ष- में बहुत 
समय पूर्व ही दण्ड सम्बन्धी विधान बन चुके थे। इन दण्ड सम्बधी विधानों 
का वर्णन हम पहले कर चुके हैं । निस्सन्देह भारतवर्ष में भी एक समय था 
जब कि व्यक्तियों का निर्शाय इन्द्र युद्ध के द्वारा होता था और अपराधियों के 
अपराध की पहचान श्रग्ति शुद्धि या गरम लोहे से की जाती थी । महाभारत 
के युद्ध के पदरचात्‌ भारतीय समाज में स्थिरता तथा शांति के बढ़ने से दण्ड 
संबंधी विधान बने जो भिन्न भिन्न स्मृति ग्रन्थों तथा थधर्मसृत्रों में पाये जाते 
. हैं। वास्तव में मन॒स्मृति, शुक्रनीति श्रादि विधान संबंधी ग्रन्थ महाभारत से 
बहुत पहले बन चुके थे क्योंकि इनका वर्णोन महाभारत में आता है। श्रन्य 
ग्रंथों की रचना महाभारत के फचात हुई । 

े ऊपर लिखे वेयक्तिक विधानों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हे। आजकल 
ये ही हिन्दी में दीवानी विधानों के नाम से संबोधित किये जाते हैं । व्यापार, 
व्यवसाय, उद्योग धंधे, साभा, ठेका, धन का बठवारा आदि के विषय में होने 
वाले रंगड़ों का निर्णय इन्हीं विधानों के ग्राधार पर किया जाता है । 

(४) श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान--एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ किस 
प्रकार व्यवहार करे और किन किन बातों में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की आन्त- 
रिक बातों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इत्यादि बातों का निर्णाय अन्त- 
रष्ट्रीय विधानों ([2779/079/| 99ए ) द्वारा किया जाता है। यूरोपीय 
राजनीतिज्ञ इनको विधानों की श्रेणी में नहीं रखते हैं । इसका मुख्य कारण 
यह है कि वे राष्ट्र की सर्वोच्चसत्ता को अपरिमित तथा निर्बाध समभते हैं। 
राष्ट्र की सर्वोच्चसत्ता वाह्य तथा आ्रान्तरिक विषयों में पूर्णां रूप से स्वतन्त्र है । 
प्रजा का यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की सर्वोच्चसत्ता की शक्ति को कम करना 
चाहे तो वह उसे कम नहीं कर सकता हु । इप्ती प्रकार देश के बाहर का कोई 
' व्यक्ति अथवा कोई विदेशी राष्ट्र भी राष्ट्र की सवो च्चसत्ता की शक्ति को 
किसी प्रकार के भी विधान से बाधित नहीं कर सकता है । इस दशा में आधु- 
निक राजनीतिज्ञों का श्रन्तर्राष्ट्रीय विधानों को राष्ट्रीय अथवा राज्य का 
विधान न समझना ठीक ही प्रतीत होता है । परव्तु आधुनिक काल में नवीन 
नवीन अविष्कारों के कारण परिस्थिति ऐसी होती जा रही है कि ग्रब प्रत्येक 
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व्यक्ति का संबंध संसार के ग्रन्य व्यक्तियों के साथ'घनिष्ट होता जा रहा है। 
श्रतः भविष्य में व्यक्तियों और राष्ट्रों को अन्तरा प्ट्रीय विधानों का पालन भी 
उसी प्रकार करना पड़ेगा जिस प्रकार झ्राजकल राज्य के विधानों का पालन 
किया जाता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय विधान वे विधान हैं जिन के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्रों के 
पारस्परिक भगड़ों का निशंस किया जाती हे । संसार में बहुत से स्वतंत्र 
राष्ट्र हें कभीं कभी इन स्वतंत्र राष्ट्रों को अन्य राष्ट्रों के सम्पर्क में आना 
पड़ता है । आधुनिक आनिष्कारों के कारण भी एक राष्ट्र के साथ सम्बन्ध 
रखना अनिवार्य हो गया है । कभी-कभी दो राष्ट्रों में युद्ध भी होता हें। 
युद्ध के समय कुछ राष्ट्र एक की और कुछ दूपरे की सहायता करते हैं । कुछ 
राष्ट्र किसी का पक्ष न लेकर युद्ध से पृथक रहते हैं । कूछ राष्ट्र युद्ध में भाग 
न लेते हुए भी यूद्ध करने वाले राष्ट्रों में से किसी एक के साथ सहानभूति 
रखते हैं श्रौर गुप्त रूप से सहायता करते हैं। इस प्रकार दो' राष्ट्रों 
के पारस्परिक मित्र अथवा द्वेप भाव के सम्बन्ध से अन्य राष्ट्रों पर भी 
प्रभाव पड़ता है । ऐसी दशा मे राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में जिन 
विधानों द्वारा कार्य किया जाता है अथवा निर्णय किया जाता है उनको 
प्रन्तर्राष्ट्रीय विधान कहा जाता है । भिन्‍न भिन्न स्थितियों को सामने रखते 
हुए अन्तर्राष्ट्रीय विधान तीन प्रकार के हँ--- 
(१) एक्र तो वे हें जो शान्ति के समय में राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध को 
स्थिर रखते हें। 
(२) दूसरे वे हें जो युद्ध के समय में यह बतलाते हैं कि किन किन बा।तों 
का उल्लंघन यूद्ध के समय नहीं करना चाहिये । 
(३) तीसरे वे हें जो उदासीन राष्ट्रों के साथ क्या सम्बन्ध हो इसको प्रकट 


करते हैं। ग्रशान्ति के समय में शअ्रन्तर्राष्ट्रीय विधानों का आधार 
निम्नलिखित है--- 


(१) स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में है 
(२) समानता के सम्बन्ध में | 
(३) सम्पत्ति के सम्बन्ध में “साधारण विधान 
(४) श्रपराध निर्णय के संबंध में | 
(५) राजनीति के सम्बन्ध में | 


युद्ध तथा उदासीनता के विषय में जो अन्तर्राष्ट्रीय विधान हैं वे 
असाधारण विधान के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं । 


विधान और सर्वोच्चसता ३४१ 


दृष्टान्त स्वरूप-+- 


(६) यद्ध के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय विधान ) न्‍ 
(७) उदासीनता के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय विधान >> हि 
(८) व्यापार सम्बन्धी विषय में... ,,- | 5 


(१) स्वतन्त्रता के सम्बन्ध सें--राष्ट्रों की सर्वोच्चसत्ता अश्रपरिमित 
तथा निर्बाध हैँ । इसी से यह परिणाम भी निकला कि प्रत्येक राष्ट्र का यह 
तेसगिक अधिकार है कि यह स्वतन्त्र रहे । सभ्य संसार से वैयक्तिक दासता 
दूर की गई। इस द्षा में राष्ट्रीय दासता कैसे उच्चित समझी जा सकती है ? 
यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने श्रान्तरिक प्रबन्ध तथा शासन में 
पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। हस्तक्षेप त करने की नीति फर ही प्रत्येक 
राष्ट्र को एक दूसरे से सम्बन्ध रखना चाहिये । 

बहुत बार यह द्वेखा गया हे कि विजयी राष्ट्र पराजित राष्ट्रों को 
मतमाने ढंग पर लूठने का प्रयत्न करते हैं। टर्की के साथ प्रथम महायुद्ध में 
जो व्यवहार किया गबा था भ्रह अत्यन्त घरित तथा शोकप्रद था। टर्की की 

“संधि की शर्तें एक प्रकार से उक्त राष्ट्र को नष्ठ करने वाली थी। भारतीयों 
पर अ्रंग्रेजी शासन काल में मनमाचे ढंग से शासत करना कभी भी उचित 
नहीं कहा जा सकता था । पंजाब का ह॒त्याकाण्ड शौर आंग्ल जनता का 
उसको उचित ठहराना इस बात का साक्षी था कि मनुष्य समाज लोभ तथा 
स्वार्थ से कहां तक गिर सकता है। सारांश यह है कि युद्ध में चाहे कोई 
राष्ट्र जीते और चाहे कोई हारे, यह किसी भी राष्ट्र का अ्रधिकार नहीं है 
कि वह किसी भी पराजित राष्ट्र की स्वतन्त्रता का अपहरण करे अथवा 
उसका अंग भंग करे । परन्तु यूरोपीय राष्ट्रों ने एशिया के राष्ट्रों पर बड़े बड़े 
अत्याचार किये हैं । भारत की विजय, शत्रु का निःशस्त्रीकरण, मिश्र को चुपके 
चुपके हड़प कर जाना, टर्की का अंग भंग करना इसी के उदाहरण हैं । इस 
प्रकार के अन्यायपूर्ण कार्यों को राजशास्त्रवेत्ता हस्तक्षेप (40[९772700॥)) 
के नाम से सम्बोधित करते हें। हम इस शब्द को अधिकार-अपहरण ' 
कहेंगे । अधिकार अ्रपहरण सम्बन्धी निम्नलिखित विधान आधुनिक काल में 
प्रचलित हें । 

(क) आात्मरक्षण सम्बन्धी विधान--प्रत्येक राष्ट्र का जीवित रहना 
आवश्यक है । यदि कोई राष्ट्रकिसी राष्ट्र के श्रान्तरिक विषयों में हस्तक्षेप करे 
और वह हस्तक्षेप इस पराकाष्ठा तक पहुँच जाय कि इससे राष्ट्र की सर्वोच्च- 
सत्ता का तिरस्कार होता हो तो उस द्षा में युद्ध न्‍्याय-युक्‍त है । 
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(व) सन्धि की शर्तों पर चलना--यदि कोई राष्ट्‌ सन्धि की शर्तों को 
तोड़े तो युद्ध आवदयक हो जाता है । शोक की बात है कि श्राधुनिक काल 
के राजननीतिन्न हस बात पर ध्यान नहीं देते कि वे शर्तें न्‍्याय-युक्‍त हैं भ्रथ वा 
नहीं ? कोई राष्ट्र कितने वर्षों तक परशाथधीन रखा जा सकता है ? वास्तविक 
बात तो यह हैं कि राष्ट्रों में वही पाशविक श्रित सिद्धान्त प्रचलित है । 

(ग) परराष्ट का अनुचित हस्तक्षेप--आत्मरक्षण के सदृश ही मित्र 
राष्ट्र के ंरक्षण के लिये को भी राष्ट्र अपनी राजनैतिक शात्रित का प्रयोग 
कर सकता है| झ्राधनिक्र राष्ट्र इस बात में ग्रपना अधिकार समभते हैं । 
कभी २ तो यह अभ्रधिकार इस सीमा तक काम में लाया जाता हैं कि वह कभी 
भी न्‍्यायानकूल नहीं सिद्ध किया जा सकता । इंगलेण्ड का यरोप में शक्ति 
संतुलन सिद्धान्त के अनसार भिन्न २ यद्धों में भाग लेना और अ्रपना स्वार्थ 
सिद्ध करना कभी भी यूरोप के लिग्रे हितकर सिद्ध नहीं हुआ। इंगलेण्ड के 
स्वार्थंभय कठ उद्देश्यों का यही फल है कि यरोप श्राज तक एक राष्ट्र न 
बन सका । न 

(२) मानता के सम्बन्ध में--श्राधुनिक स्वतंत्र राष्ट्रों के अ्श्विकार | 
सब बातों में समान है । अन्तर्राष्ट्रीय विधानों के अनुसार कोई भी राष्ट्र किसी 
स्वतंत्र राष्ट्र को दबा नहीं सकता और न भ्रपनी इच्छा के अनुसार चशनने पर 
ही बाध्य कर सकता है । यह सब होते हुए भो प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ 
ग्रेटब्रिटेन, फ्रांस, जमेंनी, रूस, श्रास्ट्रिया तथा इटली ने श्रापस में मिलकर 
एशियाटिक स्वतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता को नष्ट करने की चालों को नहीं छोड़ा 
था । पराधीन राष्ट्रों के साथ इनका कंसा व्यवह्यर था. उसको देखने वाला 
कोई भी नहीं था । पंजाब के हत्याकांड को झांग्ल प्रजा का उचित ठहराना 
और डायर के लिये सहायतार्थ फंड खोलना इस बात का साक्षी था कि यूरोपीय 
राष्ट्रपराधीन राष्ट्रों को क्या समझते थे। ईरान को रूस तथा ग्रेट ब्रिटेन ने 
चुपके चुपके ही बांठ लिया था। इसके पदचात्‌ स्वतंत्र ईरान को पराधीन 
करने का तथा दासता में जकड़ने का प्रयत्त किया गया था। ये सब घटनायें 
इस बात का उदाहरण हें कि अन्तर्राष्ट्रीय विधान की पुस्तकों में चाहे कुछ भी 
लिखा हो परन्तु कार्य रूप में सब राष्ट्रों के श्रधिकार समान नहीं हैं । 

संयुक्‍त-राज्य अमेरिका सम्पूर्ण अभ्रमेरिका महाद्वीप का भाग्य तिशायिक 
है । भ्रपती इच्छा के अनुसार ही वह ग्रमेरिकन राष्ट्रों को चलाता है । परन्तु 
कोई भी सभ्य राष्ट्र इसमें हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सकता । 

(३) सम्पत्ति के सम्बन्ध में--आ्राधुनिक राष्ट्रों के पास बहुत ही 


ड़ 


विधान और सर्वोच्चसतसा « ईरै४रं 


प्रधिक सम्पत्ति है । राष्ट्रीय गृह, युद्ध-सा मग्री, जहाज आदि का प्रबन्ध उनको 
करना पड़ता है। सांधारणतया तो उनका प्रयोग राष्ट्रीय विधानों द्वारा ही 
होता है। युद्धकाल में उनको भअन्तर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखना पड़ता 
है । शान्ति के समय में राष्ट्रों की विशेष विशेष प्रकार की अचल सम्पत्ति 
पर श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान ही लागू“होता है। दृष्टान्तस्वरूप भूमि तथा समुद्र 
ही लीजिये । यह बतलाया जा चुका है कि भौमिक सम्पत्ति या भूमि राष्ट्र 
का प्रधान अंग है । आजकल कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके पास भूमि ने 
हो । यहाँ पर जो कुछ प्रइन उठता है वह यही है कि (क) राष्ट्र की भूमि 
में क्या क्या सम्मिलित है ? (ख) भूमि किस प्रकार प्राप्त की जा सकती 
है ? (ग) राष्ट्र भूमि पर किस प्रकार नियन्त्रण रख सकता है ? 

(क) राष्ट्रीय भूमि (१)--राष्ट्रीय भूसि में निम्नलिखित पदार्थ 
सम्मिलित है :-- 

(१) राष्ट्र के अन्त्नात जो भूमि तथा जल हो वह सब राष्ट्र को 
. सम्पत्ति. हैँ । यदि दो राष्ट्रों के बीच में कील या नदी पड़ती हो तो राष्ट्रों 
की सीमा नदी या भील के बीच तक समझी जायगी । विशेष विश्लेष प्रकार 
की संधिथों के द्वारा यह बात हटाई जा सकती हैं) एंक राष्ट्र की सीमा 
संधि के द्वारा चद्दी तथा भील के पार तक पहुँच सकती है । 

(२) पहले किनारे से तीन मील दूर तक का समद्र राष्ट्र की सीमा 
में समझा जाता था परन्तु भ्रब. बारह मील तक का समुद्र राष्ट्र की सीमा 
समझा जाता हैँ । कहीं कहीं इससे भ्रधिक दूरी तक भी समुद्र राष्ट्र की सीमा 
माना गया हें। प्राचीन तथा मध्यकाल में तोपों की मार बहुत दूर तक न 
थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अ्रन्त तक यह मार केवल तीन मील तक थी। 
उसी के आ्राधार पर पहले राष्ट्र की सीमा समुद्र में तीन मीलतक निर्धारित 
की गई थी। तोप की मार बढ़ जाने के कारण यह सीमा अरब बढ़ादी 
गई है। 


(३) समृद्र में तटवर्ती खड़िया भी राष्ट्र की सम्पत्ति है | खाड़ियों का 


विस्तार नियत न होने से कई राष्ट्रों ने दूर तक फली हुई खाड़ियों पर भी 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है । 

(४) समुद्र के आस पास के द्वीप समहों पर भी राष्ट्र का ही 
स्वत्व है । इस स्वत्व में भिन्न भिन्न राष्ट्र यह युक्तित पेश करते हैं कि उनके 
आत्मसंरक्षण के लिये यह आवश्यक हूँ कि द्वीप समहों पर उन्हीं राष्ट्रों का 
स्वत्व हो जो उनके पास हों । 


83 
है! 
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३४४ राजशास्त्र के मल सिद्धान्त 


(ख) राष्ट्रभूमि को निम्न प्रकार से प्राप्त करते हें-- 

(१) समायोग (कब्जा )--जिस भूमि पर किसी का भी अधिकार 
न हो वहू राष्ट्र की भूमि हैँ। अफ्रीका के जंगलों में यूरोपी लोग बस गये 
उन्होंने वहाँ ग्रपना कब्जा कर लिया अब्र वह भूमि उन्हीं की समभी जाती है। 

(२) प्रदान--सन्धि के द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपनी भूमि 
प्रदान कर सकता है । 

(३) विजय--विजय भूमि प्राप्त करने की साधारण रीति है। 
साधारणतया जब एक शाष्ट्र दूसरे राष्ट्र को विजय करता हैँ तो उसकी 
बहुत सी भूमि छीन लेता है । यूरोपीय राष्ट्रों ने विशेषतः ग्रेटब्रिटेन ने टर्की 
के साथ यही व्यवहार किया था । 

(४) नवीन भूमि की उत्पत्ति--समुद्र तथा नदियों के द्वारा प्रायः 
तयो नयी भूमियां बनती हें कई राष्ट्रों को बहुत से द्वीप इसी प्रकार 
प्राप्त हुए हैं । 

(ग) राष्ट्र अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रण करता है । 

(१) जिन भूमियों पर राष्ट्र का प्रभुत्व हे राष्ट्र सीधे ही उन पर 
शासन करता हूँ। इसमें संदेह भी नहीं हैँ कि वह प्रायः अपना प्रभृत्व 
शक्तियों को कई भागों में विभक्त कर देता.है स्थनीय तथा ओऔपनिवेशिक 
राज्यों का विभाग इसी का उदाहरण हू । 

(२) प्रबल राज्य निवल राज्यों का संरक्षण सन्धि के द्वारा तथा 
प्रपने प्रतिनिधि के द्वारा करते हैं । नेपाल के साथ भारत सरकार का संबंध 
प्रंग्रेजी राज्य में इसी प्रकार का था । ऐसे राज्य आान्तरिक प्रबन्ध में पूण रूप 
से स्वतंत्र होते हैं । 

(३) जिन देशों में असभ्य जंगली लोगों का निवास है उन पर यूरो- 
पीय राष्ट्रों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। भिन्न भिन्न सन्धियों के द्वारा 
उन्होंने ऐसी सम्पूर्ण भूमि को झ्रापस में बांट लिया था। प्रफ्रीका तथा आस्ट्रे- 
लिया का बंटबारा इसी का उदाहरण है । 

(४) शअ्रपराध निर्णय के संबंध सें--भिन्न भिन्न श्रपराधियों के अपराध 
का निर्णय करना विश्येप कर राज्य का ही कार्य है। राज्य के इस अ्रधिकार 
की सीमा अ्रपनी भूमि के साथ ही सम्बद्ध है | विदेशियों श्रथवा अ्रन्य स्वतत्तर 
राष्ट्रों के नागरिकों के अपराध का निर्णय राज्य नहीं कर सकता । उसके 
श्रपने प्रदेश में जो लोग रहते-हैं उन्हीं के फगड़ो का निर्णय वह कर सकता 
है दृष्टांत स्वरूप 


$ विधाव झोर सर्वोच्चसत्ता 


(क) स्वदेशोत्पन्न नागरिक--व्यक्ति को नागरिक बनाने का श्रधिकार 
राष्ट्रों के पास ही है। प्रत्येक राष्ट्र इस विषय में स्वतंत्रतापृ्वक विधान 
बनाता हे । उत्पत्ति तो नागरिक बनाने का आधार है ही। जो मनुष्य जिस 
राष्ट्र में उत्पन्न हुआ वह उसी का नागरिक होता है । पिता माता की जाती- 


यता भी नागरिक बनाते समय ध्यान में रखी जाती है । 


(ख) विदेशी मागरिकता--विदेशी लोग किन किन दशाओं में नाग 
रिक बनाये जा सकते हैं, इसके लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रों के भिन्न भिन्न नियम 
हैं । जब कि कोई विदेशी किसी एक भिन्न राष्ट्र का नागरिक बन कर 
पुनः स्वदेश में लौट श्राना चाहता है उस समय बड़ा भगड़ा उत्पन्न हो 
जाता है । 

(ग) विदेशी ब्रिवासी तथा यात्री--विदेशी निवासियों तथा 
विदेशी यात्रियों का शासन स्वराष्ट्र के नियमों के अनुसार ही होता 
है | प्रायः वे सैनिक कार्यो से मुक्त रखे जाते हैं। विदेशी की स्थिर 
प्रम्पत्ति' सम्बन्धी झगड़ों का निर्णाय वही राष्ट्र करता है जिसमें वह 
सम्पत्ति विद्यमान है। पौरुषेय सम्पत्ति के साथ यह बात नहीं है, पौरुषेय सम्पत्ति 
सम्बन्धी भंगड़ों का निर्णय स्वृराष्ट्र ही करता है। सामुद्रिक डाकुझ्नों का 
निर्णय सभी राष्ट्र एक सदृश कर सकते हें क्‍योंकि वे सभी राष्ट्रों के शत्रु 
समझे जाते हैं । 

विदेश में बसे हुए लोगों पर राज्य का निर्णायक अधिकार आ्राधा 
ही रह जाता है । राजद्रोही लोग विदेश में स्वतन्त्रता पूर्वक रहते हैं । स्वदेश में 
आते ही उनको पुनः दंड दिया जा सकता है। यह भी प्राय: देखा गया है कि एक 
राष्ट्र के बहुत कहने पर दूसरा राष्ट्र राजनतिक अ्रपराधियों को श्रपनी शरण 
नहीं देता है और कभी कभी उस अपराधी को उसी राष्दू को सौंप भी देता है 
जिसका उसने अपराध किया है । जिस समय एक राष्टू का नागरिक किसी 
प्रन्य राष्ट्र में श्रपराध करता है और वहाँ से भाग. कर किसी दूसरे राष्ट्‌ की 
दरण लेता है उस समय इस विषय में बहुत जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती 
है । साधारणतया ऐसे अपराधियों का निर्णाय भिन्न भिन्न राष्ट्र भिन्न भिन्न 
ढज्॒ पर ही करते हैं | बहुधा ये लोग दण्ड न पाकर स्वच्छन्द विचरते हूँ । 
अपराध निर्णय के विषय में बहुत स्थानों पर राष्ट्‌ का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । 
दुष्टान्त स्वरूप: -- ४ 

(क) भिन्न-भिन्न देशों के राजाओं तथा शासकों को भिन्न-भिन्न राष्ट्रों 
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है 


में: स्वतन्त्रतापूर्वक यात्रा करने का अधिकार है । उत्त पर उस राष्टू के विधानों 
के ग्रनसार मकदमा श्रादि नहीं चल्लाया जा सकता है । 

(ख) स्वराष्टू की सेनाएँ जब किसी दूसरे राष्ट्र में होती हैंतो वे 
उप राष्ट्र के नियमों के अनुसार चलने के लिये बाब्य नहीं की जा सकती 
हैं। इसमें सन्देह भी नहीं कि बिना आज्ञा के किसी भी राषप्ट्‌ की सेवा किसी 
दूसरे राष्ट के भीतर से नहीं जा सकती है । 


(ग) विदेशी राजूदूतों पर कोई भी राष्ट्र अपने विधानों के अ्रनुसार 
मुकदमा आदि नहीं चला सकता है 


(घ) विशेष विशेष सन्धियों के द्वारा यूरोपीय राष्ट के लोगों ने 

एंशियाटिक राष्ट्र में रहते हुए उनके शासन से अपने आ्रापको बचा लिया था। 

की, चीन, तथा स्याम में देशी रियासतें यरोपीय लोगों, के अपराध का 
निर्शंय नहीं कर सकती थीं । श्राजकल ऐसा नहीं हे । 


४--राजनीति के सम्बन्ध में--भिन्न भिन्न राज्यों में अपने राजदूतों 
का रखना अति प्राचीन काल ये प्रचलित है | यवान, मिश्र तथा भारत के 
दूत भिन्न-भिन्न राज्यों में रहते थे । मेगस्थनीज का चन्द्रगुप्त के दरबार में रहना 
ओर भारत का विस्तृत वर्गान एक पुस्तक में करना एक प्रसिद्ध घटना है। 
मध्यकाल में यूरोप में दूमरे राष्ट्रों के दृत जाते थे परन्तु चिरकाल तक न रहते 
थे। आजकल राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ट हो गया है। 
व्यापार व्यवसाय सम्पस्धी झगड़े भिन्न भिन्न राष्ट्रों में सदा ही होते रहते हैं । 
यही कारण है कि भ्राजकल सभ्यराष्ट अपने राजदूतों को भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
में स्थायी रूप से रखते हैं । परस्पर बातचीत की भाषा आरम्भ में लैटिन 
थी, फिर उसके स्थान पर फ्रेंच हो गई थी । श्राजकल भिन्न भिन्‍न राष्ट्र 
श्रपनी ही भाषा को काम में लाते हैं । 


राजदूत अपने राष्ट्‌ को परराष्ट्‌ के राजनैतिक विचारों तथा राजनैतिक 
घटनाग्रों की सूचना देते हैं। अपने राष्टू के नागरिकों तथा यात्रियों के 
श्रधिकारों का ध्यान रखते हैं ग्रौर समय समय पर उनके अपराधों का निर्णय 
भी करते हें । राजदूतों को हटा कर दूसरे राजदूतों को बुलाने का प्रत्येक 
स्वतस्त्र राष्ट्‌ का अ्रधिकार है। जिस राष्ट्‌ के राजदूत हटाये जाते हैं वे इसमें 
अपना अपमान भी नहीं समभते हें क्‍योंकि इस प्रकार की घटना का यही 
अर्थ लिया जाता है कि जिस राष्ट्र ने राजद्त हटाया है वह सम्बन्ध तोड़ना 
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इसलिये किया है कि अ्रवुकूल राजदत के होने से वह सम्बन्ध दृढ़ रह सके । 
परन्तु यदि कोई राष्टू्‌ राजदूत को अपने यहाँ से हटाये और दूसरे राजदूत 
को न आने दे तो इसका तात्पर्य युद्ध! से लिया जाता हैं। युद्ध की सम्भावना 
से पूर्व प्रायः राष्ट्र अपने अपने राजदतों को स्वयं ही बुला लेते हैँ। युद्ध 
समाप्त होने पर भिन्‍न भिन्‍न राष्ट््‌ एक दूसरे से सन्धि करते हें। संयुक्त 
राज्य अमेरिका में सीनेंट की शक्ति अ्पूर्व हैं। सीनेट ही सन्धियों की 
स्वीकृत करती है । सन्धि के अनेक भेद हें । भूमि का अपहरण, श्रधिकार का 
अपहरण, सीमा-निसचय आादि भिन्न भिन्‍न प्रकार की सन्धियों के मुख्य 
श्राधार होते हें। न्‍ 

सन्धि विषयक बातों का निशशंय करने के लिये भिन्‍न भिन्न राष्ट्‌ 
योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करते है । कभी विदेशी मंत्री भी इसी कार्य के 
लिये भेज दिया* जाता है | साधारणतया उदासीन राष्ट्रों में भी सन्धियाँ 
होती है । भन्तर्राष्द्रीय फगड़ों में प्राय: राष्ट्रों को अपनी शिकायतों का कारण 
स्पष्ट रूप से देना पड़ता हैं। यदि इस पर भी झगड़े का निर्णय न हो तो 
प्पुनः युद्ध आरम्भ हो जाता है। साधारण भगड़े तो किसी उदासीन राष्ट्र को 
मध्यस्थ बनाकर निर्णय कर लिये जाते हैं। म॑ध्यस्थ राष्ट्र का निर्शाय राष्ट्रों 
को मानना पड़ता है । ० 

(६) युद्ध के विषय में ध्स्तर्राष्ट्रीय विधान--अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का 
स्थिर रखना तथा राष्ट्रों के पारस्परिक भगड़ों को शान्त करना किसी भी संग- 
ठन के हाथ में न होने से राष्ट्रों का पारस्परिक युद्ध अ्रनिवाय हो जाता है ॥ 
युद्ध आरम्भ फरने से पूर्व शत्रु राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्‌ के नागरिकों को विशेष 
अधिकारों से वंचित कर देते हैं । घेरा डाल कर व्यापार को धक्का पहुँचाना 
और अ्रत्ष आदि भोज्य पदार्थों को न पहुँचने देता इत्यादि कार्य अपनी श्रपनी 
शक्ति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्‌ करता हे शत्रु राष्ट्‌ के जहाजों को पकड़ कर 
और छात्र राष्ट्र निवासियों को केदकर एक दूसरे को हाति पहुँचने का यत्त 
किया जाता है । इन सब साधनों से भी यदि राष्ट्र की क्रोधारित न शान्त हो 
तो अ्रपनी सेनाग्रों के द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण करते हें । घरेलू भगड़ों में 
भी वर्तमान राज्य युद्ध के नियमों ही को काम में लाते हैं । 

जिन जिन देशों में जनता राज्य के भयंकर श्रत्याचारों से अ्रपने आपको 
छुड़ाने के लिये विद्रोह अथवा ऋत्ति कर देती है और क्रान्ति में सफल होकर 
एक नवीन राज्य स्थापित करती है उसको भिन्न भिन्न राज्यों से अपने राज्य 
को स्वीकृत करवाना पड़ता है । बहुधा इसमें बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भेलनी 
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पड़ेती हैँ। पूर्व राज्य के मित्रराष्ट्र नवीन राज्य क्रो स्वीकृत नहीं करते हैं 
भ्रोर उनके सन्मुख वयी नयी समस्याएँ पेज्न करते हें । युद्ध घोषित करने का 
प्रधिकार भिन्न भिन्न राए्ट्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से काम में लाया जाता है । 
संरक्षण से सम्बद्ध युद्धों में प्राय: शासक विभाग स्वतन्ध हैं, श्राक्रमण करते 
समय उनको विधान निर्माण बिभाग की स्वीकृति लेनी पड़ती है । मध्यकाल 
में द्रस्थ राष्ट्रों के साथ युद्ध या सन्धि करने का अधिकार भिन्न भिन्न कम्पनियों 
तथा ओपनिवेशिक राज्यों को प्राप्त था। श्राजकल यह बात नहीं रह 
है | युद्ध छिड़ते ही राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ध टूट जाता हैं । शत्रु राष्ट्र के 
तागरिक एक दूसरे को झत्र्‌ समझने लगते हैं| व्यापार बन्द हो जाता है। 
अनुबन्ध सम्बन्धी कार्य जहां के तहां रुक जाते हैं युद्धों के नियम युद्धों की रीति 
के साथ परिवर्तित होते रहते हैं । बहुधा बंदियों के साथ अनुचित व्यवहार 
नहीं किया जाता । अमानुपिकता तथा ऋरता को दूर रखकर काम किया जाता 
है । यह होते हुए भी मानुषी हृदय शत्रुता तथा क्रोध में जो न करे वही थोड़ा 
है। युद्ध की प्रणाली पर राजनीतिज्ञों में बढ़ा मतभेद है । यह होते हुए भी 
सन्‌ १८७४ की बुप़ल्स कास्फ्रेस में गुरिल्ला सैनिकों को रखना और प्रत्येक नाग 
रिक का युद्ध के लिये उद्यत रहता राष्ट्रों के लिये श्रनचित ठहराया गया था । 
बंदियों को मारडालना, विपली गोलियों को छोड़ता तथा शत्रु राष्ट्‌ की भूमि 
उजाड़ना वर्तमान-युद्ध-प्रणाली के श्रतुसार श्रनुचित है सन्‌ १८६४ की जिनोग्रा 
समिति ने घायलों की सेवा करने वाली तथा इलाज करने वाली समितियों के 
लोगों पर प्रत्येक प्रकार का आ्राक्रमण तथा प्रह्दार रोक दिया । युद्ध के समय 
में सम्पत्ति सम्बन्धी भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियम निम्नलिखित हें--- 

(१) भूमि विधदक--सैनिक कार्यो में आने के योग्य राष्ट्रीय सम्पत्ति 
को शत्रु लोग नष्ट कर सकते हैं। शिक्षा, धार्मिक कृत्य तथा राष्ट्रीय कार्यों से 
संबंध रखन वाली सम्पत्ति का संरक्षण आवश्यक है। कोई भी शत्रु उसे नहीं 
छू सकता । 

(२) वेयक्तिक सभ्पत्ति विषयक--वेयक्तिक सम्पत्ति दो प्रकार की 
होती है । एक तो स्थिर और दूसरी पौरुषेय | स्थिर सम्पत्ति युद्ध के समय 
में नहीं छीनी जा सकती है । पौरुषेय सम्पत्ति आवश्यकता के अनुसार ली जा 
सकती है परन्तु उसके बदले में धन श्रादि का देना भ्रावश्यक है । लूट सर्वथा 
बन्द है । 

(३) समुद्र विषयक-प्रत्येक प्रकार का जहाज पकड़ा जा सकता है । 
जहाज के मामलों में व्यक्तियों या कम्पनियों का विचार नहीं किया जा सकता 
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इसमें सन्देह भी नहीं हैँ कि उदाप्तीन राष्ट्रों के समुद्र में किसी के भी जहाज' 
को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है । पकड़े हुए जहाजों की सम्पत्ति पर 
उसी राष्ट्र का भ्रधिकार होता है जो उसको पकड़ता है वहु उसको चाहे बेचे, 
चाहे जलाये। कोई भी इस बियय में कुछ बोल नहीं सकता है । सन्‌ १८०६ 
में लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय सभा हुई थी जिसमें समुद्र सम्बन्धी विषयों पर कुछ 
नियम बनाये गये थे । 

(७) उदासीनता के विषय में श्रन्तर्राष्ट्रीय विधासं---भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों के पारस्परिक यूद्ध में जो राष्ट्र कुछ भी भाग नहीं लेते हें वे उदासीन 
राष्ट्‌ के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं । बहुत बार पारस्परिक युद्ध से 
बचने के लिये राष्ट्‌ उदासीन बनाये भी जाते हैं । प्रथम महायुद्ध से पूर्व 
बेल्जियम तथा स्विटजरलेंड की यही स्थिति थी। द्वितीय युद्ध में और उसके 
पदचात्‌ भी स्विद्जरलेण्ड की स्थिति वही रही। जिन जिम वस्तुओं अथवा 
स्थानों पर संसार के भिन्न राष्ट्रों का स्वार्थ समान रूप से होता है, वे 'उदासीन' 
कर दिये जाते हैं । स्केज नहर सभी राष्ट्रों के लिये एक सदृंश खली हुई है । 
* सध्यकाल यें यूरोप में उद्यासीनता' विषयक कुछ भी विधान प्रचलित 
नथे। व्यापार के बढ़ाने पर और राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध के घनिष्ठ 
होने पर इस बात की विशेय्‌ रूप से आवश्यकता हुई । इंद्धलेण्ड की ढंपी 
स्थिति और संयूक्‍त राज्य अमेरिका के यरोपीय युद्धों से पृथक रहने आदि बादों 
ने यूरोप में उदासीनता विषयक विधानों को प्रचलित किया। लड़ाक्‌ राष्ट्रों 
को उदासीन राष्ट्रों के साथ व्ववह्ार करते हुए श्राजकल निम्नलिखित 
बातें ध्यान में रखनी पड़ती हें--- 

(१) उदासीन राष्ट्रों की भूमि, समुद्र तथा आकाश में यूद्ध न करना । 

(२) उदासीच राष्ट्रों की भूमि में युद्ध की तेयारी न करना । उदासीन 
राष्ट्रों के समुद्र में से जहाजों को ले जा सकते हैं और झ्राकाश में से 
विमानों को उड़ा सकते हें। परन्तु किसी प्रकार का भी युद्ध नहीं 
किया जा सकता । विमानों को उड़ाने के लिये पहले स्वीकृति 
लेना आवश्यक है । 
उदासीन राष्ट्रों के उन नियमों को मानने के लिये लड़ाक राष्ट्र 
बाध्य हैं जो वे अपने देश की रक्षा के लिये बनायें । उदात्तीन 
राष्ट्‌ अपने बन्दरगाहों को लड़ाक्‌ राष्ट्रों के लिये बन्द कर सकते 
हैं। परत्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनको लड़ाक्‌ राष्ट्रों के साथ 
एक सदृश व्यवहार करना चाहिये । 


है 


नी लि 
ल्‍्प्ज 
जज 


३४० रानशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


निम्नलिखित विषयों में उद्ाम्ीन राण्यों को लड़ाक राष्टों का ध्याव 
रखता पड़ता है-- 
(१) किसी भी लड़ाक राष्ण को यद्ध सामग्री राम्बन्धी सहायता ने देना ॥ 
(२) किसी भी शात्रु राष्ट्र को विशेष अधिकार न देना जो कि दूसरे 
दत्र राष्ट्र को प्राप्त व हों । 
(३) लड़ाक्‌ राष्ट्रों को धन सम्बन्धी सह्दायता ने देना । 
(४) लड़ाक्‌ राण्ट्रों के गुप्तचरों तथा दूतों को अपने देश में न श्राने देना । 
(५) अपने देश के रह्षने वालों को किसी भी लक्बाक राष्ट की सहायता 
के लिये न जाने देना । एक दो व्यतज्ित युद्ध में जा सकते हैं परन्तु 
सत्रों की संख्या में ऐसा नहीं किया जा सकता । 
(६) उदासीवता सम्बन्धी विद्वानों के टूटने से यदि किसी शत्र राष्ट्र को 
हानि पहुंची हो तो उस हानि को पूरा क्ररता ।. 
व्यापार सम्बन्धी उदासीसता के विषय सं--य्रद्ध के समय में व्यापार में 
ते कुछ स्वतन्त्रता रखी जाती है । जहाँ तक "होता है इस में बहुत रुकावट 
हीं डाली जाती है परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं है कि घेरे की दक्शा प्रत्येक 
द्वाज के पदार्थों का , जहाज सम्बन्धी सम्पत्ति का तथा अन्य बहुत सी बातों 
का ज्ञान जब शजत्र प्राप्त कर लंता है तभी उसको. स्वतंत्र रूप से पदाथ ले 
जाने की श्राज्ञा देता है । 
मध्यकाल में समुद्र द्वारा व्यापार करना सुगम काये न था। प्रत्येक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के जहाजों को लूट सकता था। यही कारण था कि उस 
समय में दूरस्थ देशों के साथ व्यापार करने के लिये बड़ी २ कम्पनियाँ बनाई 
जाती थीं और उन्हें युद्ध घोषित करने का भी श्रधिकार दिया जाता था। 
हालेण्ड ने इस प्रकार की लठट मार को रोका श्रौर सामद्विक व्यापार को 
उन्नत किया। सन्‌ १८५६ में परिस में जो अन्तर्राष्ट्रीय सभा हुई उसमें 
निम्नलिखित बातें निश्चित की गई--- 
(१) युद्ध सम्बन्धी सामग्री को ले जाने वाले जहाजों को छोड़कर युद्धकाल 
में उदासीन राष्ट्रों के जहाजों को कोई भी नहीं पकड़ सकता है । 
(२) जिस जहाज पर उदासीन राष्ट्‌ का भण्डा होगा वह न पकड़ा 
जायगा । 
हेग की द्वितीय सभा में “युद्ध के श्रन्दर वेयक्तिक सम्पत्ति को 
ले जाने वाले जहाजों को न पकड़ा जाय” यह प्रस्ताव पेश हुग्ना परन्तु इंग- 
लेण्ड के स्वीकार न करने के कारण पास न हो सका । श्राजकल विशेष वाद 


॥। विधघाव और सर्वोच्चससलात « ३५१ 


विवाद इसी बात पर है कि युद्ध की 'सामग्री” में कौन कौन से पदार्थ समभे 
जायें और कौन कौन से पदार्थ न समझें जायें इसका मख्य कारण यह है कि 
त से ऐसे पदार्थ हें जो कि यद्ध के कार्य में भी आते हे और अन्य साधारण 
कार्यों में भी प्रयोग होते हैं । पिछले द्वितीय महायद्ध में किसी भी पदार्थ के 
जहाज को नही छोड़ा गया। अ्रब तो युद्ध सम्बच्धी वस्तुओं की सूची इतनी 
विस्तत हो गई हैं कि लगभग सब वस्तए 'यद्ध में सहायता देने वाली समझी 
जाती हूँ । इसलिये पिछले द्वितीय महायद्ध में लगभग सब प्रकार के जहाजों 

पर आक्र मगर किया गया था। 
य ८०/2/  सर्वोच्चसता की परिभाषा--भिन्न भिन्न राजशास्त्रवेत्ताओं ने सर्वो- 


£ “च्चसत्ता की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की हे । बोदाँ ने “नागरिक तथा 


प्रजाजनों पर विधान से निर्बाध सर्वोच्चशक्ति” को सर्वोच्चसत्ता बतलाया है 
ग्रोशस का कथन है कि “सर्वोच्च राजनंतिक शक्ति उनब लोगों में विराजमान 
हैं जो किसी पर निर्भर नहीं हैं और जिन को प्रप्यादेश नहीं किया जा सकता 
यह नेतिक कार्य शक्ति है” । ड्ग्विट ( 2प्र2ए ) का मत हे कि “हमारे 
देश में इस (सर्वोच्चसत्ता) का अर्थ समझा जाता है राज्य की श्रादेश करने 
वाली छक्ति | वह राज्य में संगठित राष्ट की इच्छा है। वह राज्य के 
भभाग में व्यक्तियों को निर्बाघ आदेश करने वाला अधिकार है । 

बर्गेंस का विचार हुँ कि सर्वोच्चसत्ता “प्रजा के व्यक्तियों तथा सम्पूर्ण 
संवासों पर मौलिक, निरकुंग तथा अ्रसीमित शक्ति हैँ” एक और स्थान पर 
बह लिखता है कि सर्वोच्चसत्ता “अप्राप्त तथा आदेश करने वाली स्वतंत्र 
शक्ति है वह शक्ति ग्राज्ञा पालन करने के लिये बाध्य करती है ” 

फ्रैडकपौलक कहता हे कि “सबों च्चतत्ता कह शक्ति है जो न तो 
अस्थायी है और न प्रदत्त । नतो वह शक्ति किसी विशेष नियम पर निर्भर 
हैं श्रौर त तियम उसमें कोई परिवत्तेन ही कर सकते है ।* विलोबी का कथन 
है कि “राज्य की सवों उच इच्छा का नाम ही सवों ज्चसत्ता है | 

आधुनिक समाज नाता प्रकार के संगठनों से परिपूर्ण है । श्रम, मुद्रा 
उद्योग, व्यापार व्यवसाय से लेकर शिक्षण मद्रस आदि सभी व्यवसायिक समिति 
मुद्रण॒संघ, टुस्ट, पूल, ब्रह्मममाज, श्रायंसमाज, श्रारि इसी के उदाहरण हैं। 
इन्हीं संगठनों की भांति राज्य भी एक संगठन है । अब प्रश्न यह उठता है 
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ही पिन 2वनमनकमक-+-+न, 
अ्कमन 


+ सरफ्रेडिक पौलक हिस्द्री श्राफ दी साइंस श्राफ पौलिटिक्स पृष्ठ ४३ 
+ बिलोबी, नेचर झ्राफ़ दी ह्टेंट, पृष्ठ २८० । 


४४२५ - राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


कि इन संगठनों में और राज्य झंपगी संगठन में क्या भेद है। इस प्रश्त को 
हल करने से पूर्व स्वोव्दितन्त का निरूपण करना अत्यन्त श्रावश्यक है । इस 
निरूपण से यह भी स्वप्ठ ही जामगा कि सागिरकों का स्वसाष्ट से, राष्ट्रीय 
सर्वोच्चसत्ता का बेयवितक स्वतंत्रता से और एक राष्टू का दूसरे राष्ट से 
यया सम्बंध है। विधानों का राबा ज्वसत्ता से घनिष्ठ संबन्ध है । 

सवा उत्सत्ता गव्य राजनीति शास्त्र का प्रास हैं। इसी पर विधानों' 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का प्रचलित रहना निर्भर है । यह पहले बतलाया 
जा चुका है कि स्थान विशेष के संगठित समाज का नाम राज्य है! | इसी 
से यह भी हृपप्ट है कि राज्य की उत्पत्ति तभी सम्भव है जब कि समाज 
में इतना संगठन हो कि बह राज्य स्थापित कर सक्रे, विधान बना सके, 
उन्हें प्रचलित कर सक्रे, और अपने संगठन को देश तक स्थिर रख सके | 
पराधीन समाज में राज्य को स्थिति सम्भव नहीं है। सबसे बड़ी बात तो 
यह हैं कि समाज में एसे पुरुष होने चाहिए जो कि नागरिकों को अपनी 
ग्राश्मा पर चलने के लिए बाध्य कर सकें । यही लोग राज्य के शासक और 
राज्य के प्रभु अथवा सबो ज्वसत्ता हैं। इन्हीं की श्राज्ना विधान है। इनकी 
सबो जचसत्ता अपरिभित तथा निर्बाध होती है। यदि कोई संस्था इनकी 
सवो च्चसत्ता में बाघक होती हैँ | तो वस्तृत: राज्य की सवो ज्चसत्ता उसी 
संस्था को समझना चाहिए । सबों च्चसता के विचार से राज्य का स्वरूप 
निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है *। 

(क) राज्य का श्रान्तरिक स्वछूप-- राज्य की सर्वोच्चसत्ता संपूर्ण नाग- 
रिकों के सब पंगठनों पर अ्रपरिमित तथा निर्बाब होती है | श्रधिकारों तथा 
अनुबन्धों का स्रोत राज्य ही है। यही कारण है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्तिगत 
अ्रधिकारों तथा अनुबन्धों की कुछ भी सत्ता नहीं हें। यदि एक नागरिक 
दूसरे नागरिक की बातों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो इसका मुख्य कारण 
राज्य की सर्वोच्चसत्ता को ही समझना चाहिए । विधान अच्छा है या ब्रा 
यह विचार विधान के प्रतिपालन में बाघक नहीं हो सकता । राज्य की इच्छा 
पर चलने के लिए प्रत्येक नागरिक बाध्य है । अनन्त शक्ति होते हुए भी 
राज्य श्रपती सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग तही करता है । श्रपनी बहुत सी शक्ति 
यह दूसरों को भी दे देता है । इसका यह अ्रभिप्राय नहीं है कि लोग राज्य 


सारा अररनक पका. र+मज_न्‍्५+ ०० मक. 





अिििनन भरने कल नल सनम. 
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* गेटिल--इंद्रोडक्शन दु पौलीटिकल साइंस, पृष्ठ ६३-९४ । 


लोकॉक--ऐलीमेंट्स श्राफ पौलीटिकल साइंस, पृष्ठ ५२-५३ । 


विधान ओर सर्वोच्चसत्ता , ३४५३ 


द्वारा प्रदान की हुई शक्ति पर अपना किसी प्रकार का भी अधिकार प्रकट 

कर सकते हैं । जब कभी राज्य अपनी दशक्तियाँ दे देता है तो उसको विधानों 
के अनुसार ही उन शक्तियों को लौटाना, पड़ता है। राज्य जाप्तकों के ऊपर है । 
दासक वही कार्य कर सकते हैं जो कि राज्य चाहता है राज्य द्वारा दिये गये 
बेपक्तिक ग्रधिकारों में जब किसी प्रकार का परिवर्तत करने की आवश्यकता 
होती है तो शासक लोग राज्य ही को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
आन्तरिक विषयों में राज्य की शक्तिति अ्रपरिमित तथा पूर्णो स्वतंत्र है *। 

(ख) राज्य का वाह्म स्वरूप--अ्रन्य राज्यों के हस्तक्षेप से राज्य 
की सर्वोच्चसत्ता का सुरक्षित रहता श्रावश्यक है । जहाँ यह बात नहीं हे वहाँ 
राज्य को पराधीन समझना चाहिये । बहुतसी बातों में अन्तर्राष्ट्रीय विधानों 
तथा सन्धियों के अनुसार राज्यों को कार्य करता पड़ता हँ। परन्तु इस से 
उनकी सवोों उ्चसत्ता परभकिसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है । क्योंकि उन 
के मानने या न मानने का राज्यों को पुर्णे अधिकार है। राज्य उपनिवेशों को 
पूर्ण स्व॒राज्य दे सकते 'हैं श्र झान्तरिक विषयों में श्रमेरिका के समान राज्यों 
को पूर्णा स्वतंत्र कर सकते हैं । ऐसा करने में उतकी सबों चचसत्ता ज्यों की त्यों 
बनी रहती है । वाह्म कार्यों में एक राज्य का दैसरे राज्य से सम्बन्ध होने से 
उनकी सवों च्चसत्ता में कोई बाधा नहीं पड़ती है । राज्य की सवों च्चसत्ता 
विभकत नहीं की जा सकती है सवो च्वसत्ता के कामों में लाने के अधिकार 
को भिन्न भिन्‍न राजकीय विभागों में बांदते हुए भी राज्य के ही सदुश 
सो च्चसत्ता का क्लास नहीं हो सकता । राज्य की सत्ता वहीं हैं जहाँ सबो च्च 
सत्ता पूर्णा रूप से विद्य मान है । यदि भिन्‍न भिन्‍न राज्यों में सवों च्चसत्ता 
विभाजित हो तो वहाँ एक के स्थान पर अनेक राज्य समझने चाहिये । विधानों 
के अ्रनसार राज्य की सवों च्चसत्ता पूर्ण अपरिमित तथा अभेद्य है | । 

हु सर्वोच्च्सला तथा विधान--राज्य को सवो चजचसत्ता भी एक बड़ी 
जटिल समस्या है | चिरकाल से इस विषय पर बड़ा वाद विवाद होता चला 
प्ारहा है प्रोफेसर वर्गेस के इस विचार को कि “में व्यक्ति या व्यक्ति संघ 
प्र राज्य की सवो ज्चसत्ता को अभ्रपरिमित, स्वेच्छा पूर्ण तथा निर्बाध समभता 
हैँ” प्राय: राजनीतिज्ञ सहसा ही स्वीकार करने से हिचकते हेँ। परन्तु इस 
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रे हिचकने की कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती है। क्योंकि समाज के 
संगठन पर ही राज्य का श्राधार है । यह संगठन तभी संभव है जब कि राज्य 
का नियंत्रण तथा व्यवितयों द्वारा राज्य की ग्राज्ञा का प्रतिपालन यह दोदों 
बातें पूर्ण रूप से विद्यमान हों | यदि व्यक्ति राज्य की श्राज्ञा पर न चलते 
हों, तो राज्य की सत्ता नहीं मानी जा सकती । राज्य तभी तक स्थिर है जब 
तक वि व्यवित राज्य की झ्राज्ञा पर चलते हें। बहुत से स्थानों में राज्य की 
सवो च्चमत्ता ही काम में लाते हैं । उनके नियंत्रग, स्थायय्रकत अथवा श्रन्याय- 
युक्‍त, लोग संवंसस्यति से अथवा दल विशेष के बहुमत से चुने गये हों, यदि 
उनको श्राज्ञा का प्रतिपालन होता है तो राज्य की स्थिति का अ्पलाप नहीं 
किया जा सकता उनकी प्राज्ञा का ताम ही विधान हैं । 

यहू बतलाया जा चुका है कि राज्य की सत्रच्बिसत्ता का कोई भी 
प्रतिबन्ध नहीं हो सकता । आजबाल प्रायः राज्य की नियामक राभा ही सम्मि 
लित रूप से राज्य की सर्वोच्चिसत्ता का आधार है | वह प्रत्येक प्रतिबंध तथा 
बाधा को हटा सकती है ।अस्टिन (&0७५४॥) के विधान सम्बन्धी लक्षण 
से यहु बात शीर भी अधिक स्पष्ट हो जाती है । उसका कथन है कि "यद्ि 
कोई अपूर्व शक्ति-सम्पन्न पुरुष स्वयं किप्री के भी _ बिना अधीन हुए, श्रपत्री 
-आशाओों पर किसी मनष्य समाज को चलाता है तो वहीं पुरुष राजा प्रथवा 
सवो चचसत्ता और वही मनष्य-समाज राजनेतिक स्वतंत्र समाज हुश्ना | । इस 
से स्पष्ट है. कि विधान तथा प्रतिपालन' यह दो ही राज्य की कसोटी हूँ । 
आज्ञा प्रतिपालन के लिये निर्दिष्ट बवावय ही विधान ,हूँ। राज्य ने व्यक्तियों 
को जो जो स्वतंत्रता तथा श्रधिकार दिये हैं उतकी वही बैयब्तिक स्वतंत्रता 
तथा उनके पद्य वेयक्तिक अधिकार समझते चाहिये। विधानों के अनुसार इत 
से भिन्न राज्य के विरुद्ध वेयक्तिक स्वतंत्रता तथा वेयव्तिक अ्रधिकार कोई 
वस्तु नहीं । 7 

सर्वोच्चसत्ता के चिन्हु तथा गुण--प्रमाज में राज्य रूपी संगठव से बढ़ 
कर कोई संगठन नहीं । अ्रन्य साधारण संगठनों से इसकी सत्ता बहुत बढ़ी चढी 
है । सब से बड़ी बात तो यह है कि समाज के सम्पूर्ण संगठनों की सत्ता का 
स्रोत राज्य की सवो उचसत्ता है । राजशास्त्रवेत्ता इसके निम्नलिखित चिन्ह तथा 
गुण प्रकट करते हें--- 

(क) महत्व--संगठित समाज श्रथवा जातियाँ अपने महत्व का 
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) 
विधान और सर्वोच्चसतता हि ३३५५ 


विशेष ध्याव रखती हैं। वह भ्रपती सवों च्चसत्ता का अपमान सहन॑ नहीं कर 
सकतीं । राज्य की सर्वोच्चसत्ता, सम्मान, तथा आ्राज्ञा के विरुद्ध कार्यों को रोम 
में बड़ा भारी अपराध समभते थे । 

(ख) स्वातस्ूथ्य--विदेशी राज्यों से राज्य की सवों ज्चसत्ता का स्व- 
तन्‍त्र होना श्रावश्यक है । यदि किसी राज्य को दूसरों की सवो च्चसत्ता के 
सामने नतमस्तक होना पड़े तो उसकी सवों च्चसत्ता को नष्ट और उस राज्य 
को पराधीन समभना चाहिये । 

(ग) राज्य संशोधन--प्रतिनिधितन्त्र राज्यों में सर्वोच्चसत्ता का स्रोत 
जनता होती है । यही कारण है कि राज्य संशोनन में जनता की सर्वोच्चसत्ता 
का प्रतिबन्ध रहित होना भ्रावश्यक है। इस प्रकार का अधिकार किसी एक 
व्यक्ति या दल के पास न रह कर सम्पूर्ण संगठित समाज के पास रहता है । 
इच्छा न होते हुए और झ्ात्महवन की आशंका रखते हुए भी बुरे से ब्रे विधान 
का प्रतिपालन व्यक्तियों के लिये आ्रावश्यक है । यदि लोग ऐसा न करें तो राज्य 
की शान्ति, स्थिरता तथा एकता का स्थापित रहना असम्भव है। राज्य-संशो- 
धन त्ञथा राज्य-कान्ति में बड़ा भेद है। राज्य-संशोधन तभी तक है जब तक 
कि (१) सम्पूर्ण परिवतंत प्रचलित विधानों तथा शासन पद्धति की धाराश्रों के 
प्रनुस#र ही किये जायें और (२)प्राचीन शासनपद्धित की श्राकृति तथा ग्राधार 
को सर्वथा ही न पलट दें । यैदि यह बात व हो और शासनपद्धति की श्राकृति 
तथा श्राधार ही कुछ संश्ोधनों के कारण पलटा जाय तो इसको राज्य-क्रान्ति 
समभना चाहिये । यदि परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार राज्य का संशोधन 
निरन्तर न होता रहे- तो राज्य का जीवन तथा प्राण सुरक्षित नहीं रह सकता । 
यदि किसी राज्य की जनता को इस नेसमगिक अधिकार से वंचित रखा जाय तो 
इसका अ्रभिप्राय यह है कि राज्य उन्नति का विरोधी है और राज्य-कान्ति का 
बीज बो रहा हैं । जनता को राज्य-कान्ति का अधिकार हुँ या नहीं यह एक 
विलक्षण प्रश्न है क्योंकि प्रचलित विधानों के साथ 'राज्य क्रान्ति के श्रधिकार का 
नेसगिक विरोध हे । राजशास्त्रवेत्ता राज्य-क्रान्ति करने में जनता का अ्रधिकार 
न मानते हुए भी इसको अवश्यम्भावी ऐतिहासिक घटना समझते हें, जो कि 
संशोधन या परिवततंत के विरोधी राज्यों के समूल नाश करने के लिये उत्पन्न 
होती है और राज्य का जीवन स्थास्थ्यप्रद परिस्थिति में रखने का यत्न करती 
है । बासकों का कर्तव्य है कि जनता की इच्छाश्रों के श्रनुसार राज्य में उचित 
परिवर्तेन करते हुए राज्य-क्रान्ति को उत्पन्न न होने दें । 

राज्य की स्थिति के नाथ का ही यदि सनन्‍्देह हो तो जनता को यह 
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ग्रधिकार है कि राज्य-कात्यि करदे । राज्य तो राष्ट्र का एक अंग है । यदि 
राट्कपी शरीर के नाथ की ही साभावना हो तो राज्यरझूपी अंग को काठ 
कर संशोधन करगा आवश्यक है । सारांश यहे कि राज्य-क्रारि आपद्वर्म है । 
विधान तथा राज्य ज्वार्ति के लिये हैं ने कि आपत्ति के लिये। नीबूर 
(५७४७प॥॥) ने ठीक कहा है कि “आपद्धमं की सत्ता का अपमान करता 
भयंकर अत्याबारों के लिये द्वार खोलना हैं । जब एक जाति पैरों तले रीौंदी 
जा रही हो और अमानपिक अत्याचारों से पीड़ित हो, स्त्री तथा पृष्ष के अश्रतरि- 
वारों का जहाँ कोई ध्यान ने हो, ऐसी भयंकर श्रापत्ति में आत्याचारा राज्य के 
विर्द्ध राज्य-क्रान्ति वारने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं श्रोर जो इस सिद्धान्त 
को नहीं माला उससे बढ़कर कोई पापी नहीं ।” 

(घ) विंव'न-निर्माए--माथारगातया राज्य की सर्वाच्चसत्ता का 
मरू्य सिन्‍्ह नियामक (विधान-निर्माण) शर्वित ही है। जो. विधान बनाता 
है, प्राय: राज्य की गाबच्चिसत्ता उसी के पास रहती है 

(ह) मुख्य धक्ति--सर्वोच्चसत्ता राज्य वी सम्पूर्ण शक्तियों में मुख्य 
दबित है । शासन पद्धति तथा विधान निर्माण में ही श्राजकल सवो च्वसत्ता . 
मुख्यतः: काम में आती है । एकत्स्त्रराम्य में राजा ही इस सत्ता का प्रयोग 
करता है | जाति का इसमें तुछ भी भाग नहीं होता । गा 

(थ) अद्त्रवायित्व - प्रत्येक मनुष्य श्रपने कार्यो के लिये उत्तरदायी 
है | प्राकृतिक घटनाओं के सम्मुख प्रत्येक को नतमस्तक हांना पड़ता हे । 
यह होते हुए भी ऐसा कोई न्यायाधीश नहीं नियत किया जा सकता जिसके 
सम्मुख राज्य को अपने कार्यों का उत्तर देने के लिये उपस्थित होना पड़े । 
यदि किसी एक राज्य को दूरारे राज्य की अनुमति के अनुसार श्रपनी सर्वच्चि- 
सत्ता का प्रयोग करना पड़े तो उस्तकों पराध्षीन ही समझना चाहिये । सारांग 
यह है कि राज्य की सो च्चसत्ता पूर्ण स्वतन्त्र है। वह किसी भी कार्य के 
लिये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है । 

सर्वोच्चिसत्ता सिद्धान्त का उदयब--सवो च्वसत्ता का स्वरूप गुर 
तथा चिन्ह दिखाया जा चुका है। इसी को सवबों च्चसत्ता विद्धान्त का नाम 
भी दिया जाता है। इस सिद्धान्त का आरम्भ सोलहवीं शताब्दी से माता 
जाता है क्‍योंकि इसी समय प्राचीन राजनैतिक संस्थाओ्रों का ह्ास ओर 
जातीय राष्ट्रों तथा जातीय विचारों का उदय श्रारम्भ हुआ था। राज्य का 
वर्तमान प्रचलित विचार सामने रखते हुए यह्‌ कहा जा सकता हैं कि मध्य- 
काल में राज्यों की सत्ता विद्यमान न थी। क्योंकि परिवार पर आश्ित 


शक क् क्र 


विधान श्रौर सर्दोच्चसता ३५७ 


श्र 


कि 


एकता उस समय लुप्त हो चुक्री थी और जातीय झ्ाधार पर नवीन संगठन 
गर्भावस्‍था में था । बेयक्तिक पराधीचता तथा पारस्परिक श्रनृबंध ही संगठन 
का आधार था। रोमन साम्राज्य को सार्वभौम मानने से ओर मृह तथा 
धारमिक जीवन में पोप का प्रभुत्व स्वोक्षार करने से यूरोप में बध्यकाल में 
स्वाधीन तथा समान अधिकार-युवत राष्ट्रों का उदय न हुआ्ला । इसी के साथ 
ही साथ सामन्तवाद के कारण भिन्न-मिन्र व्यवितयों में विभक्त राजनेतिक 
अधिकार और जनता तथा राजबीतिज्ञों का किसी एक अनन्त शवितितस्पन्न 
प्रकृति के जटिल सावेभौम विधानों में विश्वास ज्वों च्चसत्ता की अ्रपरिमित 
शक्तियुत्त सव॑ बाधाओं से ल्‍्वतन्त्र, अनुत्तरदायी नवीन दिव्य ब्रतिमा को 
खचिरकाल तक लोगों के सामने व रख सका । हि 
मध्यकाल के श्रन्त में यूरोपीय समाज गर्भावस्‍था से निकलकर नवीन 
रूप में प्रकट हुआआ । धाममिक युद्ध ((४ए580628) तथा पारस्परिक संघर्ष 
से कुलीन लोग निःशक्‍त हो गये ! व्यापार तथा नगरों के बढ़ने से अन्य 
बहुत से लोग तालल्‍लुकदारों की अपेक्षा अधिक समृद्ध हो गये। कुलीनों तथा 
«ताललुकदारों की दुर्बलता से भिन्न-भिन्न राजाश्रों ने लाभ उठाकर अ्रपूर्द 
शक्ति प्राप्त की परन्तु कुछ ही समय के पश्चात यूरोपीय जनता ने यह रहस्य 
जान लिया कि राजा प्रजा का, स्वामी नहीं है । राष्ट्‌ ही शक्ति का खोत है । 
राष्ट्र की कृपा से ही राजा शक्तिसब्पन्न हूँ। फ्रान्स में एकतन्त्र राज्य ने 
“ जवीन रूप धारण किया'उसको व्यायसंगत तथा स्वभाविक सिद्ध करने के 
लिये बोदां (00!79) ने सब से पहले सवोों च्चसत्ता सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया उसने लिखा है कि राज्य ही नागरिकों का स्वामी है। उसकी स्वों च्च- 
सत्ता अपरिमित, पूर्ण, अभेद्य तथा स्वतन्त्र हे । बोदाँ के पश्चात्‌ राज्यों की 
पृथक्‌ सत्ता मानी जाने लगी ग्रोशस ((270808) ने अपनी पुस्तक में 
राज्य का पृथक्‌ अ्रघ्तित्व स्वीकार किया और प्रत्येक राज्य को स्वतस्ब्ता 
तथा समाव अधिकार वाला माना। इसी समय से अन्तर्राष्ट्रीय विधानों ने 
अपना रूप प्रकट किया। उद्चीसवीं शताब्दी के आरम्भ में जॉन आस्टिव 
(307 ४प५४व) ने अपने राजनेतिक विचारों तथा श्रध्ययन के कारस 
विशेष महत्व प्राप्त किया । इंगलेंड तथा अमेरिका के अधिकांश विचारकों 
पर उसकी छाप लगी। प्राकृतिक अथवा तैसगिक विधानों पर से विचारकों 
की श्रद्धा उठ गई। सवों च्चसत्ता ने अपना तवीव दिव्य रूप दिखाया पै। 


'न्‍न्‍अकन्‍न्‍>ाजक, कम 








। ब्लंडली--थ्यौरी आफ दी स्टेट, तृतीय संस्करण, पृष्ठ ४६३-४६६॥ 


इश्८ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


सद्र/च्चराता सिद्धान्त की श्रलोचना-- संबोच्दिगता के उपर्यकक्‍त स्वकृए 
तथा चिछ्ठ को बहुत से राजशास्त्रवेता स्वीकार नहीं करते । उन का विचार 
है कि राज्य का यह अधिगार नहीं कि बद्च बेयक्तिक घर्म तथा वेयक्तिक 
जीवन में हस्तक्षेप करे | वारतव में उनका बिचार सत्य हैं| परन्तु सब से 
बड़ी कठिनाई तो यह है कि बेयक्तिक बर्म्म तथा वेयब्रितक जीवन का क्षेत्र 
दूतना रपप्ट नहीं है कि कि आल बन्द करके राज्य की राबंव्चिगता कुंठित की 
जासवो । बेयवितिक धर्म तथा बंयक्तिक जीवन का तात्पर्य वया है इसका निर्णाय 
कौन करे ? यदि इसके निर्गाय में प्रत्येक व्यक्ति स्वतस्त किया जाय और 
ससी निर्शाय के अनुसार सर्दोच्यमत्ता परिमित की जाय तो राज्य की शान्ति, 
स्थिरता, तथा सत्ता ही लुप्त हो राकती हूँ। व्यक्षियों की इच्छाश्रों 
तथा विचारों को पृथ्रक रूप से राज्य की रावोच्निसत्ता का प्रतिबन्ध या बाधक 
मानने से राज्य तथा विधान का भ्रभाव होना और. अभ्रराजकता का फैलाना 
स्वाभाविक है। यदि इसका तिर्गाय जनता के बहुमत पर छोड़ दिया जाये 
झौर जो निर्णाय हो उसी पर व्यपियों को चलते के लियें-वाध्य किया जाय तो 
राज्य की सर्वोच्चसता का श्रपरिमित तथा अ्तिबन्धरहित होना सिद्ध ही. 
होगया । इस प्रकार उपर्युक्त आक्षेप का कोई मुल्य नहीं रहता। 

विधानों के अनुसार राज्य की सवो' व्चसत्ता श्रपरिमित तथा श्रवाध्य 
है । वह कहाँ हस्तक्षेप करे और कहाँ न करे, किन किन विषयों में नागरिकों को+-- 
स्वतन्त्रता दे, यह सब चच्सता के प्रयोग करने वालों पर निर्भर है । ब्लंश्ली 
का मत है कि “राज्य सर्वशक्विमान नहीं, क्योंकि बल्ह्यरप से श्रन्य राज्यों 
के सम्बन्ध से उसकी शक्ित प्रतिबद्ध है और श्रान्तरिक रूप से उसकी भ्राकृति 
ही ऐसी है और उसके शभ्रगरूप व्यक्तियों के श्रधिकार ही ऐसे हैँ कि उसको 
सवो च्चसत्ता ग्रपरिमित नहीं कही जा सकती” । यह नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि विधानों के श्रनुसार राज्य की सबों च्चसत्ता श्रपरिमित ही है। 
वातस्व में क्‍या होता है यह दूसरी बात है । बेन्थम ने यहु कहकर कि “विदेशी 
रॉज्य की सन्धियों के द्वारा प्रत्येक राज्य की सवो उचसत्ता प्रतिबद्ध है” ब्लंब्ली 
के समान भूल की है । वास्तव में बात तो यह है कि जिस प्रकार रेखागशित 
में बिन्दु को लम्बाई चौड़ाई से शून्य माना है यद्यपि प्रयोगस्थल में ऐसा नहीं 


रात ॥णा >परनापन्‍्य्‌वहीकंक' सथानकरआन“+नददरक गे मे.आ के प3फकमान५4नक+क, अाक 
'सिननमनननमधनननननथ८ननननानम पक कल की, 





'अधाातभारफः/कालंक करन 3. 


गेदिल--इन्ट्रीडक्शन दु पौलोटिकल साइंस, पृष्ठ ६५०६७ । 
झात्टित--लेक्चसे प्लान जूरिस्प्र॒डेंस । 


$ 


॥; विधान और सर्वोच्चसत्ता ३५६ 


ह।ता, उसी प्रकार राजझ्ास्त्र में सबो च्वतत्ता अपरिमित, स्वतन्त्र तथा प्रति- 
बन्ध रहित मानी गई है । 
सवो च्चसत्ता-सिद्धान्त पर सबसे अधिक विचारपूर्णों ग्राक्षेप सर हेनरी 
मेन (80 म&आाए /४76) का हैं| मेन सात वर्ष तक लगातार भारत- 
वर्ष में रहा | नियामक सभा का सदस्य होने से उसको भारत की प्राचीन 
शासनपद्धति का पूर्ण रूप से ज्ञान होगया था। भारतवर्ष में प्राचीन काल से 
ब्रिटिश राज्य पथ्येन्त विधान नहीं बनाये जाते थे । देशप्रथा तथा प्राचीन 
विधान ही शासन के आधार थे । स्वेच्छाचारी से स्वेच्छाचारी भारतीय राजा 
नवीन नवीन मनमाने ढ्ढ के प्रबल विधान बनाकर जनता पर श्रत्याचार 
करना नहीं जनते थे । रणजीतसिह जैसे निरंकुश स्वेच्छाचा री राजा के विषय 
में मेन ने लिखा है कि वह छोट से छोटे अपराध पर लोगों को मृत्युदण्ड देता 
था। यह होते हुए भी उसने एक भी ऐसी आज्ञा नहीं निकाली जिसे हम 
विधान कह ॒सके। जो विधान चिरकाल से पंजाब में प्रचलित थे उन्हीं के 
अनुसार न्यायाधीश 'अपना*निरणंय करते थे। सारांश यह है कि भारतवर्ष में 
* राज्य की सवो सच्चसत्ता इस सीमा तक स्वेच्छापूर्ण तथा भ्रपरिमित कभी नहीं 
डुई कि वह प्राचीन प्रथाओं तथा प्राचीन विधानों का उल्लंघन कर सके । अधिक 
क्या यूरोपीय राज्यों में अ्रभी ,तक प्राचीन प्रथायें, प्राचीच विधान तथा अधि- 
कारपत्र राज्य की सवों ज्चसत्ता को परिमित कर रहे हैं। इन सब बातों को 
“, देखते हुए मेन का विचार है कि राज्य की सवों ज्वसत्ता को अपरिमित, प्रति- 
बन्ध रहित तथा स्वतन्त्र मातना सत्य का अपुलाप्‌ करना है । 
मेन के आक्षेप की प्रबलता का अनुमान इसी से किया जा सकता है। 
आ्रास्टिन तक को यह करना पड़ा कि “जो जो बातें प्राचीन काल से भ्रव॒ तक 
प्रचलित हैं और न्यायावीशों को जिनका ध्याव रखकर निर्णय करता पड़ता 
है, वे सब प्रकार से राज्य की सवो 5चसत्ता के विरुद्ध न होने से प्रचलित हैं । 
राज्य उनको पसन्द करता है इसलिये उनका अस्तित्व है। प्राचीन काल के 
नियमों का प्रचलित होना पालियामेंट की सवों ज्चप्तत्ता को परिमित या प्रति- 
बंधयुकत नहीं बता सकता । क्योंकि पॉलियामेंट इनमें यर्थेच्छ परिवर्तेव कर 
सकती है और शभ्रब तक करती भी रही है” । पंजाब के महराज रणजीतसिह 
का दृष्ठटान्त सवों च्चतत्ता सिद्धान्त के खण्डव में प्रसमर्थ है । क्योंकि रणजीत- 
सिंह पञ्जाब के प्राचीन नियमों तथा देश्ष प्रथाग्रों में स्वेच्छानुसार परिवर्तेन 
कर सकता था। यदि वह एसा करने से डरता था तो इसका मूल कारण 
उसका धामिक विश्वास ही था । 


३६० राजदास्त्र के मूल सिद्धान्त 


बहुत से राजयास्त्रवरात्रों का विचार है कि श्रास्टिन का उपर्यक्त 
राों ब्वसला शिक्षास्त बर्तमाव शाज्यों के लिये हीं सत्य है। प्राचीन तथा 
गर्यका ली व राज्यों के लिये बढ़ ठीक नहीं हैं । इस विचार को गर जेम्म 
स्टीफिन (शी छा08 50॥0॥) ने यहा तक बढ़ाया है कि सबों व्वस्त्ता 
सिद्धान्त को रेता तथा बिख्ध के लशगा के संदेश ही कहिपित माना 
। उस्हा कथन हैँ कि "जिस प्रकार एर्ण परिधि बाबा रहित गति, या 
लम्बाई चौड़ाई रहित बिन्दु, विचार की सुगमता के लिये सान लिये गये है 
उसी प्रकार सभी ज्चसत्ता को गढाना अपरि भित स्वतन्त्र तथा प्रतिबरन्ध रहित 
की गई हूं” । वास्तविक जगत में सबोंबवसत्ता अपने सम्पूर्ण गुणों तथा 
चिन्हों के साथ कहीं पर भी दिलाई नहीं पड़ती हैं । उस संसार में न कोई 
पूर्गास्वतस्त्र, प्रतित्रस्ध रहित, अपसिमिन शवतिसम्पन्न स्थेन्लछाचारी प्रभुत्व और 
न कोई एसी सो चप्त्ता ही है जो निर्बाध तथा अपरिमित हो । 
कुल लेखकों ने मेंत के ब्ाक्षेप से बचने के लिये राज्य तथा विधान 
फे लक्षण का परिवतेत कर दिया हैं । उदाह गाव संयक्त राज्य अमेरिका के 
धान बुडरों बिलसन (शिर्छावंजा। १४००6/0०ण७ ४४॥|४०॥) ने लिखा है 
कि “स्थिर विचारों तथा स्थिर र्वभावों का बह भाग विधाव है जिसको राज- 
कीय शक्ति तथा राजनैतिक श्रधिकार से प्रचलित किया गया हो। नवीन 
विधानों को बनाना इसी क्रम का एक भाग है / विधान, संगठित समाज की 
इच्छा के ही परिणाम हैं। विधानों को एकमात्र रीजकीय अथवा नियामक 
बित का चिन्ह समझता भूल करता होगा क्‍योंकि सदाचार के नियम तथा 
न्यायाधीशों के द्वारा विधानों की व्याख्या भी विधान का रूप धारण कर 
सकती है । राज्य की आराज्ञा ही विधान हैं” । यह सूत्र पुर्णाझप से सभ्य राज्यों 
में लागू हो सकता है । हमारी समझ में बिल्सन के लक्षण भी इसी के भ्रन्त- 
गत हो जाते है, क्‍योंकि जो बातें वह अपने नवीन लक्षण से सिद्ध करना 
चाहता हैं बह इस लक्षण से भी सिद्ध हो जाती हैं । 
सामधथिक राज्यों में राज्य की सर्वोच्चिसता का स्थान--सामयिक 
राज्यों की शासन पद्धतियों से भिन्न भिन्न राज्यों की सवों च्चसत्ता का स्थान 
सुगमता से जाना जा सकता है । उदाहरणार्थ ब्रिटिश साम्राज्य को लीजिये । 
उसकी सवो च्चसत्ता का केन्द्र पालियामेंट है (राजा, लार्डस तथा कामन्स के 
सम्मिलित रूप का नाम ही पालियामेंट है) । 
आँग्ल पालियामैन्ट की शुक्ति श्रपरिमित तथा प्रतिबन्धरहित है । यह 
प्रत्यक प्रकार का विधान बना सकती हे । कोई भी ब्रिटिश न्यायालय पालिया- 


। 
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मेन्ट द्वारा पास किये गये, विधान को रह नहीं कर सकता है। देशप्रथा, * 
प्रावकालीन विधान, लिखित स्वाधिकार-पत्र [/8278 ०७४8) आदि कोई 
भी पालियामेन्ट की भ्रपरिमित शक्ति को कम नहीं कर सकते । पलियामेन्ट 
के सन्मुख वैयक्तिक स्वतस्त्रता का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं । किसी भी उपनिवेश्ञ 
अथवा स्थानीय राज्य का ऐसा स्वराज्य नहीं, जिसको कि ब्रिटिश पालियामेन्ट 
मिटा न सकती हो । 

ब्रिटिश शासनपद्धति सरल है। अ्रतः वहां सवो च्चसत्ता का प्रइन 
बहुत टेढ़ा है। परन्तु अमेरिकत शासनपद्धति में यह,बात नहीं है । उसमें सकों - 
व्चसत्ता का स्थान गुप्त हैं। अमेरिकन संघीय शासनपद्धति (#€6लावां 
(30ए277787[) में संगठित राज्यों की नियामक तथा शासभे शक्तियां 
परिमित हैं । क्योंकि ब्रिटिश पालियामेन्ट के सदृश श्रमेरिकन कांग्रेस मर्नमाना 
विधान नहीं बना .सकती ॥ अमेरिकन न्यायालय प्रत्येक विधान पर विचार 
कर सकते हें और यदि वह अमेरिकन शासनपद्धति की नियत धाराओं के विप- 
रीत हो तो उसको रदहृभी क सकते हें । उदाहरणार्थ, मुख्य राज्य का नियत 
कर सम्बन्धी विधान अपने श्रनूसार चलने के लिये किसी भी अमेरिकन को 
बाध्य नहीं कर सकता । सारांश यह है कि अमेरिका में प्रधात, कांग्रेस तथा 
राष्ट्रीय राज्यों में से किसी के प्रुस॒ भी पूर्ण रूप से राज्य की सवों च्चसत्ता 
नहीं है । परन्तु गम्भी रतापूर्वक विचार करने पर श्रमेरिका की सवों च्चसत्ता 

“का गृप्त स्थान भी जाना जा सकता है । 

वास्तविक बात तो यह हैँ कि अमेरिका को सवों ज्चसत्ता उस सभा 
के पाप्त है जो कि अमेरिकन शासनपद्धति की नियत स्थिर धाराम्रों को 
परिवर्तित कर सकती हैं । यद्यपि इस सभा की सत्ता पूर्णारूप से प्रत्यक्ष नहीं 
हैं तथापि इसकी सवो उचसत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के 
दोतिहाई सदस्य या तीनचौथाई नियामकों द्वारा किये गये विशेष सभा के 
सदस्य अमेरिकन शासन-पद्धति की नियत धाराझ्ों का परिवर्तेत कर सकते 
हैं । और अमेरिकन न्यायालय उनकी सम्मतियों पर किसी प्रकार की भी 
बाध! नहीं डाल सकते । इस विशेष सभा में अमेरिका की सवबों च्चसत्ता है 
और वह अपरिमित है । इसी प्रकार फ्रांस में प्रधान, सीनेट तथा प्रतिनिधि 
सभा में से किसी के पास भी राज्य की सबों च्सत्ता नहीं है। फ्रांस की 
शासनपद्धति को नियत धाराश्रं के प्रनुसार इन सभाओं की शक्ति परिमित 
है । वस्तृतः फ्रांस की सवों च्चसत्ता सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा की सम्मिलित 
बैठक में ( जो कि जातीय - सभा “के ताम सम्बोधित की जाती है ) यही 
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जातीय सभा फ्रांप की सर्वोच्चसत्ता का केन्द्र है । इसकी शक्ति 
भ्रपरिमित है । 


राजनंतिक सर्वोच्चिसतसा का सिद्धान्त--सवों उचसत्ता का स्वरूप तथा 
स्थान विधान के अनुसार क्या है ? इस पर प्रकाश डाला जा चुका है। भ्रब 
यह बतलाया जायगा कि आधुनिक राज्यों में वस्तुतः सवों उचसत्ता किस के 
पास रहती है | स्वेच्छाचारी राज्यों में राजा ही सर्वशक्तिमान तथा राज्य का 
प्रभु होता है । परन्तु प्राय: यह देखने में श्राया हे कि राजा भोगविलास में 
मस्त होकर प्रपना कार्य मंत्रियों पर छोड़ देता हैं और इस प्रकार भनतरी ही 
राज्य का. प्रभु तथा संचालक बन जाता हूँ । कभी कभी पुरोहित लोग भी 
ग्रपनी घधामिक दाक्िति के बल पर राजा को कठपुतला बना देते हैं और राज्य 
की सो च्चम्त्ता स्वयं बन जाते हूँ । प्रतिनिधितंत्र राज्यों में देखने में तो 
प्रतिनिधियों का राज्य होता है, परन्तु वास्तव में उनके पास निर्वाचित के 
प्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता हुँ । निर्वाश्चित होने के पश्चात्‌ प्रतिनिधि 
च्छाचारी हो जाते है श्रौर प्रायः मतमाने ढंग पर चलने लगते .हैं। सब 
से बड़ी बात तो यह है कि प्रतिनिधि निर्वाचन में धनशक्ति का प्रथ्रोग होने 
से धनिक या कुलीन लोग ही प्रतिनिधि चुने जाते हें । इससे राष्ट*की' सवो - 
उचसत्ता चिरकाल तक एक ही दल या एक हो श्रेणी के लोगों के हाथ में 
रहती है । आधुनिक राज्यों में पुंजीपतियों को विशेष शक्ित प्राप्त हैं । इससेन्न 
राज्य की सवो च्चम्त्ता श्रमिकों के हित में न प्रयक्‍त होकर राष्ट्र के धन 
शोषण में प्रयोग की जाती हूँ । साम्राज्यवाद की शोर राज्यों का भुकाव 
इसीलिये है । डाइसी (॥002५) का कथन है कि “विधानों के श्रनुसार जो 
राजा समभा जाता है प्रायः वह किसी दूसरे का कठपुतला होता है । जेसे 
दूसरा उसको नचाये वैसे ही उसको नाचना पड़ता है”* । सिजविक्र ने ऐसे 
राजा के पता लगाने का यत्न किया हूँ जो कि विधानों के द्वारा राजा होते 
हुए भी वास्तव में भी राजा हो। उसका कथन हैं कि “वह स्वेच्छाचारी 
तानाशाह ([68[0075&0]6 ॥2009(07) जो कि जन सभा से निर्वाचित 
हो झोर पुन्तिर्वाचन का अ्निच्छुक हो, उसी को विधान का प्रतिपादक तथा 
वास्तविक राजा या प्रभु समफना चाहिये । परन्तु यदि वह पुन्निर्वांचच का 
इच्छुक हो तो उसको जन सभा की इच्छा का विशेष रूप से ध्यात्त रखना 
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क् 


पड़ेगा । इस दशा में उसको मुख्य शासक व प्रभु समझता भूल होगी ”* | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि विधानों के अनुसार एक व्यक्ति या सभा के पास 
सवो च्चसत्ता के होते हुए भी वास्तव में वह राज्य का प्रभु नहीं होता। कहीं 
पुरोहित, कहीं सेनापति या पूंजीपति, कहीँ कुलीन या दरबारी और कहीं 
राजधानी के लोग ही राज्य के वास्तविक प्रभु होते हैं, जब कि विधानों के 
प्रनुसार कोई दूसरा ही व्यक्ति प्रभु पद पर विराजमान होता है | | पिछली 
दताब्दी से यूरोपीय राज्य प्रतिनिधितन्त्र राज्य पद्धति में दिन प्रति दिन 

प्रविष्ट होते गये । रूसो तथा फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति के पश्चात्‌ यह विचार 

लोगों में फेल गया कि राजनेतिक प्रभुत्व वस्तुत: जनता के पास रहता है | । 

उसका कथन है कि प्रभुत्व उसी का होता हैजो कि शक्तिशाली* है। जो 
श्राज्ञा का प्रतिपालन करा सके और राष्ट को नियंत्रित रखे उसी को 

राष्ट्र का प्रभु समझना चाहिये ।। अति प्राचीनकाल में राजा ही राष्ट्र का 

प्रभ था। कालान्तर में संगठन, चातुयें तथा सैनिक बल से कुछ लोग 

राष्टर-स्वामी बन बेठे । श्राजकल सर्वताधारण में राजनेतिक जीवन तथा धन 

केनबढ़ने सें जनता का अधिक भाग ही राष्ट का स्वामी है। यह निर्वाचन के द्वारा 

ही काम में लाया जाता हैं । सारांश यह है कि, सवो च्चसत्ता का वास्तविक 

स्रोत तथा आगार जनता है |», 


धाका परन्तु यह क्चिर सुगमता से नहीं माना जा सकता। प्रश्न यह है 
कि जनता का क्‍या तात्पयें है ? यदि इसका अर्थ राष्ट्र के श्रद्धभूत व्यक्तियों 
से लिया जाता हो तो इसका दूसरा श्रर्थ यह हुआ कि राष्ट्‌ शरीर की शक्ति 
राष्ट्र शरीर के चूर्णीभूत पृथक पृथक अराज्यों में रहती हे । इससे तो 
राष्ट्र का अ्रस्तित्व ही लुप्त हो जाता है । सभी राष्ट्रों में सभायें हैं 
जो कि राष्ट्रीय शक्ति कीं अधिष्ठात्री हें । व्यक्तियों के पास पृथक- 
पृथक रूप से कुछ भी राष्ट्रीय शक्ति नहीं। जिस प्रकार जीवित शरीर से 
पृथक किये अश्रंग निर्जीव तथा निःशक्‍त हो जाते हैं उसी प्रकार राष्ट्र शरीर 
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* सिजविक--ऐलीमेन्ट्स श्राफ पोलीटिकल साइंस अ्रध्याय ३१ 

+ लीकाक--ऐलीमेन्द्स श्राफ पोलीदिकल साइंस-पृष्ठ ६३-६७ । 
| ब्लंशली-- थ्यौरी श्राफ दी स्टेट तृतीय संस्करण-पृष्ठ ४६७ । 

#» गेडिल-इट्रोडकान दु पोलीटिकल साइंस पृष्ठ ६६ । 


३६४ द राजशास्त्र के मलसिद्धान्त 


. के श्रृंग भूतव्य व्यक्ति का पृथक अस्तित्व कुछ भी नहीं। उसमें शक्ति 
तथा जीवन का मानना भयंकर भल करना होगा * । 

“प्रभत्व उसी का होता हैं जो कि शक्तिशाली है । जो आ्राज्ञा का 
प्रतिपालन करा सक्रे झोर राष्टू का नियंत्रित रखे, उसी को राष्ट का प्रभ 
समभाना चाहिये इस आधार पर जनता का राजनतिक प्रभृत्व पिद्ध करना 
निरर्थक है । इससे यह पता नहीं चलता कि कौन कोन से तथा कितने भनष्यों 
के पास किसी राष्ट्र में राजनैतिक प्रभत्व रहता है । कौन शक्तियुक्‍त हें, यदि 
यह जानने का यत्व किया जावे तो हो सकता हूँ कि जनता शक्तियुक्त न 
निकले । स्त्री तथा बालक यद्ध में असमर्थ हैं। मनुष्यों में भी संगठित दल 
प्रधिक शवितशाली होता है, क्योंकि यद्ध में वही विजयी होता :है जो किसी 
सेनापति के नीचे काम करने को तत्पर रहता हैँ श्रौर श्रांख बन्द करके उसी 
की श्राज्ञा पर चलता है। नियंत्रण रहित जनता संगठित दल के संमख 
निःशक्त होती है। यही कारण है कि शक्ति” राजनेतिक प्रभुत्व का 
ग्राधार नहीं हो सकती | । कै. 

यदि जनता के राजनैतिक प्रभुत्व का चिन्ह निर्वाचक ही समभा जज्ले 
तो भी समस्या हल नहीं होती। क्योंकि निर्वाचक लोग प्राय: सम्पूर्ण जन- 
संख्या का $ से ३७ भाग तक होते है । इन लोगों को जनता की इच्छा का 
सूचक समझना भयंकर भूल है । सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचक लोग 
प्रतिनिधि चुनने के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं कर सकते । प्रतिनिधिगरँ” 
निर्वाचित होते ही उनके प्रभुत्व से निकल कर स्वतन्त्र हो जाते हैं। केवल 
उन्हीं देशों में निर्वाचकों का राजनैतिक प्रभुत्व माना जा सकता है जहां कि 
जनमत विधि ( ॥7079096 370 ॥छ४शिशथातंग्रा] ) का प्रचार हैं। 
साधारणुतया यह देखा गया है कि पुरोहितों, पादरियों, कुलीनों, पू जीपतियों 
ग्रादि से प्रभावित होकर निर्वाचक का कार्य करते हें। इससे निर्वा- 
चकों का प्रभुत्व नाममात्र का ही रह जाता है । कभी कभी निर्वाचक साधा- 
रण जनता के विचारों से प्रभावित होकर भी लोगों को निर्वाचित करते हैं । 
सारांश यह है कि प्रतिनिधितन्त्र राज्यों में राजनैतिक प्रभृत्व निर्वाचकों के 


पास सदेव नहीं रहता । इसलिये उन्हें राजनेतिक प्रभुत्व का श्राधार मानना 
बड़ी भूल करना है || 


मु 





* ब्लंइली-थ्योरी श्राफ दी स्टेट ततोय संस्करण पृष्ठ ४६७ 
' ब्लंइली-थ्यौरी श्राफ दी स्टेट ततीय संस्करण पृष्ठ ४६७ 
+ लोकाक-ऐलो मेन्ट्स श्राफ पौलीटिकल साइंस पृष्ठ ६५-६*६ 





(सरपए४० िमममेरनपकार मकर अनकापंमपााक का कइक#गआनेनिकोतनक04 आई 


खो 


है 


धर क्ष 


विधान श्रोर सर्वोच्चसत्ता ३६५ 


जनता में भी ,राजनेतिक प्रभुत्व॒ न मानने का एक यह कारण है कि 
इनमें विधान के श्रनुकल राजनेतिक प्रभूत्व का होना कठिव है “राज्य द्वारा 
संगठित समाज ही राष्ट्र है । राज्य ही राष्ट्र के लिये विधान बनाता हैं और 
चलाता है” इस विचार से यह परिणाम निकलता है कि विधानों का उल्लंघन 
कर सवो ज्वसत्ता को काम में लाना “विद्रोह या क्रान्ति! हैं। विधानों के अनु- 
सार चलते हुए ही जनता सवों ज्चसत्ता का प्रयोग कर सकती है । परन्तु इससे 
जनता में राजनैतिक प्रभृत्व कहाँ रहा ? जब जनता को भी विधानों का 
ध्यान रखना पड़ा तो उसका राजनैतिक प्रभुव्व पूर्णहप से कैसे माना जा 
सकता है ? यही कारण है कि राजनीतिज्न जनता की सवों च्चसत्ता का भअ्र्थ 
यही लेते हैं कि राज्य शान्तिकाल में जनता की सम्मति के अनुसार ही कार्य 
करने का यत्न करे । यदि जनता का राजा से मतभेद हो श्रोर राजा अपन 
ढंग पर ही कारये करने,पर उतारू हो तो 'राज्यक्रान्ति की शक्ति! ही जनता 
की सवो च्चसत्ता है ।* 

प्रोफेसर ख्शी (।[006) तथा श्रन्य राजज्ास्त्रवेत्ताश्रों ने इसी 

रराज्यक्रान्ति की शक्ति! को आधार बनाकर जनता की सवों चअ्चसत्ता 
को पुष्ठ किया है । रिशी एक स्थान पर ल्खिता है कि जनता की सम्मतियों 
तथा विचारों में ही राष्ट्र का प्रभुत्व है। रूस पर यदि जार का राज्य था 
तो केवल इसलिये कि लोगों का बहुमत उसको ईइवर का अ्रवतार मानता 
था | जन-सम्मति रूस के जार के शासन में उसी प्रकार कारण थी जिस 
प्रकार कि स्विस राष्ट्रात्मक राज्य के शासन में कारण है।| इसी प्रकार: 
मैकैकनी (५ |720976) ने लिखा है कि जनता में ही राष्ट्र की 
वास्तविक सर्वोच्चसत्ता है। शासन का ढंग तथा शासक का स्वरूप इसमें 
बाधक नहीं ।[ - 

'राज्यक्रान्ति की शक्ति! भी जनता के पास यदि होती तो उसका 
राजन तिक प्रभुत्व किसी सीमा तक स्वीकार किया जा सकता। भारतवर्ष तथा 
रूस की जनता चिरकाल से प्रतिनिधितन्त्र तथा उत्त रदायी राज्य चाहती 
थी । बड़ी कठिनाइयों के पश्चात्‌ इन देझों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है । 
स्वेच्छाचारी राज्य सैकड़ों प्रकार के कर तथा कठोर विधान बना कर 
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* गैंडिल-इद्रोडक्शन दु पौलीटिकल साइंस पृष्ठ १०० 
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+ सकेकती--स्टेट ऐन्ड दी इल्डिविजुश्रल । 


कह 


३६६ राजशास्त्र के मल सिद्धान्त 


हि 


स्वतंत्रता-प्रिय लोगों को नष्ट करते हैं श्ौर जनता को 'राज्यक्रान्ति! करने 
से रोकते हें । इसी कारण जनता में राजनेतिक प्रभृत्व नहीं माना जा सकता। 
जो संगठित हैं और शक्तिशाली हें उन्हीं का राजनैतिक प्रभुत्व है श्रन्‍्य 
का नहीं । 

जनता में राजनतिक प्रभृत्व क्यों माना गया है ? इसका इतिहास 
रहस्यपूर्ण हैं । स्वेच्छाचारी राज्यों के भ्रत्याचार तथा ऋर व्यवहार ही इसका 
कारण हैं। राज्य के संशोधन भ्रथवा पलटने के लिये जनता को साधन 
बनाना आवश्यक हैं। राज्यों के स्वेच्छाचार तथा श्रत्याचार तभी तक हें 
जब तक कि जनता संगठित होकर राज्य-क्रान्ति नहीं करती । फ्रांसीसी राज्य 
क्रान्ति में जनता के स्ोच्चसत्ता विषयक विचार ने श्रपूर्व चमत्कार 
दिखाया । फ्रेन्च राष्ट्रीय सभा ने राज्य पलटने के लिये (२० श्रप्रैेल १७९२) 
रूसो के सिद्धान्त को पुष्ट करते हुए कह्दा कि प्रत्येक जाति को अपने श्रपने 
विधान बनाने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है । सम्पूर्ण जनता 
के भ्रतिरिक्त और किसी का यह गअ्रधिकार नहीं! । “सन्‌ १८४८ में फ्रान्स की 
जनता ने परिमित शक्ति यक्‍त एकतन्त्र राज्य को पलट कर प्रतिनिधितन्त्र 
राज्य की स्थापता की । उस समय जो घोषणा की गई, उसके दाब्द ये हें--- 
“प्रत्येक युवा फ्रेन्च फ्रान्स का नागरिक है। प्रत्येक नागरिक निर्वाचक श्रौर 
प्रत्येक निर्वाचक राज्य का राजा या प्रभु है। सब नागरिकों का श्रधिकार 
समान है । कोई एक नागरिक दूसरे नागरिक को यह नहीं कह सकता कि 
“तुम्हारी अ्रपेक्षा राज्य पर मेरा अधिक प्रभुत्व है| । श्रपनी शक्ति को समझो 
ग्रौर काम में लाशो । श्रपनी सबों ज्चसत्ता के उचित प्रधिकारी बनो” ।* 
जबसे राजनीतिज्ञों ने जनता में सवों चज्चसत्ता को मान कर राज्यक्रान्ति 
करवाना आरम्भ किया तब से राज्यों का स्वेच्छाचार नष्ट हो गया है। 
जनता की सम्मतियों के प्रनूसार ही विधान बनाता तथा शासन करना 
प्राजकल राज्यों का मुख्य उददेद्य है। स्थानीय स्वराज्य, जनमतविधि, 
निर्वाचन का सबको अधिकार देना, प्रतिनिधियों द्वारा काम कराना इत्यादि 
श्रनेकों रीतियां हें जिनसे यूरोपीय राज्य राज्यक्रान्तियों से भ्रपनें को बचाते 
हैं || विधानों के भ्रनूसार जनता के पास राजनैतिक प्रभृत्व हो चाहे न हो, 
परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि राजनीतिज्ञों ने 'जनता में सवों ज्चसत्ता' 
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* इलंइली--ध्योरोी श्राप दी स्टेट ततीय संस्कश्ण । 
 विलोबी-«लेचर श्राफ दी स्टेट पृष्ठ ३०११ 


दशा 


(विधान तथा सर्वोच्चसतता ३६७ 


श्र 


क्र 


मानकर बहुत काम किया । जनता में राजनेतिक जीवच का जागृत होना भी 
बहुत कुछ इसी से सम्बद्ध है । आजकल सबों चचसत्ता तथा जनता की सम्मति 
में पूर्ववत्‌ भेद नहीं रहा है। यही कारण है कि दोनों की विभिन्नता का. 
पता लगाना दिन पर दिन कठिन होता जाता है ।* 

ग्रास्टिन का सर्वोच्चसतता सिद्धान्त--अआस्टिन ने सवों च्चसत्ता की 
वेधानिक रीति से इस प्रकार व्याख्या की है-- 

(१) प्रत्येक राज्य में एक “निरचयात्मक श्रेष्ठ पुरुष होता है जो 
अधिकांश नागरिकों द्वारा श्राज्ञा पप्लन कराने में अभ्यस्त है ” । 

(२) जो आदेश यह श्रेष्ठ पुरुष करता हुं वह्दी विधान है । इस (श्रेष्ठ 
पुरुष) के बिना विधान का उदय नहीं हो सकता । 

(३) इस श्रेष्ठ पुरुष की शक्ति अ्रविभाज्य है श्रोर इस शक्ति का नाम 
सबो चउचसत्ता है । 

(४) यह सवो च्चशक्ति निरंकुश है। और उसको सीमित नहीं किया 
जा सकता । * 

* आलोचकों ने इन चारों प्रमेयों की तीम्र आलोचना की है। परन्तु 
लार्ड (!,070) का मत है कि इनमें से प्रश्येक प्रमेय में थोड़ी बहुत सच्चाई 
है ओर वह बहुत महत्वपूर्ण) हैँ । 

(क) प्रथम प्रमेय का सर हेनरीमेन ते अपनी अली इन्स्टीट्यूशन्स 
नामक पुस्तक में खंडन किया है । वह लिखता हैं कि “प्राच्य के साम्राज्यों 
में श्रास्टिन के मत के समान कोई निदचयात्मक श्रेष्ठ पुरुष नहीं दिखाई- 
देता । उसने महाराजा रणजीत्सिह का उदाहरण देकर बतलाया हूँ कि 
रणुजीतसिह का अपनी प्रजा पर स्वेच्छाचारी शासक था और जो कोई उसकी 
श्राज्ञा का तनिक भी उल्लंघन करता था उसको मृत्यु दण्ड दिया जाता था। 
वह भी परम्परागत रीति रिवाजों के भ्रनुसार शासन करता था । उसने कोई 
ऐसा आदेश प्रचलित नहीं किया जो आरस्टिन के मतानूसार विधान कहा जा 
सके । रीति रिवाज तो परम्परागत हैं, ये किसी “श्रेष्ठ पुरुष द्वारा प्रचलित 
नहीं किये जाते, अतः आस्टिन का "श्रेष्ठ पुरुष” राज्य के लिये अनिवार्य नहीं 
है भ्ौर यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ आस्टिन की सो चचसत्ता नहीं 
है वहाँ श्रराजकता श्रथवा नैसगिक दशा विद्यमान है ।” + 
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* शैंटिल--इन्ट्रोडक्शन दु पौलीटिकल स्राइंस पृष्ठ १०१॥। 
| ए० आर० लाइं---भ्रिस्पिल्स श्राफ पौलिटिक्स पृष्ठ ८ । 


श्र्थ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त ५ 
* (ख) ग्रेटब्रिटेल में निश्नयात्मक श्रेष्ठ पुरुष को ज्ञात करना सापेक्ष- 
तया सरल है। परन्तु इस सिद्धान्त को प्राच्य के साम्राज्यों तथा श्रमेरिका 
के संयुक्त राज्यों पर लागू किया जाय तो यह निरथेक सिद्ध होगा। परन्तु 
फिर भी लाई के मतानूसार यह माना जा सकता है कि यद्यपि किसी राज्य 
में सवो च्चशक्ति का पता चलाना कठिन हैं तथापि यह बात मान्य हे कि 
प्रत्येक राज्य में कहीं न कहीं यह सो ज्चशक्ति होती हैँ । “सेद्धान्तिक तथा 
वास्तविक रूप से यह ज्ञात करना सर्देव संभव है कि एक अन्तिम सवो चउ्च- 
शक्ति है जिससे ऊपर कोई पुनिरावेद अथवा पुनविचार-प्रार्थना (0028) 
नहीं की जा सकती” ।* 

(ग) यह सिद्धान्त कोरा और बंधानिक है और इसमें सवो च्चसत्ता के 
दाशनिक पहलू का विचार नहीं किया गया है । भ्राधुनिक काल में जनतंत्र 
राज्यों का ग्राधार 'लोकेच्छा' समझी जाती है| गानेर का कयन हैँ कि “यह 
श्रेष्ठ पुरष (आस्टित की सबों व्चसत्ता) रूसो-कथित लोकेच्छा नहीं समझा 
जा सकता, न यह जनसाधारणा ही है न यह निर्वाचक ही है, न यह सम्मति 
ही है, न यह नेतिक भावना ही है, न यह सर्वंस्ामान्य विचार-शक्ति ही है, और' 
न ईइवरेच्छा ही है। यह तो केवल निश्चयात्मक शक्तिशाली पुरुष्‌ हैँ जो 
किसी प्रकार के वैधानिक बंधनों से बाध्य नहीं है । ॥ 

(घ) यदि सवों ज्चसत्ता का श्रविकार केवल “अभ्यस्त आज्ञापालन 
प्राप्त करना है तो उसे 'सीमारहित'ः समझना न्यायसंगत नहीं है । 

(२) आास्टिन का द्वितीय प्रमेय यह हैं कि “सवों ज्वसत्ता एक 
(नि३चयात्मक श्रेष्ठ पुरुष' है और वह सबरों त्तम तथा सबों ञच विधान निर्माता 
है, जो कुछ वह श्राज्ञा देता है वही विधान हूँ । यदि यह मान लिया जाय 
तो जितने परम्परागत रीतिरिवाज हैं वे सब विधान नहीं हें । इंगलेंड में तो 
विधानों का बहुत बड़ा भाग वहाँ के परम्परागत' रीति रिवाज ही हैं। वहाँ 
की पालियामेंट किसी भी विधान में परिवर्तेत कर सकती है। इंगलेंड का 
राजा सपालियामेंट विधान में सब प्रकार का परिवर्तन कर सकता हे, परन्तु 
यह बात सैद्धान्तिक ही है, वास्तविक नहीं है । वहाँ का राजा यह सब कार्य 
अपनी स्थिति को संकट में डाल कर ही कर सकता है अन्यथा नहीं | प्राच्य 
साम्राज्यों के स्वेच्छाचारी शासक भी जनता के परम्परागत नियम तथा 


्मीकेंं कपतका 
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है 


विधान और सर्वोच्चसत्ता हे ३६६ 


विधानों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। श्रास्टिन के सिद्धान्त के श्रनूसार सब 


विधान केवल “ओआराज्ञायें” हैं । यही इस सिद्धान्त में त्रुटि है। इसमें शक्ति पर 


श्रधिक जोर दिया गया है| अ्रत: यह सिद्धान्त निर्मल है । 
इन सब बातों से यह प्रकट होता'है कि श्रास्टिन की सवों च्चसत्ता 
ही पूर्ण-रूपेणा विधान निर्माता नहीं है। ड्ग्विट ([2प/५7॥) का विचार 
तो यह हूँ कि राज्य विधान निर्माण कार्य नहीं करता है बल्कि विधान राज्य 
स्थापित करते हैं। 
(३) श्रास्टिन का तृतीत प्रमेय है कि सवो चज्वसत्ता अ्रविभाज्य है । 
(क) लार्ड का मत है कि आ्रास्टित का यह विचार निर्मल है क्‍योंकि 
बिता विभाजन के राज्य कार्य हो ही नहीं सकता है। शासन-कार्य 
सफलता पूर्वक करने के लिये शासन के तीन भाग करना आवश्यक है। वे 
तीन भाग हें व्यवस्थापक मंडल, कार्यपालिका और सन्यायात्रिकार वर्ग । ये 
तीनों श्रन्तिम सत्ताएँ “एक दूसरे से इस प्रकार स्वतन्त्र हें कि कार्यपालिका 
सर्वोच्चसत्ता सदेव कार्य कुरती इहती है, अस्थायी रूप से व्यवस्थापक मंडल 
भंग कर बिया जाता है और न्यायाधिक।र-वर्ग सदेव कार्य नहीं करता है” * । 
वास्तव में अन्तिम सत्ता लोकेच्छा ही है । इस प्रकूर का विभाजन होने पर 
भी वास्तव भें एक ही सत्ता के तीर रूप हैं । इनका ध्येय भी एक ही है । 
(ख) वैधानिक और ' राजनैतिक सत्ताप्नों के भेद को कुछ लोग 
>पर्वोच्चसत्ता का विभाजन समभते हैं। भ्रास्टित का व्रिचार है कि इंगलैण्ड 
के लोग सवों ज्चसत्ता में भागीदार हैं । परन्तु वह राजनेतिक और वेधानिक 
सवो च्चसत्ता के भेद की कल्पना न कर सका और उस ने यह विश्वास करने 
में भूल की है कि लोग वेधानिक सवों च्चसत्ता के भागीदार हूँ । गिलक्रिस्ट 
लिखता है कि आस्टिन विविध प्रकार से यह कहता हे कि 
(श्र) पालियामेट सवों च्चसत्ता है। 
(भ्रा) सम्राट और लाड्डूस श्रौर निर्वाचक सवो च्वसत्ता हें । 
(इ) जब पालियामेंट भंग हो जाती है तब निर्वाचक ही सवों च्च- 
सत्ता हैं। ह 
(६) साधारण सभा की शक्ति न्‍्यासधारी है और साधारण सभा 
की शक्ति न्यास से स्वतन्त्र है | । 


5 £ कमई। 
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रड अं 


३७० राजशास्त्र के मल सिद्धान्त 


(४) आस्टिन का चतुर्थ प्रमेय यह हे कि सबो उचमत्तापूर्णा तथा अ्परि- 
मित है । बहुलवादियों ते इसका खंडन किया है । जो बहुलवादी 
नहीं है वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वेघानिक 
दृष्टि से सवो च्चसत्ता श्रपरिमित है तथापि कुछ राजनैतिक और 
ऐतिहासिक सीमाएँ श्रवध्य हें। उनका विचार है कि सवो' च्चसत्ता 
की श्रपरिमित शवित और ग्रनन्त श्रधिकार केवल नन्‍्यायशास्त्र के 
प्रनुचयन भ्रथवा शिद्धांतीकरण (00$80780॥078) हैं। 

(क) व्लंशली का कथन हैँ कि “सामूहिक रूप में राज्य सर्वशक्ति- 
मान नहीं है क्योंकि वाह्य विषयों में वह अन्य राष्ट्रों के श्रधिकारों से परिमित 
है । आ्रान्तेरिक विषयों में वह अपनी प्रकृति तथा प्रजा के व्यक्तिगत अधिकारों 
से परिमित है” । बेन्चम का मत है कि राज्य की सो च्चसत्ता श्रन्य राष्ट्रों 
के साथ संधियों से परिमित है । आस्टिन के सिद्धान्त के अनुयायी इनके उत्तर 
में यह कहते हैं कि ये सीमाएँ वैधानिक नहीं है, सैद्धान्तिक और स्वयमारोपित 
हैं। “वैधानिक भाषा में राज्य रवशकितिसान है *. ु 

(ख) संसार के कुछ भागों में रीति-रिवाज वास्तव में सो चज्चस्त्ता 
को परिमित करते हैं । सर जेम्स स्टीफेन (9॥7 उ8॥768 96670/87॥) का 
कथन है कि “जिस प्रकार प्रकृति में कोई पूर्ण जकड़बन्ध समवाय नहीं हैं 
ग्रथवा यान्त्रिक प्रणाली नहीं है जिसमें घर्षण न हो, श्रथवा समाज की दशा 
ऐसी नहीं हैँ, जिसमें मनृष्य केवल लाभ के लिये कार्य करते हों, उसी" 
प्रकार प्रकृति में पूर्ण सबो च्चसत्ता भी नहीं है” | । श्रपार श्वक्ति नहीं है। 
स्वेच्छाचारी राज्यों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव सवो ज्चसत्ता को 
प्रभावित करते हूँ। एक संगठित और स्वतन्त्र राजनेतिक समुदाय में इस 
प्रकार के सब प्रभावों के सामूहिक रूप का नाम राजनेतिक सवों च्च- 
सत्ता है । 

(ग) संघवादी भी स्वेच्छाचारी श्रथया पूर्ण सवो च्चसत्ता के विरुद्ध 
हैं | उनका कथन है कि श्रास्टिन ने अपने सिद्धान्त का उस समय प्रचार किया 
था जिस समय संघीय राज्य आरम्भिक तथा श्रपूणणों भ्रवस्था में थे। उनका 
यह विचार भी है कि इस सिद्धान्त का एकात्मक राज्य पर कुछ भी प्रभाव हो, 
परन्तु संघीय राज्य में इस सिद्धांत के लिये कोई स्थान नहीं है । 
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क्ू 


विधान श्रौर सर्वोच्चसत्ता ” इछ१ 


(घ) कुछ लोगों का मत है कि इस सिद्धान्त का परिणाम होगा 
वेधानिक स्वेच्छाचारी शासन की स्थापन्ना । आस्टिन को इस प्रकार 
की श्रालोचना की आशा थी श्रतः उसने लिखा है कि एक के ऊपर दूसरी 
संघठित सवो परिता सृजकों का सहयोग, तथा अ्रनन्त समय तक पर- 
म्परागत सिहासनारूढ़ राजा” नहीं रह सकते *। आआास्टिन ने इंगलैण्ड 
में शासनसुधार कराने के विचार से अपने सिद्धान्त का प्रचार किया 
था । उसका मत है कि रीतिरिवाज, धामिक नियम,पग्रादि राज्य के अधीन हैं 
ग्रत: सर्वध्षेष्ठ, महान व्यवस्थापक मंडल ही वास्तव में वेधानिक दृष्टि से सब 
प्रकार से कर्ताधर्त्ता है? । 

(ड) लेस्क्री ने लोक लाभ, बहुलवाद और सन्तर्राष्ट्रीयवाद के श्राधार 
पर आआास्टिन के श्रपरिमित झौर निर्बाध सर्वोच्चसत्ता-सिद्धान्त की आलोचना 
की है । ऐतिहासिक अनुभव के श्राधार पर उसका यह मत है कि “राजा के 
पास कभी कहीं अपरिमित शज्ञित नहीं रही है, और जब अ्रपरिमित शक्ति का 
प्रयोग किया गया है तभी सुरक्षणों, की स्थापना हुई हैँ |॥। व्यवहार में 
ब्रिटिग पालियामेंट को भी पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है। “वेधानिक दृष्टि से 
सपालियामैन्ट सम्राट जन सम्मति की भ्रवहेलना कर सकता है। व्यावहारिक 
दृष्टि स वह ऐसा इसी शत पर कर सकता हैँ कि उसके फलस्वरूप वह 
सेपालियामेंट सम्राट नहीं रह' जाता” । परिणाम यह होता है कि देखने में 
तो आस्टिन का सिद्धान्त ठीक प्रतीत होता परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । 

बहुलवाद और अँन्तर्राष्ट्रीयवाद सिद्धांतों के अनुसार लेस्क्री सवो च्च- 
सत्ता को राज्य के अनेक संबासों के हितों के लिये सीमित करना चाहता हे 
और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी विषयों में भी उसे परिमित करना चाहता है । 
उप्तका विचार हैँ कि राज्य के श्रन्य संवासों की शक्ति भी वेसी ही मौलिक 
तथा पूर्ण है जैसी राज्य की । उसका कथन है कि “ये संवास भी अपने-अपने 
क्षेत्रों में राज्य से कम सवों ज्चसत्ताधारी नहीं हैं! ॥३ अ्रतः “यह कल्पना 
कि सत्ता केवल सीमित ही नहीं है बल्कि उसे सीमित होना चाहिये, राज- 
नैतिक दर्शन की मूलभूत है” ।»< 


७७७ ७एआआ कर काल तराणुता शतथ ०५५३ के. अिकमामनानाणार फन पका ह कनननक 





_>० वथय "क्र कालक 


+ ज्े० डब्ह्यू० गार्नेर--पौलीटिकल साइंस ऐण्ड गवर्नेभेट पृष्ठ (८१) 
| एच० जे० लैस्की--प्रामर श्राफ पौलिटिक्स पृ० ५१ । 
8 है. ४ १३ १7 97 2! पु० ६० | 
३६ ४9 #/॥... /7 7... १३३ म) पु० दुई । 


इछर. राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


लैस्की का विचार है कि मानव समाज के हित के लिये सबों च्चसत्ता 
का सीमित करना आवश्यक हैं ॥ उसका मत है कि संसार में भिन्न-भिन्न 
स्वतंत्र राज्यों के एक दूसरे के साथ परस्वर प्रतियोगिता करने का परिणाम 
यह होगा कि संसार की शान्ति श्रौर एकता संकट में पड़ जायगी । 

वेधानिक दृष्टि से श्रास्टिन का सिद्धान्त ठीक है। यह सिद्धान्त 
न्‍्याययूक्‍त है झौर स्पष्ट है । 

बहुलवाद और रावोच्चिसत्ता- बहुलवाद का आारम्भ यूरोप में मध्य- 
काल में हुआ था उस समय यूरोप में शक्तिशाली शासकों के न होने के 
कारण वहाँ बड़ी भ्रद्यान्ति श्रौर श्रव्यवस्था फैली हुई थी। पूर्ण तथा 
ग्रपरिमित शक्तिशाली राजा न होने के कारण व्यक्तियों और समदायों में 
व्यवस्था स्थापित न रह सकी इसका परिणाम शअह हुआ कि अपने समदाय 
की सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के श्रभिप्राय से शिल्पसंघों की स्थापना हुईं। 
व्यापारी, उद्योगी और व्यवसाइयों ने अपने आपको संघरूप में संगठित कर 
लिया और भपने अपने समुदायों में इन संघों ने व्यवस्था तथा शान्ति स्थामित 
की । ये संघ अपना अपना '्रवन्ध स्वयं करते थे। श्रपनी रक्षा के लिये इन 
के पास शस्त्र भी रहते थे। इनको शिल्प-संन्न ((700$) के नाम से सम्बो 
घित किया जाता था। यही शिल्प-संघ कालान्‍्तर में संस्थानों ((.07[0049- 
(078) के रूप में परिवर्तित हो गये । ये स्वायत्त संस्थाएँ बन गई औौर 
ऐसे समय में जबकि यूरोप में कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नथा जो 
वहाँ शान्ति स्थापित रख सकता, इन संस्थाओं ने वहाँ दान्ति और व्यवस्था 
स्थापित रखी और ग्रराजकता न फेलने दी । मध्यकाल के श्रन्त और 'सुधार 
कार्यो' (२९(07778/0॥) से लेकर वर्तमान समय तक लोगों की वृत्तियों 
में प्रिवर्तत हुआ श्रौर इस बीच में केन्द्रीय-राष्ट्रीय-राज्य स्थापित करने 
का वेग के साथ प्रयत्व किया गया। परिणाम यह हुआ कि श्रनेक ऐसे 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये । इन स्वतन्त्र केन्द्रीय-राष्ट्रीय-राज्य के शासकों 
ने पूर्ण छप से निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी होकर राज्य किया । यदि कोई 
शासक उदार श्रोर दयालू होता था तो प्रजा को सुख श्रौर शान्ति मिलती 
थी शौर यदि इसके विपरीत होता तो प्रजा को कष्ट मिलता था और 
उसका शौषरा होता था । 

आधुनिककाल में. ज्ोगों के चिचारों में फिर परिवर्तन हुआ श्रोर 
निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। लगभग 
दो शतादिदयों से लोगों में यह राजनैतिक चेतना कार्य कर रही है और इस 


डे 


विधान श्र सर्वोच्चसत्ता « हैणरे 


" हे गे नें ह हे 
समय संसार के अधिकतर देशों में जनतन्त्र राज्यों की स्थापना हो गई है । 
इस परिवर्तेन के कारण निम्नलिखित हूँ--- 

(१) केन्ट हेगल आदि जन दार्शमिकों तथा उसके अनुयाय्रियों ने राज्य को 


(२) 


बड़ा महत्व दिया । वैधानिक और नेतिक सत्ता राज्य को सौंप दी 
गईं। राज्य को पृथ्वी पर ईइवर' की दृष्टि से देखा जाने लगा । 
इन लोगों ने राज्य को इतना महत्व दिया कि राज्य के लिये मनुष्य 
के व्यक्तित्व को भी कुछ न समझा । इन लोगों का मत है कि मनुष्यों 
का कर्तव्य है कि राज्य के लिये सब कुछ अर्पण कर दें। यहाँ तक कि 
स्वयं बलि हो जायें । परन्तु इस श्रस्वाभाविक वृत्ति कर अधिक प्रभाव 
न हो सका । लोगों ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वातन्त्य को राज्य 
की महुत्ता की अपेक्षा भ्रधिक आवश्यक समक्ता। भिन्न भिन्न संवासों 
तथा समाजों को राज्य के हस्तक्षेप से बचनें का प्रयत्त किया शौर 
इस राजनेंतिक देतना ने बहुलवाद को जन्म दिया. बहुलवादियों का मत 
है कि अन्य संवासों के समान राज्य भी एक संवास है और उसकी 
भी सत्ता परिमिति है । म 

जनतन्त्रीय संस्थाओ्रों की सफलता के कारण बहुलवाद के प्रचार को 
प्रोत्साहुन मिला, बहुलवादियों का विचार है कि प्रदेशीय प्रतिनिधित्व 
प्रणाली संतोषजनक नहीं है । इस प्रणाली के द्वारा भिन्न भिन्न 
जातियों, समुदायों तथा हितों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है, 
प्रत्ममतों के हितों का संरक्षण भी नहीं द्वोता है और शान्ति तथा 
व्यवस्था का उचित प्रबन्ध भी नहीं होता है श्रतः इन लोगों का 
विचार है कि मनुष्य समाज का संगठन भिन्न भिन्न व्यापारिक, 
ओ्रौद्योगिक, धामिक तथा व्यवसायिक संवासों के आधार पर होना 
चाहिये और इन्हीं का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये तभी वास्तव में 
सब प्रकार के हितों की रक्षा हो सकती है । इन संवासों को जन- 
तन्त्रीय प्रणाली के अनुसार सज्भूठित करना चाहिये और इनको 
राजनैतिक श्रधिकार सौंप देता चाहिये । 

बहुलवादियों का मत है कि राजनैतिक संस्था ने सम्पूर्ण शासना- 
घिकार श्रपने हाथ में ले रखा है । एक ही संस्था के हाथ में सम्पूर्रा 
राज्य का शासनाधिकार होने से शासव कार्य सफलता पूर्वक, नहीं हो 
सकता क्योंकि शासन कार्य बहुत कठिन है। श्राधुनिक काल में सम्यता 
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राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त है 


वैज्ञानिक अविष्कारों के कारण मनष्य समाज बड़ा जठिल हो गया 
है। प्रनेक संवास श्रीर संस्थाएं स्थापित हो गई हैं । राज्य भी इन्हीं 
संवासों के समान एक राजनैतिक संबास है । राजनंतिक सेबवास को 
भ्रन्य संवासों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ नहीं समभाना चाहिये ने इस 
संबास के हाथ में अन्य संबासों से अधिक शक्ति ही होनी चाहिये । 
इसको अन्य संबासों के रामान ही समभाना चाहिय झ्रौर राब संवासों 
के श्रधिकार समान होने चाहिये । संवासों को समान अ्रधिकार प्राप्त 
होने पर ही सम्पुर्णा मनुष्य समाज का कल्याण हो सकता है। श्राधु- 
तिक काल में राजनेतिक संवास ने अपने हाथ में सम्पूर्णा शासन शक्ति 
लेकर अपने ऊपर बड़ा भारी बोक रख लिया है इस बोक को वह 
नहीं मेज सकता है क्योंकि इतना बड़ा कार्य उसकी शक्ति से बाहुर 
है । इसलिये वाई (७४/४७/0) के कथनानुसार “केन्द्र में पक्षाघात 
श्रौर दुरस्थ श्रवयवों में रक्त की न्यूनता है | [क्‍07०॥5, ॥[00[7०5फ 
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ग्रत: बहुलवादियों का मत हैँ कि केन्द्रीय शासन का सुधार शौर 
सामाजिक कर्म कौशल की उन्नति करने के विकेद्रीयकररणा की आव््य- 
कता है । मेंकईवर (४७० ए27) का मत हैं कि “सर्वशक््तिमत्ता 
का अर्थ भ्रक्षमता है” । वास्तव में बहुलब्राद सिद्धान्त राज्य का 
श्रन्त करने के पक्ष में है परन्तु जिस प्रकार शिल्पसंघवादी और भ्ररा- 
जकतावादी राज्य का बिलकुल श्रन्त करना चाहते हं उसी प्रकार 
बहुत से बहुलवादी राज्य का श्रन्त कर देने के पक्ष में नहीं हैं । 
ब्रहुलवादियों का उद्देश्य केवल यह है कि सर्वोच्चसत्ता राज्य से 
पृथक करदी जाय । बहुलवादियों का विश्वास है कि यूरोप में श्रराज- 
कता, श्रशान्ति तथा अव्यवस्था होने के कारण सवो उचसता सिद्धान्त 
का उदय हुआ और ऐसी दश्षा में यह स्वाभाविक ही था । परतु भ्राध- 
निक काल में जब कि विश्व में सापेक्षतयया शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित है, एक सत्तात्मक राज्य की आवश्यकता नहीं है भ्ौर 
राष्ट्रीय हित के लिये एकात्मकवादी सिद्धान्त की अ्रपेक्षा बहुलवादी 
सिद्धांत अ्धिक उपयोगी है । 








असर “न अशोकनसननतनननीफीनिननजक 





उसक७े.. उमर... भत कम पडर-कानपोककक हवन. "कलनल्काशाक १३... फाका कक ( अपन ।'ाक 'मक्‍ाकम मामा (॥ 30-७4 भा कक कभसमश»०श मन जप कै + लक म इक. सकल, 


* जे डब्ल्यू० वाडें--सौवदरनटी पृष्ठ ८६। 
(0779 009008 78९98॥5 [007798(0॥06, 


विधान श्रौर सर्वोच्चसत्ता ५ #.. ३७४५ 


बहुलवादियों का कथन है कि राज्य भ्रन्य संवासों के समान एक संवास 
हैं श्रतः सवो च्चसत्ता कौ संवास अ्रथवा समुदायों में विभाजित कर देना चाहिये। 
इस प्रकार बहुलबादी राज्य की आन्तरिक सवों च्चसत्ता का खंडन करते हैं । 
वाह्य श्रथवा वंदेशिक सम्बन्ध के विषम्न भें उनका यह मत है कि वैधानिक 
दृष्टि से एक राज्य दूसरे राज्य से पूर्णारूपेणा स्वतन्त्र नहीं होना चाहिये ।, 
वेदेशिक विषयों में भी सवों ज्चसत्ता सीमित होनी चाहिये | (विधान! केवल 
श्रेष्ठ पुरुष को हीन पुरुष के लिये आज्ञाएँ ही नहीं हैं। विधान *राज्य से 
उच्च हूं, वे राज्य से स्व॒तन्त्र हैं, राज्य के विधानों के प्रधीन हैं । 

बहुलवादियों का सिद्धान्त है कि आ्राधुनिक काल की परिवर्तित स्थिति 
में राज्य को सर्वेसर्वा समझना अ्रनगंल है। जिस समय श्रमिकु-संघ, प्रमोद 
गोष्ठियां ((47075), शिल्पिसंघ भ्रादि स्थापित नहीं हुए थे अ्रथवा श्रपुरां 
दशा में थे उस समय राज्य को इस प्रकार के सब संवासों से श्रेष्ठ समझता 
उचित था । परन्तु आजकल इतनी धघामिक, सामाजिक, आशिक, श्रमिक 
संस्थाएं तथा संवास्‌ स्था्वित हो गये हैं भौर इतनी श्रच्छी तरह श्रपना श्रपना 
, प्रबन्ध कर रहे हूँ कि इन संवासों के होते हुए राज्य की आ्रावश्यकता ही नहीं 
प्रतीत होती । राज्य की अपेक्षा जनसाधारण इन संवासों के श्रधिक भक्त हैं । 
प्रेत:*राज्य को अन्य संवासों के समान ही हो जाना चाहिये श्रर्थात्‌ सर्वोच्च- 
सत्ता को समुदायों और'संवासों में विभाजित कर देना चाहिये। बहुलवादी 
सर्वोच्चसता के विकेन्द्रीयकरण के पक्ष में हें । 


बहुलवादियों का सिद्धान्त बहुत कुछ ठीक प्रतीत होता है क्‍योंकि यह 
सिद्धान्त राज्य की श्रेष्ठता का विरोध करता है। राज्य वैधानिक दृष्टि से 
श्रेष्ठ ही क्‍यों न हो परन्तु वह अनेक नैतिक निरोधों द्वारा परिमित है। राज्य 
स्वयं ध्येय नहीं हैं । वह नैतिक निरोधों से स्वतन्त्र नहीं है । हाब्ज के सिद्धान्त 
की अपेक्षा इस विषय में बोदाँ का सिद्धान्त अ्रधिक संतोषजनक है । गैटिल 
का कथन हूँ कि श्रास्टिन की सवों ज्चसत्ता का बहुलवादियों ने उचित उत्तर 
दिया है | बहुलवादियों ने उन बातों का स्पष्ट दिग्दर्शन कराया है जिनके 
कारण राज्य अन्य समुदायों और संवासों के कायों में भ्रनुचित हस्तक्षेप करता ह 
है । संघीय शासन पद्धति तथा व्यवस्थापक मंडलों में समुदाय और संवासों का 
प्रतिनिधित्व बहुलवादी सिद्धान्त की पुष्टि करते हें। 


मिस फॉलेट ( (88 706 ) ने अपनी “न्यूट स्टेट नामक 
प्रसिद्ध पुस्तक में बहुलवाद में निम्नलिखित गुर बतलाये हुँ--- 


हब 


३७६ ९५ ., राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


(कू) बहुलवादियों ने वर्तेमानक्ाल के राज्य के सच्चवोसत्ता के , 
ग्रधिकार का भंडाफोड़ किया हैं । «४ 

(ख) बहुलवादियों ने प्राधुनिक काल के सामद्रायिक जीवन के महत्व 
की प्रकट क्रिया है और पह बतलाया है कि राजनैतिक क्षेत्रों 
में समुदायों का विशेष स्थान चाहिये । 

(ग) उन्होंने स्थानीय जीवन की महत्ता को स्पष्ट किया है और 
उसकी प्रगति के पक्ष में हैं । 

(घ ) बहुलवादियों का मत है कि राज्य तथा उसके प्रन्य विभागों 
भ्रथवा श्रंशों के बहितों में भेद है | दोनों के हित समान नहीं हैं । 

(ड7) बहुलवाद के उदय के कारण भीड़ श्रथवा शभ्रव्यवस्थित समूहों 
की श्रन्त होता जा रहा हे श्रौर व्यवस्थित संबासों की स्थापना 
होती जा रही है । 

(च) बहुलवाद मे संघवाद ( #€तटाधोाशतव ) और संवास की 
समानता के प्रश्न पर प्रकाश डाला है । 

बहुलवाद में इतने गण होते हुए .भी उसे ग्रहण नहीं किया, जा 

सकता क्योंकि--- का 

(क) यदि बहुलवाद को कार्य रूप में परिणित किया जायगा तो 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकलेगा कि श्रराजकृतावादी 
व्यक्तिवाद का प्रचार हो जायगा। परन्तु इस श्राक्षेप को 
बहुलवादी स्वीकार नहीं करते हैं। सवो ज्चसत्ता को विभाजित 
करते का श्रर्थ उसे नष्ट कर देना है। राज्य में कोई ग्रन्य 
ऐसे संवास की प्रावश्यकता नहीं है जो जनसाधारणा के हिल के 
विरुद्ध हो । राज्य को सब .संवास समान दृष्टि से देखने चाहिये, 
एक को दूसरे से श्रधिक श्रेष्ठ नहीं समभना चाहिये । राज्य 
का यह कतेंव्य है कि वह इस बात को देखे श्रौर नियंत्रण रखे 
कि कोई संवास भिन्न भिन्न प्रकार के राजनतिक झौर सामा- 
जिक अ्रथवा धामिक कार्य एक साथ तो नहीं कर रहा हे । 
उदाहरणार्थ किसी धामिक भ्रथवा व्यापारिक संघ को श्रपने 
संघ सम्बन्धी कार्यों के साथ साथ किसी प्रकार का राजनंतिक 
कर प्राप्त करने का कार्य नहीं करने देना चाहिये। राज्य ही 
वास्तव में एक सवो च्चसत्ता होनी चाहिये । 

(ख) बहुलवादियों का यह कृथन भ्रनर्गल हु कि राज्य के श्रन्तर्गंत 


ह विधान तथा सर्वोच्चसत्ता.. / ' [ ३२७७ | 
सत्र सवास पूर[रूंप से एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं ऑर उनका परस्पर एक दूसरे 
ते काइ सम्बन्ध नहीं हैं | वास्तव में उनका एक दूसरे से सम्बन्ध होता है। 

, शक दूसरे के हितों में कमी कमी बड़ा विरोध होता है. ओर स्थिति ऐसी हो 
जाता हूँ कि यदि राज्य हस्तक्षेप से करे तो शान्ति भंग हो सकती है| अतः 
इन संवासों का पारस्परिक निर्णय करने तथा व्यवस्था स्थापित रखमके लिये 


इनसे अधिक शक्तिशाली राज्यर्यी संत्या की आवश्यकता है। - 


(ग) गेटिल ने ठीक कहा है कि राज्य को नेतिक दायित्व तथा कर्तव्यों को स्वीकार 
करना चाहिये, अपने कार्यत्तेत्र को सीमित करना चाहिये, अकेन्द्रीयकरण करना 
जाहिये ओर सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व होने देना चाहिये | परन्तु साथ 
ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि ऐसा करने में राज्य की 

घधानिक स्वाब्चसत्ता पर कोई आधज्रात न पहेंने | परम्परागत सिद्धांतवार्दी 
दाशंनिक बोदा, हाब्ज, रूसों और आस्टिन का भी यह मत नहीं हे कि 
“राज्य को सत्ता को झालाचना करना, उसका विरोध करना, उसकी थआाज्ञा 
“का उल्लंघन करना अथवा उसको चनोती देना वास्तव में अनातेक, अनाचा- 
रिकि, तकही न असामाडिक तथा अव्यावह्मरिक है?# | 


कि 


कांकर ने एकतावादियों के निम्नलिखित सिद्धांत बतलाये हैं--- 


(£) व्यक्तियों तथा समुदायों के पारस्परिक सम्बन्ध को नियम न करने के लिये 
ऐक्य तथा सहयोग की आवश्यकता है । न्‍ 


!२) इन सम्बन्धों को टीक ग्रका प्रित रखने के लिये एक दबाव डालने वार्क 
शक्ति की आवश्यकता है जिसके भय से ये व्यक्ति तथा समुदाय ठीक ग्रकार से 
कार्य करते रहें | हे 


२) किसी राज्य में इस प्रकार की दझव डालने वाली और सच व्यक्तियों तथा 
समुदायों को नियंत्रण में रखने वाली एक से अधिक स स्था नहीं हो सकती | 


(व) राज्य का विशेष लक्षण यह हैं कि उसका संगठन बृहत्‌ होता हैं ओर व 
<लपूर्वक कार्य करने की शक्ति रखता हे। लिन्ड से ( [,070989 ) इस 
बात को स्वीकारं करता हे कि राज्य का यह विशेष लक्षण हे परन्तु वह यह 
मानता हे कि एक सर्वोच्च सत्तायुक्त राज्य स्थापित करना ही पयाप्त नहीं है । 





है फू, डब् द काकर ६ कै, १४ | (७०४९४ ) 


[ ३७८ | राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


' वास्तव में राज्य सत्र संवासों ओर समुदायों से ऊपर है शोर अधिक श्रेष्ठ है | 
वही शक्ति का प्रयोग कर सकता हैं। वही मनुष्य समाज के हितों की रक्ा 
कर सकता है अन्य सत्र संत्राम तो अपने संत्रास सम्बस्धी ही द्वितों की पूर्ति 

“का भ्यान रखते दें । राज्य ही व्यवस्था और शान्ति स्थापित रूब् सकता हे 
श्र अराजकता को रोक सकता है। 


(४) बहुलवादी लोग सर्वाच्चसत्ता रहित राज्य के ध्येय की व्याख्या करने में 
असमर्थ हैं | इसका अभिप्राय यह है कि बहुलवादी राज्य की अन्य संवासों से 
समानता स्थापित करते हैँ परसतु राज्य को अन्य संवासों से अधिक 
श्रेष्ठ सम्कगा शरीर उसे अन्य तंथ्रासों की अेज्ञा उच्च स्थान देना न्याय्रा- 
संगत ग्रतीत द्वोता है # १ । गाइयार्की ( (४९070:७ ) और मेटलैंड ( 0७६- 
]४)॥।0 ) संबासों और समुदायों के अ्रम्तिल् को स्वीकार करते हैँ परन्तु वे य 
मानते हैं कि राज्य श्रन्य सब सामाजिक संवासों तथा संस्थाओं से ऊपर ओर अधिक 

हैं | पॉल-बोंकूर ( ?७५)-090007 ) का मत है कि सार्वजनिक हितों का 
प्रतिनिधित्व करने वाला और राष्ट्रीय दृढ़ता को स्थापित रुबने वाला केवल राज्य ही 
है। वह अ्रन्य संवासों को श्रेष्ठ तथा सत्तायुक्त इतलाता है परन्तु उन्हें राज के 
आधीन ही स्थान देता है | वह कहता हैं कि राज्य सहयोग स्थापित करने 'धाली 
और समचुनय करने वाली स्था है । फिगित ( ४७४ ) का विचार है कि 
ज्य समुदायों करा समुदाय हे ओर उसने इसे अन्य समुदायों से उच्च स्थान दिया है । 
उसका मत है कि यह समुदाय अन्य समुदायों में सहयोग और श्रनुनय स्थापित 
करता है | ई० बारकर ( 77, 39:०7 ) लिखता है कि “शिल्पिसंब' राष्ट्रीय 
समुदाय, इंसाई घर्म संघ के सम्मुख्न हम राज्य को पीछे हटते देखते हें | थे समुदाय 
कुछ भी अधिकार प्राप्त करें अथवा उनकी स्वल्-याचना करें | 


परन्तु राज्य एक अनुनय करने वाली शक्तिरदेगी। और यह भी संभव है कि 
समुदाय उन्नति करें, राज्य भी उन्नति करेगा और जितना राज्य का ह्वास होगा 
उससे अधिक उसकी उन्नति होंगी क्‍योंकि यह एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी गंभीर 
और महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करती है, समनुनय करती है# २ । 


(व) बहुलवादियों का यह सिद्धान्त कि राज्य भी अन्य संवांस और समुदायों 
की भाँति एक संवास अथवा समुदाय है और उनके समान है, युक्ति-संगत नहीं 
प्रतीत होता । यदि राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय समझ लिया 
९ ९ ऐफ० डब्ल्यू० काकर 
$२ ३० बारकर-पोलीटिकल थाट इन इंगलैन्ड फ्राम स्पैन्सर टु टुडे पृष्ठ वर 











विधान तथा सर्वोच्चसत्ता ह /' ३७६ | 


प् 


जाये तो उस दशा में अन्म सब समुदायों से कर प्राप्त करने का इसे अधिकार ने- 
रहेगा, न दो समुदायों के पारस्परिक भझूगड़ों के निर्णय करने का इसे अधिकार 
रहेगा | क्योंकि यदि राज्य ऐसा करेगा तो "वह अन्य समुदायों से श्रेष्ठ तथा उच्च “ 
सममभा जायगा ओर वास्पत्र में उच्च होगा भी | क्योंकि यदि राज्य अन्य समुदायों 
में उ्ब तथा अ्रधिक शक्तिशाली न होगा तो वह उनमें व्यवस्था करती 
स्थापित कर सकेगा ? अतः यह आवश्यक हे कि एक ऐसी॥ स्था अथवा संवाद 
रहे जो अन्य संबादों से उच्च तथा अधिक शक्तिशाली हों ओर जो अन्य सब 
मंत्रासों में शान्ति स्थापित रख सके | ऐफ० डब्ल्यू० काकर का कथन है कि “राज्य 
की सर्वोचमत्ता सिद्धान्त को त्यागना न तो उपयोगी प्रतीत होता है न आवश्यक”? 
. उसका मत है कि राज्य को नीति को कार्यरूप में परिणित करने के लिये तथा 
व्यवस्था ओर शांति स्थापित रखने के लिये राज्य की सर्वोच्चसत्ता की आवश्यकता है | 


। का हर कू्की. है ० ेल्‍ 
£ ४ 0) गजशास्त्र के मत लिदार! - 


हट 


*.. विशेष अध्ययन के लिये दरिय--- 


ई 
श्र 
क 


डब्हयु० इब्हयू ० विल्ोदी-नेचर श्राफ दो स्टेट । 
” पैन० बाइज्ड- बोझ वशिद आफ दोहे स्टेट 

पी० इब्त्यू बाई साउस्टी-ड़्ी श्राफ करन्मरेरी पोलीटिकल नोशन 
“ऐपजमिवविफनोलोम्स्ट्स आफ पीलिश्किस 

जै> जें० रनी-योशलः कार्ट के क्‍ 
ऐफ पोलक-दिल्ली आफ दो साइस आफ पोलिटिकत * 
ग्रार० ऐ३० ममदबर-मा इन # 

ए० आर० ला्-प्रि- पल्म आफ पोलोटिकिल साइ से 

ऐस० लोकाक-मर्ज, मन्‍्ट्स आफ पोलीटहल साइ से 

ऐच० जे० लेग्की-प्रामर आफ पोलीस्किस 

आर० ऐन ० गिलेकिट-प्रिन्यित्स आफ पोजीटिफकल साइंस. «- 

झार० जे. ० रटिन-इ टी इक्शन दे पीज्ञीगिकल सा४ से 

जे० डब्ल्यू ७ गानर-पोलीटिकल साइ से ऐम्ट गवर्नभेट 

ऐप्० पी० फाल॑ट-न्यू स्टेंट 

ए० वी० डायसों-लशा आफ फास्टीड्अशन 

» »४ 93 “सो एन्द्र पब्लिक श्रीपीलियन. ., 
प्रेफ० डब्स्यू ० काकर-पोलीटिकल श्योरी इन रीसन्‍्ट टाइम्स आाई मैरियम बार््ट 
ह पद शान 

है० बारमर-यो नोटिकस थाट इन इ गलड़ क्राम सं न्सर 5 टड़े 
बी० बोसांफे-फिलामाफिकल श्यारो श्राफ दी 

जे७ आमर-लंक्द्स आन अस्स्परदेन्श 


का 


रा 





